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 [ sreuer  महोदय  पोठासीन

 wal  के  सौखिक  उत्तर

 पाठ्य  पुस्तकों  को  उपलब्धता  ate  पाठ्यचर्या  में  परिवतन

 *  1094.  चौधरी  हरीराम  मक्कासर  गोदारा  :  क्या  समाज  कल्याण  श्ौर  संस्कृति

 मंत्री  यह  बताने
 की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  इस  तथ्य  की  श्रोर  दिलाया  गया  है  कि  राजधानी  में  गत  दो

 वर्षों  के  दौरान  पाठ्य-पुस्तकों  की  कमी  रही  है  और  बाजार  में  पुस्तकों  की  उपलब्धता  के

 पाठुयचर्या  में  ckada  किया  गया  श्रौर

 यदि  तो  क्या  ऐसे  वशिक  मनोवृत्ति  वाले  ऐसे  गैर-सरकारी  प्रकाशकों  की  मन

 मानी  से  बचने  के  लिए  किसी  भी  स्तर  पर  qISa-GeaHt  के  उत्पादन  की  कोई  योजना  नहीं  है  जो

 पाठ्य  पुस्तकों  के  अभाव  में  सभी  विषयों  के  लिए  प्रकाशित  कर  देते  हैं  और  कभी-कभी  उन्हें

 निर्घारित  पुस्तकों  के  रूप  में  बेचते  हैं  ?

 समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मन्त्री  प्रताप  चन्द्र  :  मुख्य  रूप  से

 शिक्षा  की  नई  प्रणाली  को  लागू  करने  के  कारण  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  र.ष्ट्रीय  दोक्षिक

 संघान  एवं  प्रशिक्षण  परिषद  को  चन्द  पुस्तकें  कुछ  बिलम्ब  से  प्रकाशित  हुई  थी  ।  पटेल  पुनरीक्षण

 समिति  की  सिफारिश  पर  वर्ष  1978-79  की  qaqa  की  पाठ्यचर्या  को  शंशोधित  कर  दिया

 गया  था  ।  तथापि  राष्ट्रीय  शेक्षिक  अनूसंघान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  ने  हाल  ही  में  पुस्तकों  के

 निर्माण  और  संवितररण  सम्बन्धी  झ्रपनी  नीति  को  कारगर  बना  दिया  है  ताकि  भविष्य  में  इस  प्रकार

 की  किसी  सम्भावी  घटना  से  बचा  जा  सके  ।

 प्रत्येक  शैक्षिक  सत्र  में  पांडुलिपियों  को  तैयार  करने  से  लेकर  qISa-qeaay F के

 संवितरण  तक  हर  चरण  पर  सत्र  के  लिए  अपेक्षित  पाठ्य  पुस्तकों  के  लिए  विश्तृत  योजना  होती

 है
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 जहां  तक  प्राइवेट  प्रकाशकों  द्वारा  गाईड  प्रकाशित  करने  का  सम्बन्ध  सरकार  के  पास

 कोई  टिप्पणी  नहीं  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंघान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  तथा  केन्द्रीय  माध्यमिक

 शिक्षा  बोड़े  दोनों  ही  mst  के  प्रयोग  के  fees  है  ।  राष्ट्रीय  शैक्षिक  श्रनुसंघान  तथा  प्रशिक्षण

 परिषद  विभिन्‍न  विषयों  के  लिए  काथे-पुस्तक  ate  अध्यापक  गाईडें  प्रकाशित  करती  तथापि

 पिछले  दो  वर्षों  में  इतनी  बड़ी  संख्या  में  जो  मूल  पाठ्य  पुस्तकें  प्रकाशित  करनी  पड़ी  उसके

 कारण  राष्ट्रीय  शेक्षिक  अनसंघान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  के  लिए  waar  तथा  नई  कार्य  पुस्तकें

 are  गाईड  पुस्तकें  प्रकाशित  करना  सम्मव  नहीं  था  ।

 चौधरी  eztera  मक्कासर  गोदारा  :  भ्रध्यक्ष  क्या  frart,  समाज  कल्याण  श्रौर

 संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  उनका  ध्यान  इस  तथ्य  की  श्रोर  दिलाया  गया  है

 कि  राजधानी  में  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  qiga-qerat  की  कमी  रही  sate  बाजार  में  पुस्त  कों

 की  उपलब्धता  के  श्रनुरूप  पाठ्यचर्या  में  परिवतंन  किया  गया  है  ?

 डा०  प्रताप  चंद्र  चंद्र  :  ये  शिकायतें  सही हैं
 कि  पिछने  साल  में  पुस्तकों  की  कुछ

 कमी  थी  ।  इसके  लिए  एन०  सी०  ई०  श्रार०  टी०  ने  नया  प्रबन्ध  किया है  ।  इसके  मुताबिक  एन ०

 सी०  ई  श्रार ०  टी०  कुछ  स्कूलों  में  पुस्तकें  भेजता  है  भ्रौर  इसके  अलावा  सरकार  का  जो  पब्लिकेशन

 डिविजन  उसकी  मारफत  भी  पुस्तकें  भेजी  जाती  हैं  ।

 alo  हरीराम  मक्कासर  गोदारा  :  श्रध्यक्ष  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  यह  सही

 है  किवारिक  मनोवृत्ति  वाले  गर-सरकारी  प्रकाश  पाठ्य-पुस्तकों  के  उत्पादन  की  कोई  योजना

 न  होने  qIaa-geast  के  सभी  विषयों  के  लिए  गाइड  प्रकाशित  कर  देते  हैं  और  मनमाने

 ढंग  से  यह  काम  करते  हैं  ?  वे  लोग  गवर्नेमेंट  की  स्वीकृति  के  मनमाने  ढंग  से  मी  ऐसी

 पुस्तकों  की  की  में  बढ़ा  रहे  हैं  ।  मैं  जानना  हूं  कि  इनकी  मनमानी  रोकने  के  लिए  सरकार

 कया  कर  रही  है
 ?

 डा०  प्रताप  चन्द्र  कोई  मनमाने  ढंग से  काम  नहीं  चल  रहा  है  ।  कुछ  गे

 सरकारी  प्रतिष्ठान  पाठ्य  पुस्तकें  छापते  हैं  लेकिन  वे  ठीक  वक्त  पर  नहीं  श्राती  थीं  इसलिए  इसमें

 परिवर्तन  किया  गया  है  कि  एन०सी०ई०झार०टी०  पुस्तकें  छापेगा  झ्रौर  इसके  श्रलावा  हमारा  जो

 सेन्ट्रल  बोर्ड  भाफ  सेकेन्डरी  एजूकेशन  है  वह  मी  गैर  सरकारी  संस्थाओं  से  किताबें  लेकर  उनका

 qraa-qeaat  के  रूप  में  प्रयोग  करेगा  ।

 श्री  रिनचिंग  are  रि  :  पाठ्य  पुस्तकें  नए  शैक्षिक  वर्ष  के  आरम्भ  होने  तक  भी  देश  के

 विभिन्‍न  भागों  में  नहीं  पहुंच  पा  रही  साथ  ही  पाठ्य  पुस्तकों  की  हमेशा  कमी  भी  रही  यह

 समस्या  भ्ररुणाचल  जेसे  पूर्वी  राज्यों  में झधिक  है  ।  राज्यों  के  शिक्षा  बोर्डों  ने  राष्ट्रीय

 अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  परिषद  की  पुस्तकें  श्रपने  माध्यमिक  स्कूलों  में  लगा  रखी  हैं  ।  उन्होंने

 ga  को  पुस्तकें  भेजने  को  कहा  आमतौर  पर  ये  पुस्तकें  राज्य  में  समय  पर  नहीं  पहुँचती  हैं  ।  इन  के

 उपलब्ध  न  होने  के  कारण  अध्यापकों  और  छात्रों  को  काफी  कठिनाई  होती  है  ।  इसे  ध्यान  में

 रखते  हुए  मैं  मन्त्री  जी  से  श्रनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  क्या  पाठ्यक्रम  तेयार  करने  के  बाद

 erat  को  प्रकाशन  हेतु
 उनके  नमूने

 भेजे  जायेंगे  जो  इन्हें  सीधे  ही  सम्बद्ध  स्कूलों
 को  भेजेंगे

 ?
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 डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  देश  के  भिन्न-भिन्न  भागों  में  भिन्न-भिन्न  MS  और  पाठ्य-पुस्तक

 समितियां  हैं  जो  पाठ्यपुस्तकों  का  प्रकाशन  करती  हैं  राष्ट्रीय  शैक्षिक  ग्रनुसंघान  एवं  प्रशिक्षण

 aq  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  तथा  कुछ  wea  स्कूलों  के  लिए  पुस्तकें  प्रकाशित  करती  है  ।  ग्रतः

 पिछले  दो  वर्षों  में  पुस्तकों  की  उपलब्धता  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें  रही  हैं  ।  हमने  नियमों  में

 वर्तन  किया  है  ।  त्र  अखबारों  में  विज्ञापन  दे  दिया  गया  है  ताकि  स्कूल  आवश्यकता  के  लिए

 सीधे  ही  परिषद्‌  को  arse  दे  सकें  ।  अधिकांश  पुस्तकें  इस  परिषद्‌  द्वारा  सप्लाई  की  जाती

 हैं  ।  छोटी-मोटी  ग्रावश्यकता  की  पूर्ति  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  के  अवीन  के  सरकारी  पुस्तक

 विक्रेताओं  से  खरीद  कर  ली  जा  सकती  है  ।  ये  इन  पुस्तकों  की  पति  करते  हैं  ।  इस  तरह  हम  इस

 समस्या  को  हल  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  |

 थ्री  ए०  ई०  टी०  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  ईश्वर  भाई  पटेल  समिति  ने

 सिफारिदय  की  थी  राष्ट्रीय  शैक्षिक  भनुसंघान  एवं  प्रशिक्षण  परिषद  को  पाठ्य  पुस्तकों के

 सम्बन्ध  में  मुख्य  सिफा  करनी  चाहिए  ate  उसे  प्रकाशन  के  काम  पर  नहीं  लगाया  जाना

 चाहिए  ?  उसे  तो  ats  को  किताबों  में  कया  कुछ  होना  चाहिए  इसकी  सलाह  देनी  चाहिए और

 पुस्तकों  का  प्रकाशन  राज्य  सरकारों  तथा  अन्य  अधिकरणों  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  ।

 डा०  प्रताप  चंद्र  चंद्र  :  जेसा  मैंने  कहा  इस  क्राम  के  लिए  राज्य  ats  और  राज्य

 पुस्तक  समितियां  बनी  हुई  हैं  |  वे  स्तम्भ  रूप  से  काम  कर  रहे  दिल्‍ली  में  भी  श्रेणी  तक

 के  faa  पाठ्य-पुस्तक  बोड़े  है  ।
 सभी  पाठ्य-पुस्तकों  के  प्रकाशन  के  Hla  का  केन्द्रीयकरण

 नहीं  किया  जा  रहा  है  ,  केन्द्रीय  उच्च  शिक्षा  बोर्ड  के  मामले  में  हमने  राष्ट्रीय  दौक्षिक  अनुसंघान

 एवं  प्रशिक्षण  परिषद्‌  की  या  प्राइवेट  प्रकाशकों  की  पुस्तकें  चुनने  का  विकल्प  स्कूलों  को  दिया
 हुआ

 है  जिससे  कि  प्रतियोगिता  के  अझाधार  पर  उत्तम  पुस्तकों  का  चयन  किया  जा  सके
 ।

 स्कूलों  के  पाठयक्रम  में  a afan  शिक्षा  श्रौर  खेलकूद  का  जोड़ा  जाना

 #1995,  श्री  एस० श्रार०  रेड्डी  :  कया  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जूनियर  हाई  स्कूलों  के  पाठ्यक्रमों  में  नैतिक  शिक्षा  तथा  खेलकूद  विषय

 लित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  श्रौर

 यदि  at,  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  एक  समान  नीति  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मन्त्री  प्रताप  चंद्र  :  और

 ईश्वर  भाई  पटेल  समिति  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधित  दस-वर्षीय  स्कूल  पाठ्यचर्था  में  नैतिक

 और  श्राध्यात्मिक  मूल्यों  के  विकास  के  लिए  बल  दिया  गया  है  ।  कक्षा  हू  तक  शारीरिक  ate

 स्वास्थ्य  शिक्षा  भी  श्रौर  कक्षा  XL  और  कन  XT  के  लिए  वैकल्पिक  विषय  के  रूप  में  शारीरिक

 शिक्षा  पाठ्यचर्या  का  श्रनिवायं  अंग  है  ।

 श्री  एस०  श्रार०  रेड्डी  :  पुनरी  क्षत  पाठ्यक्रम  में  नैतिक  श्रौर

 मूल्यों  के  विकास  पर  वल  दिये  जाने  को  बात  कही  गई  पर  भारत  के  qg-74  स्वरूप  के

 कारण  आप  इसे  कसे
 हासिल  करना  गाहते

 क्या  मन्त्री  जी  मेरे
 सुकाव

 के  अनुसार  afar
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 गर  श्राध्यात्मक  नेताश्रों  की  कोई  बैठक  बुलाएंगे  जिससे  एक  समान  पाठ्यक्रम  तेयार  किथा  जा

 सके  और  सभी  स्कूलों  के  लिए  वे  पुस्तक  निर्धारित  की  जा  सकें  ?

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :  मैं  इस  मूल्यवान  सुभाव  पर  विचार  करू गा  |

 sit  एस०  श्रार०  रेडडी  :  मारत  में  1982  में  एशियाई  खेल  ्रौर  1984  में  विश्व  हाकी

 चैम्पियनशिप  होने  जा  रही  है  ।  हमारे  खिलाड़ियों  ने  हाल  ही  में  हुए  fata  खेलों  में  जो  बहुत ही  बुरा

 प्रदर्शन  किया  विशेषकर  हाकी  जो  हमारा  राष्ट्रीय  खेल  उसको  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या

 मंत्री  जी  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  श्रच्छे  खिलाड़ी  ढूढ़ने  का  प्रयास  करेंगे  ?  खेलों  में  खेल  की  भ्रपेक्षा

 नीति  afer  चल  रही  है  ।

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चख  :  सरकार  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  वस्तुतः

 पिछले  शनिवार  को  राज्य  खेल  बोर्डे  की  में  gon  हुई  जिसमें  मैंने  भी  भाग  लिया  ।  मैंने

 वहां  खेलों  में  राजनीति  का  उल्लेख  किया  ।  हमने  सुभाव  दिया  है  कि  खेल  राज्यों  का  विषय  होने

 के  नाते  राज्यों  को  ही  इस  विषय  में  उपधुक्त  कदम  उठाने  चाहए  ।  aa  खेलों  के

 संसदीय  मंच  का  उद्घाटन  किया  था  ।  हम  संसद  सदस्यों  को  खेलों  में  रुचि  लेने  का  प्रनुरोध  कर

 कर  रहे  हैं  और  निश्चित  ही  हम  इस  समस्या  का  समाधान  करने  में  सफल  होंगे  |

 eit  जगदीश  प्रसाद  माथुर  :  पाठ्यक्रम  विद्याथियों  के  लिये  तय  किया  जाता है  विभिन्‍न

 स्तरों  के  लिए  ।  क्या  श्रापको  इसकी  भी  जानकारी  है  कि  प्राथमिक  स्तर  के  जोछात्र  हैं  उनके

 पास  इतनी  श्रघिक  पुस्तकें  हो  जाती  हैं  कि  उनका  वजन  उनके  भ्रपने  बजन  से  ज्यादा  हो  जाता

 है  att  बच्चों  के  लिए  पुस्तकें  लेकर  चलना  मुश्किल  हो  जाता  है  ।  इतना  वजन  प्राथमिक  स्तर

 पर  श्राप  डाल  देते हैं  ।  दो  तीन  दिन  पहले  आपने  कहा  था  कि  पाठ्य  पुस्तकों  के  बारे  में  श्राप  कोई

 कार्रवाई  करेंगे  ।  वे  इस  वजन  को  ढो  जो  नहीं  सकते  इसके  सम्बन्ध  में  आप  क्या  कर  रहे  हैं  ?

 डा०  प्रताप  चन्द्र  प्चन्द्र  ईश्वर  भाई  पटेल  कमेटी  की  रिपोर्ट  यह  है  कि  पाठय  पुस्तकों  और

 विषय  का  बोध  मी  बच्चों  को  होना  चाहिए  और  तब  उनको  वक्त  मिलेगा  श्रौर  वे  खेलकुद  और

 सांस्कृतिक  कार्यक्रमों  में  भी  माग  ले  सकेंगे  ।

 sit  सी०  एन०  विश्वनाथन :  मंत्री  जी  ने  afaa  भौर  श्राध्यात्मिक  नेताश्रों  की  एक

 बैठक  बुलाने  के  सुभाव  पर  विचार  करने  की  बात  कही  है  |

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  उनकी  बहुत  बड़ी  संख्या

 श्री  सी०  एन०  विदवनाथन  :  कौन  से  धर्म  हैं  श्रौर  किन  नेताओं  को  बुलाया  जाएगा  ?

 meaner  महोदय  :  इसका  वह  उत्तर  नहीं  दे  पाएंगे  ।

 श्री  सी०  एन०  :  कौन  कौन  से  धर्म  हैं  ?

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :  मैंने  कहा  कि  मैं  प्रस्ताव  पर  विचार  करू गा  |

 श्री  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  प्रध्यक्ष  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  श्रगर  खेल

 कूद  जेसा  कि  नई  दिक्षा  नीति  में  श्रनिवायं  विषय  जायगा  तो  उस  पर  जो  खर्चा

 qm  उसका  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  कोई  प्रोवीजन  है  ?  way  नहीं  ate  यह  ऐजूकेशन

 पालिसी  बनाने  जा
 रहे  हैं

 तो  क्या  छठी  योजना  को  मौडीफाई  करेंगे  श्र  सारी
 स्टेट्स  के  श्न्दर
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 एएए  ey  ee

 जो  खर्चा  बढ़ेगा  उसको  wea  स्कीम  के के  हौर  पर  ary  करने  का  विचार  है  ?  अगर  हसा  नही

 किया  जायगा  तो
 काम  नहीं

 चलेगा  और  लोगों  में  गलत  श्राशा  जगाने  के  बजाय  क्या  सेन्ट्रल

 सेक्टर  में  छठी  प्लान  में

 |
 इस  बारे  में  कोई  प्रोवीजन  करेंगे  ?

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :  जब  खेल  कुद  दिक्षा  के  विषय  हैं  तो  उनके  विस्तार  are  तरक्की

 के  साथ-साथ  farart  के  साधन  मी  उपयोग  में  ज्यादा  हो  गये  ।  प्राथमिक  शिक्षा  के  लिए  पिछली

 योजना  में  32  फीसदी  उपयोग  aaa  46  फीसदी  बन  गया  |  तो  मक षड्  आशा  है  कि  इससे  हम

 तय  कर  सकेंगे  कसे  खेल  कूद  के  लिये  स्कूल  स्तर  पर  ज्यादा  साधन  उपलब्ध  हों  ।

 कृषि  उत्पादन  के  लिए  कनाडा  से  सहायता

 «1096.  थनी  मुख्तियार  सिह  मलिक
 :

 क्या  कृषि  ate  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  क  क्या  कनाडियन  इन्टरनेशनल  डेबलेपमेन्ट  एजेन्सी  ने  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने के

 विचार  से  भारतीय  किसानों  के  लिए  150  लाख  डालर  को  मंजूरी  दी  है

 क्या  ae  ऋण  अथवा  ब्याज  मुक्त  ऋण  या  अ्रनुदान  के  रूप  में  होगी

 तत्सम्बन्धी  सम्पूर्णा  ब्यौरा  क्या  और

 इस  धनराशि  के  राज्यवार  नियतन  का  विवरण  क्या  है

 कृषि  श्रौीर  सिचाई  मंत्री  (at  सुरजीत  fag  (®  से  एक  विवरण

 समा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 और  जी  भारत  सरकार  के  श्रनुरोध  पर  कनाडा  सरकार  ने  कनाडा  की

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेन्सी  के  माध्यम
 से

 150  लाब  कनाडा  डालर  की  रादि  बिना  ब्याज  का

 विकास  ऋण  मन्जूर  जिसका  उपयोग  कृषि  पुनवित  तथा  विकास  निगम  के  माध्यम से

 किया  जाना  था  ।  इस  राशि  का  प्रयोग  कृषि  पुनवित  तथा  विकास  निगम  द्वारा  अपनी  चालु

 परियोजनाओं  के  प्रसार  में  किये  गये  व्यय  का  भुगतान  पहले  ही  कर  लिया  गया  है

 जिनका  लक्ष्य  कृषि  ऋण  संस्थानों  के  कृषि  पुनवित  तथा  विकास  निगम  की  पुनवित  सुविधाग़ों

 में  वृद्धि  करके  ग्रामों  का  विकास  करना  था  ।

 ऋण  की  रादि  का  झावंटन  राज्यवार  नहीं  किया  गया  ।

 श्री  मुख्तियार  fag  मलिक  :
 सौभाग्य  की  बात  है  कि  भारत  के  अनुरोध  पर  हमारे  कृषि

 विकास  के  लिए  कनाडा  सरकार  ने  150  लाख  कनाडा  डालर  की  सहयता  की  मन्जुरी  दी

 यह  भ्राइचये  की  बात  है  कि  यह  ऋण  पहले  ही  as  किया  जा  चुका  है  ।  यह  ऋण  कब  मन्जर

 किया  गया  और  कब  खच  किया  गया  ?  क्या  कनाडा  सरकार  की  स्वीकृति  के  आधार

 पर  यह  खच  किया  गया  ?

 श्री  सुरजीत  fag  बरनाला  :  इसका  उपयोग  कृषि  gated  ate  विकास  निगम  द्वारा  किया

 जाना  है  जो  लगातार  काम  कर  रहा है  |  यह  करार  13-2-1979  को  किया  गया  था

 कि  इसका  Fo श्री  मुख्तियार  fag  मलिक  :  यह  कब  खचें  गया  ?  आपने  कहा

 go  fao  नि०  द्वारा  उपयोग  किया  गया  है  क्या  इसका  उपयोग  पहले  ही  किया  ?
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 ह

 att  सुरजीत  tag  बरताला  :  इसका  पहले  ही  इस्तेमाल  हो  रहा  था  श्रौर  जो  धन  खर्चे

 किया  गया  वह  उसी  के  लिए  था  |

 श्री  सिह  मलिक  :  यह  धन  किन-किन  परियोजनाओं  पर  खर्चे  किया  गया  और  उन

 राज्यों  के  नाम  कया  हैं  जिन्होंने  इसका  लाम  उठाया  है  ?  मंत्री  जी  ने  पहले  ही  कहा  है  कि  Fo

 go  वि०  fro  द्वारा  किया  गया  व्यय  ग्रामीण  विकास  के  उद्देश्य  के
 लिपे

 चल  रही  परियोजनाओं  को

 gy  बढ़ाने  पर  aa  किया  गया  है  |

 श्री  सुरजीत  fag  बरनाला  :  एसी  बात  नहीं  है  Go  Go  fao  नि०  की  पुर्नवित्त  सुविधाएं

 कृषि  भूमि  विकास  बैंकों  वाशिज्यिक  बको  के  लिए  है  ।  यह  धन  इनको  ऋण  के

 रूप  में  दिया  जाता  है  जो  इसे  राज्य  की  अन्य  एजेंसियों  और  व्यक्तियों  को  देते  हैं  ।

 थ्रो  के०  राम  मूर्ति  :  जी  ने  कहा  कि  150  लाख  कनाडा  डालर  का  करार  किया  गया

 है  और  उस  घन  का  उपयोग  क०  पु०  fao  नि०  द्वारा  किये  गये  खर्च  की  प्रतिपूि  के  लिये  किया

 गया है  ।  क्य  इस  करार  पर  हस्ताक्षर  करते  समय  इस  धन  का  उपयोग  किया  जा  चुका  az

 क्या  करार  में  इस  घन  के  इस्तेमाल  के  बारे  में  कोई  निदेश  दिये  गये

 श्री  सुरजीत  सिंह  बरनाला  :  यह  धन  कृषि  पुर्वित  विकास  निगम  को  देना  था  और  यह

 बिना  ब्याज  के  15  वर्ष  के  लिए  सहज  है  ।

 थ्री  पूर्णनारायण  सिन्हा  :  1279  में  प्रमरीकी  राष्ट्रपति  काटर  ने  इसकी  पेशकश

 et घी

 झध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।

 श्री  पूरण  नारायण  सिन्हा  :  यह  पेशकदा  विदेशी  सहायता  के  रूप  में  थी  ।  कया  संयुक्त

 राज्य  अमरी का  ने  भी  धन  या  अन्यथा  हमारी  सहायता  करने  की  पेशकदा  की  है  ?

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  |

 गंगा  के  पानी  के  बंटवारे  के  बारे  में  भारत-बांगला  देश  पेनल

 rt *  1098.  et  निहार  लास्कर  :  क्या  कृषि  श्रोर  सिचाई  मन  at  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  गंगा  के  पानी  के  बंटवारे  के  बारे  में  भारत-बांगला  पैनल  बनाया  गया

 यदि  तो  उसके  सदस्यों  के  नाम  क्या
 हैं  ;

 इस  पैनल  की  शक्तियां  कया  भ्रौर

 क्या  इस  पैनल  की  fara Peat  दोनों  के  लिये  बाध्यकारी  हैं  ?

 कृषि  site  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  fag  :  से  एक  विवररण

 पटल  पर  रखा  गया  है  ।

 विवरण

 eri  भारत  ्रौर  बांगला  asr क  >  to

 से  (  क  क  बाच  1977  में  हुए  गंगा  जल  करार

 के  दो  माग  हैं  ।  एक  माग  का  सम्बन्ध  ग्रस्तरिम  अवधि  में  फरक्का  पर  गंगा  के  जल  के  बंटवारे
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 a  त इस  भाग  के  क्रियान्वयन  के  लिए  1977  द्  एक  संयुक्त  सर्मि  fazer  की  गई

 थी  जिसमें  दोनों  सरकारों  द्वारा  मनोनीत  तीन-तीन  इन्जी  नियर  अघिकारी  यह  समिति  इस

 बात  की  सुनिश्चित  व्यवस्था  करती  है  कि  जनवरी  और  मई  के  बीच  की  अवधि  में  फरक्का  पर

 पहुंचने  वाले  गंगा  के  जल-प्रवाहू  का  बंटवारा  करार  के  उपबन्धों  के  अ्रतुसार  हो  ।

 करार  के  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  गंगा  के  प्रवाह  को  बढ़ाने  से  है  ।  इस  प्रयोजन  दोनों

 देशों  ने  age  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये हैं
 ये  प्रस्ताव  मारत-बंगला  देश  संयुक्त  नदी  ग्रायोग  के

 fast  राधघीन  हैं  ।

 श्री  निहार  लास्कर  :  मेरा  पहला  प्रइन  विवरण  के  दूसरे  भाग  a  सम्बद्ध  1977.0  में

 जब  यह  करार  किया  दोनों  देश  मामले  को  द्विपक्षी  बातचीत  द्वारा  तय  करने  के  लिए

 सहमत  नहीं  हो  गए  थे  ?  अद्यतन  समाचार  के  अनुसार  भारत  बंगलादेश  द्वारा  डाले  गए  ग्रन्तर्राष्ट्रीय

 प्रमाव  के  भागे  भुक  गया  कि  न  केवल  नेपाल  अपितु  चीन  को  मी  वार्ता  में  शामिल  किया

 जाएगा  ?  एक  बार  यह  मान  लेने  के  बाद  श्राप  अपनी  स्थिति  क्यों  बदल  रहे  हैं  ?

 श्री  सुरजीत  सिह  बरनाला  :  दोनों  पक्षों  को  अपने  प्रस्तात्र  देते  थे  ।  बंगलादेश  दौर  मारत

 ने  श्रपने-अपने  प्रस्ताव  देने  थे  ।  दोनों  ने  अपने  प्रस्ताव  दे  दिए
 हैं  जिन  पर  विचार  हो  रहा

 aaa  महोदय  क्या  श्राप  चीन  को  शामिल  करने  के  लिए  सहमत  हो  गए  हैं  ?

 श्री  सुरजीत  fag  बरनाला  :  जी  नहीं  ।

 श्री  निहार  लास्कर  में  श्राप  इस  बात  से  सहमत  गए  थे  कि  प्रस्ताव

 द्विपक्षीय  बातचीत  से  सुलझाए  जाएंगे  ate  किसी  अन्य  देश  को  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ?

 अब  आप  उस  स्थिति  को  बदल  रहे  हैं  ate  नेपाल  को  शामिल  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  सुरजीत  fag  बरनाला  :  Fo  आर०  Ato  की  बेठक  में  हमने  इस  बात  पर  fararz

 करने  के  लिए  एक  छोटी  सी  समिति  बनाई  है  कि  क्या  हमें  नेपाल  से  सम्पकं  करना  चाहिए  ait

 यदि  हां  तो  किस  रूप  में  ।

 श्री  निहार  लास्कर  क्या  इस  करार  के  फलस्वरूप  कम  से  कम  पिछले  वर्ष  कलकत्ता

 पत्तन  को  काफी  नुकसान  नहीं  उठाना  पड़ा  ?  चूंकि  यह  एक  लम्बी  प्रक्रिया  है  इसलिए  क्या  मंत्री

 जी  कमी  के  मौसम  में  कलकत्ता  पत्तन  को  पर्याप्त  मात्रा  में  जल  की  सप्लाई  सुनिश्चित  करेंगे  ताकि

 यह  पत्तन  काम  करता  रहे  ?

 श्री  सुरजीत  fag  बरनाला  :  मैं  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  पर्याप्त  जल  की  सप्लाई

 के  कारण  कलकत्ता  पत्तन  को  कोई  हानि  हुई  है  ।  करार  के  अनुसार  कमी  के  मौसम  में  कम  से

 कम  20,500  क्यूसेक  जल  मिलना  चाहिए  पर  पिछले  दो  वर्षों  में  कमी  के
 .

 मौसम
 में  29,260

 क्यूसेक  पानी  की  सप्लाई  की  गई  ?  ग्रतः  यह  जो  व्यवस्था  की  गई  है  उससे  कहीं  अधिक  था  ।  जल

 पूर्ति  में  वृद्धि  करने  हेतु  दो  योजनाएं  बनाई  जा  रही  हैं  भारत  की  भ्रोर  से  प्रस्ताव  है  कि  एक

 नहर  खोदकर  ब्रह्मपुत्र  के  पानी  को  गंगा  में  मिलाया  जाए  ।  यह  नहर  बांगला  देश  से  होकर

 गुजरेगी  ।  बांगलादेश  का  प्रस्ताव  है  कि  कुछ  पानी  भारत  में  और  कुछ  नेपाल
 में

 cay

 किया  जाए  ।
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 थ्री  aaa  gent  :  मंत्री  जी  के  इस  कथन  से  मक  gag  हुआ है  कि  कलकत्ता  पत्तन

 ढीक  ढंग  से  काम  कर  रहा  यह  ठीक  नहीं
 है  ।  प्रश्न  के  उत्तर  में  भी  मंत्री  जी  ने  कहा  कि

 कमो  के  मौसम  में  भी  उसे  पर्याप्त  मात्रा  में  पानी  मिलता  है  दो  महीने  पहले  जब  एक  संसदीय

 समिति  पानी  के  जहाज  से  asa  जा  रही  थी  तो  ज्वारभाटे  के  न  दाने  के  कारण  उसे  24  घण्टे

 कलकत्ता  में  रुकना  पड़ा  था  यह  कहा  जाता  था  कि  भागीरथी  को  फरक्का  से  बहुत  म्रघिक  पानी

 मिलेगा  ।  पर  aa  कमी  के  सौसम  में  पर्याप्त  पानी  न  मिलने  के  कारण  भागीरथी  की  स्थिति  दिन

 पर  दिन  बिगड़ती  जा  रही  मेरी  समभ  में  नहीं  श्राता  कि  सरकार  इस  पर  कसे  पहुंची

 क्या  मंत्री  जी  स्थिति  स्पष्ट  करेंगे  ?

 श्री  सुरजीत  fag  बरनाला
 :

 फरक्का  में  की  गई  इस  व्यवस्था  के  कारण  ही  कलकत्ता

 पत्तन  का  इस्तेमाल  किया  जा  सका  है  न  कि  ग्रत्यथा  |

 प्रदन  संख्या  के०  एस०  वी  रमद्रप्पा  सभा  में  उपस्थित झष्यक्ष  महोदय

 नहीं  हैं  ।

 निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पूर्ति  श्र  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  :

 WET  प्रश्न  स०  1099  के  AAR  करेक्शन  करनी है
 ।  ह्िस्दी-अनुलग्नक  के

 कालम  3  में  ग्रामीरा  के  स्थान  पर  शहरी-होना  चाहिए  और  कालम  4  में  मी  ग्रामीण  के  स्थान  पर

 शहरी  होना  चाहिए  ।

 ga  में  जो  Sat  कालम  है  उसमें  जो  जोड़  है  उसमें  226  के  स्थान  पर  266  होना  चाहिए

 और  इसी  प्रकार  से  aay  में  भी  226  की  जगह  पर  266  होना  चाहिए  |

 et  के०  wayta  :  यदि  मंत्री  महोदय  संशोधनों  को  सदस्यों  के  बीच  परिचालित  तो

 यह  बेहतर  रहेगा  |

 धध्यक्ष  महोदय  :  संशोधित  उत्तर  को  कृपया  समा  पटल  पर  रखिये  |

 झांघ्र  पदेश  में  चीनी  कारखानों  का  श्रघिग्रहण

 *]  100.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  प्रदेश  के  चीनी  श्रौर  खांडसारी  कारखानों  का  अधिग्रहण

 किया

 यदि  तो  कितने  कारखानों  का  अधिग्रहण  किया  गया  भौर

 क्या  इन  कारखानों  की  श्रौर  गरना  उत्पादकों  की  बकाया  रादि  का  भुगतान  कर

 दिया  गया  था  ?

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  :  श्रौर  ्रांध्र

 प्रदेश  में  बोब्विली  att  सीथानगरम  में  चीनी  तयार  कर  रहे  श्री  राम  शुगरज  भौर  लि०

 के  दो  यूनिटों  के  प्रबंध  को  उद्योग  श्रौर  1951  के  म्रधीन

 प्रदन  1099  के  संशोधित  उत्तर  को  पृष्ठ  19  पर  देखिए
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 राना

 कार  में  ले  लिया  गया  है  are  निजाम  शुगर  फेक्ट्री  जोकि  राज्य  सरकार  का  एक  उपक्रम

 को  प्राधिकृत  नियन्त्रक  के  रूप  में  नियुक्त  किया  गया  है  ।

 बोब्विली  यूनिट
 के  गन्ने  के  पुराने  बकायों  को  4'  24  लाख  रुपये  से  घटाकर  2°51  लाख

 रुपये  कर  दिया  गया  है  जबकि  सीधानगरम  के  बकायों  को  169  लाख  रुपये  से  घटाकर  16°66

 लाख  रुपये  कर  fear  गया  है  ।  1978-79  मौसम  के  15-4-79  तक  गन्ने  के  बकायों  की  राशि

 क्रमदा  17°54  लाख  रु०  श्रौर  5:13  लाख  रुपये  बेठती है  ।

 श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  चेलापल्ली  चीनी-मिल  ने  भी  लोगों  की  बकाया

 घनराशि  नहीं  दी  है  तथा  गन्ना  उत्पादकों  को  बंघपत्र  लेने  का  प्रलोमन  दिया  गया  है  ।  इस  प्रकार

 वे  गन्ना  उत्पादकों  के  लाखों  रुपए  के  भुगतान  को  करने  से  बच  रहे  इसलिए  मैं  मंत्री-महोदय  से

 यह  जानना  हूं  कि  क्या  वह  इस  चीनी  मिल  के  लखों  की  ओर  cara  देंगे  तथा  उचित

 वाही  करेंगे  जिससे  कृषकों  को  बकाया  घनराशि  की  म्रदायगी  की  जा  सके  ।

 श्री  भानु  प्रताप  fag  :  बताई  गई  चीनी  के  कार्यकरण  की  ओर  ध्यान  दिया

 जायेगा  ।  लेकित  अमी  तक  हमारे  पास  ga  प्रकार  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  यदि  आप  उस

 चीनी  मिल  का  विस्तृत  ब्यौरा  अपने  सुभाव  मेरे  पास  भेजें  तो  ओर  ध्यान  दिया

 जाएगा  |

 थ्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  इस  समय  सीजन  समाप्त  हो  चुका  मैं  यह

 जानना  चाहता  कि  क्या  गन्ना  उत्पांदकों  को  इस  सीजन  का  धन  द्वारा  दिया  जाएगा

 अथवा  नहीं  ।  दूसरी  मिलों  का  मी  क्या  हाल  है  ?  इस  समय  सीजन  समाप्त  हो  चुका  इसलिए

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  गन्ना  उत्पादकों  को  इस  सोजन  की  धनराशि  के  भुगतान  के  बारे  में

 सरकार  को  कोई  ferme  प्राप्त  हुई  है  अथवा  नहीं  ।  यदि  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई है  तो  बकाया

 घनराशि  के  भुगतान  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  कया  कार्येवाह्दी  को  गई  है  ।

 भी  भानु  प्रताप  सिह  :  जी  हमें  15  1979  तक  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  हैं  ate

 उनके  अ्रनुसार  ्रान्घ्र  प्रदेश  की  सभी  चीनी  मिलों  का  ब्यौरा  हमें  प्राप्त  हो  गया  है  ।  श्रापकी

 मति
 से  मैं

 पूरी  सूची  को  पढ़  सकता  हूं  ।

 झष्यक्ष  महोदय  यदि  यह  लम्बी  सूची  है  तो  श्राप  इसको  सभा  पटल  पर  रख

 सकते हैं  ।

 श्री  भानु  प्रताप  fag  :  इसमें  लगभग  17  waar  18  नाम  हैं

 महोदय  तब  तो  श्राप  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दीजिए  |

 श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  मंत्री  इतना  तो  बता  ही  सकते हैं  कि  कुल

 चीनी  मिलों  को  भ्रभी  बकाया  घन  देना है  ?

 थी  भानु  प्रताप  fag  :  इसमें  कुल  संख्या  नहीं  दी  गई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  तब  तो  श्राप  इसे  सभा  पटल  पर  ही  रखिए  ।

 att  Fo  सुर्यनारायण  जब  मी  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  प्रश्न  पूछा
 जाता  तो

 साधारणतः
 मिल  के  स्वामियों  अथवा  इन  सभमी-गतिरोधों  तथा  दह्वानियों  के  लिए
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 उत्तरदायी  अधिकारी  द्वारा  भेजे  गए  उत्तर  को  प्रस्तुत  कर  दिया  जाता  लेकिन  मिलों  के

 करण  तथा  हानियों  के  वास्तविक  कारणों  को  जानने  के  बारे  में
 सम्बन्धित

 मंत्री  द्वारा  कोई  ध्यान

 नहीं  दिया  जाता  है  |

 अध्यक्ष  श्रघिकतर  सभी  मिलें  जो  घाटे  में  चल  रही  हैं  बड़  जमींदारों  तथा  पू  जी

 पतियों  के  स्वामित्व  में  हैं  वे  पिछले  20-30  वर्षों  से  लाभ  कमा  कमा  रहे  अधिग्रहण  की

 गई  सभी  मिलों  की  पुरानी  मशीनें  जिनको  श्रमिकों  के  हित  को  देखते  हुए  आधुनिक  बनाने  की

 आवश्यकता  है  ।  भ्र्त  क्या  सरकार  सभी  रुग्ण  मिलों  को  तुरन्त  अपने  अधिकार  में  लेने  पर  faa

 करेगी  और  किसानों  को  अपनी  बकाया  धनराशि  के  बदले  में  मिलों  को  खरीदने  का  waar  प्रदान

 करेगी  ?  यद  मेरे  सुभाव  के  श्रनुसार  मिलों  को  नीलाम  कर  जाए  तो  गन्ना

 उत्पादकों  की  सारी  धनराशियों  श्रासानी  से  अदायगी  हो  सकती है  ।  बोबीली  तथा

 सीतानागरम  चीनी  मिलों  की  मशीनें  जो  fa  जमींदारों  के  स्वामित्व  में  इतनी  पुरानी  हैं

 कि  उनकी  निलामी  से  प्राप्त  धनराशि  गन्ना  उत्पादकों  को  दी  जाने  वाली  धनराशि  के  बराबर

 नहीं  होगी  ।  मेरा  gear  यह  है  कि  इन  समी  मिलों  को  अपने  हाथ  में  लेने  के  मामले  को

 गंमीरता  से  क्यों  नहीं  लेती  है  तथा  उद्योग  ae  श्रमिकों  को  बचाने  के  लिए  उनकी  नीलामी  क्यों

 नहीं  करती  है
 ?  इस  सरकार  ने  गन्ना  उत्पादकों  को  नष्ट  करने  की  नीति  अपनाई  हुई  है  ।

 प्रदेश  में  कोई  भी  कृषक  घाटे  में  चलने  वाली  इन  मिलों  के  लिए  उत्पादन  करने  के  लिए

 तयार  नहीं  है  ।

 शनी  भानु  प्रताप  fag  :  समी  निजी  मिलें  घाटे  में  नहीं  चल  रही  जसा  कि

 माननीय  सदस्य  द्वारा  उल्लेख  किया  गया  है  ।  aes  तथा  कुशलता  से  काय  करने  वाली  मिलें

 मी  alate  हैं  लेकिन  जहां  तक  श्रकुझाल  तथा  पुरानी  मिलों  का  सम्बन्ध  है  उनको  एक-एक  करके

 राज्य  सरकार  द्वारा  अपने  भ्रघिकार  में  लिया  जा  रहा  है  ।  भ्रौर  जब  वे  गन्ने  की  बकाया  घनराशि

 का  मुगतान  करने  में  श्रसफल  हो  जाते  हैं  तो  केन्द्रीय  सरकार  उन  मिलों  को  a  प्रधिकार  में

 ले  लेती  है  ।  अतः  कुछ  समय  के  पश्चात  यदि  ये  मिलें  संभल  नहीं  पाती  हैं  तो  इन  श्रकुशल  मिलों

 को  या  तो  राज्य  सरकार  ग्रथवा  केत्द्रीय  सरकार  अ्रपने  अ्रघिकार  में  ले  लेगी  |

 थमो  भानु  कुमार  शास्त्री  :
 मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  आंध्र  प्रदेश  के

 अन्दर  चीनी  श्रौर  खाण्डसारी  कारखानों  का  अधिग्रहण  करते  समय  क्या  खाद्य  मंत्रालय  ने  कोई

 नार्म्स  तय  किये हैं  कि  किस  प्रकार  की  मिल  किस  प्रकार  का  कारखाना  सिक  होगा

 भथवा  नहीं  या  age  प्राइस  ग्रोवर्स  को  इस  दृष्टिकोण  को  लेकर  उनका  अधिग्रहण  किया

 जाता  है
 ?  क्या  इस  प्रकार  के  कोई  नाम्स  बनाए  गए  हैं

 ?  यदि  बनाए  गए  हैं  तो  क्या  वह  सारे

 भारतवर्ष  पर  एप्लीकेबल  हैं
 ?

 श्री  भानु  प्रताप  fag:  जहां  तक  खाण्डसारी  कारखानों  के  शभ्रधिग्रहण  का  प्रश्न  वह

 राज्य  सरकार  स्वयं  कर  सकती  है  और  उसकी  जानकारी  हमको  नही ंहै
 ।  जहां  तक  शुगर  फंक्टरीज

 के  श्रघिग्रहणा  का  सवाल  यह  दो  प्रकार  से

 होता
 है

 |  एक  तो  इंडस्ट्रिल  डेवलपमेंट  एण्ड

 रेग्युलेशन  1951  के  तहत  राज्य  सरकारों  की  fe  पर  यदि  केन्द्रीय  सरकार  की  सहमति
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 होती है
 तो  HI  टेकओवर  है  और  र ऊच  सरकार  के  नियन्त्रण  में  ही  बह  रहती  है  ।

 amie  प्रदेश  की  दो  फक्ट्रीज  इस  प्रकार  से  ली  गई  हैं  ।

 दूसरा  तरीका  टेकआवर  यह  है  कि  श्रमी  जो  ऐक्ट  पास  हुआ  है  उसके  भ्रन्तगंत  केन्द्रीय

 सरकार  ले  लेती  है  यदि  मिल  क्रशिंग  का  काम  न  करे  ac  यदि  किसानों  को  जो  गन्ने  का  मुल्य

 प्रदा  करना  है  वह  पिछले  साल  के  देय  मूल्य  की  तुलना  में  दस  प्रतिशत  से  श्रधिक  हो  तो  भी  सरकार

 लकोलेलेती

 श्री  चन्दन  fag:  अध्यक्ष  मन्त्री  जी  पिछले  साल  से  आइ्वासन  दे  रहे  हैं  कि

 किसानों  को  पुराना  बकाया  दिलवाया  जायेगा  लेकिन  77-78  सीजन  का  पेसा  मी  अभी  नहीं

 मिला  है  और  ag  परेशानी  सारे  मारत  में  कया  मन्त्री  जी  केन  ग्रोवसे  को  पिछले  सालों  का

 उनका  पैसा  दिलवाने  की  कृपा  करेंगे  ?

 श्री  भानु  प्रताप  fag  हमारे  प्रयत्नों  के  पिछले  सालों  का  बकाया  काफी  चुकता

 हो  चुका  क |  थोड़ा  बहुत  बाकी  हो  सकता  है  ।  कोआपरेटिव  सेक्टर  झ्रौर  स्टेट  सेक्टर  में  उत्तर

 प्रदेश  में  कुछ  भी  बाकी  नहीं  है  ।  हमारा  प्रयत्न  जारी  TAR  बार  मैं  श्रारवासन  दे  चुका  हूँ  और

 फिर  देता  हूँ  कि  बकाया  चुकता  कराया  जायेगा  ।  मैं  यह  मी  बतला  देना  चाहता  हूँ  कि  श्रमी  मी

 कार्यवाही  चालू  जहां  दस  फीसदी  से  ज्यादा  बकाया  उनको  नोटिस  दिये  जा  चुके  अंगर

 सन्तोषजनक  उत्तर  नहीं  मिलेगा  तो  फंक्टरीज  को  अपने  प्रबन्ध  में  सरकार  ले  लेगी  ।

 उच्च  दोक्षिक  पर  दबाव  में  कमी

 1101  श्री  वेदब्रत  समाज  शौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  का  पता  लगाया  है  कि  सब  प्रकार  की  नौकरियों  के  लिए

 विश्वविद्यालय  की  डिग्री  को  अनिवायं॑  आवश्यकता  को  समाप्त  करने  के  सरकार  के  निर्णय  की

 क्रियान्विति  के  कारण  उच्च  थी क्षिक  संस्थाओं  पर  दबाव  में  कहां  तक  कमी  श्रौर

 क्या  दैक्षिक  संस्थाओं  की  घटी  AaARTHAAY  के  अनुसार  ही  योजनायें  तयार  की

 जा  रही हैं  ?

 समाज  कल्याण  संस्कृति  मन्त्री  प्रताप  चन्द्र  :  सामान्य

 प्रकार  की  नौकरियों  र  विद्वविद्यालीय  डिग्रियों  में  जो  सम्बन्ध  है  उसे  समाप्त  करने  के  लिए

 सरकार  ने  कोई  निरांय  नहीं  लिया  यद्यपि  शिक्षा  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  नीति  के  प्रारूप  में

 उच्चतर  शिक्षा  पर  दबाव  को  कम  करने  के  लिए  एक  उपाय  के  रूप  में  ag  बात  aarat  गई  है  ।

 (@)  प्रइन  नहीं  उठता

 थी  aqaa  :  जब  मन्त्री  महोदय  ने  बताया  कि  यह  राष्ट्रीय  दिक्षा  प्रणाली  का

 प्रारूप  है  तो  मैंने  dal  कि  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  अभी  प्रारूप  के  स्तर  पर  है  परन्तु  मैं  नहीं

 कि  सरकार  उस  नीति  को  क्रियान्वित  क्यों  नहीं  करती  जिसकी  उसने  घोषणा  की  है  ।  श्रीमान

 मेरा  प्रदन  पूछने  का  कारण  यह  था  कि  हम  भारी  संख्या  में  छात्रों  को  जिन्हें  दक्षिक  जीवन  में  रुचि

 नहीं  है  ate  जो  काम  करना  चाहेंगे  विश्वविद्यालयों  में  क्यों  भेजते  हैं  ।  निस्संदेह  श्राप  उन्हें  नौकरी
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 दे  देते  हैं  जो  उन्हें  शिक्षा  के  बाद  भी  न  मिल  सके  ।  वे  रट्टा  नकल  करें  श्रथवा  सभी  प्रकार

 के  कार्य  करें  |  खाली  समय  में  वे  पथराव  कर  सकते  हैं  अथवा  सभी  प्रकार  के  कार्य  कर  सकते  हैं  |

 उच्च  दिक्षा  पर  हम  भारी  व्यय  करते  रहे  हैं  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  सरकार  से

 जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  वहू  कह  सकती  है  कि  लोगों  की  नौकरियों  के  लिए  grater  को  देखते

 हुए  वह  उच्च  शिक्षा  से  उसे  ग्रसम्बद्ध  करेगी  ।  क्या  आप  कुछ  विशेष  नौकरियों  के  बारे  में  ऐसा  कर

 सकते  हैं  क्या  श्राप  कुछ  क्षेत्रों  में  जहां  केन्द्रीय  सरकार  ऐसा  कर  सकती  ऐसा  करेंगे  ताकि

 मंट्रिक  प्रथवा  ऐसी  ही  अरन्य  परीक्षाएं  पास  करने  वाले  लोगों  को  नौकरी  ret  सके  |  ऐसी  नौक  frat

 के  लिए  मेट्रिक  तथा  ऐसी  अन्य  quart  को  अ्रपेक्षित  योग्यता  बनाया  जाना  चाहिये  |

 डा०  प्रताप  चन्द्र  जहां  तक  विशेषीकृत  वर्गों  जेसे  इंजी  निर्यारंग  और  विधि

 का  सम्बन्ध  है  उसके  लिए  उपाधि  अत्यन्त  है  ।  अन्य  प्रकार  की  नौक  रियों  को  उपाधियों

 से  असम्बद्ध  किया  जा  सकता  है  शर  हम  माननीय  सदस्प  की  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  नौकरी

 पाने  को  आशा  में  विश्वविद्यालयों  में  जाने  की  होड़  लगी  हुई  है  ।  इस  afer  से  यह  सुभाव  दिया

 गया  है  और  योजना  श्रायोग  ने  भी  इस  समस्या  पर  विचार  किया  है  तथा  यह  सुभाव  दिया  &  कि

 शिक्षा  नीति  को  पुरी  तरह  नया  रूप  दिया  जाये  ताकि  श्रघिक  संख्या  में  स्नातक  तैयार  न  हों  ।  यह

 कई  qarat  में  से  एक  इसलिये  हमने  इस  सुभाव  को  इस  समा में  तथा  दूसरे  सदन  में

 विचार  के  लिये  रख  दिया  है  ।  इसे  स्वीकार  कर  लिये  जाने  के  पद्चात्‌  हम  विवरण  का  अध्ययन

 करेंगे ?

 at  aqaa  :  उच्च  शिक्षा  पर  भार  कम  करने  के  लिए  सरकार  श्रौर  क्या  उपाय

 सोच  रही  है  ?  तकनीकी  संस्थाओं  पर  दबाव  बढ़  रहा  मेरे  एक  मित्र  ने  इंजीनियर  तेयार  करने

 पर  होने  वाले  व्यय  का  हिसाब  500  करोड़  रुपये  लगाया  हम  इंजीनियर  तैयार  करने  पर  500

 करोड़  रुपये  खर्चे  करते  हैं  किन्तु  उनके  लिये  हमारे  प।स  कोई  काम  नहीं  है  ।  इसमें  उन  इंजी  नियरों

 पर  होने  वाला  व्यय  सम्मिलित  नहीं  है  जो  देश  छोड़कर  दूसरे  देशों  को  चले  गये  हैं  ।  क्या  आपकी

 इस  बारे  में  कोई  नीति  है
 ?

 हम  बहुत  भारी  राष्ट्रीय  व्यय  पर  कुछ  व्यवसायिकों  का  श्रावश्यकता

 से  अधिक  उत्पादन  करते  हैं  तथा  समस्याएं  उत्पन्न  करते  हैं  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  इन  मामलों  पर  fee  पर  चर्चा  करते  समय  विचार  किया  जाना

 चाहिए  ।  यह  नीति  सम्बन्धी  व्यापक  प्रदन  हैं  ।

 थी  बेदब्रत  बरपा  :  यह  बहुत  विशिष्ट  प्रदन  है  ।

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :  आपने  ठीक  ही  कहा  है  कि  इस  प्रदन  को  आम  चर्चा  के  साथ  जोड़ा
 जाये  ।  परन्तु  फिर  भी  मैं  सरकार  का  रवेया  स्पष्ट  करने  की  चेष्टा  |  हम  माननीय  सदस्य

 द्वारा  बताई  गई  समस्या  को  समभते  हैं  ।  हम  निचले  स्तर.पर  faratt  को  व्यावसायिक  बनाने

 की  चेष्टा  कर  रहे  इसके  अतिरिक्त  हम  प्रथम  श्रणी  से  ही  समाज  के  लिये  उपयोगी  उत्पादक

 कार्य  पाठ्यक्रम  में  सम्मिलित  रहे  हैं  ताकि  छोटी  के  छात्रों  को  समाज  के  लिए  उपयोगी

 उत्पादक  कार्य  में  लगाया  जा  सके  ।  भ्रन्तत  जब  वे  स्कूलों  से  बाहर  आयेंगे  तो  वे  उच्च  शिक्षा  लेने

 के  स्थान पर  कुछ  मध्यम  श्र  णी  के  कार्य  कर  सकेंगे  |
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 शी  टी  ०  बालकृष्णेया  :  माननीय  सदस्यों  को  भेजी  गई  प्रारूप  शिक्षा  नीति  में  भी  मैंने

 देखा है  कि  बी०  To,  एम०  Yo,  एम०  एस०  सी०  जसी  उपाधियों  की  सरकारी  नौकरियो ंके  लिए

 झावइयकता  नहीं  है  ।  नौकरियों  के  किन  वर्गों  के  लिए  इन  उपाधियों  की  श्रावश्यकता  नहीं  है  ?

 क्या  इसमें  भारतीय  प्रशासनिक  भारतीय  पुलिस  सेवा  तथा  सम्बद्ध  सेवाएं  भी

 लित हैं  ?

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :  इसमें  उच्च  स्तर  की  ये  सेवाएं  सम्मिलित  नहीं  हैं  निचले  स्तर

 की  सेवाओं  के  लिये  ही  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा

 श्री  हुकमदेव  नारायण  यादव  :  अध्यक्ष  विश्वविद्यालयों  के  भ्रन्तगंत  कई  परीक्षाओं

 को  पास  करने  के  बाद  जब  कोई  व्यक्ति  ऊंची  नौकरी  प्राप्त  करने  के  लिए  जाता  तो  उसको  वहां

 प्रतियोगिता  की  परीक्षा  में  उत्तीणं  होना  पड़ता  है  उसमें  vara  होने  के  ae  ही  उसे  नौकरी

 मिलती  है  ।  जब  वह  उस  प्रतियोगिता  की  परोक्षा  में  पास  होने  के  बादे  ही  नौकरी  प्राप्त  करता

 तो  उन  सारी  परीक्षाओं  जो  विश्वविद्यालय  श्रादि  में  ली  जाती  कोई  महत्व  नहीं  रह  जाता

 है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  सरकार  इस  qeeay  में  विधार  करेगी  कि  जो  विश्वविद्यालयों

 की  परीक्षा्नों  को  पास  करने  में  विद्याथियों  से  इतनी  फीस  ली  जाती  है  श्रौर  सरकार  का  भी  उनमें

 काफी  खर्चे  भ्राता  उन  तमाम  परीक्षाओं  को  समाप्त  कर  दिया  जाये  और  एक  ही  परीक्षा  ली

 जो  नौकरी  पाने  के  लिए  प्रतिग्रोगिता  को  परीक्षा  होती  है  क्योंकि  उसमें  sata  होने  के  बाद

 ही  उसको  नौकरी  मिलेगी  ?  सरकार  इस  पर  विचार  करेगी  या  यह  मैं  मन्त्री  महोदय से

 जानना  चाहता  हूँ  ?

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :  यह  सोचना  गलत  है  कि  विश्वविद्यालय  शिक्षा  नौकरी  पाने  के

 उद्देश्य  से  ली  जाती  है  ।  विश्व  विद्यालीय
 शिक्षा  सामान्य  शिक्षा  देती  है  तथा  छात्र  को  जीवन  के

 लिये  तैयार  करती  है  ।  छात्र  झपना  निजी  कय  भी  कर  सकता  इसलिए  ag  कहना  सही  नहीं

 है  कि  यदि  छात्र  को  किसी  नौकरी  के  लिए  fate  परीक्षा  देनी  है  तो  समी  qzearAyt  को  समाप्त

 कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  कुछ  सामान्य  परीक्ष  ओं  जसे  ATT  प्रशासनिक  भारतीय  पुलिस

 सेवा  आदि  के  लिए  एक  व्यापक  सामान्य  दिक्षा  परम  आवश्यक  है  ।

 खाद्य  INA  प्रोसेस  करने  वाले  एकक

 *]  105.  श्री  गणनाथ  प्रधान  :  क्या  कृषि  सौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  गत  3  वर्षों  में  खाद्य  पदार्थ  प्रोसेस  करने  वाले  एककों  की  स्थापना

 के  लिये  अनेक  कम्पनियों  को  स्वीकृति  दी

 क्या  यह  सच  है  कि  ऐसे  एककों  को  स्थापना  से  बाजार  में  कच्चे  फलों  की  सप्लाई

 काफी  कम  हो  गई  है  जिससे  फलों  के  मूल्य  बढ़  गये

 क्या  श्राम  प्रादमी  को  ताजे  फल  सस्ते  मूल्यों  पर  उपलब्ध  कराने  के  लिये  सरकार

 का  विचार  खाद्य  पदार्थ  प्रोसेस  करने  के  नये  एककों  की  att  स्थापना  किये  जाने  पर  रोक  लगाने

 का  AIT

 1,  १६  पा
 *  तो  इस  के यदि  नहं  क्या  कारण  हैं

 ?
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 कथि ह  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भानु  प्रताप  :  जी  हां  ।

 उद्योग  ea  में  फलों  तथा  सब्जियों  के  कुल  उत्पादन  का  Wien  से  0.2%  उपयोग  कर

 रहा  fs f  विधायन  उद्योग  का  फलों  की  उपलब्धता  अथवा  उनके  मूल्यों  पर  कोई  उल्लेखनीय

 प्रभाव  नहीं  है  ।  वास्तव  फलों  तथा  सब्जियों  के  उत्पादन  में  दृद्धि  की  तब  ara  की  जा  सकती

 है  जब  विधायन  तथा  परिरक्षण  के  क्रियाकलाप  द्वारा  स्थिरता  प्रदान  की  जाये  ।

 जी  नहीं  ।

 फल  faaraa  उद्योग  का  विकास  करना  श्रावश्यक  है  ताकि  faareHz  बहुलता  की

 अवधि  के  दौरान  उत्पादकों  को  उचित  मुल्य  प्रदान  किया  जा  सके  और  वर्ष  भर  फल  उत्पादन

 सुलभ
 किये  जा

 11.0  गणनाथ  प्रधान  :  ग्रध्यक्ष  महोदय  मैं  जानना  चाहता  हैँ  कि  पिछने  तीन-चार  साल  में

 कितना  वेजीटेबल  और  फ्रूट  afar  इंडस्ट्री  को  गया  और  उसका  कितने  परसेंट  एक्सपोर्ट  किया

 गया  ?  कितना  प्रोसेस्ड  फ्र्ट [्  या  वेजीटेबल  का  प्रोडक्शन  हुआ  और  उसमें  से  कितना  सरप्लस

 हुआ  ?  जो  सरप्लस  हुआ  क्या  उसको  बाजार  में  ठीक  दाभ  में  बिक्री  के  लिये  सरकार  ने  कोई

 ठोस  कदम  उठाये  हैं  ?

 थी  भानु  प्रताप  सिंह  :  श्रीमन्‌  एक-एक  फल  का  तो  हिसाब  नहीं  मैं  यह  निवेदन

 कर  चुका  हूँ  कि  कुल  फल  श्रौर  सब्जी  का  0.2  परसेंट  प्रोसेपिंग  में  जाता  है  और  प्रोसेस्ड  किये  हुए

 पदार्थों  को  या  तो  faery  को  भेजा  जाता  है  या  हमारी  सुरक्षा  सेनाएं  उनका  उपयोग  करती  है

 इन  प्रोसेस्ड  पदार्थों  के  मुख्य  रूप  से  उपभोक्ता  या  तो  विदेश  हैं  या  हमारी  सुरक्षा  सेनाएं हैं  ।  जहां

 तक  इस  बात  का  प्रइन  है  कि  इसकी  बिक्री  का  कोई  समुचित  प्रबन्ध  है  नहीं  तो  इसके  लिए

 ga  स्वीकार  करना  पड़ेगा  कि  फलों  या  सब्जियों  की  बिक्री  का  कोई  समुचित  प्रबन्ध  नहीं  किया

 जा  सका  है  श्रौर  उसकी  उसी  का  एक  अंग है  फलों  का  प्रिजवेशन  क्योंकि  ये  फल

 मौसम  में  तेयार  होते  हैं  अगर  उस  समय  उनके  fama  का  प्रधिक  काम  नहीं  होगा  तो  उनकी

 कीमतें  बहुत  गिर  जाएंगी  श्रौर  फिर  किसानों  को  उन्हें  पेदा  करने  का  कोई  उत्साह  नहीं

 रहेगा ।

 शी  गणनाथ  प्रधान  :  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  अभी  तक  इनका  प्रोडक्शन  बढ़ाने  के  बारे

 में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?  क्या  सरकार  ने  प्रोसेसिंग  यूनिट्स  बढ़ाने  के  लिये  नये  लायसेंस  दिये

 यदि  तो  पिछले  तीन  सालों  में  किस-किस  साल  में  कितने-कितने  लायसेंस  लाजें  इंडस्ट्री

 को  और  कितने  लायसेंस  स्माल  स्केल  इंडस्ट्री  को  दिये  हैं  ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूँ

 कि  पिछले  तीन  सालों  में  कितने  लोगों  ने  इसके  लिए  एप्लाई  किया  है  ?  सरकार  प्रोसेसिंग  qfarea

 बढ़ाने
 के  बारे  में  श्रागे  क्या  सोच  रही है

 ?

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  यदि  यह  लम्बी  सुची  है  तो  श्राप  इसे  सभा  पटल  पर  रख  सकते  हैं  ।

 भी  भानु  प्रताप  fag
 :  ठीक  है  ।  मैं  इसे  समा  पटल  पर  रख  देता

 हूँ
 ।
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 बालकों  के  लिए  fara  एटलस

 #1106.  श्रो  wraata  :  क्या  समाज  कल्याण  att  संस्कृति  मन्त्री  निम्नलिखित

 की  जानकारी  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विकासशील  और  विकसित  देशों  में  14  वर्ष  की  श्रायु  तक  के  बच्चों  के  बारे
 में  रहन

 मीवन  काल  की  सम्मावना  श्रौर  काम  करने  के  स्तरों  में  व्यापक  अन्तर  ददति  हुए

 fara  बेक  द्वारा  प्रकाशित  बच्चों  के  विश्व  एटलस  का  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 व्ष  1979  के  दौरान  सरकार  द्वारा  जिन  योजनाश्रों  को  क्रियान्वित  करने  प्रस्ताव

 उनका  ब्यौरा  क्या  है  और  fara  बेक  द्वारा  कितनी  सहायता  दी  गई  है  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  राज्य  मन्त्री  (attra  रेणुका  देवी  atHreRt :
 :

 एक  विवरण  लोक  सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  |

 तमिलनाडु  में  समेकित  पोषाहार  सुधार  परियोजना  को  विश्व  बैंक  की  सहायता  से

 शुरू  करने  का  प्रस्ताव  है  |  पोषाहार  प्रदान  समेकित  स्वास्थ्य  की  व्यवस्था  करना  तथा

 प्रबोधन  ale  मूल्यांकन  इसके  भ्रंश  होंगे  इस  परियोजना  को  श्रमी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया

 गया  हैं  ।

 विवरण

 विश्व  बेंक  ने  विदव  बाल  ag  की  मात्यता  में  बालकों  के  लिए  एक  faaq  एटलस  प्रकाशित

 की  है  ।  एटलस  में  दिये  गये  आंकड़ों  के  मुख्य  स्रोत  संयुक्त  संयुक्त  राष्ट्र  शैक्षिक  वैज्ञानिक

 एवं  सांस्कृतिक  संगठन  (aaeat),  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  एल०  खाद्य  एवं  कृषि

 संगठन  To  विश्त्र  स्वास्थ्य  संगठन  एच०  के  प्रकादान  तथा  fara

 बैंक  देवीय  आर्थिक  रिपोर्ट  श्रादि  बताये  गये  हैं  ।  एटलस  में  प्रति  व्यक्ति  जी०  एम०  पी०

 बच्चों  की  जन्मदर  श्रौर  जीवन  श्रम  बल  श्रौर  शिक्षा  में  बच्चों  की  संख्या

 आदि  के  बारे  में  जानकारी  ale  आंकड़ें  दिये  गये  हैं  ।

 भारत  को  विकासशील  कम  श्राय  at  के  देशों  में  दिखाया  गया  है  ौर  यहां  का  सकल

 राष्ट्रीय  उत्पादन  141  श्रमरीकी  डालर  प्रति  व्यक्ति  बताया  गया  है  19  अन्य  देश  जिनकी

 पूरे  विश्व  में  भारत  से  भी  कम  प्रति  व्यक्ति  झ्राय  है  ।  उत्तरी  झर  मध्य  श्रमे री का  तथा

 यूरोप  की  भ्रौसत  सकल  उत्पादन  प्रति  व्यक्ति  क्रमशः  642,  1007  श्रौर  3019  श्रमेरीकी

 ढालर  है  ।

 भारत  में  1875  में  जन्म  के  समय  जीवन  प्रत्याशितता  49.5  वर्ष  दिखाई  गई  है  जबकि

 एदिया  के  लिये  56.0  उत्तरी  श्रौर  मध्य  अमे री का  के  लिये  69.1  वर्ष  तथा  युरोप  के  लिये

 71.5  वष  है  विश्व  एटलस  के  अनुसार  भारत  में  श्रम  बल  में  बच्चे  24.7  प्रति  हजार  हैं  ।  एशिया

 में  यही  ates  14.2  यूरोप  में  1.3  तथा  उत्तरी  और  मध्य  श्रमेरीका  में  6.5  भारत  के  लिये

 प्राईमरी  कक्षाग्रों  में  नामांकन  अनुपात  1975  में  65  दिखाया  गया  है  जबकि  fear  के  लिये  ये

 अनुपात  90  हैं  यूरोप  के  लिए  102  तथा  उत्तरी  झर  मध्य  भरमे रीका  के  लिए  107  हैं  ।

 श्री  Ho  राममूर्ति  :  प्रशन  बच्चों  से  सम्बन्धित  है  ।  इस  ad  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल

 वर्ष  मना
 रहे  हैं

 ।  शिक्षा  राज्य  मन्त्री  द्वारा  सभा  पढ़ल  पर  रखे  गये  विवरण  से  मैं  सम कता  हूँ  कि

 ड़ि
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 हमारा  देशा  भ्रपेक्षित  पोषक  भोजन  आदि  की  उपलब्धता  झ्रादि  के  मामले  में  बहुत  पीछे  है

 at  बच्चों  से  काम  लेने  के  मामले  में  हम  सबसे  आगे  हैं  परन्तु  हमारा  स्तर  बहुत  नीचा  है  ।

 aq  जानते  हैं  कि  मेरे  राज्य  तमिलनाडु  में  विशेष  रूप  से  माचिस  ae  पटाखे  बनाने

 वाले  aa  में  हाल  ही  में  बच्चों  को  काम  पर  लगाने  के  कारण  बहुत  सी  मृत्यु  हुई  हैं  इस  बात  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  कि  यह  वर्ष  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  बाल  बर्ष  के  रूप  में  मनाया  जा  देश  में  बच्चों

 के  स्तर  को  ऊचा  करने  तथा  अपेक्षित  आयु  बढ़ाने  और  रोजगार  के  मामले  में  तथा  विश्व  बेक

 द्वारा  आई०  एल०  एफ०  To  आओ (ध  और  डब्ल्यू०  एच०  ओ०  की  सहायता  से  तेयार

 की  गई  faa  एटलस  के  सम्बन्ध  में  सरकार  कौन  से  उपाय  करने  का  विचार  रखती  है  ?

 श्रीमती  रेणुका  देवी  बरकटकी  :  माननीय  सदस्य  ने  बहुत  से  प्रश्न  पुछे  हैं  ।  पहले

 तो  उन्होंने  पूछा है  कि  बच्चों  के  रोजगार  के  बारे  में  सरकार  करना  चाहती  सम्मवतया

 माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  श्रम  मंत्रालय  की  राष्ट्रीय  बाल  श्रम  समिति  इस  समस्या  का

 यन  कर  रही  है  तथा  वह  छः  मास  में  अपना  प्रतिवेदन
 दे  देगी  ।  उस  प्रतिवेदन  के  प्राप्त  होने  पर

 श्रम  मन्त्रालय  जो  बाल  श्रम  से  सम्बद्ध  है  मेरे  समाज  कल्याण  मंत्रालय  सहित  सभी  मन्त्रालयों

 को  परामर्श  देगा  कि  बाल  श्रम  को  कम  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जाये  ।  जहां  तक  दूसरे

 प्रशन  का  सम्बन्ध  पोषाहार  सम्बन्धी  कार्यक्रम  में  मारत  बहुत  से  देशों  की  तुलना  में  बहुत  निचले

 स्तर  पर  है  ।  मैं  बता  देना  चाहता  हूं  कि  बहुत  से  एदियाई  और  श्रफरीकी  देशों  की  तुलना  में  area

 काफी  भागे  है  ।  परन्तु  जहां  तक  fara  बंक  की  सहायता  का  सम्बन्ध  है  तमिलनाडु  सरकार  ने

 विश्व  बैंक  की  सहायता  से  एक  योजना  शुरू  की  है  ।  परन्तु  जब  पोषाहार  का  यह  कार्यक्रम  मेरे

 मन्त्रालय  को  स्थानान्तरित  fear  गया  तो  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  सम्बन्धित  मंत्रालय  के  रूप  में

 दिया  कि  देश  में  इस  कार्यक्रम  की  क्रियान्विति  के  लिए  2-3  राज्य  को  लिया  जाये  ।

 arg  उनमें  से  एक  राज्य  है  श्रौर  उड़ीसा  तथा  मध्य  प्रदेश  अन्य  दो  राज्य  हैं  ।  तमिलनाडु  तो  भागे

 बढ़ा  है  परन्तु  श्रन्य  दो  राज्यों  ने  कार्य  शुरू  नहीं  किया  है  ।  इस  योजना  के  भ्रन्तगंत  70  of तिदात

 व्यय  राज्य  को  वहन  करना  पड़ता  है  और  तमिलनाडु  ने  कहा  है  कि  वह  70%  व्यय  जुटा  पायेंगे

 fara  बैंक  का  एक  श्रध्यमन  दल  आगामी  दो  महीने  में  हमारे  देश  में  आयेगा  तथा  तमिलनाडु  की

 योजना  को  श्रन्तिम  रूप

 थ्री  के०  राममूर्ति  :  मंत्री  महोदय  यह  कहने  की  चेष्टा  कर  रहे  थे  कि  कुछ  मामलों  में

 हमारा  देश  एदियाई  देशों  से  आगे  है  परन्तु  बात  ऐसी  नहीं  सभा  पटल  पर  रखे  गये  वक्तव्य

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  इस  बात  की  श्रोर  ध्यान  दिलाना  चाहूँगा  कि  श्रपेक्षित  ag  ate  कुल

 राष्ट्रीय  उत्पादन  के  मामले  में  भी  हमारा  देश  पीछे  है  ।  aa  तमिलनाडु  सरकार  पोषाहार  कार्यक्रम

 तथा  अन्य  कार्यक्रम  लागू  करने  के  लिए  श्रागे  आई  है  ।  क्या  सरकार  अन्य  राज्य  से  आग्रह  करेगी

 तथा  इस  बारे  में  श्रपनी  शक्ति  का  उपयोग  करेगी  कि  वे  भी  अपने  राज्यों  में  पोषाहार  ata  क्रम

 को  क्रियान्वित  करें  ।

 श्रीमती  रेणुका  देवी  बरकटकी  :  ऐसा  सम्मव  नहीं  है  दो  अ्रन्य  राज्यों-उड़ीसा  और  मध्य

 प्रदेश  का  इस  योजना  के  लिए  चयन  किया  गया है
 ।  परन्तु  श्रमी  तक  उन्होंने  कोई  दिलचस्पी  नहीं

 दिखाई  है  ।  जहां  तक  प्रदन  के  प्रथम  माग  का  सम्बन्ध  है  भारत  की  प्रति  व्यक्ति  आय  अमरीकी
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 डालरों  में  131  है  ।  19  अन्य  देशों  की  प्रति  व्यक्ति  आय  भारत  से  कम  है  ।  वे
 एशियाई

 तथा  अफ्रीकी  देश  हैं  इसी  प्रकार  अपेक्षित  ay  के  मामले  में  भारत  का  51  वां  स्थान है  ।

 भारत  में  प्रत्यादित  ary  495  प्रतिवर्ष  एदिया  के  बारह  wea  देशों  में  भ्रपेक्षित  आयु  मारत

 से  कम  है  इसी  प्रकार  जन्म  दर  के  मामलों  में  भी  भारत  को  जन्म  दर  प्रति  हजार

 39°9  है  जबकि  विश्व  के  75  अन्य  देशों  की  जन्म  दर  भारत  से  ऊची  कई  श्रन्य  बातों  में  मी

 भारत  एशियाई  तथा  अफ्रीकी  देशों  से  art  है  परन्तु  विकसित  देशों  से  ag  पीछ ेहै  ।  इसमें  कोई

 सन्देह  नहीं  है  |

 श्री To  सुन्ना  साहेब  यह  कुपोषण  तथा  दिक्षा  के  अमाव  के  कारण  है  ।  क्या

 मंत्री  महोदय  व्यापक  योजना  तैयार  करेंगे  तथा  राज्यों  पर  बल  डालेंगे  कि  afer  भारतीय  स्तर

 पर  कुपोषण  को  रोका  जाये  तथा  शिक्षा  के  स्तर  को  ऊचा  किया  जाये

 श्रीमती  रेणुका  देवी  ATHER  :  जहां  तक  इस  योजना  का  सम्बन्ध  यह  विश्व  बेक  के

 ara  विशेष  योजना  है  ।  और  इस  योजना  को  श्रमी  तक  केवल  तमिलनाडू  सरकार  ने  स्वीकार

 किया  है  ।  यदि  अन्य  राज्य  भी  इस  योजना  स्वीकार  करते  हैं  तो  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं हैं  ।

 हम  अन्य  राज्यों  में  भी  इस  योजना  को  क्रियान्वित  करने  का  प्रयास  करेंगे  |

 राजस्थान  के  रेगिस्तान  का  श्रौर  श्रधिक  रेतीला  होना

 एस०  एस०  सोमानी  :  afa  श्रौर  सिचाई  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  मरुस्थलीय  क्षेत्र  भ्रनुसंघान  संस्थान  के  वंज्ञानिकों  के  श्रनुसार  राजस्थान

 का  रेशिस्तान  निश्चित  रूप  से  पुर्व  stale  को  नहीं  फैल  रहा है  परन्तु  रेगिस्तानी  क्षत्र  घौर

 झघिक  रेतीला  होता  जा  रहा

 क्या  जालौर  at  जोधपुर  में  पहाड़ियों  के  सामने  रेत  के  बड़े-बड़े

 टीले  बनते  जा  रहे  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  विदेशों  से  विशेषज्ञों  की  राय  भी  श्रामंत्रित  की  है  are  यदि

 तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ate  MT  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  fag)  :  जी

 श्रीमान  ।  केन्द्रीय  ससुक्षेत्र  अनुसंघान  संस्थान  द्वारा  किये  गए  अध्ययनों  से  पता  चला  है  कि

 स्तान  पव  की  झर  नहीं  बढ़  रहा  है  किन्तु  सीमान्त  भूमियों  पर  खेती  बाड़ी  श्रघिक  पशु
 चराने  या  चूहों  की  गतिविधियों  जेसे  मानवीय  गतिविधियों  के  कारण  मरुक्षेत्रों  के  अन्तरगत

 स्थान  की  स्थिति  कुछ  क्षेत्रों  में  खराब  होती  जा  रही  है  ।

 जी  श्रीमान  ।  इसका  पता  पहले  वर्ष  1952  में  भारत  के  सर्वेक्षण  द्वारा  चला

 था  |  केन्द्रीय  मरुक्ष  त्र अचुसंघान  जोधपुर  द्वारा  किये  गये  श्रध्ययनों  से  पता  चला  है  कि

 राजस्थान  के  इन  जिलों  में  रेत  का  नया  जमाव  जारी  है  ।

 जी  श्रीमान  ।

 श्री  एस०  एस०  सोमानी  :  अध्यक्ष  राजस्थान  राज्य  का  एक  बटुत  बड़ा  भूभाग

 AWAIT F है  ।  वहां
 के  निवासियों  की  समस्याओं  पर

 पूर्व  सालों  में  विशेष  ध्यान  नहीं  दिया
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 पिछले  साल  जनता  सरकार  ने  11  करोड़  रु०  उसके  विकास  के  लिए  खर्च  किया  है  ।  आपने  जो

 जवाब  दिया  है  उसमें  कहा है  ।

 यह  ग्रापने  कहा  है  कि  चूहों  की  गतिविधियां  जसे  मानवीय  ane  नहीं

 भ्राता  कि  इसका  क्या  मतलब  है  ।  क्या  चूहों  की  गतिविधियां  मानवीय  गतिविधियां  हो  सकती  हैं  ?

 क्योंकि  आपने  कहा  है  कि  चूहों  की  गतिविधियां  जेसे  मानवीय  गतिविधियों  के  कारण  मर्क्षेत्र  के

 भ्रन्तरगंत  रेगिस्तान  की  स्थिति  कुछ  क्षेत्रों  खराब  होती  जा  रही  है  ।  मेरा  कहना  है  1952  में

 जसा  आपने  में  कहा  है  ay  1952  में  भारत  के  सर्वेक्षण  द्वारा  केन्द्रीय  gets  प्रनुसंघान

 जोधपुर  द्वारा  किए  गए  अध्यग्रनों  से  पता  चला  है  कि  राजस्थान  के  इन  जिलों  में  रेत  का

 नया  जमाव  जारी  है  ।  तो  बहुत  बड़ा  भुभाग  पूरे  देश  में  सबसे  बड़ा  रेगिस्तान  का  भूभाग

 स्थान  में  है  we  इसी  के  कारण  वहां  पानी  की  कमी  जल  स्रोत  कम  हैं  ।  उसके  विकास  पर  पुरा

 ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।  तो  क्या  विदेशी  सहायता  लेकर  जैसे  इजराइल  ने  किया  है  पूरे  रेगिस्तान

 को  नखलिस्तान  में  बदल  कर  अ्राज  वह  श्रपनी  फसलों  त्ौर  फलों  का  विदेशों  में  निर्यात  कर  रहा

 है  ।  इसी  प्रकार  क्या  राजस्थान  के  मरुस्थल  को  भी  विदेशी  विशेषज्ञों  की  राय  ले  कर  इसके  विकास

 के  लिए  विशेष  प्रावघान  किया  जाएगा  ?

 थ्रो  भानु  प्रताप  fag  :  यह  रेगिस्तान  की  हालत  ठीक  नहीं  हो  रही  है  ।  इसमें  चूहों  का

 जिक्र  किया  गया  परन्तु  वह  एक  कारण  था  |  मुख्य  कारण  इसमें  जो  ग्रेडिंग  होती  रहती  है  भ्ौर

 जो  अतिक्रमण  रहता  है  उसके  कारण  ठीक  नहीं  हो  रही  झौर  शायद  माननीय  सदस्य

 को  चूहे  क्या  कुछ  कर  सकते  हैं  विशेष  परिस्थितियों  ag  मालूम  नहीं  है  ।  वह  जो  कुछ  पौधे  वहां

 पर  पदा  होते  हैं  उनको  काटकर  नष्ट  कर  देते  हैं  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  रेगिस्तान  की  समस्याओं  को  gama  के  लिए  सेन्ट्रल  एरिड  जोन

 frag  इंस्टीट्यूट  कायम  किया  गया है  ।  उन्होंने  कुछ  काम  भी  किया  है  ale  कुछ  शभ्रच्छे  नतीजे  भी

 आये  जसे  सेड  ड्यून्स  बन  जात  हैं  इसको  स्टेबिलाइज  करना  जरूरी  हे  नहीं  तो  हवा  के  साथ

 उड़  कर  कभी-कभी  झ्राबादी  में  जाकर  सैंड  ड्यून्स  बना  लेते  इस  किस्म  का  काम  दिया  गया

 है  ।  भुनभुनू  सरदार  सीकर  ale  बाड़मेर  शहरों  में  बालू  झाने  की  स्थिति  थी

 उसकी  रक्षा  के  लिए  1,000  हैक्टेयर  as  sara  को  स्टेबिलाइज  किया  गया  उसी  प्रकार  से

 200  किलोमीटर  सड़क  के  किनारे  वृक्ष  लगाये  गये  हैं  ।

 wat  के  लिखित  उत्तर

 केन्द्रीय  शुष्क  क्षेत्र  झनुसंधान  संस्थान  को  किसानों  तक  नई  प्रौद्योगिकी

 पहुंचाने  सम्बन्धी  योजना

 *1093,  at  Fo  क्या  कुषि  ake  सिंचाई  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  क्या  केन्द्रीय  शुष्क  क्षेत्र  अनुसंधान  संस्थान  ने  मारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद्‌  के  वर्तमान

 जयन्ती  वर्ष  के  दौरान  शुष्क  क्षेत्रों  में  किसानों  तक  नई  प्रौद्योगिकी  पहुँचाने  के  लिये  कोई

 विस्तृत  योजना  बनाई  है  ?
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 24  dare,  1901

 लि
 ह

 कृषि  atc  सिचाई  में  Se Ba |  net  (att  भानु  प्रताप  tag):  जी  श्रीमान्‌  ।

 केन्द्रीय  मरुक्षेत्र  अनुसंधान  जोधपुर  ने  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  के  स्वरण  जयन्ती

 प्रायोगिक  प्रयोगशाला  से  खेत  तक  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  उनके  द्वारा  विकसित  किसानों  के  faa

 नयी  और  अनु  qa  प्रौद्योगिकियों  को  किसानों  तक  पहुंचाने  के  लिये  एक  कार्यक्रम  तैयार  किया  है  ।

 छोटे  atc  सीमान्त  किसानों  तथा  क्ृषिहीन  मजदूरों  के  समुदायों  से  150  परिवारों

 पाली  और  बीकानेर  जिलों  में  प्रत्येक  के  50)  का  चयन  नई  प्रौद्योगिकी  को  उन  तक  इस  उद्देश्य  से

 ये  पूरक  आय  के  स्रोत
 पहुँचाने

 का  प्रस्ताव है  कि  उनके  खेतों  में  उपज  बढ़ाकर  तथा  उनके  लि

 उत्पन्न  करके  उनका  आर्थिक  उत्थान  हो  जाय  भारतीय  कृषि  श्रनुसंघान  परिषद्‌  जयन्ती

 वर्ष  के  दौरान  जैसलमेर  जिले  से  भी  अन्य  50  परिवार  इसमें  सम्मिलित  करने  लिये  प्रयास

 किये  जायेंगे  ।

 1968  में  संशोधन

 #1097,  श्री  grate  गामित  :  क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे

 कि  कीटनाशी  तथा  क्षमिनाशी  श्रौषघियों  में  मिलावट  के  मामलों  को  प्रमावी  रूप  से  निपटाने

 योग्य  बनाने  के  विवार  से  सरकार  का  विचार  कीटनाशी  1968  में  संशोधन  करने

 का  है
 ?

 श्रौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  सरकार  इस  बात  की  जांच  कर

 रही  है  कि  क्या  कीटनाशी  1968  का  संशोधन  करना  आवश्यक  ताकि  कीटनाशियों  की

 मिलावट/गलत  ब्रांड  के  मामलों  से  निपटने  के  लिये  इसे  अधिक  कारगर  बनाया  जा  सके  ।

 grata  alt  नगरोय  विकास  निगम  द्वारा  anda  क्षत्रों  में  कमजोर

 वर्गों  के  लिए  गृह  निर्माण  निधि

 *
 1099.  sit  के०  एस०  वीरभद्रप्पा  :  क्या  निर्माण  श्रौर  श्वास  तथा  ata  शौर  पुनर्वास

 मन्त्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  आवास  तथा  नगरीय  विकास  निगम  ने  नगरीय  क्षेत्रों
 में

 आर्थिक
 दुष्टि  से

 कमजोर  वर्गों  के  लिये  गृह  निर्माण  निधि  की व्यवस्था  करने  हेतु  योजनापें  तयार  की

 यदि  तो  तैयार  की  गई  योजनाओं  की  संख्या  कितनी  है  प्रौर  वे  किन-किन

 नगरीय  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित हैं  ale  ऐसे  प्रत्येक  क्षेत्र  में  कितने  प्लाटों  का  विकास

 az

 योजनाओं  पर  आने  वाली  कुल  लागत  का  ब्यौरा  कया  है  और
 चालू

 वर्ष  में  इस

 प्रयोजन  के  लिये  कितनी  राशि  निर्धारित  की  गई  है  ?

 निर्माण  श्रीर  श्रावास  तथा  पूर्ति  शर  पुनर्वास  मन्त्री  (sit  सिकन्दर  :  से

 ATA  तथा  नगर  विकास  निगम  ने  श्राथिक  रृष्टि  कमजो  वर्ग  के  श्रावास  के  लिये  योजनाएं

 श्रारम्म  की  हैं  इसने  अब  तक  17  राज्यों  और  4  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  266  नगरों  की  951

 आवासीय  योजनाश्रों  को  स्वीकृति  दी  है  इन  योजन:ओं  से  4,27,592  रिहायशी  एकक  और
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 लिखित  sit
 लिन

 14  1979

 52,770  प्लाट  उपलब्ध  होंगे  ।  इनमें  से  1,49,032  रिहायशी  मकान  और  26,548  प्लाट  नगर

 क्षेत्रों  में  आधिक  दुष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लिये  उदिष्ट  ब्यौरे  अनुलग्नक  में  दिये

 जाते हैं  ।

 हुडको  द्वारा  wa  तक  स्वीकृत  सभी  योजनाश्रों  (951)  की  कुल  लागत  610.42  करोड़  रुपये

 इस  राशि  में  से  हुडको  की  ऋरा  की  राशि  425.98  करोड़  रुपे  है  ।  19  79-50  के

 130.00  करोड़  रुपये  तक  के  ऋण  की  स्वीकृति  देने  का  प्रस्ताव  इन  स्वीकृत  ऋणों  से  बनाये

 जाने  वाले  मकानों  में  से  80  प्र०  श०  से  अघिक  आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  सहित  कम  आय

 वर्गों  के  लिये  बनाये  जाने  की  आशा  है

 विवरण

 नगर  क्षेत्रों  में प्राधिक  दुष्टि  से  कमजोर  ats  लिये  स्वीकृत  योजनाओं  के  राज्यवार

 ब्यौरे  कि  30-4-1979  को  स्थिति

 लि  ea  rm  i  er  ee

 राज्य  नगर  क्षेत्रों  में  नगर  क्षेत्रों  में  तगर  नगर/कस्बे  जहां  योजना

 प्राधिक  दृष्टि  atta  दष्टि  क्षेत्रों  में  लागू  की  गई  है  ।

 से  कमजोर  वर्गों  से  कमजोर  वर्ग  आर्थिक

 के  लिये  के  लिए  स्वीकृत  दुष्टि  से

 नाप्नों  की  रिहायशी  मकानों  कमजोर

 की  संख्या  वर्ग  के  लिए

 प्लाटों  की

 संख्या

 ee  NE LS ES  Ey  en

 1  2  3  a4  5
 ee  प  a  ot

 घ्राध्  42  7645  —

 प्रदेश

 करीम

 रामचन्द्र

 विजयानगरम  ।

 श्रसम  3  96  गोलपाड़ा  मालवाड़ी

 उत्तरों  तिनसुक्यु  |

 9  5621  1978 बिहार  मुजफ्फरपुर

 छपरा  |
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 24  1901
 लिखित  उत्तर

 —
 te  eee

 5

 ee  a  ee
 «आव  5  ee  ee

 ES SE  गए

 गुजरात  69  24879  1814  HIST,

 सुरेन्द्र

 कलो

 aa  ली  गांधी

 विभा  ।

 हरियाणा  29  7309

 Rare  ।

 134  190  पौण्टा हिमाचल

 प्रदेश  पालमपुर  ।

 2142  395 जम्मू व

 कदमी र  सोपारे  ।

 कर्नाटक  39  9834  1745

 बिदार  ।

 केरल  13  5856  कोचीन

 मूवत्ती

 को  qerqare  ।

 मध्य  sar  42  9790  1236!

 दुर्ग

 WHAT,

 बालाघाट  ।

 28  100 79  955 महाराष्ट्र

 पिम्प  री-छिन्नुहवाड़

 सोलापुर  ।

 उडीसा  18  3637  176  कटक रे

 बरहामपुर  |
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 लिखित  उत्तेरं  10  1979

 1  2  3  4  5
 ee  es  nn A  a  अ  क

 पजाब  16  3252  649  अझमतसर

 पठानकोट  |

 राजस्थान  37  11843  58  भने भ लु  मीलवाड़ा

 बीकानेर

 करन

 चित्तौड़ गढ़  |

 तमिलनाडु  69  14538  846  थंजौर  वबल्लुपुरम  कडलोर

 कोमा  रापालयम

 थवेजुर

 कोयम्बतूर  fararaz  जमीन

 पल्लवबराम  वेल्लूर

 थिरूवन

 पोल्लची

 थीररूचिंगो  तीरूपत्तर

 चिद्यमबा  मत्तर  मारे  माले  नगर

 नागपत्तनम  ।

 wee  71  27532  2141  आगरा

 कानपुर

 .

 अलीगढ़

 मोदीनगर

 फजाबाद  fanratratz  रानी

 हरिद्वार  ।

 परिचम  836
 दुर्गापुर

 बगाल  कोटाघाट  |

 दिल्ली  5829  facet लली/नई
 ई  दल्ली  ।

 1238  swt  रात 271  ण्डागढ़  |

 दमन  88  नाका गो

 तथा  दीव

 refs पांडिचेरी  54  ।
 tts ee  er  ree  ee,

 512  149032 कुल  2654  नगर/कस्ब
 ह  अ  नतिनी  ee  ——

 *कम्पोजिट  सहित  जिनमें  आर्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  बग  के  gear  सकान  मी

 हामिल किये  गये  हैं  ।
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 24  1901  )
 लिखित  saz

 लों  wie  कालेजों  में  प  NSU Freed  के  लिए  ana-faatca

 #1102.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  समाज
 कल्याण

 ate  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  स्कूलों  और  कालेजों  में  वार्षिक  परीक्षाएं  सारे  देश  में  एक  साथ  नहीं  ली  जाती

 हैं  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया

 जोष्स  स समय  अप्रैल-मई  के क्या  qtyeriatt  के  समय  में  परिवर्तन  करने  के  लि  ए  +  AERA

 महीनों  में  होती  जबकि  बहुत  गर्मी  पड़ती  कुछ  क्षेत्रों
 से  कुछ  सुभाव  प्राप्त  हुए  और  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  atk

 क्या  सभी  स्कूलों  ale  कालेजों  में  प्रति  वर्ष  दिसम्बर  मेंਂ  परीक्षाएं  लेने  का  सरकार

 का  विचार  है  शरीर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 समाज  कल्याण  xtc  संस्कृति  मंत्री  (Sto  प्रताप  चन्द्र  :  से

 माध्यमिक  स्कूल  स्तर  की  वार्षिक  परीक्षाएं  विभिन्न  राज्यों  के  सम्बन्धित  माध्यमिक  शिक्षा  arst

 द्वारा  आयोजित  की  जाती  हैं  ।  तथापि  केन्द्रीय  माध्यमिक  faart  बोड़  एक  साथ  सारे  देश  में

 वर्ष  अ्रप्रैल  में  अपने  से  सम्बद्ध  स्कूलों  में श्रपनी  इन  योजनाओं  के  अ्रन्तगत  परीक्षाएं  अ।योजित

 करता  है  :  (i)  भप्रखिल  भारतीय  वरिष्ठ  विद्यालय  प्रमाणपत्र  (ii)  श्रखिल

 माध्यमिक  विद्यालय  (iii)  दिल्‍ली  वरिष्ठ  विद्यालय  प्रमाणपत्र  परीक्षा  श्र  (iv)  दिल्‍ली

 माध्यमिक  विद्यालय  प्रमाणपत्र  परीक्षा  ।  कालेज  स्तर  की  वार्षिक  परीक्षाओं  का  निर्णय  सम्बन्धित

 विश्वविद्यालयों  द्वारा  स्वयं  ही  लिया  जात  है  ।  परीक्षाओं  के  समय  को  निर्घारित  करने  का

 कोई  सुभाव  प्राप्त  नहीं  हुप्रा  है  ।  इसके  श्रतिरिक्त  cera  का  समय  भिन्न-भिन्न  विश्वविद्यालयों

 और  माध्यमिक  शिक्षा  के  मिन्‍न-शिन्‍न  बोर्डों  में  स्थानीय  परिस्थितियों  के  प्रचुसार  हो

 सकता  है  तौर  ये  ऐसे  मामले  हैं  जिनसे  सम्बन्धित  निरंय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्डों  और  विषव

 लवों  द्वारा  स्वयं  ही  किए  जाते  हैं  ।

 जवाहरलाल  age  विश्वविद्यालय  की  वित्तीय  समस्या

 1103,  डा०  विजय  asm
 कया  farart,  समाज  कल्याण  tt  संस्कृति श्री  ate  सिह  जी  area  |

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जवाहूरलाज  नेहरू  नई  दिल्‍ली  को  इस  समय  वित्तीय  aaearat

 का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि
 तो  उन  समस्याओं  का  ब्यौरा  कया  श्र

 सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 समाज  कल्याण  vite  संस्कृति  म  (BT. चम
 ere  प्रताप  चन्द

 :
 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 श्
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 5...  SE  नि es

 बेसिन  में
 बाढ़  सम्बन्धी  समिति

 *]  104.  श्री  चरचर  वदिष्ठ  :  क्या  करब  श्रौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa  :

 क्या  सरकार  ने  साहिबी-नजफ गढ़  बेसिन  में  बाढ़  के  कारणों  की  जांच  करने  के  लिए

 एक  समिति  गठित  की

 यदि  तो  समिति  द्वारा  प्रस्तुत  वृहद  योजना  का  ब्यौरा  कया  है  दौर  उसको

 रूप  देने  के  बारे  में  सरकार  ने  क्या  निणंय  किया  श्रौर

 वृहद  योजना  में  किन-किन  राज्य  सरकारों  का  योगदान  रहेगा  शौर  राज्यों  तथा

 केन्द्र  द्वारा  की  जाने  वाली  वित्तीय  देयताओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  ध्नौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  से  साहिबी

 नजफगढ़  जल-निकास  प्रणाली  के  लिए  एक  मास्टर  योजना  तेयार  करने  के  लिए  जल

 झायोग  के  प्रध्यक्ष  की  भ्रध्यक्षता  में  एक  निदेशन  समिति  और  केन्द्रीय  जल  श्र याग  के  सदस्य

 की  श्रध्यक्षता  में  एक  कार्यकारी-दल  का  गठन  1977  में  किया  गया  ari  इस

 समिति  द्वारा  तेयार  की  गई  म.स्टर  योजना  राजस्थान  में  भ्रजमेरीपुरा  में  साहिबी  पर  एक  बांध

 का  हरियाणा  में  मसानी  में  एक  बराज  का  दिल्‍ली  में  नजफगढ़  जल  निकास

 प्रणाली  में  शामिल  हैं  तथा  दिल्ली  के  क्षेत्रों
 मे ंसहायक  जल-निकास  प्रणाली

 का  पुनरूपण  तथा  waaay,  साहिबी  के  ऊपरी  में  भू-संरक्षण  रिंग  बंधों  के

 निर्माण  द्वारा  ग्रामों  की  सुरक्षा  श्र  जहां  मी  सम्मव  हो  छोटे  sat  ।  gat  का  निर्माण  ।  इस  मास्टर

 योजना  को  हरियाणा  तथा  राजस्थान  के  मुख्य  मन्त्रियों  श्रौर  दिल्‍ली  के  उप-राज्यपाल  द्वारा  मोटे

 रूप  से  स्वीकार  कर  लिया  गया  घांस  से  मरतनगर  पुल  तक  नजफगढ़  नाले  के  सुधार  की

 18.77  करोड़  रुपये  की  लागत  को  दिल्‍ली  प्रश्ञासन  द्वारा  तैयार  की  गई  एक  स्कीम  मस्त्रिमंडल

 द्वारा  मंजूर  कर  ली  गई  है  ।  अरज में रीपुरा  बांध  ग्रौर  मसानी  बराज  की  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्टों

 सम्बद्ध  राज्य  ACH a
 से

 अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई  इस  स्कीम  के
 कार्यान्वयन के  लिए

 अपेक्षित  धनराशि  की  व्यवस्था  सम्बद्ध  राज्य  सरकारों  द्वारा  ग्रपनी  वाधिक  योजनाश्रों  में  की  जा

 रही  है  ।

 द्वारा  इटारसी  टाउन  (Ao  का  विकास

 *1108,  शमी  हरिचिष्णु  कामत
 :

 क्या  निर्माण  ate  श्रावास  तथा  पूति  श्रौर  पुनर्वास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  के  होशंगाबाद  जिले  में  इटारसी  टाउन  को  श्रावास

 तथा  नगरीय  विकास  निगम  द्वारा  बहु  सेक्टर  विकास  कार्यक्र  के  लिए  स्वीकृत  कर  दिया

 गया

 (a)  उपयुक्त  विकास  परियोजना  की  मुख्य  बातें  क्या

 क्या  यह  चरण  बद्ध  कार्यक्रम  होगा  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
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 क्या  परियोजना  के  लिए  के  माध्यम  से
 ग्र्तरराष्ट्रीय

 विकास  सहायता

 (aT¥o  डी०  से  कोई  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  की  श्रौर  यदि  तो  कितनी :

 क्या  परियोजनाओं  के  लिए  कोई  नक्शा  विकास  योजना  को  रूपरेखा  तैयार  की

 गई  है  ate  अन्तिम  रूप  से  स्वीकृत  की  गई

 यदि  तो  क्या  इस  समा  पटल  पर  रखा  श्रौर

 यदि  तो  नक्शा  या  रूपरेखा  योजना  कब  तक  तयार  हो  जायेगी  ?

 निर्माण  शौर  श्रावास  तथा  पूर्ति  ate  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :  से

 आवास  तथा  नगर  बविक्रास  निगम  ने  इटारसी  नगर  में  बहु  क्षेत्रीप  परियोजना  भारम्भ  करने

 के  लिए  एक  प्राथमिक  रिपोर्ट  प्राप्त  की  इस  रिपोर्ट  में  विकास  कांय  के  घटकों  का  उल्लेख है

 तथा  इसे  मध्य  प्रदेश  के  मुख्य  नगर  आयोजनाकार  द्वारा  तयार  किया  गया  है  ।

 इटारसी  की  इस  बहु  क्षेत्रीय  परियोजना  का  मुख्य  उद्देश्य  मल

 faata,  परिवहन  ग्रादि  के  क्षेत्रों  में  नगर  की  समस्याश्ों  का  पता  लगाना  है  और  उनका  समाधान

 ढूंढना  है  ।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  इस  योजना  के  कार्यक्रम  को  बनाया  जाना  है  ।  इसकी  प्राथमिक

 रिपोर्ट  मध्य  प्रदेश  के  मुख्य  नगर  योजनाकार  द्वारा  तेयार  की  गई  है  इसका  विस्तृत  कार्यक्रम

 मी  उनके  द्वारा  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।

 आबास  तथा  नगर  विकास  निगम  के  माध्यम  से  निष्पादित  की  जाने  वाली  ta

 जनाओं  के  लिए  महानगरों  के  श्रलावा  इन  दहरों  के  लिए  argo  डी०  ए०  से  वित्त  सहायता  प्राप्त

 करने  लिए  को  भ्रभी  श्रन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  |

 उपयु  क्त  परियोजना  की  प्राथमिक  रिपोर्ट  निर्माण  आर  आवाय  मस्त्रालय  में

 1979  में  प्राप्त  हुई  थी  ।

 चू  कि  ऐसी  परियोजनाओं  के  लिए  विश्व  बेक  की  सहायता  लेने  के  प्रस्ताव  को  अभी  तक

 अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  इसलिए  इस  मन्त्रालय  द्वारा  इस  श्रवस्था  में  परियोजना  का

 मोदन  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 fazafaaraa  पाठ्यक्रम  का  उन्नयन

 *  |]  109.  थ्रो  2aTa  सुन्दर  लाल  कया  समाज  कल्याण  श्रोर  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्वविद्यालय  पाठ्यक्रमों  का  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  के  समान  उन्नयन  करने  के

 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  प्रमुख  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं

 समाज  कल्याण  ate  सरकति  मंत्री  प्रताप  चंद्र  :  श्रौर  ऐसा

 कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।  तथापि  पाठ्यचर्याओं  के  संशोधन  और  algtratay  अध्यापन

 तथा  झ्नुसधान  में  सुदृढ ़ता
 आदि  के  माध्यम  से  fasafaareata  पाठ्यक्रमों  विषय-वस्तु  और

 स्तरों  में  सुघार  लाने  के  लिए  सतत  प्रयास  किए  जा  रहे
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 प्राथमिक  पाठशालाओं  में  गरीबों  के  बच्चों  को  पोषक-श्राह्मार

 *1110.  ait  श्रमर  fag  वी  राठवा  :  कया  समाज  श्रौर  संस्कृति  मन्त्री

 निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला  विवरण  समा-पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  प्राथमिक  पाठशालाओं  में  गरीब  बच्चों  को

 पोषक-श्राह्मार  सप्लाई  करने  की  योजना  श्रारम्म  की  और

 वर्षे  1979-80  के  लिए  dex  ने  प्रत्येक  राज्य  को  इस  योजना  के  aaa  कितनी

 कितनी  राजसहायता दी  है  ?

 समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मन्त्री  प्रताप  चन्द्र
 :  श्रौर

 खाद्य
 के

 सप्लाई  संसाघनों  के  श्रनुसार  प्राथमिक  स्कूलों  के  बच्चों  के  लिए  मध्यान्ह  भोजन

 की  व्यवस्था  करने  के  कार्यक्रमों  की  निम्नलिखित  दो  श्रे  fat  हैं  —

 (i)  केयर-द्वारा  सहायता  प्राप्त  श्रौर

 (11)  देशी  खाद्य  सामग्री  का  कार्यक्रम  ।

 दूसरी  श्रणी  के  कार्यक्रम  से  सम्बन्धित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  श्रौर  सभा  पटल  पर

 रख  दी  जाएगी

 प्रथम  श्र्णी  के  कार्यक्रम  से  सम्बन्धित  सुचना  दर्शाने  वाला  विवरण  समा  पटल  पर  रख

 दिया गया

 केन्द्र  द्वारा  मध्यान्ह  ala  के  कायेक्रमों  के  लिए  वेसे  कोई  आर्थिक  सहायता  नहीं

 दी  जाती  ।

 विवरण

 इस  समय  प्राथमिक  स्कूलों  के  बच्चों  के  लिए  मध्यान्ह  भौजन  का  कार्यक्रम  14  राज्यों/संघ

 शासित  क्षेत्रों  में  चलाया  जा  रहा  है  ।  इसके  लिए  खाद्य  वस्तुएं  केयर  नाम  के  एक  अमरीकी  संगठन

 द्वारा  दी  जाती  है  और  इससे  लाम  उठाने  वालों  की  संख्या  निम्नलिखित  है  :

 Fo  राज्य  लाभ  उठाने  वाले  खाद्य  वस्तुओं  की

 स०  बच्चों  की  मंख्या  मात्रा  पौंडों  में

 ay  श  ee  oe

 ग्राध्र  प्रदेश  897,000  24,652,013

 गजरात  351,000  13,469,625

 हरियाणा  402,500  13,872,600

 850,000  29,356,875

 केरल  1,769,000  54,308,300

 मध्य  प्रदेवा  764,000  26,386,650

 महाष्ट्र  250,000  8,634,375

 उड़ीसा  760,000  26,248,500

 पजाब
 296,000  10,223,100
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 1  2  4

 10  राजस्थान  400,000  13,832,270

 1]  तमिलनाडु  2,025,000  51,004,688

 12  पांडिचेरी  40,400  1,004,950

 13  उत्तर  प्रदेश  1,000,000  34,537,500

 14  पशिचम  बंगाल  $50,000  ह्  585,000

 i  0  क  नौ  TFL 654  900  335,116,446

 AIAN  में  श्राजाद  हिन्द  फोज  का  स्मारक

 *]  श्री  कुसारो  श्रनन्तन  क्या  निर्माण  ale  श्रावास  तथा  पर्ति  श्रौर  पुनर्वास  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मरिणपुर  में  मायोरंग  स्थित  आजाद  हिन्द  फौज  का  स्मारक

 उपेक्षा  के  कारण  जीर्ण-शीण  स्थिति  में  श्रौर

 यदि  at,  तो  आजाद  हिन्द  फोज  द्वारा  1944  में  विदेशी  शासन  से  मुक्त  कराये  गये

 प्रथम  मायोरंग  में  स्मारक  के  समुचित  रख-रखाव  के  far  सरकार ने  क्या  कार्यवाही

 की  है  ?

 नहीं  |

 निर्माण  att  ग्रावास  तथा  पति  att  पुनर्वास  म्त्री  (  श्री  सिकन्दर  बख्त  )  जी

 प्रशन ही ही  नहीं  उठता

 सम्पत  समिति  को  facrfzar  के  श्रनसार  चीनी  कारखानों  को  रियायतें

 *1112,  श्री  एस०  श्रार०  दामाणी  क्या  कषि  wie  सिंचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करगे  कि

 क्या  सरका र  बदली  हुई  परिस्थितियों  को  देखते  नये  आरम्म  किये  गये  अथवा

 स्थापित  किये  जा  रहे  चीनी  कारखानों  के  लिए  सम्पत  समिति  द्वारा  सिफारिश  की  गयी  रियायतों

 को  श्रन्य  कारखानों  से  भी  देने  के  बारे  में  एक  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  का  विचार  गन्ने  की  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्धता  को  देखते  हुए  30

 1979  के  बाद  मी  गन्ने  की  पेराई  जारी  रखने  वाले  कारखानों  जैसा  गत  ay  किया

 गया  उत्पादन  You  में  राहत  देने  का  है  we  यदि  तो  सरकार  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही

 कर  रही है  ?

 कुषि  श्रौर  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  श्री  भानु  प्रताप  सिंह  )  :  श्रौर

 सम्पत  समिति  की  मूल  प्रोत्साहन  योजना  में  200  लाख  श्रौर  उससे  श्रधिक  के  प्लांट  श्रौर  मशीनरी

 की  एफ०  ्य अए  र  स्थापित  की  गयी  नयी  चीनी  फेक्ट्रियां  तथा लाइसेंसशुदा  विस्तार
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 प्रोजेक्ट  उच्चतर  मुक्त  बिक्री  के  कोटे  शौर  उत्पादन  शुल्क  के  प्रस्तर  के  रूप  में  प्रोत्साहन  प्रापत ५
 करने  के  हकदार  थे  ।  चीनी  का  16  ग्रगस्त  1978  से  विनियंत्रण  करने  के  बाद  aa  योजना  अब

 लागु  नहीं  परिवर्तित  परिस्थितियों  की  दुष्टि  में  इस  योजना  की  समीक्षा  करने  ate  उसमें

 संझोधन  करने  के  लिए  एक  श्रन्तर-मंत्रालयीय  ग्रुप  गठित  किया  गया  था  ।  इस  ग्रूप  ने  अपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  कर  दी  है  भ्रौर  यह  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 नहीं  ।

 विक्टोरिया  कलकता

 *1113.  डा०  वसन्त  कुमार  पण्डित  :  क्या  faverr,  समाज  कल्याण  Wiz  संस्कृति

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  मति  कला  गैलरी  को  जोड़  करके  कलकत्ता  के  विक्टोरिया  मेमोरियल  को

 एक  अवधि  संग्रहालय  के  रूप  में  विकास  करने  के  लिए  सरकार  ने  योजनायें  बनाई  द्नौर

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  लिए  क्या  वित्तीय  प्रबन्ध  किया

 गया है  ?

 समाज  कल्याण  श्रोर  संस्कृति  मन्त्री  प्रताप  चन्द्र  :  और

 विक्टोरिया  कलकत्ता  के  पुनअनुस्थापन  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  को  सलाह  देने

 के  लिए  1972  में  नियुक्त  की  गई  विशेषज्ञ  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसरण  में  सरकार  ने

 1700  से  1900  की  अवधि  के  लिए  इसे  एक  अवधि  संग्रहालय  के  रूप  में  पुनर्गठित  करने  का

 निर्णय  किया  है  ।

 योजना  की  कुछ  महत्वपूर्ण  विशेषताएं  निम्नलिखित  हैं

 (1)  एक  मूर्ति  दीर्घा  जिसमें  उपलब्ध  स्थान  के  अन्दर  12--16  विख्यात  भारतीयों  की

 प्रावक्ष  मूर्तियों  ae  मूर्ति  संग्रह  रखे

 (1)  1700-1900  की  अवधि  के  100  विख्यात  राष्ट्रीय  भारतीयों  की  एक  सम्मान

 नामावली  ;

 (11D)  स्थानीय  इतिहास  पर  जोर  देते  हुए  श्रौर  शताब्दी  के  इतिहास  के

 विभिन्‍न  पहलुओं  को  शामिल  करते  हुए  एक  खु  ली  afer क Lg t  सिक  प्रतिमा  दीर्घा  की

 व्यवस्था  की  ।

 कार्यान्वयन  के  लिये  अपेक्षित  योजनाओं  aie  निधियों  के  ब्योरे  सम्बन्धित  एजेंसियों  के

 परामर्श  तैयार  किये  जा  रहे

 सीमेंट  एन्ड  कमोकल्स  इन्डस्ट्रीज  लिमिटेड  गुजरात  द्वारा  grad

 10495.  श्री  भाई  पटेल  :  क्या  निर्माण  att  श्रावास  तथा  पूरति_श्ौर  पुनर्वास

 मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  झार०  ato  पार्टीज  को  सप्लाई  किये  गए  सीमेंट  के  सम्बन्ध  में  बिक्री

 ब्याज  तथा  माड़ा  जुर्माने  की  प्रतिपुर्ति  के  डरे  में  सौराष्ट्र  सीमेंट  एण्ड  कंमिकल्स  इन्डस्ट्रीज
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 टाटा  a

 राणवार  से  दिनांक  23  1979  का  श्रौर  सी  मेंट  मेन्यूफक्च  रस॑
 aro
 | दिग बम्बई  से  दिनांक  12  1979  का  अम्यावेदन  प्र  gal

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  के  पूति  तथा  निपटान  महानिदेशक  को  सीमेंट

 उत्पादकों  को  1-12-1969  से  21-8-1978  की  15,39,453  रूपये  की  राशि  का  अमी  मुगतान

 करना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  का  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  भर  सीमेंट  निर्माता  प्रों

 की  मांग  को  पुरा  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 निर्माण  भौर  श्रावास  तथा  द्  ate  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :

 af

 ae  सौराष्ट्र  सीमेंट  एंड  कंमिकल  इंडस्ट्रीज  fro  ने  1-17-1969  से

 21-8-1978  तक  की  अवधि  के  लिये  बिक्री  कर  के  रूप  में  उक्त  राशि  का  दावा  किया  है

 तम  न्यायालय  के  अन्तिम  निर्णय  को  ध्यान  में  रखते  इस  दावे  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 क्या  इन  दावों  को  स्वीकार  किया  जाना  है  या  इस  बारे  में  कानूनी  और

 वित्तीय  कठिनाइयों  ar  विस्लेषण  किये  जाने  पर  ही  झन्तिम  निर्णय  लिया  सकता  है  इसके

 लिये  कुछ  सीमेंट  fratatat  से  मंगाये  गये  उनकी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 बांगलादेश  से  श्राये  दारणाथियों  के  दावों  की  ary  श्राघार  पर  gala

 10496.  श्री  किरित  fanaa  देव  बर्मन  :  क्या  faster  st  प्रावास  तथा  पुरति  श्रीर

 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 क्या  यह  सच  है  कि  भूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान  बांगला  से  श्राये  विस्थापित

 व्यक्तियों  में  से  जो  भारत  में  अप्रवास  कर  चुके  हैं  तथा  यहां  स्थायी  रूप  से  बत  चुके  हैं  तथा

 जिन्होंने  उनके  द्वारा  पीछे  छोड़ी  गई  सम्पत्ति  के  लिये  मुश्रावजे  के  दावे  भर  कर  दिए  कई  को

 नियमों  के  अनुसार  उनके  दावों  के  25  मूल्य  की  तदथे  पर  श्रदायगी  नहीं  की

 गई

 कितने  प्रतिद्यत  mraz  को  उक्त  तदथे  WeTaTt  अब  तक  नहीं  की  गई  है  ्रौर

 उसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 कया  कुछ  मामलों  में  दाबाकर्ता  ar  तो  मर  चुके  हैं  झथवा  बहुत  ही  इद्ध  हो  चुके

 यदि  तो  कितने  व्यक्ति  मर  चके  हैं  और  समयबद्ध  कार्यक्रम  के  प्रधीन  ह तदथ  Waray  करने

 तथा  दावे  का  पूरा  भुगतान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 निर्माण  भ्ावास  तथा  पूति  शरर  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (att  राम  :

 से  1950  के  नेहरू-लियाकत  anata  के  पूर्वी  पाकिस्तान  से  are

 प्रवासी  या  विस्थापित  व्यक्ति  उस  देश  में  छोड़ी  गई  सम्पत्तियों  के  मालिकाना  अधिकार  रखते  हैं
 n

 और  वे  अपनी  सम्पत्तियों  को  भ्रपनी  इच्छानसार  बेच  सकते  a  कर  सकते  हैं  श्रौर
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 ह  अनगा  प्रक्रि

 जिस  प्रकार  चाहें  उनका  निपटान  कर  सकते  हैं  1  उनसे  कोई  दावे  vet  मांगे  गए  थे श्रोर  न

 ही  उन्हें  कोई  मुआवजा  देय  था  ।

 फिर  मी  उन  मारतीय  कम्पनियों  इत्यादि  को  उनके  सत्यापित  दावों  की  राशि

 के  25  प्रतिशत  की  दर  से  area  की  संचित  निधि  में  से  अनुप्रहपुवंक  मुगतान  करने  की  योजना

 वाशिज्य  मन्त्रालय  द्वारा  संचालित  की  जा  रही  जिनकी  परिसम्पत्तियां  भारत-पाकिस्तान

 1965  के  सम्पत्ति  के  रूप  में  पाकिस्तान  सरकार  द्वारा  wae  कब्जे  में  ली

 गई  थी  |

 facets  पटेल  नई  दिल्‍ली  में  जनता  होटल

 10497,  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  क्या  निर्माण  ate  mata  तथा  पूति  ate  पुनर्वास
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 tat  fazsrarg  पटेल  रफी  नई  दिल्‍ली  में  यदा-कदा  सम्मेलनों

 गोष्ठियों  का  श्रायोजन  किया  जाता  है  और  हजारों  लोग  इसमें  भाग  लेते  हैं  लेकिन  सस्ती  दर

 पर  भोजन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई

 कया  भारतीਂ  एक  पंजीकृत  गत  एक  वर्ष  से  वहां  जनता  होटल

 खोलने  के  लिए  निवेदन  कर  रही  है ग्रौर  उसकी  मांग  इस  aH  पर  अस्वीकार  कर  दी  गई  है  कि

 यह  केवल  संसद  सदस्यों  के  लिये  हैं  ate  और  arg  संगठनों  के  लिये  और

 यदि  उपयु क्त  भाग  और  उत्तर  सकारत्मक  है  को

 आवास  श्राबंटित  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  किसान  तोड़ो  सम्मेलनਂ

 और  अन्य  संगठनों  के  लिये  आवास  का  maz  किया  गया है  ?

 निर्माण  site  श्रावास  तथा  पूर्ति  alt  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :  विट्ठलभाई

 पटेल  हाउस  का  श्रावंटन  सांसदों  को  रिहायशी  वास  के  तौर  पर  किया  जाता  है  तथा  उनकी

 3 सेवा  के  लिये  वहां  पर  पुरणकालिक  भोजन  प्रबन्धक  ।  fazorarg  qq  परिसर  में  स्थित

 मावलंकर  में  सम्मेलन/सेमिनार  हर  समय  होते  रहते  हैं  तथा  हाल  को  प्रयोग  करने

 वाली  पारियां  मोजन  श्रादि  का  स्वयं  प्रबन्ध  करती  हैं  ।

 और  विट्ठलभाई  पटेल  हाउस  में  जनता  होटल  खोलने  के  लिये

 से  दो  गेराज  आवंटन  करने  के  लिये  झनुरोध  प्राप्त  दा  था  इस  प्रार्थना  को  स्वीकार

 नहीं  किया  गया  क्योंकि  यह  एक  निजी  संस्था  है  तथा  ऐसी  stay  के  श्राघार  पर  प्राइवेट

 पार्टियों  को  सरकारी  होस्टल  में  वास  का  ग्रावंटन  नहीं  किया  जाता  है  ।  सरकार  ने  विट्ठलभाई

 पटेल  हाउस  में  सम्मेलनਂ  तथा  तोड़ो  सम्मेलनਂ  या  श्रन्य  किसी  निजी  संस्था

 को  वास  का  आवंटन  नह्दीं  किया  है

 ग्रामोदय  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  परिवार  को  ara

 10498.  श्री [युवराज  :  क्या  कुषि  ate  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 र त्ये i  परिवार  की  वधिक  wa  कम  से  कम क्या  ग्रामोदय  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  प्र

 ढाई  हजार  रुपये  सुनिश्चित  करने  का  लक्ष्य
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 (a)  क्ष्या यह  युवा  वर्ग  की  afer  को  निर्माण  कार्यों  में  उपयोग  में  लाने  के  लिये  एक

 प्रयोग  और

 hat
 यदि  तो  इस  उद्देय/लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिये  देश  से  कितना  व्यय  करना

 पड़ेगा  श्रौर  यह  कब  तक  प्राप्त  हो  जायेगा  तथा  यदि  तो  उसके  क्या  हैं  ?

 wie  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (at  भानु  प्रताप  :  इस  मन्त्रालय

 द्वारा  ग्रामोदय  कार्यक्रम  के  रूप  में  ऐसा  कोई  कार्यक्रम  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 श्रौर  sea  नहीं  उठता  |

 मछली  के  aafarse  पदार्थों  से  उपभोक्ता  उत्पादों  का  निर्माण  करने  के  लिए

 10499.  थी  सी०  के  ०  जाफर  aes  :  क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  मत्स्यपालन  प्रौद्योगिकी  कोचीन  ने-मछली  के  पदार्थों

 से  तत्काल  उपभोग्य  उत्पादों  का  निर्माण  करने  के  लिए  कई  तकनीकों  का  विकास  किया

 और

 यदि  तो  उस  अध्ययन  का  ब्यौरा  क्या  जो  इस  बारे  में  विभिन्‍न  पहलुओं  पर

 किया  गया  है  ?

 ata  श्नौर  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भानु  प्रताप  :  जी

 म््रीमान्‌  ।

 केन्द्रीय  मत्स्यपालन  प्रौद्योगिकी  कोचीन  ने  सस्ती  मछलियों  से  विभिन्‍न

 उपभोग्य  उत्पादों  के  उत्पाद  के  लिए  तकनीक  का  विकास  किया है  ।  वे  मछली

 सूंप  (11)  मछली  (111)  मछली  बिस्कुट  (1४)  खाद्य  मछली

 (Vv)  बाल  पोषण  के  लिए  द्वितीय  स्तर  मछली  प्रोटीन  सांद्र  ग्रौर  (VI)  डिब्बा  बन्द

 भोजन  ।

 विभिन्‍न  पहलुओं  पर  अ्रध्ययन  किये  गये  हैं  जेसे  कि  उनके  वाणिज्यिक  उत्पादन  की

 उत्पादन  उपभोक्ता  भंडारण  की  विशेषता  और  th  करने  की  विधि  ।  वाणिज्यिक

 उत्पादन  के  लिए  उद्यमियों  हेतु  विधियां  उपलब्ध  मछली  के  बिस्कुटों  श्रौर  मछली  के  सूप  का

 निर्माण  अब  अनेक  लोगों  द्वारा  केन्द्रीय  मत्स्यपालन  प्रौद्योगिकी  संस्थान  द्वारा  विकसित  प्रक्रिया  के

 आधार  पर  किया  जा  रहा  है  ।

 रमेश  facet  का  विकास

 10500.  श्री  के०  लकप्पा
 :

 कया  निर्माण  और  श्रावास  तथा  पूर्ति  ale  पुनर्वास  मन्त्री

 दिल्‍ली  के  यमुनापार  क्षेत्र  में  रमेश  पार्क  के  बारे  में  19  1979  के  sea  संख्या

 3615  र  13  19 iv  78  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2505  के  उत्तर  के  सन्दर्भ  में  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  :

 क्या  यह  सच  है  कि  क्षेत्र
 के

 निवासी  नगर  निगम  के  करों  का  भुगतान  कर  रहे
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 वि

 यदि  तो  कालोनी  को  अब  तक  नियमित  क्यों  न नहीं  किया  गया  है  उस  क्षेत्र  में

 जल  सप्लाई  की  मुख्य  लाइन  बिछाने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  कयों  नहीं  की  गई  है  जिससे  fares

 पानी  की  सप्लाई  की  जा  ate

 उस  क्षेत्र  में  सफाई  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  ठोस  उपाय  किये

 गये  हैं  ?

 निर्माण  श्र  श्रावास  तथा  पूति  site  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :  दिल्‍ली

 नगर  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  क्षेत्र  के  निवासी  ge  कर  war  कर  रहे  हैं  किन्तु  पानी  ake

 सफाई  कर  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 नियमितीकरण  की  दिशा  में  एक  कदम  के  रूप  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  इस

 क्षेत्र  का  वास्तविक  सर्वेक्षण  किया  है  ।  इम  क्षेत्र  के  विन्यास  नक्शों  को  अन्तिम  रूप  देने  ate

 निवासियों  द्वारा  विकास  प्रभार  अदा  करने  के  पश्चात्‌  ही  नाली  बिछाने  का  प्रत  उठेगा  ।  क्यों कि
 इस  कालोनी  के  निकट  पानी  की  मुश्य  लाइनें  नहीं  हैं  इसलिए  मविष्य  में  बहां  स्वच्छ  जल  की

 व्यवस्था  करना  सम्मव  नहीं  होगा  |

 दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  सफाई  के  काम  के  लिए  चार  सफाई  कर्मचारी  लगा  रखे  हैं  ।

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  खाण्डसारी  श्रौर  गुड़  का  उत्पादन

 10501.  श्री  पवित्र  सोहन  प्रधान  :  क्या  कृषि  ale  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  छपा

 करेंगे  कि  :

 देशा  में  गत  दो  कलेण्डर  वर्षों  में  खाण्डसारी  गुड़  का  aT UiTATT  कितना

 उत्पादन  हुआ  ;  AIT

 गत  दो  कलण्डर  वर्षों  से  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  किया  जा  रहा
 है  ?

 कषि  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भानु  प्रताप  :  चीनी  ag

 पहली  श्रक्तूबर  से  30  सितम्बर  तक  माना  जाता  है  ।  चीनी  वर्ष  1976-77  श्र  1977-78  की

 जिसके  लिए  सूचना  उपलब्ध  के  दौरान  चीनी  के  उत्पादन  और  गुड़  और  खंडसारी  दोनों

 के  श्रांकड़े  नीच  दिए  जाते  हैं

 मीटरी
 टन  )

 1976-77  1977-78

 ie  teas  क  क  अक  ND  क  क  अ  5  a  अ  अ  —

 चीनी  48.43  64.62

 गुड़  भौर  खंडसारी  58.4  94.97  )

 चीनी  as  1976-77  और  1977-78  के  दौरान  3.12  लाख  मीटरी  टन  और

 2.02  लाख  मीटरी  टन  चीनी  का  निर्यात  किया  गया  था  ।  इस  mae  में  खंडसारी  का  कोई  निर्यात

 नहीं  किया  गया  है  ।  वित्तीय  वर्ष  1976-77  भ्रौर  1977-78  के  दौरान  लगभग  362  मोटरी

 टन  ate  401  मीटरी  टन  गन्ने से  बने  गुड़  का  निर्यात  किया  गया  था  ।
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 24  1901  लिखित  उत्तर

 कोटनाशी  1968  के  Meta  HlcAaTat  का  पंजीकरण

 10502.  भी  दलपत  सिंह  हट परस्त  कया  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बतान  का  कृपा

 करेंगे

 क्या  कीटनाशी  1968  के  उपबन्धों  के  अनुसार  उक्त  अधिनियम  में

 सूचीबद्ध  कीटनाशी  में  से  किसी  ग्रौषधि  का  निर्माण  करने  से  पहले  किसी  निर्माता  को

 केन्द्रीय  कीटनाशी  फरी  दाबाद  में  अपना  पंजीकरण  कराना  पड़ता  और

 (a)  यदि  तो  पंजाब  उत्तर  प्रदेश  में  ऐसे  निर्माताओं  के  नाम  क्या  हैं

 जो  बोड़े  में  पंजीकृत  हैं  तथा  वे  कौनसी  कीटनाशी  झ्रौषधियां  बनाते  हैं  ?

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  जी  हां

 afar  श्रौषधियों  के  विनिर्माताओं  के  नामों  तथा  पंजाब  ale  उत्तर

 प्रदेश  राज्यों  की  पंजीकरण  समिति  में  पंजीकृत  उनके  उत्पादों  के  नामों  को  इंगित  करने  वाली  तीन

 सूचियां  संलग्न  हैं  ।

 [weurea  में  रखीं  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी
 ०  4470/79]

 बढ़ी  हुई  दर  पर  गह  निर्माण  अधम  रादि

 10503.  श्री  लक्ष्मी  नारायण  नायक  :  क्या  निर्माण  site  श्रावास  तथा  पूर्ति  att  पुनर्वास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1979-80  के  लिए  बजट  प्रस्तुत  करने  के  बाद  सामग्री  की  कीमतों  में  हुई  fa

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार
 ने  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  गृह  निर्माण  श्रम्रिम  राशि  का

 पुनरीक्षण  किया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क सरकार  गृह  निर्माण  श्रय्िम  राशि  मन्जूर  करने  के  सम्बन्ध  में  516  पये  प्रति  वर्ग

 मीटर  की  वर्तमान  दर  में  कब  से  संशोघन  करने  वाली  Wit

 क्या  सरकार  को  गृह  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  सरकारी  कमंचारियों  को  होने  वाली

 कठिनाई  की  जानकारी  है  क्योंकि  516  रुपये  प्रति  वर्ग  मीटर  की  दर  से  दी  जाने  वाली  ग्रह  निर्माण

 अग्रिम  राशि  अपर्याप्त  है  ?

 निर्माण  att  श्रावास  तथा  पूति  ale  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री

 तथा  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  को  मकान/फ्लेंट  के
 निर्माण

 के  लिए  जो

 मौजूदा  झधघिकतम  गृह  निर्माण  ्रम्रिम  दी  जा  सकती  है  वह  70,000/-
 रुपये  है  बदात  कि

 अर्जन  की  उसकी  अदा  करने  की  क्षमता  श्रादि  इस  सीमा  से  कम  न  हो  ।  कि  गृह-निर्माण

 अग्रिम  की  सुविधा  एक  सीमित  सहायता  इसलिए  यह  आदा  की  जाती  है  कि  आवेदक  इस

 प्रयोजन  के  लिए  अपेक्षित  कोई  अतिरिक्त  राशि  वहन  करने  के  लिए  अपने  स्वयं  के  संसाघन  भी

 जुटाने  होंगे  ।  इसके  श्रलावा  सरकार  अपने  कमंचारियों  से  यह  है  कि  वे  साघारण

 मकान  बनाएं  ।
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 तथा  1-4-1978  से  गृह  निर्माण  alas  देने  के  कार्य  का  विकेन्द्रीकरण  का  यह

 प्रश्न  विचाराधीन  है  कि  क्या  516  प्रति  वरग॑  मीटर  के  कुर्सी  क्षेत्र  दर  को  संगोधघित  कर  a  अधिक

 बढ़ाया  जाए  या  नहीं  और  यदि  बढ़ाया  जाए  तो  किन्तु  यदि  सादी  विशिष्टियां  रखी  जाये

 तो  इस  समय  516  रुपये  की  दर  इतनी  श्रपर्याप्त  प्रतीत  नहीं  ह्ोती  fas  मौजुदा  कुर्सी  क्षेत्र  दर  के

 श्राघार  पर  अग्िम  की  बाजिब  राशि  प्राप्त  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  भारी

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़े  ।

 माइन  बेकरी  द्वारा  इबल  रोटी  की  खपत  पुरी  किया  जाना

 10504.  श्री  सुरेन्द्र  विक्रम  :  कया  कृषि  श्योर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  17  1979  की  प्रेस  विज्ञप्ति  की  ओर  उनका  ध्यान  गया  है  wie  यदि

 तो  इस  समय  देश  में  डबल  रोटी  की  दैनिक  खपत  कितनी

 माडने  बेकरी  द्वारा  कुल  खपत  के  कितने  प्रतिशत  भाग  की  पूर्ति  की  जा  रही

 माडन  बेकरी  अपनी  क्षमता  कितनी  मात्रा  में  दद्धि  कर  रही  प्रौर

 qtsa  बेकरी  की  क्षमता  बढ़ाये  जाने  के  बावजूद  कितनी  मात्रा  में  डबल  रोटी  की  कम

 सप्लाई  होने  की  सम्भावना  है  ?

 ele  site  सिचाई  मन्त्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री  भानु  प्रताप  fae  :  हां  ।  क्यों
 कि

 डबल  रोटी  उद्योग  aeaifaa  उद्योग  नहीं  इसलिए  देश  में  कुल  उत्पादन  और  खपत  के  बारे  में

 कोई  ठीक-ठीक  सूचना  उपलब्ध  नहीं  देश  में  डबल  रोटी  की  श्रनुमानित  देनिक  खपत

 लगभग  600  मी ०  टन  है  ।

 कम्पनी  द्वारा  56,000  मी ०  टन  के  वर्तमान  वार्षिक  उत्पादन  पर  आधारित  लगभग

 26  प्रतिशत  ।

 बेकरी  उद्योग  को  ay  क्षेत्र  में  आरक्षित  किया  गया  है  ताकि  इसक  ate  विकास  हो

 सके  ।  AST  बेकरीज  का  फिलहाल  श्रपनी  क्षमता  में  ale  करने  का
 कोई

 विचार  नहीं  है  ।

 sat  ही  नहीं  उठता ।

 दिल्‍ली  में  सघन  श्राबादी  वाले  क्षेत्रों  में  स्थित  उद्योगों  का  aa  क्षण

 10505.  श्री  एम०  ato  चन्द्रशेखर  मूर्ति  क्या  निर्माण  site  श्रावास  तथा  पूर्ति  श्रौर

 grata  मन्त्री  औद्योगिक  समुह  दिल्‍ली  में
 के

 स्थानान्तरण  के  बारे  में  9

 1979 के  भ्रतारांकित  प्रत  संख्या  6474  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  Hag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 सरकार  का  विचार  दिल्‍ली  में  सघन  श्राबादी  वाले  क्षत्रों  में  स्थित  ऐसे  उद्योगों  का

 सर्वेक्षण  कब  तक  करने  का  है  जिनके  मालिकों  औद्योगिक  प्लाट  श्राबंटित  कर  दिए  गए  हैं

 लेकिन  वे  श्रमी  तक  श्रपने  प्लाटों  पर  नहीं  गए  और

 प्रत्येक  मामले  में  ग्राबंटन  की  तारीख  क्या  है
 ?
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 निर्माण  ai  श्रावास  त  था  gfa  si
 पुनर्वास

 मन्त्री  (ait  सिकन्दर  :  तथा  (3)

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 कन्नड़  भाषा  का  atagz a

 10506.  श्री  जनार्दन  पुजारी  :  क्या  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 (xa)  वर्ष  1978  तथा  1979  के  दौरान  कन्नड़  भाषा  के  ataga  के  लिए  क्या  अनेक
 ध जी

 कदम  उठाये  जा  रहे  श्रौर

 1977  तथा  1978  में  इस  भाषा  के  araga  के  लिए  कितनी  राशि  aq

 की  गई  ?

 fareqt,  समाज  कल्याण  तथा  संस्कति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (atteratt  रेणुका  देवी

 :  कन्नड़  भाषा  की  प्रोन्नति  के  लिए  1978  तथा  1979  के  उठाए  गए

 कदमों  विश्वविद्यालय  स्तर  की  के  प्रकाशन  हेतु  राज्य  सरकार  को  अ्रनुदान,केन्द्रीय

 भारतीय  भाषा  मंसूर  में  शिक्षण  सामग्री  का  प्रकाशन  तथा  प्रध्यापकों  का  कन्नड़  में

 मानक  पाठ्यपुस्तकों  के  लिए  पुरस्कार  प्रदान  करना  तथा  कन्नड़  भाषा  की  प्रोन्नति  में

 ata  दोक्षिक  संगठनों  को  त्रित्तीय  सहायता  at  arte  शामिल  हैं  ।

 राशि  माषा-वार  अलग  से  निर्धारित  नहीं  की  जाती  है  वर्ष  1977-78

 तथा  1978-79  के  इस  भाषा  की  प्रोन्नति  के  लिए  खर्च  की  गई  राशि  AUT:.

 17.78  लाख  तथा  18-82  लाख  रुपए  हैं  |

 aq  1978-79  में  विरोधी  पक्ष  के  नेताझओं  द्वारा  देश  में  a  दिदेदों  में

 किए  गए  टेलीफोन  काल

 10507,  श्री  बापु  साहेब  TEART  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1978-79  में  लोक  सभा  के  विरोधी  पक्ष  के  नेता  ने
 देश  में  तथा  विदेशों  में  कितने

 टेलीफोन  किये  और

 विरोधी  पक्ष  के  नेता  द्वारा  ae  1978-79  में  किए  गए  सभी  टेलीफोन  कालों  का

 कुल  कितनी  राशि  का  बिल  था  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है

 और  इसे  यथाशीघ्र  समा-पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 कन्नानौर  जिले  सें  डाक  तथा/तार  सुविधाश्रों  का  विस्तार

 10509  श्यो  सी०  के ०  चन्द्रप्पन  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  केरल  के  कननानौर  जिले  में  लोगों  की

 मांगों  को  उचित  ढ़ंग  से  पूरा  करने  के  लिए  डाक  तथा  तार  सुविधाओं  का  बहुत  अधिक  विस्तार  किये

 जाने  की  आवश्यकता

 शाखा  डाक  घरों  की  शाखा  डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ा  कर  उप-डाकघरों  का

 दर्जा  नये  स्थानों  पर  टेलीफोन  और  सुविधाए  देने  के  लिये  इस  इस  समय  कितने
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 अनुरोध  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  तथा  ये  विचाराधीन  ग्रावेदन  qa  किन-किन  क्षेत्रों  से

 आये

 नये  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  इस  जिले  के  प्रत्येक  टेली  एक्सचेंज  में  कितने

 आवेदन-पत्र  विचाराधीन  और

 (7)  उचित  समय  में  इन  WlaqaTHATAT  पूरा  करने  के  सरकार  की  क्या

 योजनाए  हैं  ?

 ao संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  नरहरि  ह  |  सार  :  डाक  :  जी  नहीं
 दे

 डाक  सुविधाओं  के  सम्बन्ध  में  मलनाड  क्षेत्र  को  छोड़कर  pert  a पौर  जिला  दोष  केरल  राज्य  से

 न्यूयाघिक  बराबर  है

 दूरसंचार  :  जी  हां  ।

 डाक  :  शाखा  डाकघर  खोलने  के  लिए  51  afaai  तथा  शाखा  डाकघर  का  दर्जा

 बढ़ाकर  उप  डाकघर  करने  के  लिए  तीन  अ्रजियों  की  फिलहाल  जांच  की  जा  रही  स्थानों  के

 नाम  निम्नांकित  हैं  ——

 ba
 शाखा  डाकघर  खोलने  हेतु  :

 पूलाकुट्टी

 उत्तरी  तलई

 वनचल

 अ  तल्लीचेरी  बस  पराम  कान्ही

 afer,  बेंगालम,पेती -

 पद्चिमी

 दका £  तथा  कप्पीमाला  51)  |

 उप  डाकघर  बनाना  करथिकापुरम  तथा  चितरीकल  (aa  3)  |

 15  नये  स्थानों  पर  टेलीफोन  तथा  तार  का  प्रदान  करने  के  प्रस्तावों  की

 मंजूरी  दी  जा  चुकी  है  ।  इस  समय  सुविधाओं  की  व्यवस्था  के  लिए  कोई  मी  ast  ग्रनिर्णीति

 नहीं  पड़ी  है  ।  फिर  मी  विभाग  की  श्रनुमोदित  नींति  के  अनुसार  इस  जिले  में  209  स्थान  ऐसे  हैं

 जहां  अभी  टेली  फोन  तथा  तार  सुविधाए  प्रदान  की  जानी  है  ।  चालू  योजना  अवधि  के  दौरान  इनें

 स्थानों  पर  चरणबद्ध  रूप  में  इन  सुविधाश्रों  को  प्रदान  करने  को  संभावना  है  |

 संलग्त  विवरण  के  प्रनुसार  i

 डाक  :  चरणबद्ध  कार्यक्रम  के  आधार  पर  विभागीय  मानदण्डों  के  प्रनुसार  डाकघरों

 का  दर्जा  बढ़ाया  जाता  है  श्रौर  डाकघर  खोले  जाते  हैं  ।  इन  प्रश्तावों  की  जांच  की  जा  रही

 है  और  यदि  श्रौचित्य  पाया  गया  तो  डाकघर  खोले  जाए गे  और  उनका  दर्जा  बड़ाया  जाएगा  ।  जहां

 तक  पिछड़ें  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  है  डाकघरों  को  खालने  के  लिए  मानदण्ड  बादी  और  वित्तीय  दुष्टि

 से  सामान्य  क्षेत्रों  की  तुलना  में  बहुत  प्रघिक  उदार  है  ।

 ट्रसंचार  चालू  योजना  अवधि  के  दौरान  नए  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलकर  तथा  मौजूदा
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 ae  ee

 टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  विस्तार  करके  टेलीफोन  कनेक्सन  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  है  बशर्तें  कि

 उपस्कर  शर  लाइन  भंडार  उपलब्ध  हों  ।

 विवरण

 कन्नातौर  जिले  के  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  नए  टेलीफोन  कनेक्शनों  के

 लिए  आवेदन-पत्र

 एक्सचेंज  का  नाम  1-4-79  तक  नए  टेलीफोन

 कनेक्शनों  के
 लिए  अनिर्णीत

 पत्रों  की  संख्या

 eee  Sac  क  क  अ क  ि  te  Mt  SS  Se  TN,  cS  eR  At

 1.  कन्तानौर  235

 55

 तैत्ली  चेरी

 चेंगला  22

 चेरूपु भा

 39 चेरवाथुर

 चित्तारिवक्ल

 45 कनहूंगद

 कुम्बाला

 10  मंजेइवर  10

 मधिल 11

 12  मुलीयूर

 13  मुल्ले  रिया
 12

 14.  नेलेइवर  20

 15  पाल्लिकारे  12

 16  TaTSY  25

 17  39
 पय्यानूर

 18  रमनथाली

 19  त्रिकारपुर  14

 20  उदमा  24

 21  16
 उप्पाल

 t

 22  सलाकोडे  18

 23  अ्रंजाराकडी  23

 24  चेम्पेरी
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 2

 25  नत  12

 26  एदाक्काद  19

 27  10 इरिक्क्र

 28  मनांधोडी  13

 y  ददा  कपटुफनता  17

 30  कलाकोम

 31.0  कॉलासेरी

 कोलायड 32

 33  कथपा च्च्  23

 34  मा  हैं  30

 मामबरानक 35  7

 36.  13 मत्तानूर

 37  मट्ट्ल  3

 38  नादूपुरम  27

 39-  थारूर  21

 40.  पेसूवर  I}

 41  चेरिंगाथूर  17

 42  पोनमेरी  12

 43.  श्री  कॉडापुरम  5

 तालिपराम्बा  27 44
 en  mame  ry

 दालों  की  संकर  किस्मों  के  लिए  प्रचुसधान

 10509.  at¥  ito  कोलनथाइवेलु  :  कया  कथि ३
 arty सार  नब  eal  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 दालों  की  संकर  किस्मों  का  विकास  करने  के  लिए  मारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद

 कौ  सहायता  से  अनुसंघान  ex  स्थापित  करने  अगर  कोई  प्रस्ताव  तो  उसका  ब्यौरा

 क्या

 कयाਂ  तमिलनाडु  सरकार  ने  अपने  राज्य  में  ऐसे  एक  केन्द्र  को  स्थापना  करने  के  लिए

 मांग  की  alt

 पर्दि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  को  गई  है  श्रौर  अनुसंघान  केन्द्र  कब  और

 किस  स्थान  पर  स्थापित  किया  जिंगा  ?

 कथि  ote  सिंचाई  मंत्रालय  में  tivg  मंत्री  भानु  प्रताप  :  ated  कृषि

 अनुसंघान  परिषद  की  सहायता  से  दालों  की  संकर  किस्में  विकसित  करने  के  लिए  अनुसंधान  cd

 स्थापित  करने  के  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  नहीं  हैं  ।  श्रखिल  भारतीय  समन्वित  दाल  सुधार

 प्रायोजनों  के  अधीन  लगमग  सभी  राज्यों  में  मारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  की  वित्तीय  सद्दायता

 है  दालों  की  अनुसंधान  के  लिए  लगभग  20  केन्द्र  स्थापित  किये  जा  चुके  हैं  ।  इन  मनुसंघान  केन्द्रों
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 का  प्राथमिक  उद्देश्य  उत्पादकता  में  सुघार  लाना  रहा है  ।  प्रबन्ध  पद्धतियों  के  एक  उपयुक्त  पैकेज

 सहित  प्रमुख  दालों  की  बेहतर  उपज  प्रजातियां  विकसित  करने  के  लिये  अवचुसंधान  कार्य  को  गहन

 किया  जा  रहा  इसके  दालों  की  फसलों  में  उपज  की  सीमा  को  तोड़ने  के  लिए

 मौलिक  हेतु  कुछ  केन्द्रों  का  चिकास  किया  जा  रहा  है

 जी  सेमिलनाडु  सरकार  ने  प्रमुख  दालों  पर  जिनमें  मग  और  उड़द

 सम्मिलित  राष्ट्रीय  भ्रनुसंधान  केन्द्र  तमिलनाडु  के  प्रोड्डकोटाई  जिले  के  वेम्बन  नाम  स्थान  पर

 स्थापित  करने  का  अनुरोध  किया  है  और  इस  प्रयोजन  के  लिये  भुमि  और  मवन  प्रदान  करने  का

 प्रस्ताव  किया  है  |

 यह  प्रस्ताव  मारतीय  कृषि  श्रनुसंघान  परिषद  द्वारा  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  और

 तमिलनाडु  सरकार  को  बता  दिया  गया  है  ।  परिषद  ने  इसके  श्रतिरिक्त  सुभाव  दिया  है  कि  वेम्बन

 स्थित  दालों  का  यह  श्रनुसंघान  केन्द्र  तमिलनाडु  विश्वविद्यालय  के  सीधे  नियन्त्रण  के  श्रघीन  कार्य

 करेगा  |  इस  प्रस्ताव  पर  तमिलनाडु  कृषि  विश्वविद्यालय  के  उपकुलपति  भी  सहमत  हैं  ।  तब  से

 तमिलनाडु  सरकार  से  उनकी  सहमति  के  लिए  सम्पर्क  किया  जा  रहा है  ।  जेसे  ही  तमिलनाडु

 सरकार  की  सहमति  प्राप्त  हो  वेसे  ही  वेम्बन  में  दालों  पर  एक  राष्ट्रीय  अनुसंघान  केन्द्र

 स्थापित  करने  हेतु  कदम  उठाये  जायेंगे  ।

 भालावाड़  में  डाक-तार  भवन

 10510.  श्रो  चतुभरुज  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  wrens  राजस्थान  में  चालू  ay  के  दौरान  एक  नये  डाक  व

 तार  भवन  का  निर्माण  किया  जा  रहा

 प्रस्तावित  भवन  तथा  उसके  साथ  बनने  वाले  स्टाफ  क्वाटंरों  से  संबंधित  ब्यौरा

 क्या  श्रौर

 उक्त  इमारतें  कब  तक  बन  कर  तैयार  हो  जायेंगी  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  नरहरि  प्रसाद  :  जी  att

 चालू  वर्ष  के  दौरान  मुख्य  डाकघर  के  लिये  एक  नई  इमारत  श्रौर  6  Farezt  के

 निर्माण  का  प्रस्ताव  डाकघर  की  इमारत  में  संयुक्त  तार  कार्यालय  की  इमारत  की  भी

 व्यवस्था  होगी  ।

 (7)  जुन  1980  तक  ॥

 नेदानल  पोस्ट  एण्ड  टेलीग्राफ  एक्स्ट्रा  डिपार्ट  में  एजेन्ट्स  यूनियन  द्वारा  श्रान्दोलन

 10511.  श्री  Go  मुरुपेसन  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  Fat  करेंगे  कि

 व्या  यह  सच  है  कि  नेशनल  पोस्ट  एण्ड  टेलीग्राफ  एक्मट्रा  डिपार्टमेंट  एजेन्सी  यूनियन

 एन०  do  टी०
 कुड्डालोर  तमिलनाडु  ने  उन्हें  10  1977  को

 एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  गया

 यदि  तो  उनकी  शिकायतें  कया  हैं  और  उन्हें  दूर  करने  के  लिए  क्या  कायेवाही

 को  जा  रही  है  तथा  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;
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 क्या  उक्त  यूनियन  ने  21  ह. माच श  1979  झोर  2  1979  को  प्रान्दोलन  किये

 श्रौर

 यदि  हां  तो  उनकी  मांगें  कया  हैं  ae  उनकी  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  और  उसका  ब्योरा  क्या  है  ?

 संचार  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  नरहरि  प्रसाद  :  जी a

 उससे  संम्बन्धित  ait  att  वतंमान  स्थिति  दशनिवाला  विवरण-पत्र  संलग्न  है

 तारीख  10-9-1977  को  दिये  गये  24  सुची  ArT-T4  को  शीघ्र  मनवाने  हेतु  दबाव

 डालने  के  लिये  श्रान्दोलन  किया  गया  था  जिनके  सम्बन्ध  में  वर्तमान  स्थिति  ऊपर  में  संलग्न

 विवरण-पत्र  में  उपलब्ध  है  ।

 विवरण

 वमागेतर  एजेन्टों  द्वारा  सरकार  को  प्रस्तुत  किये  गये  ज्ञापन  निहित  मांगों  का  ब्यौरा

 meee

 मांगें  ° Aas

 1  विभागेतर  एजेंट  नामावली  के  स्थान  चूकि  विभागेतर  कमंचारी  पूर्णकालिक

 पर  30”  किया  जाना  चाहिये  ॥  कमंचारी  नहीं  ad  उन्हें  सरकारी

 कर्मचारियों  की  भांति  वर्गीकरण  का  सवाल

 ही  नहीं है  ।  वे  अंशकालिक  कर्मचारी  हैं  ।

 नियमित  सरकारी  कमंचारियों  को

 प्राप्त  सुविधाओं  के  हकदार  नहीं  होते

 सिवाय  इसके  कि  संविघान  की  धारा  311

 के  अन्तगंत  मारी  शभ्रनुशासनिक  कार्यवाही

 और  सुरक्षा का  संबंध है  ।

 अपदस्थ  किये  जाने  की  पद्धति  समाप्त  जब  विमागेतर  एजेन्टों  को  जब  वे

 की  जाये  ।  सेवा  से  निलंबन  के  समय  होते  हैं  तब  उन्हें  निर्वाह  ७  की  श्रदायगी

 निर्वाह  मत्त  का  सहारा  दिया  जाना  नहीं  कीं  जानी  चाहिये  ।

 चाहिये  |

 मंहगाई  मत्ता  योजना  शुरू  की  जाये  और  मंहगाई  मत्ता  विभागेतर

 पूर्व  प्रभावी  तारीख  1-5-73  से  श्रौर  रियों  पर  लागु  नहीं  होती  ।  उनके  मत्तों  में

 27.50  रुपये  मंहगाई  भत्त  का  बकाया  सितम्बर  1977  से  संशोधन  किया  गया है  ।

 मन्जूर  किया  जाना  चाहिये

 संयुक्त  सलाहकार  तन्त्र  की  भांति  विभागेतर  एजेन्टों  को  भांति  अंशकालिक

 wa  तन्त्र  का  गठन  किया  जाए  |  कर्मचारियों  के  लिए  संयुक्त  सलाहकार

 तन्त्र  लागू  नहीं  होता  |
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 5  कल्याणकारी  सिफारिशों  का  मतलब विभागेतर  जांघ  समिति  की  नामंजूर

 सिफारिशों  पर  पुनर्विचार  कार्यालय  किराया  ae  नगर

 किया  जाये  |  कल्याणकारी  सिफारिशों  भत्ते से  है  ।

 लागू  की  जाएं  ।

 विभागेतर  एजेन्टों  को  जो  मत्ता  दिया

 जाता  है  उसमें  कार्यालय  किराया  भी

 शामिल  है  ।  विभागेतर  एजेन्टों  के  भत्तों

 में  77  से  संद्योधन  कर  दिया

 गया है  ।

 शाखा  पोस्टमास्टरों  से  कार्यालय  की  मन्जूरी  |

 विभागेतर  एजेन्टों  को  विभागीय  कर्मचारियों

 की  तरह  नगर  प्रतिपूरक  we  की  मन्जूरी

 जो  विभिन्‍न  प्रकार  के  स्टेशनों  पर  भौर

 मक  इलाकों  में  काम  करते  हैं

 ड्यूटी  के  प्रत्येक  मद  के  लिए  मत्ता  बहुत  ही  नौकरी  के  विभिन्न  तत्व  के  लिये

 कठोर  भ्रौर  गेर  वास्तविक  इसे  उदार  वांछित  समय  के  पालन  का  बड़ी

 किया  जाना  चाहिए  ।  धानी  से  मूल्यांकन  fear  गया  ।  समय

 मत्ता  बढ़ाये  जाने  का  प्रदन  ही  नहीं  है

 श्र  मांग  नहीं  मानी  गई  |

 शाखा  QeeATeT/ FT  शाखा  qlezHeett

 के  लिए  आनुपातिक  चाजं  भत्ते  की  मंजूरी  ।

 10  संयुक्त  ड्यूटी  निष्पादन  के  लिए  देय

 रिक्त  wa  में  बढ़ोतरी  ।

 11  शाखा  पोस्टमास्टर  के  कार्यभार  को  देखते  हुए

 ग्राइय  मत्त  में  वद्धि  टिकट  विक्रेताओं
 के

 लिए  fea  डाक  ये  मांगें  भत्ते  के  के  साथ

 करियर  अनायास  इन्तजार  का  प्रति  जोड़  दी  गयी  थी  ।  जेसा  कि  पहले

 चौकीदारों  के  लिए  प्रति  घण्टा  भत्ता  ।  कहा  गया  है  कि  संद्योधन  के  आदेश

 सितम्बर  1977  से  जारी  कर  दिए

 गए  हैं  ।

 12  विभिन्‍न  प्रकार  की
 ड्यूटियों  के  लिए

 faq  भत्ता  यह  कह  कर  दबाया  नहीं  जाना

 चाहिए  कि  भ्रधिकतम  भत्ता  अघिक  न  हो

 ज़ाए  ॥
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 13.  क्लर्क  के  काडर  में  पदोन्नति  के  श्रवसर  विभागेतर  एजेन्टों  को  कलक  काडर  में

 खपाए  जाने  के  आदेश  पहले  से  ही

 मौजूद  हैं  ।  विमागेतर  कमंचारी  बाहरी

 उम्मीदवारों  प्रतियोगी

 परीक्षाओं  में  बेठ
 सकते  यदि  उन्होंने

 एक  ay  की  सेवा कर  ली

 भ्पेक्षित  शैक्षिक  योग्यता  यानी

 मेट्रकुलेशन  भौर  40  वर्ष  तक  की

 आयु हो  ।

 14  प्रजित  waar  आकस्मिक  विभागेतर  कमंचारी  किसी  प्रकार  की

 भवकाश  यूनियन  की  बैठकों  के  लिए  छुट्टी  के  हकदार  नहीं  होते  ।  उन्हें

 विशेष  अ्ाकरिमक  अ्रवकाश  ।  छुट्टी  बिना  किसी  भत्ते  के

 परन्तु  उन्हें  एवजी  देना  मंजूर

 की  जा  सकती  है  |

 15  चिकित्सा  सुविधाओं  की  व्यवस्था  ।  चिकित्सा  श्रनुग्रहपूंवक

 धाए  हैं  जो  केवल  सरकार  के  नियमित

 कमंचारियों  को  ग्राह य

 16  शेक्षणिक  लाभ  की  योजना  का  प्रस्तुतीकरण  ।  थे  सुविधाए  केवल  सरकार  के  नियमित

 रियों  को  ग्राह य  हैं  |

 17  बाहरी  कर्मचारियों  को  चप्पल  तथा  विभागेतर  कमंचारियों  को  पहचानने  के

 छतरी  की  सप्लाई  ।  लिये  जब  वे  ड्यूटी  पर  होते  बिल्ले

 दिये  जाते  हैं  उन्हें  चप्पल

 भ्रादि  सप्लाई  नहीं  किए  जा  सकते  जो

 केवल  संरकार  के  नियमित  कमंचा  Fray

 को  दिये  जाते  हैं  ।  यद्यपि  ag  सहमति

 हुई  है  कि  उन  सदस्यों  को  छतरी  प्रदान

 की  जाए  जो  उन  क्षेत्रों  में  सेवा  कर  रहे

 हैं  (1)  जहां  गर्मी  के  दिनों  में  प्रघिकतम

 तापमान  108  फारनहाईट  है  श्रौर  (11)

 जहां  किसी  4  लगातार  महीनों  के  लिए

 सामान्य  वर्षा  30  इच  भथवा  इससे

 अधिक है  ।

 18.  aar  निवृत्ति  लाभ  ।  विभागेतर  कमंचारी  TT  लाभों  के

 हकदार  नहीं  हैं  जेसा  कि  वे  केवल

 19,  agag  नियमों  को  उदार  बनाना  |  अंशकालिक  कर्मचारी  हैं  ।  उन्हें

 भ्रनुग्रहपूव॑क  ग्रेच्युटी
 दी  जाती  है  ।
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 20.  मविष्य  निधि  में  अंशदान  की  अनुमति ।  सरकार  के  केवल  नियमित  aya  रियों

 को  भविष्य  निधि  में  अंशदान  की

 मति  दी  जाती है

 21  नियत  लेखन  सामग्री  प्रभारों  का  संशोधन  |  कुछ  वर्ष  पहले  नियत  लेखन  सामग्री

 प्रभारों  का  संशोधन  किया  गया  तथा

 पहले  ही  पुनरीक्षण  की  जांच  की  जा

 रही है

 22  कार्यालय  के  रखरखाव  के  लिये  विविध  व्यय  कार्यालय  के  केवल  प्रधान  द्वारा  विविध

 की  मन्जूरो  ।  व्यय  किए  जा  सकते  हैं  और  विभागेतर

 कमंचारी  के  लिये  कोई  भधिकार

 नहीं है  ।

 कार्यालय  के भ्रौर  जनता  के  प्रयोग  के  लिये  विभागेतर  डाकघरों  में  फर्नीचर  की 23

 फर्नीचर  की  सप्लाई  ।  सप्लाई  जसे  पारसल

 रिकाड  हैण्ड  बाक्स  श्रौर

 जनता  के  लिए  स्तर  के  अनुसार

 दिंचत  करने  के  लिए  अनुदेश  पहले  से  ही

 मौजूद  हैं  ।

 24  त्यौहार  भप्रिम  और  बाढ़  अग्िम  की  मंजूरी  ।  ये  छूट  सरकार  के  नियमित  कमंचारी  के

 लिए  ग्राहूय  विभागेतर

 एजेन्टों  को  ये  लाभ  दिये  जाने  का  प्रशन

 विचाराधीन

 ntan  भारतीय  fare  साहित्य  सम्मेलन  को  मांगें

 10512.  श्री  श्रार०  Fo  महालगी  :  क्या  fateat,  समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  सरकार  को  उल्हास  नगर  में  1978  में

 हुए  श्रखिल  मारतीय  fad  साहित्य  सम्मेलन  से  एक  मांग  पत्र  प्राप्त  gat

 यदि  तो  इसमें  की  गई  मांगों  का  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 सरकार  ने  इस  प्रकार  को  कई  मांगों  के  बारे  में  क्या  कायंवाही  की  है  श्रथवा  करने

 का  विचार  है  ?

 समाज  शर  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रेणका  देवी

 ACTHTHY)  :  afar  मारतीय  सिंधी  बोली  तथा  anger  सभा  के  तत्वावधान  शर  माध्यम  से

 मन्त्रालय  में  इस  मांग  पत्र  की  एक  प्रति  प्राप्त  हुई  है  ।

 मांग  पत्र  में  कई  प्रकार  की  क  तथा  सांस्कृतिक  मांगें  शामिल हैं  ।  श्रघिकांश
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 मांगों  का  राज्य  सरकारों  से  सम्बन्ध  है  ।  मांगों  का  सम्बन्ध  area  सरकार  से  है  वे  सिंघी

 माषा  तथा  हृत्य  की  प्रोन्नति  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 जहां  तक  faa  माषा  तथा  साहित्य  की  प्रौन्तति  से  सम्बन्धित  मांगों  का  प्रश्न

 सिंधी  सहित  सभी  aredia  array  को  प्रोत्साहन  देना  तथा  उनके  विकास  के  लिये  सुविधायें

 प्रदान  करना  सरकार  की  नीति है

 सिंघी  के  विकास  के  लिए  सरकार  मे  छात्रों  तथा  सामान्य  रूप  से  faa  ast  लोगों  के

 लाम  के  लिये  सिंघी  में  शिक्ष।प्रद  पुस्तकें  प्रक! शित  करने  की  एक  योजना  आरम्म  की

 mam  व्यक्तियों  द्वारा  प्रयासों  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  सहित्य  कृतियों  के  लिये  प्रतिवर्ष  पांच  पुरस्कार

 प्रदान  करने  की  एक  योजना  शुर  की  गई  सरकार  भारतीय  माषाओं  को  प्रौन्नति  के  लिये

 स्वेच्छिक  एजें[सयों  की  सहायता  की  योजना  के  अन्तर्गत  सिंधी  से  सम्ब्न्वित  सेमिनार  के

 जन  के  लिये  अखिल  भारतीय  सिंधी  बोली  साहित्य  सभा  को  सहायता  दे  रही  साहित्य

 अकादमी  ने  सिधी  में  कई  पुस्तकें  प्रकाशित  की  हैं  तया  प्रसिद्ध  सिधी  लेखकों  को  श्रकादमी

 पुरस्कार  दिये  हैं  ।  केन्द्रीय  मारतीय  सश्थान  ् मम  ने  fazay  के  शिक्षण  के  लिये  विशेष

 शिक्षण  सामग्री  gare  की  है  भारत  सरकार  द्वारा  पुणे  में  स्थापित  किये  गए  क्षेत्रीय

 प्रशिक्षण  केन्द्र  में  faa  के  अध्यापकों  को  शिक्ष ग  देने  के  लिये  प्रशिक्षण  भी  दिया  जाता  है  ।

 कृषि  मृत्य  द्वारा  तम्बाकू  उत्पादकों  के  हितों  की

 रक्षा  के  लिए  कार्यवाही

 10513.  श्री  एस०  श्रार०  दामाणी  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच
 है

 कि  भारत  में  तम्बाकू  उत्पादकों  को  वेसे  ही  तम्बाकू  का  जापान

 के  तम्बाकू  उत्पादकों  को  मिलने  वाली  कीमत  का  17  प्रतिशत  मूल्य  मिलता

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  अर

 कृषि  मूल्य  आयोग  द्वारा  तम्बाकू  उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 की  है  ?

 wife  site  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  घर
 सुचना  एकत्र  की

 जा  रही  हैं  गौर  DO TET Rod  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएंगी  |

 कृषि  मूल्य  झायोग  को  विभिन्‍न  fotray  के  लिए  समन  मूल्यों  के  बारे  में  सिफा  रिश

 करनी  होती  है  ।  सरकार  के  श्रनुरोध  पर  श्रायाग  ने  1978-79  को  फसल  के  लिए  बर्जिनिया  फल्यू

 are  तम्बाक  की  मूल्य  नीति  के  सम्बन्ध  में  अपनी  रिपोर्टे  प्रस्तुत  कर  दी  अयोग  ने

 लिखित  सिफारिशें  की  हैं

 (1)  1978-79  की  फसल  के  far  alo  Tho  सी
 ०  तम्बाकू  के  फाम  ग्रेड  का

 न्यूनतम  समधन  मूल्य  7.50  रुपये  प्रति  किलोग्राम  निर्धारित  किया  जाये

 (2)  वी०  ume  सी
 ०  तम्बाकू  के  अन्य  ग्रेडों  के  लिये  समथेन  मूल्य  सामान्य  बाजार  मूल्य

 के  श्स्तर  को  मद्द  नजर  कर  निर्धारित  किये  जाएं
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 (3)  ऐसी  किस्मों  जो  विशेष  रुप  से  हल्की  भुरमुरी  मृदा  के  लिये  उपयुक्त

 विकास  fear  जाए  तथा  वी०  एफ०  ७ सा०  तम्बाकू  के  प्रन्तर्गत  कुल  क्षेत्र  बढ़ाये

 बिना  केवल  हलकी  मृदा  के  तम्बाकू  के  अ्न्तगत  क्षेत्र  बढ़ाया  जाय े;

 (4)  तम्बाक्‌  qe  दारा  विकसित  तम्बाकू  के  ars  फ़ार्म  ग्रेडों
 को  सरकारी  एजेंसी  द्वारा

 कोटि  क  उपयुक्त  प्रमाणपत्र  जसा  fa  एगमार्क  qs  के  मामले  में  किया

 गया है  उत्पादक  स्तर  पर  सांविधिक  रूप  से  लागु  किया  जाना  चाहिए  तथा

 उत्पादकों  को  वर्गीकरण  सम्बन्धी  दक्षता  में  श्रावश्यक  प्रशिक्षण  देने  के  लिए

 प्रबन्ध  किए  जाने  श्रौर

 (5)  भाण्डागारों  तथा  पुनः  शुष्कीकरण  की  सुविधाओं  के  रूप  में  समेकित

 अवसंरचना  तयार  करने  के  लिए  इस  ढंग  से  सर्वोच्च  प्राथमिक्ता  दी  जानी

 जिससे  कि  थे  उत्पादकों  को  श्रासानी  से  सुलम  हो  सकें  ।

 तम्बाकू  के  उत्पादकों  के  हितों  को  सुरक्षा  करने  की  दृष्टि  से  सरकार  ने  कई  उपाय  किए

 जिसमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं

 (1)  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  व्यापार  निगम  को  1979  की  फसल  से  ae  प्रदेश  से

 सरकारी  खाते  में  10,000  मीटरी  टन  वी  oTGodto ०  तम्बाकू  खरीदने  के  लिए

 कृत  किया  है  ।  1978  के  दौरान  मी  सरकार  ने  राज्य  व्यापार  निगम  को  1978  की

 फसल  से  Air  प्रदेश  से  सरकारी  खाते  में  10,000  मीटरी  टन  वी०  एफ०  alo

 तम्बाकू  खरीदने  के  लिए  प्राधिकृत  किया  है  ।

 1978  के  दौरान  केन्द्रोय  सरकार  ने  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  को

 कारी  खाते  में  25,000  मीटरी  टन  की  वर्जिनिया  विशेषकर  बीड़ी  तम्बाकू
 की  खरीद  करने  के  लिए  प्राधिकृत  किया  है  ।

 (3)  तम्बाकू  बोडे  ने  आंध्र  प्रदेश  और  कर्नाटक  में  तम्बाकू  पत्ती  खरीद  वाउचर  योजना

 शुरू  की  ताकि  वर्जिनिया  पम्ब[कु  के  उत्पादकों  को  उनके  तम्बाकू  का  समय  पर

 मुल्य  मिलने  में  सहायता  मिल  सके  ॥

 (4)  तम्बाकू  ats  ने  काली  मिट्टी  क्षेत्र
 के  लिए  8  नए  फार्म  ग्रेड  श्रौर  हलकी  मृदा

 क्षेत्र
 के  लिए  पौध  स्थिति  श्रेणीकरण  शुरू  किए  हैं  ।  1979  के  दौरान  राज्य  व्यापार

 निगम  सीधे  नए  grt  ग्रेडों  में  उत्पादकों  से  तम्बाकू  बोर्ड  द्वारा  इस  कार्य  के  लिए

 स्थापित  किये  गये  खरीद  करने  भौर  श्रणीकरण  करने  वाले  केन्द्रों  में  सरकारी

 खाते  में  कुल  10,000  मीटरी  टन  में  से  5000  मीटरी  टन  की  खरीद  कर  रहा  है  ।

 (5)  तम्बाकू  ats  1975  पहने  ही  संशोधित  कर  दिया  गया  है  जिसके

 ग्रन्तगंत  तम्बाकू  ars  को  वर्जिनिया  तम्बाकू  के  विक्रय  के  लिए  अपना  एक  नीलामी

 मंच  स्थापित  करने  तथा  इसके  द्वारा  स्थापित  एवं  इसमें  पंजीकृत  मंच  में

 कर्ता  के  रूप  में  c HTT  करने  का  अधिकार  मिला है  ।  तम्बाकू  बोर्ड  नीलामी  मंच  की

 स्थापना  करने  के  लिए  एक  योजना  तेयार  कर  रहा
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 (6)  बीड़ी  तथा  अन्य  किस्म  के  तम्बाकू  के  फालतू  उत्पादन  को  देखते  हुए  तथा  उसके

 विपणन  में  श्रनुभव  की  जा  रही  कठिनाइयों  को  देखते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  ने  एक

 तम्बाकू  विशेषज्ञ  दल  नियुक्त  किया  जो  विस्तार  से  समस्याओं  का  अध्ययन

 करेगा  तथा  सभी  प्रकार  के  तम्बाकुओं  के  उतादन  के  विनियमन  के  लिये  एवं

 उन्नत  विपणन  के  लिये  श्रावश्यक  उपाय  सुभायेगा  |

 1977-78  के  दौरान  aia  प्रदेश  में  वर्जिनिया  सी ०  ato)  तम्बाकू  काफी
 (7)

 मात्रा  में  जमा  हो  गया  1978-79  के  दौरान  इस  प्रकार  की  पुनरादत्ति

 को  रोकने  के  लिए  तम्बाकू  बोर्ड  ने  Te oy  प्रदेश  में  एफ०  सी०  alo  तम्बाकू  के

 अन्तर्गत  क्षेत्र  को  नियन्त्रि  करने  के  लिये  तम्बाकू  ats  1975  के

 प्रावधानों  के  अन्तर्गत  कार्यवाही  की  ।  कुछ  वेघानिक  कठिनाइयों  के  कारण

 इसे  ज पुणत  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा  सका

 उत्तर  प्रदेश  में  बाढ़  नियन्त्रण  के  लिए  योजना

 10514.  श्री  दयाराम  शाक्य  :  क्या  ate  श्रौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  बाढ़  नियन्त्रण  के  लिए  व्यापक  योजना  तैयार  की  गई  है  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  श्रौर

 क्या  राज्य  सरकार  ने  इस  कार्य  के  लिए  अतिरिक्त  सहायता  का  अनुरोध  किया  है

 Iz  यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  द्वारा  मांगी  गई  पूरी  सहायता  की  मंजूरी  दे  दी

 &

 कृषि  site  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  गंगा  बाढ़  नियन्त्रण  grata

 ने  उत्तर  प्रदेश  में  बाढ़  नियन्त्रण  के  लिए  1973  में  327  करोड़  रुपए  की  लागत  वाली  एक  योजना

 की  रूपरेखा  तैयार  की  थी  श्रौर  उसके  बाद  घाघरा  और  गोमती  बेसिनों  में  बाढ़  नियन्त्रण  की

 ब्यापक  योजनाएं  मी  तैयार  की  जिन  पर  175  करोड़  रुपया  अर  31.35  करोड़  रुपया

 aq  होना  था  ।  उत्तर  प्रदेश  में  बाढ़  के  नियन्त्रण  की  योजना  की  रूपरेखा  में  तटबन्ध  tala में

 नगर  सुरक्षा  उ  भू-कटावावरोधी
 जल-निकास  सुधार  स्की  नदी  सुधार  aad,

 पुलों  के  लिए  जलमार्गों  का  घिरे  हुए  ग्रामों  को  ऊचा  जल-संचयन

 बाढ़  पूर्वानुमान  और  बाढ़  क्षेत्र  निर्धारण  शामिल  हैं  ।

 रा  ज्य  सरकार  ने  राज्य  में  बाढ़  सुरक्षा  स्कीमों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  1976  में

 3.3  करोड़  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  म  गी  थी  ।  चू  कि  बाढ़-नियन्त्रण  राज्य-सेक्टर  का  भाग

 इसलिए  seer  सरकार  योजनागत  कीमों  के  लिए  राज्य  सरकार  को  ब्लाक  ऋण  ्रौर  अनुदान

 ग्रनुसार  विभिन्‍न  सेक्टरों  श्रौर  स्कीमों  के
 देती  ग्रोर  राज्य  सरकार  अपनी  प्राथमिकताओं  के

 लिए  स्वयं  घन  करती  है  ।
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 क

 इस्सेवटीसाइड्ज  1968  के  प्रधोन  पंजीकरण  संध्या  पंजीकरण

 प्रमाण-पत्र  जारो  किया  जाना

 10515.  श्री  सरत  कार  :  क्या  कथषि ह  ate  सिचाई  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  इन्सेक्टीसाइड्ज  1968  के  उपबन्धों  के  भ्रनुसार  सेन्ट्रल  इंसेक्टी  सा  (ea

 ars  द्वारा  आवेदन-पत्र  प्राप्त  करने  की  तारीख  के  12  महीनों  के  भीतर  इंसेक्टीसाइड्ज की

 स्ट्रंशन  संख्या  तथा  रजिस्ट्रशन  का  प्रमाण-पत्र  जारी  करना  होता

 यदि  तो  क्या  सेन्ट्रल  इंसेक्टीसाइड्ज  बोड़े  में  wa  तक  पंजीकृत  सभी

 ait  को  आवश्यक  रजिस्ट्रेशन  संख्या  तथा  रजिस्ट्रबान  के  प्रमाण-पत्र  जारी  कर  दिये  गये

 यदि  तो  इस  असामान्य  विलम्ब  के  क्या  कारा  we

 बिना  और  विलम्ब  के  संख्या  प्रमाण-पत्र  जारी  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही

 करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 कृषि  att  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  सिह  :  कीटनाशी  1968

 की  धारा  (9)  (3)  के  झ्रस्तगंत  पंजीकरण  आवेदन  प्राप्त  होने  की  तारीख  से  12

 महीने  की  श्रवधि  के  श्रन्दर  संख्या  को  मंजूरी  देकर  पंजीकरण  प्रमाण-पत्र  जारी  करना

 होता है  ।  कछ  मामलों  में  जहां  समिति  को  उसके  समक्ष  प्रस्तुत  की  गई  सामग्री
 के  आधार  पर

 निर्णय  लेना  कठिन  होता  वहां  यह  अवधि  6  महीने  तक  बढ़ाई  जा  सकती  है  ।

 जो  नहीं  1

 तथा  सरकार  विलम्ब  के  कारणों  की  जांच  कर  रही  ताकि  पंजीकरण  प्रमाण -

 पत्र  तेजी  से  जारी  किए  जा  सकें  ।

 नई  दिल्‍लो  में  बच्चों  के  पार्कों  का  वा
 पिर  t: दि  (|

 के  लिए  प्रयोग  किया  जाना

 10516.  पीयूष  तिरकी  :  कया  निर्माण  site  श्रावास  तथा  पुति  site  पुनर्वास  मन्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  घण्टाघर  नई  दिल्‍ली  में  वह्त्‌  योजना  के  अनुसार  बच्चों  के

 पार्कों  के  लिए  सुरक्षित  भूमि  का  कुछ  व्यक्तियों  द्वारा  वाणिज्यिक  प्रयोजनों  के  लिए  प्रयोग  किया

 जा  रहा

 कया  सरकार  ने  हरिनगर  क्षेत्र
 की  वृहत  योजना  में  हाल  ही  में  कुछ  परिवतैन  किये

 पौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 निर्माण  itt  श्रावास  तथा  पूर्ति  ate  मन्त्री  (  श्री  fanraz  से

 सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।
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 हिमाचल  प्रदेश  के  लिए  प्रथक  डाक  तथा  तार  सकिल

 10517.  श्री  Mo  यो ०  RANA  :  क्या  संवार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  978  के  दौरान  हिमाचल  प्रदेश  के  लिए  पथक  डाक  तथा  तार

 सकिल  बनाने  को  सिद्धान्त  रूप  से  स्वीकार  कर  लिया  था  बशर्तें  राज्य  सरकार  उपयुक्त  श्रावास

 की  व्यवस्था  कर  सके

 यदि  तो  क्या  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  शिमला  या  किसी  अन्य  उपयुक्त  स्थान

 पर  1976,  1977,  1978  अथवा  1979 में  स्थानों  के  नामों  सहित  प्रस्तावित  डाक  तथा  तार

 किल  के  लिये  किसी  स्थान  की  की  थी

 यदि  तो  जिन  स्थानों  पेशकद  की  गई  है  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ध्रौर  किस

 तारीख  को  पेदाकदा  की  गई

 इस  पेदाकश  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  fara  और

 हिमाचल  प्रदेश  के  लिए  प्रथक  डाक  तथा  तार  सर्किल  कब  तक  बनाये  जाने  की

 वना  हैं

 सचार  स्ालय  में  राज्य  मंत्री  (att  नरहरि  प्रसाद  fara):  जी  at  ।  प्रस्ताव  सिद्धांत

 रूप  में  1975  में  स्वीकार  किया  गया  था  ।

 से  1978  में  डाक-तार  सकिल  मख्यालय  के  लिए  हिम।चल  प्रदेश  सरकार  ने

 शिमला  में  किराये  पर  स्थान  देने  की  की  थी  ।  परन्तु  उस  समय  यह  पेशकश  स्वीकार  नहीं

 को  गई  थी  ।  राज्य  सरकार  ने  1978  में  पुन  जोगिन्दर  नगर  में  स्थान  देने  की  पेशकश  की  थी  ।

 उस  समय  यह  earner  इसलिए  स्वीकार  नहीं  की  जा  सकी  क्योंकि  राज्य  सरकार  से  कारगर  सपक

 रखने  के  लिए  ही  afaat  मुख्यालय  राज्य  मुख्यालय  में  स्थापित  करने  का  निदचय  किया  गया  था  ॥

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  द्वारा  उपयुक्त  स्थान  उपलब्ध  कराते  ही  हिमाचल  प्रदेश  के

 लिए  शिमला  में  श्रलग  से  डाक-तार  सर्किल  बना  दिया  जायेगा

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  का  पद

 10518.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  कया  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  केआ  पधुक्त  का  पद  बहुत  दिन  से  नहीं  भरा  गया

 और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रेणुका  देवी

 जी  at  ।  केन्द्रीय  विद्यालय  नई  fsoor rau  ry वे  जरे का  25 :

 1977  से  खाली  पड़ा  है  ।  तथापि  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  की  श्रायुक्त  के  पद  का

 अतिरिक्त  प्रभार  भी  दिया  गया  है
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 ल (ख) इस पद इस  पद  पर  लगाने  के  ae कोर
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 कत  खो  संभव नहीं  हो  सका

 है  यद्यपि  पद  के  वास्तविक  रूप  से  खाली  होने  द पं ae  इसे  मरने  ह  Seth  a

 गई  थी
 ।  उपयुक्त  ब्यक्ति  ढूंढने  के  लिए  प्रयत्न  चल  रहे  हैं  ।  प्रारंम

 कर  दी

 निजामाबाद  टेलीफोन  cara  को  स्वचालित  एक्सचेंज  में  बवलना  क

 0519.  भी  के०  विजय  भाष्कर  रेडडो  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने
 क  कृपा  करेंगे

 किः

 निजामाबाद  टेलीफोन  एक्सचंज  में  इस  समय  कितने  टेलीफोन  क

 प्रति  कितने  आपरटर  पाम  करत
 aan otc

 क्या  सरकार  को  मालुम  है  कि  इस  एक्सचज  की  असन्तोषजनक  क

 की  अनेक  और

 द
 इस  एक्सचेंज  को  स्वचालित  एक्सचेंज  में  बदलने  में  विलम्ब  के  कया  का  हैँ

 ?

 इचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (At  नरहरि  प्रसाद
 :  1.  निज  बाद

 फोन  एक्सचेंज  में  प्रचालित  होने  वाले  टेनीफोन  कनेक्शनों  की  वत॑मान  संख्या  15

 प्रत्येक  पारी  में  काम  करने  वाले  श्र।परटरों  को  संख्या  निम्नलि
 ह

 nt

 थ
 ee

 a

 द
 काम  के  घंटे

 162.0

 (2)  0620-
 1240

 0700-1430

 सटपटाए  oa

 (
 4fTAnh

 =  Ty

 (7  )  1800-21  00

 (8)  1340-
 2100

 (9)  1000-1720,  6  (ATaTq)

 (10)  1540-2300  6

 7
 8

 (11)  1640-0000

 जनता  की
 शिकायतों  का  पता  है  अर  सेवा  बेहतर  बनाए जो  हां  ।  प्राधिकारियों  को

 जान ेके  लिए  कार्रवाई  की  जा  रही

 करचल  एक्सचज स्वचालित  उपस्करों  की  अत्यघिक  कमी  के  कारण  निजामाबाद

 लत  एक्सचेंज  में  बदलने  में  विलम्ब  हो  रहा  है  ।

 पिछले  खरीफ  मौसम  में  निजामाबाद  जिले  में  भारती
 bas

 को

 =  ॥
 हारा  खोले  गये  क्रय  केन्द्र

 10520  att  wera  लतीफ  कपा  कब  mice
 fa=
 a  त्री  यह  बताने  की  कृपा

 ्
 eee करेंगे कि
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 पिछले  खरीफ  मौसम  में  at  a  प्रदेश  निजामाबाद  जिले  में  भारतीय  खाद्य  निगम

 द्वारा  घान  की  खरीद  के  लिए  कितने  क्रय  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  थे  और  प्रत्येक  केन्द्र  किस्म

 कुल  कितनी  मात्रा  में  घान  वसूल  किया

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  कितनी  नई  बोरियां  सप्लाई  की  गई  at  नई  बोरियों

 की  कमी  के  कारण  प्रत्येक  केन्द्र  पर  किसानों  ने  कितनी  बोरियां  खरीदीं  श्रौर  बोरियां  सप्लाई  न

 किये  जाने  के  क्या  कारण  att

 भारतीय  खाद्य  निगम  ने  नई  बोरियां  किस  मृत्य  पर  ली  थीं  ate  बाजार  में  इनका

 मुल्य  कितना  है  ?

 कुषि  शौर  सिचाई  मन्त्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री  भानु  प्रताप  faz)  :  भारतीय

 खाद्य  निगम  ने  धान  को  खरीदारी  करने  के  लिए  पिछले  खरीफ  मौसम  के  दौरान  निजामाबाद

 जिले  के  22  केन्द्रों  में  कार्य  किया  था  और  कुल  27,716  za  धान  की  वसूली  की  थी  ।  प्रत्येक

 केन्द्र  पर  वसूल  की  गई  धान  की  मात्रा  भ्र  इस  जिले  में  वसूल  किए  गए  धान  की  fexcqare  स्थिति

 को  बताने  वाला  विवरण  संलग्न  है  1  तथा  11)  ।

 कुछ  मागों  में  वास्तविक  वसूली  लक्ष्य  से  अधिक  हो  गई  थी  और  कुछ  कय  केन्द्रों  में

 बोरियां  कम  पड़  गई  थीं  ।  जरूरतमन्द  क्रय  केन्द्रों  को  बोरियां  भेजने  के  लिए  प्रबन्ध  किए  गए  थे

 लेकिन  उन  केन्द्रों  में  बोरियों  के  पहुंचने  के  पहले  कछ  किसानों  से  अपनी  बोरियों  में  धान  देने  के

 लिए  कहा  गया  था  जिसके  लिए  उन्हें  ख।द्यात्न  के  मूल्य  के  साथ  उसके  मूल्य  दिये  गये  थे  |

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  सप्लाई  किए  गए  नए  बोरों  की  संख्या  भौर  किसानों  द्वारा

 लाए  गए  बोरों  की  संख्या  के  बारे  में  सूचना  तरत्त  उपलब्ध  नहीं है  ।

 किसानों  को  नई  बोरियों  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मूल्य  की  प्रतिपूर्ति

 की  गई  थी  जोकि  31-12-1978  को  समाप्त  तिमाही  के  लिए  109  किलो  कें  प्रति  बोरे  के  लिए

 3.75  रुपये  श्रौर  75  किलो  के  प्रति  बोरे  के  लिए  3.20  रुपये  और  31-3-1979  को  समाप्त  तिमाही

 के  लिए  100  किलो  के  प्रति  बोरे  के  लिए  4.16  रुपये  और  75  किलो  के  प्रति  बोरे  के  लिए  3.75

 रुपये  की  दर  से  की  गई  थी  ।

 [a  थालय  ं  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी०  4477/79]

 दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  में  हिन्दी  feratzt  aly  हिन्दी

 10521.  att  राज  fasasat  राव  :  क्या  कषि  श्रौर  सिचाई  मन्त्री  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  में

 हिन्दी  कार्य  के  लिए  मन्जूर  किये  गये  पदों  के  बारे  में  23  1979  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 8001  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिन्दी  श्रघिकारी  तथा  कनिष्ठ  अनुवादक  के  पद  तदर्थ  आधार  पर  मरने  के  लिए  गृह

 मन्त्रालय  को  पत्र  किस  तारीख  को  लिखा
 गया

 श्रौर  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  में  उनका  परामर्श  प्राप्त

 होने  की  तारीख  क्या  थी  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  ये  पद  सरकार  की  राजभाषा  नीति  के  अस्तर्गत

 घिक  दायित्व  पूरा  करने  के  लिए  भरे  जाने  आवश्यक
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 क्या  1979  में  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  के  अधिकारियों  ने  राजमाष  के  बारे

 गलत में  संसदीय  समिति  को  आवइयक  आश्वासन  था  कि  ये  |  ह  एक  महीने  में  भर  fat

 श्रौर

 यदि  gi,  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 कषि  श्रौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  भर्ती  नियमों  को  अ्रन्तिम

 रूप  दिये  जाने  तक  गृह  मन्त्रालय  से  11  1979  को  अनुरोध  Feat  गया  था  कि  वे  योग्य

 अधिकारियों में  से  भन्तरणु/प्रतिनियुक्ति  द्वारा  तदर्थ  अझ्ावार  पर  हिन्दी  कनिष्ठ

 हिन्दी  श्रनुवादक  के  पद  पर  नियुक्ति  करने  के  लिए  पात्र  जो  गृह  मन्त्रालय  के  राज

 भाषा  विभाग  द्वारा  निर्धारित  की  गई  अपेक्षित  शेक्षणिक  अहर्तों  तथा  प्रनुमव  को  पुरा  करते  के

 नामों  की  सिफारिश  करें  ।  इस  पत्र  का  उत्तर  अभी  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  अधिकारी

 का  पद  4  1979  को  विभागीय  उम्मीदवार  की  नियुक्ति  से  ः तक्थ  आधार  पर  भरा  गया

 कनिष्ठ  हिन्दी  अनुवादक  के  पद  को  तदथं  आधार  पर  भरने  के  लिए  भी  विभागीय  उम्मीदवार  के

 नाम  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 जी  हां

 समिति  के  सदस्यों  की  इच्छा  थी  कि  लगभग  एक  माह  की  श्रवधि  में  पदों  को  art

 जाने  के  बाद  राजभाषा  श्रधिनिपम  की  आवश्यकताओं  का  पूरी  तरह  से  पालन  किया  जाना

 areata  दिया  गया  था  कि  तदनुसार  प्रयास  किए  जायेंगे  ।'

 (q)  मन्तरण/प्रतिनि  युक्ति  के  आधार  पर  पद  को  भरने  के  लिए  गह  मन्त्रालय  की  सिफारिशों

 की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  थी  ।  शरु  अब  तक  कोई  सिफारिश  प्राप्त  नहीं  हुई  इसलिये  विभागीय

 उम्मीदवार  को  तदर्थ  झ्राधार  पर  नियुक्त  करके  हिन्दी  अधिकारी  का  पद  भर  दिया  गया  है  |

 दिल्‍ली  के  स्कूल  श्रध्यापकों  द्वारा  हड़ताल

 10522.  श्री  पी०  ए०  संगमा  :  क्या  समाज  कल्याण  we  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 दिल्‍ली  के  उन  स्कूलों  के  नाम  क्या  जहां  1979  में  हड़ताल  में  भाग  लेने  के

 कारण  समी  शिक्षकों  को  निलम्बित  कर  दिया  गया  झ्ौर

 उन  स्कूलों  को  चलाने  के  लिए  क्या  वेकल्पिक  व्यवस्था  की  गई  ?

 समाज  कल्याण  श्रोर  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  त्रौर  दिल्‍ली

 प्रशासन  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है ग्रौर  यथाशीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 प्रचार  डिवीजन  के  विस्तार  निदेदालय  में  किया  गया  काय

 10523.  att  सुखेन्द्र  tag  :  क्या  सिचाई  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 प्रचार  डिवीजन  के  विस्तार  निदेशालय  में  प्रादेशिक  भाषाओं  में  किए  गए  कार्य  का

 ब्यौरा  क्या  sat  वहां  इस  ara  में  कितने  व्यक्ति  लगे  हैं  और  वे  पदों  पर  काय  कर

 रहे

 51
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 कया  ग्रब  तक  केवल  चार  प्रादेशिक  माषाओं  के  लिए  ही  पद  बनाए  गए  हैं  और  इन

 भाषाओं  में  कायें  करने  की  agate  भी  प्रदान  कर  दी  गई

 यदि  तो  प्रत्य  प्रादेशिक  भाषाओं  की  उपेक्षा  करने  के  क्या  कारण  हैं  और

 संविधान  में  दामिल  सब  प्रादेशिक  भाषाओं  को  इन  प्रयोजन  के  लिए  न  अपनाने  के  क्या  कारण

 और

 सरकार  का  श्न्य  प्रादेशिक  भाषाओं  के  लिए  क्या  नीति  अपनाने  का  विचार  है  ?

 कषि  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  विस्तार  निदेशालय  कृषि

 सम्बन्धी  जानकारी  की  सामग्री  तेयार  कर  रही  जिसमें  पत्रकों  ग्रोर  पेम्फलेटों  के

 साथ  पंजाबी  और  तेलुगु  में  प्रदर्शनियों  प्नादि  के  लिए  सामग्री  भी  शामिल  gi

 इस  कायें  में  प्रत्येक  माषा  का  एक  उप-सम्पादक  लगा  हुआ  है  ।

 जी  ait

 तथा  सम्बन्धित  राज्य  द्वारा  मुख्य  रूप  स  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  कृषि  सम्बन्धी

 जानकारी  देने  की  व्यवस्था  की  जा  रही  प ट  का  विस्तार  निदेशालय  में  मार्गदर्शी  Wat  पर

 कुछ  भाषाग्रों  में  शुरू  किया  गया  और  राज्यों  में  कषि  सम्बन्दी  जानकारी  देने  की  सुविधाओं  को

 सुदृढ़  करने  की  दृष्टि  से  अन्य  भाषाओं  में  जान  कारी  देता  नहीं  पाया  है

 ग्राम  Raq  सराय  नई  दिल्लो  में  कस्टोडियन  सम्पत्ति  का  हस्तान्तरण

 10524.  श्री  मोहन  लाल  पिपिल

 थो  aq  a  सिह  भदौरिया
 i

 क्या  निर्माण  श्रौर  भ्रावास  तथा  git  श्रौर

 पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ae  1971  में  सरकार  ढारा  किए  गए  निर्णय  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन्होंने

 मुख्य  बन्दोबस्त  श्रायुक्त  से  कहा  है  कि  ag  कस्ट।डियन  सम्पत्ति  के  स्व।मित्व  की  उन  लोगों  को

 हस्तान्तरित  करने  के  बारे  मे  श्रागे  कार्यवाही  वरें  जिनका  उस  सम्पत्ति  पर  कब्जा  ate

 कया  यह  सच  है  कि  सम्बन्धित  अधिकारियों  ने  इस  सम्बन्ध  में  उनके  आदेशों  का  अभा

 तक  पालन  नहीं  किया  यदि  तो  इसके  क्या  काररा  हैं  ?

 निर्माण  श्र  श्रावास  तथा  पूर्ति  ate  पुनर्वात  मन्त्री  सिकन्दर  :  और

 मुख्य  बन्दोबस्त  ्रायुक्त  को  इस  मामले  पर  सरकारी  नीति  तथा  निदेशों  के
 प्रतुसार

 कार्यवाही  करने  के  लिए  कहा  गया  था  ।  तदघुसार  मामले  को  जांच  की  गई  है  तथा

 डियन  सम्पत्ति  का  स्वामित्व  अनाधिकृत  कब्जेदारों  को  हस्तान्तरित  करना  सम्मव  नहीं  पाया

 गया है

 भारतीय  safe  श्रनुसंघान  परिषद्‌  में  केडर-तीन  के  वेज्ञानि  wt  की  mae iq

 10525.  श्री  बसन्त  साठे  :  क्या  कषि  शौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  वर्षवार  aca 7  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  मुख्यालय  में  ऐसे  कितने

 अधिकारियों  की  केडर-तीन  के  वैज्ञानिक  तथा  इससे  उच्च  पदों  पर  पदोन्नति  की  गई  जिनके  पास
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 न  तो  faaafaaiaa  को  उच्च  CATAHIAT  डिग्री  थी  att  न  ही  उन्हें  का  कोई  अनुभव

 प्नाप्त  था

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  के  मुख्यालय  में  ऐसे  कितने  वैज्ञानिकों  को  वेज्ञानिक

 केडर-तीन  नहीं  दिया  गया  जिनके  पास  विश्वविद्यालय  की  स्नातकोत्तर  डिग्री  है  श्रौर  देश  और

 विदेशों  में  अनुसंधान  का  AIA  प्राप्त

 क्या  प्रतिकूल  प्रभावित  वैज्ञानिकों  के  प्रभ्य।विदन  वर्ष  1978  से  प्रशासन  के  पास  पड़े

 हैं झ्र  इस  बारे  में  निर्णय  न  लेने  के  क्या  कारण

 इस  मामले  में  शी'घ्न  निणुंय  लेने  के  बारे  में  क्या  कार्यवाहो  की  गई  है  अथवा  करने

 का  विचार  है  ?

 कुषि  att  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  fag)  :  कृषि

 aaa  सेवा  में  विज्ञा  नियों  के  लिए  न्यूनतम  योग्यता  मत्स्यपालन  सहित  पशु

 सामान्य  गह  समाज  विज्ञान  या  सांख्यिकी  ar  गणित  की  किसी  दाखा  में  मास्टर

 डिग्री  है  ।  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  पय परिष ह द  के  मुख्यालय  में  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 कोत्तर  डिग्री  धारण  न  करने  वाले  किसी  विज्ञ:ती  को  कृपि  अनुसंधान  सेवा  के  ग्रेड  में

 पदोन्नत  नहीं  किया  गया  है  ।

 ग्रेड  के  उन  सभी  विज्ञानियों  को  पदोत्नति  या  भ्रम्रिम  वेतनदद्धि

 हेतु  मुल्यांकन  के  लिए  feo  31-12-75  शौर  31-12-76  जो  को  पात्र  थे  उनको  कृषि  वैज्ञानिक

 नियुक्ति  मण्डल  की  सिफारिशों  पर  भारतीय  कृष  श्रचुसंघान  परिषद  के  मख्यालय  पर

 कृषि  श्रनुसंघान  सेवा  के  ग्रेड  में  feo  1-7-76  श्रोर  1-7-77  से  ‘afte’

 पदोन्नतियां  दे  दी  गई  हैं  ।  कृषि  बेज्ञानिक  नियुक्ति  मण्डल  की  feo  31-12-77  को  ग्रेड  के

 विज्ञानियों  के  सम्बन्ध  में  सिफारिशों  की  अभी  तक  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  के  उन

 नियों  के  मुल्यांकन  फार्म  जो  दि०  31-12-78  को  मूल्यांकन  के  पात्र  बने  अभी  कृषि  वेज्ञानिक

 नियुक्ति  मण्डल  के  पास  भेजने  हैं  ।

 कृषि  अनुसंधान  सेवा  गठन  feo  1-10-75  से  किया  गया  था  शौर  तब  से

 के  सभी  उपयुक्त  विज्ञानियों  को  ae  में  feo  1-7-76  और  1-7-77  से  पदोन्नति

 मिल  गई  है  ।  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  के  मुख्यालय  पर  किसी  विज्ञानी  पर  faq

 रीत  ohare  होने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 sat  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 क्‌्षक ह ह  योजना  से  गलत  लोगों  को  लाभ

 10526  थ्री  विजयकुमार  एन०  पाटिल :  क्या  कृषि  झोर  सिंचाई  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  23  1979  के  fargeara  टाइम्सਂ  में  योजना

 से  गलत  लोगों  को  लाभ  शोषक  से  प्रकाशित  समाचार  की  श्रोर  दिलाया  गया

 लघु  किसान  विकास  ऐजेंसी  योजना  के  अन्तर्गत  लामाथियों  का  चयन  करने  में  कार्यक्रम
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 नर  a ee

 मूल्यांकन  संगठन  द्वारा  कमियां  पाई  गई
 हैं  ate  योजना के  झ्रन्तर्गत  चुने  जाने  वाले

 लाभार्थी  वास्तविक  हों  इसका  पता  लगाने  के  लिए  अपनायी  जाने  वाली  प्रक्रिया  और  मापदंड  में

 सुघार  सुनिश्चित  कराने  के  ग्रौर  ग्राथिक  रूप  से  सक्षम  बनाने  के  लिए  दिये  जाने  वाले

 झाधिक  और  तकनी की  प्रोत्साहन  उन्हीं  को  प्राप्त  हों  जिन्हें  योजना  के  अन्तर्गत  प्रोत्साहन  देने  का

 विचार  किया  गया  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  ate

 कार्यक्रम  मुल्यांकन  संगठन  द्वारा  अपने  नवीनतम  प्रतिवेदन  में  बतायी  गई  कमियों

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्रीय  अधिकारियों  द्वारा  योजना  बनाने/परिवर्तन  करने  के  लिए  faa

 ये  संशोधनों/सुधा  रात्मक  उपायों  का  ब्यौरा  क्या  हैं
 ?

 कृषि  alt  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  (att  भानु  प्रताप  :  जी  क

 कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  की  रिपोर्ट  में  दर्शायी  गई  कमियों  का  सम्बन्ध

 दारों  का  पता  लगाने  में  हुई  धीमी  प्रगति  ale  भागीदारों  का  गलत  पता  लगाने  से  ।  इस

 सम्बन्ध  में  रिपोट  की  टीका-टिप्पणियां  ये  हैं

 (1)  श्रध्ययन  के  अन्तर्गत  लाई  गई  परियोजनाओं  में  पता  लगाये  गये  लक्षित  वर्ग  का

 कुल  प्रतिशत  लगभग  34  था  ।  यह  विशेष  रूप  से  सीमान्त  किसानों  are  कृषि

 श्रमिकों  के  मामले  में  कम  था  ।

 (2)  लक्षित  वर्गों  की  परिभाषा  को  स्पष्ट  करने  में  उच्च  श्रधिकारियों  से  उचित

 अनुदेशों  का  अमाव  तथा  अद्यतन  भुमि-नेखों  के  उपलब्ध  न  होने  से  लाभभोगियों  की

 गलत  पहचान  की  गई  |

 (3)  लाममोगियों  को  अनुपयुक्त  ढ्ग  से  पता  लगाने  और  उनकी  जांच  करने  के

 स्वरूप  योजना  के  लाम  लघ  कृषक  विकास  एजेंसी  और  सीमान्त  किसान  व  af

 श्रमिक  दोनों  में  लगभग  9  प्रतिशत  की  सीमा  तक  गलत  व्यक्तियों

 को  मिले  तथा  कृषि  श्रमिकों  की  ait  बहुत  कम  ध्यान  दिया  गया  है  |

 (4)  परिवार  भूमि  जोतों  और  कृषि  श्रमिकों  की  परिसी  माश्रों  के  बारे  में

 के  कारण  लामभोगियों  का  गलत  पता  लगाया  गया  ।  इस  बारे  में  यह  उल्लेख  है

 कि  रिपोर्ट  परियोजनाओं  के  प्रथम  दो  वर्षों  के  एकत्रित  किये  गये  भांकड़ों  पर

 धारित  है  ।  परियोजनाओं  के  पांच  वर्षों  की  अवधि  के  दौरान  कार्यान्वित  किए  जाने

 की  की  जाती  थी  ऐसा  लगता  है  कि  कई  एजेंसियों  ने  प्रारम्भिक  वर्षों  में

 मात्र  उन  लाभभोगियों  को  संख्या  का  पता  लगाने  में  व्यावहारिक

 अपनाया  जिनके  निकट  भविष्य  में  लाभान्वित  होने  की  श्राद्या  थी  ।  बाद  के

 वर्षों  में  पता  लगाने  की  प्रक्रिया  तेज  हुई  तथा  इससे  कार्यक्रमों  पर  अधिक  मात्रा  में

 प्रभाव  नहीं  पड़ा  ।  प्रारम्भ  से  लेकर  दिसम्बर  1978  के  श्न्त  तक  1.65  करोड

 भागीदारों  का  पता  लगाया  गया  था  जो  इन  परियोजनाओं  के  लाभभोगियों  के

 लक्षित  आंकड़ों  से  काफी  ग्रधिक  है  ।

 जहां  तक  गलत  लाभभोगियों  का  पता  लगाने  का  सम्बन्ध  गलती  10  प्रतिशत  से  कम  तक

 सीसित  तथा  90  प्रतिशत  का  उचित  रूप  से  लगाया  गया  Taarat  का  पता  लगाने
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 के  लिए  1973-74  तक  जारी  मार्गदर्शक  सिद्धान्तों  में  एजंसियों  के  लिए  स्थानीय  परिस्थितियों  पर

 आधारित  मानदंड  निर्धारित  करने  हेतु  कुछ  लवीलापन  स्वयं  उपलब्ध  था  ।  1974  में  एक

 संदोधघित  परिभाषा  प्रारम्भ  की  गई  जिसके  अनुसार  जोतों  की  5  एकड़  की  एक  सुनिदिचित

 सीमा  अनुबद्ध  की  गई  थी  ।  जहां  तक  लक्षित  वर्ग  के  सदस्यों  के  अपेक्षाकृत  बेहतर  वर्गों  के  लिए

 प्राप्त  होने  वाले  वित्तीय  ate  तकनीकी  लाभों  का  सम्बन्ध  यह  आंशिक  रूप  से  निवेश

 और  जानकारी  सुलभ  करते  हुए  वस्तुतः  सम्भावित  रूप  से  सक्षप  किसान  बनाने  पर  बल  देने  के

 कारण  था  तथा  श्रांशिक  रूप  से  वित्तदायी  संस्थाओं  की  प्रतिभूति-अ्रभिमुखी  पहुँच  के  कारण  था  |

 उचित  रीति  से  पता  लगाये  गये  छोटे  किमानों/सीमान्त  किसानों  ak  क़षि  श्रमिकों  को

 सहायता  देने  के  लिए  कार्य  क्रमों  की  विषय-वस्तु  में  aa  विस्तार  गया  है  ताकि  नए  समन्वित

 ग्राम  विकास  कार्यक्रम  में  उद्योग  और  तृतीय  क्षेत्र  शामिल  किया  जा  सके  ।  इसके  नए

 समन्वित  ग्राम  विकास  कार्यक्रम  और  लघु  किसान  विकास  एजेंसी  कार्यक्र  में  अपनाये  जाने  के

 लिए  सर्वे  प्रथम  सबसे  अधिक  कमजोर  लोगों  को  सहायता  सुलभ  करने  की  पहुँच*ਂ  की

 सिफारिश  की  गई  है  |

 रिपोर्ट  की  टिप्पणियों  की  जांच  की  जा  रही  है  |

 दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  जल  शुल्क  लिया  जाना

 10527.  चौधरी  बलबीर  सिह
 श्री  wrasaT  प्रसाद  यादव

 र  क्या  निर्माण  WT  श्रावास  तथा  पूर्ति  झौर

 पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  क़र्पा ि  करेंगे

 बैया  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  बिना  मीटर  के  कनेक्शनों  से  समान  दर  के  श्राधार  पर

 जल  शुल्क  वसुल  करने  को  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  ने  अ्वेध  घोषित  किया

 यदि  तो  क्या  दिल्‍ली  नगर  निगम  निरन्तर  समान  दर  के  श्राधार  पर  शुल्क  वसूल

 करता  रहा

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  श्रौर  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही

 की  गई  अथवा  करने  का  प्रस्ताव  झ्र

 क्या  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  तथा  उपभोक्ताओं  से  पहले  ही  वसूल  की  गई  श्रधिक

 राशि  को  वापिस  किये  जाने  के  बारे  में  कोई  ग्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ?

 निर्माण  ale  श्रावास  तथा  पूर्ति  att  पुनर्वास  मन्त्री  (  श्री  सिकन्दर  बख्त  )  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 संघ  राज्य  क्षत्रों  में  प्रति  विद्यार्थी  व्यय

 10528.  थी  ए०  के०  राय
 :  क्या  समाज  कल्याण  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार
 सीध साध  थ केन्द्र  सनाधीन  राज्य  विशेषकर  दिल्‍ली  ITA,

 उच्चतर  कालेज  तौर  स्नातकोत्तर  उच्च  शिक्षा  पर  प्रति  विद्यार्थी  कितना  व्यय

 होता

 फ
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 केन्द्रीय  सरकार  के  सीघे  दासना धीन  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में
 इंजी

 arty
 शिक्षा  पर  प्रति  विद्यार्थी  कितना  व्यय  है  ALS

 प्राइमरी  शिक्षा  शौर  उच्च  शिक्षा  पर  fazifaat  पर  होने  वाले  ग्रन्तर  को  कम

 करने  के  लिये  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम  है  ?

 समाज  कल्याण  प्रौर  संस्कृति  मंत्री  (Sto  प्रताप  चन्द्र  :  सभी  संघ

 शासित  क्षेत्रों  द्वारा  इस  मंत्रालय  को  भेजे  गये  वर्ष  1975-76  के  वार्षिक  आंकड़ों  के  आधार  पर

 हाई/उच्चतर  माध्यमिक  स्कूलों  तथा  सामान्य  शिक्षा  के  कालेजों  के  प्रति  छात्र

 के  लिए  ग्रौसत  खर्चे  का  अनुमान  लगाया  गया  हाई/उच्चतर  माध्यमिक

 स्कूलों  तथा  कालेजों  के  प्रति  छात्र  पर  औसत  वाषिक  खर्चा  दर्शाने  वाला  विवरण  संलगन है  |

 देश  के  afaata  चिकित्सा  खनन  कालेज  या  तो  स्वायत

 संस्थाएਂ  हैं  अथवा  राज्य  सरकारों  के  प्रशासन  के  श्रवीन  समी  राज्यों/संघ  शासित  gata

 प्राप्त  TF  1975-76  की  सूचना  के  प्रनुसार  कालेजों  इजीनिर्यारिंग  तथा  मेडिकल

 कालेजों  के  प्रति  छात्र  के  श्रौसत  वार्षिक  खर्चे  का  अनुमान  1843  रुपये  और  3725  रुप ये

 लगाया  गया  है  ।

 प्रारम्भिक  शिक्षा  को  व्यापक  बनाने  शौर  इसकी  कोटि  में  सुधार  करने  से  सम्बन्धित

 कार्यक्रम  को  1978-83  की  योजना  में  एक  उच्च  प्राथमिकता  दी  गई  है  इस  प्रयोजन  के  लिए

 पांच  वर्षों  के  लिए  शिक्षा  हेतु  1955  करोड़  रुपये  के  weqral  परिव्यय  में  से  प्रारम्मिक  शिक्षा  के

 विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के  लिए  900  करोड़  रुपये  की  धनराशि  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  पांचवी  योजना

 में  इस  धनरादि  को  32  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  वष  1978-83  की  योजना  में  46  प्रतिशत  कर  दिया

 गया  है  ।  तथापि  यह  नोट  करने  योग्य  बात  है  कि  प्राथमिक  ale  उच्चतर  शिक्षा  की  श्रध्यापन

 झौर  गैर-प्रध्यापन  लागतों  में  पर्याप्त  भ्रन्तर है  ।

 26
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 a

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  डरा  an  रोड  क्वाटरों  में

 नालियों  का  निर्माण

 10529.  श्री  मनोहर  लाल  सेनी  :  क्या  निर्माण  ake  ona  लथा  पूति  भोर  पुनर्वास
 मन्त्री  ae  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  लारेन्स  राड  क्वाटर  क्षेत्र  में  नालियों

 झादि  के  निर्माण  का  कायें  न  तो  भ्र  तक  दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा  श्रौर  न  ही  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  द्वारा  आरम्म  किया  गया

 क्या  उचित  जल  निकासी  प्रणाली  के  न  होने  के  कारण  उक्त  क्षेत्र  मच्छरों  का  ग्रडडा

 बन  गया  है  और  इस  क्ष त्र.के  निवासियों  पर  मले  रिया  के  आक्रमण  की  सम्मावना

 यदि  तो  सरकार  ने  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  कार्यवाही  की

 arte  रोड  क्षेत्र  में  नालियां  बनाने  att  वहां  के  निवासियों  के  कल्याण  के  लिए

 न्य  सुविधाए  प्रदान  करने  के  लिये  कितनी  धनराशि  अर।बंटित  की  गई  शौर

 इस  सम्बन्ध  में  कब  कार्य  किया  जायेगा  ?

 निर्माण  site  श्राबास  तथा  पूर्ति  att  पुनर्वास  मन्त्री  (att  सिकन्दर  :  से

 सूचना  एकत्र  की  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 बेर  सराय  में  मध्यम  श्राय  समूह  के  फ्लेटों  का  बिक्री  मूल्य

 ग 10530,  भी  कचरूलाल  हेमराज  जन
 ह  क्या  निर्माण  att  झ्रावास  तथा  पूर्ति  ate

 थी  श्रन्नासाहिब  पी०  fared

 पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ठेकेदार  को  भुगतान  की  गई  भूमि  की  लागत  डी०  डी०  To  द्वारा

 वसल  किये  गये  प्रशासनिक  शुल्कों  और  ब्याज  भ्रादि  की  तुलना  में  बेर  सराय  में  एल०  आई०  जी०

 के  डी०  डी०  Wo  फ्लैटों  का  बिक्री  मृत्य  निर्धारित  करने  के  लिये  नया  मानदण्ड  अपनाए

 गये

 क्या  बेर  सराय  में  तिमंजिले  एल०  आई०  जी०  के  डी०  डी०  ए०  फ्लैटों  में  फ्लेट

 की  कीमत  कटवारिया  सराय  में  एम०  आई०  जी०  के  दुमंजिले  डी०  डी०  To  फ्लैटों  की  कीमत

 की  तुलना  में  काफी  जबकि  दोनों  कालोनियों  में  डी
 ०

 डी०  go  फ्लेटों  का  निर्माण  और

 aTaet  साथ-साथ  दिया  गया

 क्या  डी०  डी०  ए०  की  अन्य  कालोनियों  में  ग्राऊण्ड  फ्लोर  के  एल०  आई०  जी०

 फ्लैट  की  कीमत  पहली  मंजिल  श्रौर  दूसरी  मंजिल  के  फ्लैटों  की  कीमत  की  भ्रपेक्षा  अधिक  है  जबकि

 बेर  सराय  में  पहली  मंजिल  श्रौर  दूसरी  मंजिल  के  फ्लैटों  के  लिए  वसूल  जाने  वाली  कीमत

 ग्राउण्ड  फ्लोर  के  फ्लैट  की  कीमत  की  तुलना  में  afar  है  हालांकि  उनका  क्ष  त्रफल  aqaha

 अधिक  श्रोर

 यदि  इसके  कारण  हैं  श्रौर  इस  अन्याय  को
 दूर  करने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  जा
 रही  है  !
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 निर्माण  sit  श्रावास  तथा  पूति  श्रोर
 पुनर्वास

 म  त्री  सिकन्दर  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 उड़ीसा  में  कोणाकं  तथा  wear  प्राचीन  मन्दिर

 10531.  श्री  गिरिघर  गोमांगो  :  क्या  समाज  कल्याण  ale  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनके  मन्त्रालय  को  उड़ीसा  सरकार  से  कोई  श्रम्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें
 न
 कया एग  गया कोणाकं  मन्दिर  सहित  पुराने  मन्दिरों  के  अनुरक्षण  सुरक्षा  रखने  का  अनुरोध  f

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 मरन  की  दि | ष्यु  उनके  मन्त्रालय  ने उड़ीसा  के  राष्ट्रीय  महत्व  के  मन्दिरों  की  सुरक्षा

 क्या  कदम  उठाये  प्रौर

 (a)  प्रकृति  द्वारा  नष्ट  किये  जाने  से  बचाने  के  लिये  वष॑  1979-80  में  मान्दर  के

 लिये  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  कराई  गई  है  ?

 समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मन्त्री
 ०

 श्रताप  चन्द्र  :  से  हां  ।

 उड़ीसा  सरकार  के  सांस्कृतिक-कार्य  विभाग  द्वारा  तैयार  gal  एक  ज्ञापन  मुझे  उस  समय  दिया

 गया  जब  मैं  कोणाकं  के  निरीक्षण  हेतु  इस  वर्ष के  जनवरी  महीने  में  गया  था  ।  इसमें  कोणाकं  श्रौर

 gay  मन्दिरों  के  उचित  संरक्षण  की  वांछनीयता  पर  विचार  इसके  अतिरिक्त  इसमें

 मुख्य  मन्दिर  के  विमान  के  पुननिर्माण  के  लिये  भी  निवेदन  किया  जो  कमी  अतीत  में  faz

 गया  था  |  अन्तर्राष्ट्रीयता  के  आधार  पर  पुरातत्वीय  परिरक्षण  के  स्वीकृत  सिद्धान्तों  के  अ्रनुसार

 सम्पूर
 का  पुननिमाण  अनुमत  नहीं  है  ।  इस  मद  पर  कोई  कारवाई  नहीं

 की  जा  रही  है  ।  मलवों  से  प्राप्त  गिरें  हुए  एसे  पुरातत्वीय  खण्डों  को  उनके  मौलिक

 स्थानों  पर  दुबारा  जाएगा  जिनकी  अवस्थिति  afagaqieas  रूप  से  नियत  की
 जा

 सकती  है  |

 जहां  तक  मन्दिरों  के  संरक्षण  का  प्रश्न  भारतीय  पुरातत्व  सवक्षण  पहले  से  ही

 अन्तर्राष्ट्रीयता  के  अधार  पर  स्वीकृत  पुरातत्वीय  सिद्धान्तों  के  मानदण्डों  और  वित्तीय  समितियों

 के  अनुसार  अधिकतम  प्रयास  कर  रहा  है  ।  जसे  आजकल  रासायनिक  उपचारों  और  दैनिक

 संरचनात्मक-मरम्मत  कार्यों  के  लिये  विभिन्न  कदम  उठाये  जा  रहे  छत  से  गिरे  हुए  पत्थर

 के  ठुकड़े  को  उसके  मौलिक-स्थान  पर  जा  रहा  है  ।  मन्दिर  के  अहाते  के  अत्दर  परिवेश  में

 सुधार  लाने  के  लिए  श्रनौपचा  रिक
 उद्यान  का  विकास  fear  जा  रहा  इसके  श्रतिरिक्त  यदि

 राज्य  सरकार  से  मांगी  गयी  भूमि  सर्वेक्षण  को  सौंप  दी  जाती  है  तो  मन्दिर  के  अहाते  के

 yq-aea-faata  सम्बन्धी  HIT  कराने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 संरक्षण  की  समस्याओं  के  झध्ययत  तथा  उपचारात्मक  उपायों  को  सिफारिश  करने  के

 लिये  पुरातत्व  पुरातत्व  भगमं  वनस्प

 यनज्ञ  एवम्‌  उड़ीसा  सरकार  के  प्रतिनिधियों  को  मिलाकर  एक  समिति  का  गठन  किया

 गया  है  i  समिति  ने  7  1978  को  हुई  अपनी  पहनी  बैठक  में  खास-खास  आंकड़ों  को

 59.0
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 एकत्र  करने  TI  पत्थ रों  पर  बजार  में  उपलब्ध  विभिन्‍न  प्रकार  की  रालों  के  प्रयोग  का  परीक्षण

 करने  की  सिफारिश  क  है  ।  समिति  को  सिफारिशों  के  ग्रनुसार  संरक्षणात्मक  उपाय

 अपनाये  जाएंगे  ।

 कोणाकं  मन्दिर  के  संरक्षण  लिये  युनेस्को  के  एक  विशेषज्ञ  से  परामदश  मांगा  है  ।  यूनेस्को

 के  महानिदेशक  ने  स्मारकों  we  स्थलों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  परिषद  के  भ्रध्यक्ष  प्रोफेसर  रेमंड  लेमेरे  को

 इस  शिष्टमंडल  का  भार  सौंपा  है  ।  उन्होंने  इसमें  सन्निहित  समस्याओं  की  प्राथमिक  जांच  की  है

 तथा  कोणाक  के  दौरे  के  बाद  1979  में  वे  अपने  fara  को  म्रन्तिम  रूप  देंगे  ।

 वर्ष  1979-80  के  दौरान  कोणाकं  मन्दिर  के  संरक्षण के  लिए  2,20,000/-  रुपये  की

 घनरादि  का  आवटन  किया  गया  है  |

 डी०  डी०  Yo  के  पलंटों  का  बढ़ा  हुश्रा  मूल्य

 10532.  श्री  क्या  निर्माण  शौर  श्रावास  तथा  पूति  शोर  पुनर्वास  मंत्री  यह

 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1975  में  राजौरी  गाडन  एक्सटेंशन  (MAGA)  में  150  एल०  आई०  जी०

 फ्लैटों  का  निर्माण  किया  गया  था  श्रौर  सेवा-निश्वत्त  सरकारी  कमंचारियों  को  उनकी  बिक्री  की

 गई

 क्या  इन  फ्लेटों  की  कीमत  25,  00  रुपए  दी  गई  परन्तु  waaay  को  कोई

 पूवे  सूचना  दिए  बिना  भाबंटन  के  समय  इनकी  कीमत  बाद  में  बढ़े  कर  39,700  रुपए  कर  दी

 गई  जिसको  वजह  से  घोषित  मूल्य  में  54  प्रतिशत  वृद्धि  हो  गई

 क्या  इस  असाधारण  वृद्धि  को  वजह  से  बहुत  बड़ी  संख्या  में  पेंशनरों  को  इस  योजना

 से  अपने  नाम  वापस  लेने  पड़े  q;

 क्या  जन ता/एल ०  io  जी०  श्  fara  के  फ्लैटों  के  मूल्य  में  रियायत  देने  के  लिए

 डी०  Bo  Wo  द्वारा  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  तिमित  एल०  argo  जी  फ्लेटो ंके  मूल्य  में  वृद्धि  कर  दो

 गई  थी  और  यदि  तो  मायापुरी  में  सेवा-निवृत्त  सरकारी  कमंचारियों  के  लिए  निर्मित  एल०

 ध्राई ०  जी०  फ्लैटों  के  मूल्य  में  वृद्धि  करने  का  क्या  औचित्य  g  और

 25,700  रुपए  की  प्रत्याशित  लागत  का  fina  प्रकार  विस्लेषण  किया  गया  है

 डी०  ए  ०  द्वारा  aga  की  गई  बढ़ी  हुई  कीमत  का  किस  प्रकार  विशलेषण  किया

 गया  है  भोर  इसके  कपा  कास्ण  हैं  ?

 निर्माण  श्र  श्रावोस  तथा  पूति  श्रोर  पुनर्वास  (att  सिकन्दर
 :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएंगी  ।

 गुजरात  में  कीटनादाक  श्रौषधियों  के  निर्माण  के  लिए  लाइसेंस

 10533  श्री  भोतो  भाई  श्रार०  चौधरी  :  क्या  कृषि  we  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  की  कितनी  सहकारी  समितियों  ने  कीटनाशी  are feray  के  निर्माण  के

 लिए  कीटनाशी  बोड़े  से  लाइसेंस  देने  का  अनुरोध  किया
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 लिखित  उसर
 24  1901  (

 अ

 जरात  में  इनमें  से  क्रितनी  सहकारी  समितियों  को  लाइसेंस  दिए  गए

 शेष  सहकारी  स  मतियां  को  एए  कारणों  से  ल।इसेंस  देने  से  इन्कार  कर  दिया

 गया

 गुजरात में  ऐसी  प्राइवेट  फर्मों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  कीटनाशी  औषधियों

 के  निर्माण के  लिए  लाइसेंस  दिए  गए  थे  लेकिन  उन्होंने  अभी  तक  उत्पादन  आरम्भ  नहीं  किया

 और

 ठ  जिन्होंने  उत्पादन  श्रारम्भ  नहीं क्या  उन  फर्मों  के  लाइसंस  रद्द  कर  गए

 किया  है
 ?

 कृषि  site  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  सिह  :
 सें  कीटनाशी  अधिनियम

 के  उपबन्धों  के  झनुसार
 दवाओं  के  विनिर्माण  के  लाइसेंस  राज्य  सरकारों  द्वारा  जारी

 किए  जाते  जबकि  अधिनियम  के  तहत  स्थापित  की  गई  पंजीकरण  समिति  केवल  पंजीकरण  की

 मन्जूरी  देती  है  ।  गुजरात  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  कें  अचुसार  उस  राज्य  की  तीन

 erat  समितियों  ने  कीटनादी  दवाओं  के  विनिर्माण  के  लाइसेंस  के  लिए  आवेदन  किया

 जिसमें  से  केवल  एक  समिति  को  लाइसेंस  जारी  किया  गया है
 ।  अन्य  दो  समितियों  को वेघ

 करण  संख्या  के  अभाव में  विनिर्माण  के  लाइसेंस  नहीं  जारी  किए  जा  सके  ।

 और  राज्य  सरकार  से  सुचना  की  प्रतीक्षा  है  ae  प्राप्त  होते  ही  इसे  समा

 पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ॥

 नई  दिल्‍ली  में  दुकान  तथा  रिहायशी  मकान  मालिकों  द्वारा  ध्रभ्यावे  aa

 10534.  श्री  मदन  तिवारी  क्या  निर्माण  WIZ  श्रावास  तथा  पुति  ate  पुनर्वास  मन्त्री  ag

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नई  दिल्‍ली  में  दुकान  तथा  रिहायशी  सी  टाईप  मकान  मालिकों  ने  पीछे  टूटे

 फटे  शौचालय  ब्लाकों  को  गिराने  और  उनके  स्थान  पर  उन्हें  अपने-अपने  भांगों  को  बढ़ा  कर  उनमें

 रसोई  श्रोर  डब्लू०  सी०  आदि  की  व्यवस्था  करने  की  अनुमति  देने  के  बारे  में  भ्रम्यावेदन

 किया  है

 यदि  तो  वहू  कब  प्राप्त  gar  था  और  उनके  मन्त्रालय ने  अब  तक  क्यां

 AIX

 सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  नीति  है
 ?

 निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पूर्ति  श्रौर  पुनर्वास  मन्त्री  (sft  सिकन्दर  सम्पदा

 निदेशालय  में  दुकान  सहित  श्रावास  के  श्राबंटियों  से  ऐसा  कोई  ग्रम्यावेदन  प्राप्त  नहीं  gat  है  ।

 तथा  उपयु  क्त  बताई  गई  स्थिति  को  देखते  हुए  कायंवाही  करने  का  प्रश्न  ही

 नहीं  उठता  ।

 झ्ासलापुरम  में  नया  डाकघर  भवन

 10535.  श्री  कुसुम  कृष्ण  मुक्ति  क्य  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 लिखित  set  14  1979

 क्या  आमलापुरम्‌  में  अपर्याप्त  स्थान  वाले  तथा  जीणं-शीरो  पुर।ने  मुख्य  डाकघर

 भवन  के  स्थान  पर  एक  नये  मवन  का  निर्माण  का  मामला  इस  समय  किस  चरण  में  और

 क्या  इस  मामले  में  सरकार  को  कोई  श्रम्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  नरहरि  प्रसाद  :  प्राथमिकता  के  आधार

 पर  आमलापुरम्‌  में  नये  भवन  के  निर्माण  की  योजना  को  1979-80  के  कार्यक्र म  में  शामिल  किया

 गया  है  परिव्यय  योजना  इत्यादि  को  तैयार  करने  हेतु  कार्यवाही  पहले  ही  श्रारम्भ  की  जा

 चुको है

 वतेमान  मवन  की  जीरां-शीर्ण  दशा  के  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  |

 हालांकि  माननीय  सदस्य  ने  16-12-78  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  नये  भवन  के  निर्माण  हेतु

 संचार  राज्य  मन्त्री  को  पत्र  लिखा  था  क्योंकि  उपलब्ध  वर्तमान  स्थान  अपर्याप्त  था  ।  माननीय

 सदस्य  को  इसका  उत्तर  24-2-79  को  दे  दिया  गया  था  |

 केन्द्रीय  तिब्बती  स्कूल  प्रशासन  में  सचिव  का  रिक्त  पद

 10536.  श्री  Bo  पी०  उन्नीकृष्णन  :  क्या  समाज  कल्याण  श्नौर  संस्कति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यट  सच  कि  केन्द्रीय  तिब्बती  RET
 प्रशासन  के  सचिव  का  पद  faa

 पड़ा

 क्या  इस  पद  के  लिए  एक  अधिव्षता  प्राप्त  अधिकारी  को  चुना  जा  रहा  है  जिसे

 THA  पर्यवेक्षण  अथवा  स्कूल  पाठ्यचर्या  परीक्षा  लेने  आदि  के  सम्बन्ध  में  कोई  श्रनुभव

 नहीं

 क्या  उसे  नियमित  श्राधार  पर  नियुक्त  गया  है  अथवा  अस्थायी  श्राघार

 श्रौर

 इस  gfaagari  प्राप्त  व्यक्ति  का  चयन  क्यों  किया  जब  कि  इस  पद  के  लिए

 श्रनेक  अहता  प्राप्त  श्र  श्रनुभवी  व्यक्ति  उपलब्ध  हैं  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 रेणुका  देवी

 avHeny)  :  से  केन्द्रीय  तिब्बतन  स्कूल  प्रशासन  के  सचिव  का  पद  शिक्षा  मंत्रालय  के

 एक  सेवा  निवृत
 श्रधिकारी  की  gata  के  श्र/घार  पर  नियुक्ति  द्वारा  एक  वर्ष  की  wale  के

 लिए  भर  लिए  गया  इस  पद  के  लिये  चुने  गये  श्रघिकारी  को  शिक्षा  मंत्रालय  का  लम्बा  और

 fafafa  श्रनुभव  प्राप्त  था  ।

 होने  वाले  सरकारी  कमंचारियों  को  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  द्वारा  सरकारी  श्राघास

 10537.  श्री  यादवेन्द्र  दत्त  :  क्या  निर्माण  भोर  श्रावास  तथा  पूर्ति  site  पुनर्वास  मन्त्री  यह

 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 प्रागामी  दो  से  तीन  वर्षों  में  सेवानिवृत्त  होने  वाले  सरकारी  कर्मचारियों  को  दिल्‍ली

 विकास  के  फ्लेट  arated  करने  के  बारे  में  कोई  नई  योजना
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 24  1901  लिखित  उत्तर

 (a)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  श्रौर

 क्या  दिल्‍ली  में  मकानों  को  कमी  को  देखते  हुए  सरकार  सेवा-निवृत्त  होने

 वाले  सरकारी  कमंचारियों  को  कठिनाइयों  से  बचाने  के
 लिए  शीघ्र  पंजीकरण  आरम्भ  करेगी  ?

 निर्माण  श्रौर  ध्रावास  तथा  पूर्ति  श्रौर  पुनर्वास  मंत्रो  सिकन्दर  :

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  |

 सेवानिवृत्त  होने  वाले  सरकारी  कमंचारी  श्राम  जनता  की  भांति  दिल्‍ली  विकास

 में  ्रपनी  मांग  पंजीकृत  करवा  सकते  हैं  तथा  पंजीकरण  में  श्रपनी  वरिष्ठता  के  श्राघार

 पर  श्रपनी  इच्छित  कालोनियों  में  आबंटन  ले  सकते  हैं  |

 बवेजा  समिति  का  प्रतिवेदन

 10538.  श्री  बालक  राम  क्या  निर्माण  ate  श्रावास  तथा  पूर्ति  ate  पुनर्वास  मन्त्री  यह

 बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  बवेजा  समिति  ने  प्रसाद  राजौरी  गार्डन  एक्सटेंशन  एम ०

 प्राई०  जी  ०फ्लैटों  से  वसूलनी  की  जाने  वाली  सबसीडी  के  प्रदन  का  उल्लेख  किया  है  शर  उस

 पर  कोई  टिप्परिणयां  की हैं  ;

 यदि  तो  इस  प्रश्न  पर  उसकी  टिप्परियां  कया  शौर

 बवेजा  सभिति  का  प्रतिवेदन  araatar  रूप  से  कब  तक  प्रकाशित  कर  दिया  जायेगा

 ताकि  सरकारी  उपक्रम  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  कार्यकरण  की  तस्वीर  प्रस्तुत  की

 जा  सके  ?

 निर्माण  श्रौर  प्राचास  तथा  पूर्ति  शौर  पुनर्वास  मंत्री  (att  सिकन्दर  :  तथा

 बवेजा  समिति  ने  facet  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लेटों  के  मूल्य  में  अन्तरभेद  ate  प्रसाद  नगर  भौर

 राजौरी  गार्डन  सहित  विभिन्‍न  कालोनियों  में  मुल्य  Haar  वृद्धि  का  विश्लेषण  करते  हुए

 लिखित  टिप्पणी  की  है

 द मलय  के  तदर्थ  निर्धारण  से  हर  हालत  में  जाना  चाहिए  क्योंकि  इससे  जनता  का

 विश्वास  शर  mea  समाप्त  हो  जाती  है  ।  मूल्य  को  बटाने  श्रौर  नियन्त्रण  करने  के  लिए  प्राधिकरण

 को  प्रभावपूर्ण  उपाय  करने  चाहिए  ।  भवनों  की  डिजाइन  और  प्रावंकलन  बनाते  समय  ही

 कठोर  नियन्त्रण  रखा  जाना  चाहिए  अनुमान  FATIT  हों  ।  निर्माण  का्थे  के  निष्पादन

 के  दौरान  सख्त  तकनीकों  नियन्त्रण  रखा  जाना  चाहिए  ताकि  मूल्य  को  श्रनुमानों  के  भीतर  ही  रखा

 जा  सके  ।  इसके  जब्  कमी  से  लिये  जाने  वाले  श्रन्तिम  weal  में  मूल  अनुमानों

 की  तुलना  में  15  प्र०श०  से  अधिक  हो  तो  प्राधिकरण  द्वारा  स्वयं  मामले  की  रूप  से

 जांच  की  जानी  समिति  ag  श्रवुमव  करती  है  कि  मूल्य  के  नियन्त्रण  अर  मूल्य  को

 घटाने  के  लिए  प्राधिकरण  में  एक  gay  से  कक्ष  स्थापित  किये  जाने  की  आवदइ्यकता  है  ह

 समिति  द्वारा  की  गई  WecaTa  सिफारिशें  दिनांक  5-3-1979  के  श्रतारांकित

 प्रद्न  सं०  1975 के  उत्तर  में  सभा  पटल  पर  रख
 दी  गई  थी  ।  विवरण  की  एक  प्रतिलिपि

 संलग्न
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 लिखित  उत्तर  14  1979

 विवरण

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  कार्यकलापों  पर  नियुक्त  विशेषज्ञों  की  समिति  ने

 कमेटी  )  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  सिफारिश  की  —

 (1)  भविष्य  भूमि  के  बड़े  पैमाने  पर  विकास  तथा  विक्रय  के  लिए

 योजना  के  श्रन्तगंत  नव  श्रजित  भूमि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  श्रधिनियम

 की  धारा  22  के  बजाये  दिल्‍ली  fasta  1957  की  घारा  15  के  ata

 ग्रघिग्रहण  मूल्य  झदा  करने  पर  हस्तान्तरण  किया  जाना  चाहिए  ।

 (ii)  भूमि  के  अजन  इसके  विकास  की  लागत  को  पूरा  करने  के  लिए  दिल्‍ली

 विकास  प्राधिकरण  को  10  करोड़  रुपये  का  मूलधन  fear  जाना  चाहिये  ।

 (iii)  दिल्‍ली  में  मकानों  की  वार्षिक  श्रावश्यकता  80,000  मकान  प्रतिवर्ष  झ्रनुमानित

 की  गई  है  ।  स्र्त  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  निर्मारा  गतिविधि  तीब्र

 करनी  चाहिये  और  प्रत्येक  वर्ष  20,000  ग्रावास  एककों  का  निर्माण  करना  चाहिए

 तथा  इस  निमित्त  इसको  10  करोड़  रुपये  की  मूल  पूंजी  दी  जानी  चाहिए  ।  नगर

 की  ie  श्रावश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  बड़े  qa  पर  सहकारी

 तथा  गैर  सरकारी  क्षेत्रों  तथा  श्रन्य  अभिकरणों  को  शामिल  किया  जाना

 चाहिये  ।

 (iv)  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास  16,000  अधूरे  बने
 हुए  मकान  हैं  ।

 उनका  निर्माण  पूरा  करने  के  लिए  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  10  करोड़  रुपये

 का  ऋण  उपलब्ध  कराया  जाना  चाहिये  ।  समिति  की  उपयु क्त  सिफारिशें  सरकार

 ने  मान  ली  हैं  ।

 डाक  तार  श्रमिक  केरल  त्रिवेन्द्रम  का  Walaa दन

 10539,  श्री  बी ०  के  नायर  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  डाक  तार  श्रमिक  केरल  त्रिवेन्द्रम  का  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त

 gar  है  जिसमें  कुछ  शिकायतों  का  उल्लेख  किया  गया

 यदि  तो  उक्त  fararaat  का  ब्यौरा  क्या  alk

 उन्हें  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  (ait  नरहरि  प्रसाद  :  जी  नहीं  ।  माननीय

 संचार  मन्त्री  को  सम्बोधित  यदि  कोई  इस  प्रकार  का  ज्ञापन  सकल  कार्यालय  में  प्राप्त  gar  तो

 उसकी  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 जाएगा  ।

 डी०  श्राई०  जेड०  नई  दिल्‍ली  में  eared’  में  रोशनदान  की  व्यवस्था

 faci  ster  ् ह” - ह  avr 15540.  श्री  हरिशंकर  महाले
 :  क्या  दिक  ba  |  ग्म्च्द  झावास  तथा

 पूर्ति
 श्र

 पुनर्वास  मन्त्रों  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्ली  के  डी०  श्राई०  जेड०  क्षेत्र  में  सी०  डी०  fo,  के

 सेक्टरों  में  बनाये  गये  बहु-मं  जिले
 क्वाटंरों  में  खिड़कियां  नहीं  बनाई  गयीं  और  इन  क्वार्टरों  में

 ऊपरी  खिड़कियों  में  पूरे  war  लगे  हुए  जिससे  वहां  के  निवासियों  का  दम  घुटता  है  और

 बार-बार  शीशे  बदलने  से  सरकार  को  नुकसान  होता  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 और

 इन  क्वार्टरों  में  झामने-सामने  खिड़कियां  लगाने  के  लिए  सरकार  का  क्या

 त्मक  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 निर्माण  site  श्रावास  तथा  पूर्ति  श्रौर  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :
 तथा

 मवन  उप-नियमों  की  mraaaHaiar  के  क्वार्टरों  में  पर्याप्त  रोशनदान  की  व्यवस्था  की

 गई  है  ।  कुछ  मामलों  रोशनदान  को  जरूरत  पुरी  करने  के  बाद  खिड़कियों  के  ऊपर  के  भाग

 में  पक्की  तरह  क्लेजिम  की  गई  है  ।

 रोशनदानों  के  पक्की  तरह  लगे  शीशे  ऊचाई  पर  होने  के  कारण  इन  रोशनदानों  में

 की  बार-बार  बदलने  को  सम्मावना  काफी  इससे  सरकार  को  हानि  नहीं  हुई  है  ।

 भारतीय  ऐतिहासिक  श्रनुसंघान  परिषद्‌  के  लेखा  विंग  में  पद

 10541.  श्री  जगन्नाथ  दार्मा  :  क्या  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  ऐतिहासिक  अनुसंधान  परिषद्‌  शिक्षा  मन्त्रालय  की

 प्रशासनिक  समिति  ने  25-10-1977  को  हुई  अपनी  ton  में  यह  निरांय  किया  था  कि  उनके  लेखा

 fan  में  पदों  को  हमेशा--प्रतिनियुक्ति  पदों  के  रूप  में  रखा

 क्या  यह  सच  है  कि  उक्त  निणंय  को  gata:  तथा  उचित  रूप  से  क्रियान्वित  नहीं

 किया  गया  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  प्रौर  प्रतिनियुक्ति  पर  रखे  व्यक्तियों  को  उनके

 वतंमान
 सवर्गों

 में  कब  वापस  भेजा  जाएगा  ?

 समाज  कत्याण  WT  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  हां  ।

 ate  भारतीय  ऐतिहासिक  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  दी  गई  सुचना  के  प्रनुसार

 प्रशासनिक  समिति  ने  25-10-19 7  को  हुई  aaa  बेठक  में  यह  निरांय  किया  था  कि  लेखा  aeqy-

 क्षक  और  इससे  ऊपर  के  पद  प्र/तनियुक्ति  के  आतार  पर  मरे  जायेंगे  ।  28-3-1979  को

 हुई  बाद  की  एक  बैठक  में  प्रशासनिक  समिति  ने  निर्णय  किया  कि  लेखा  अधिकारी  और  लेखा

 अधीक्षक  यदि  अपने  मूल  कार्यालय  में  सेवा  निवृति  में  दो  वर्ष  से  अधिक  सवा  न  रखते  हों  तो  उनको

 खपाने  के  सम्बन्ध  में  विचार  किया  जाए  |

 सरोजनी  नई  दिल्‍ली  स्थित  सरकारी  Fale Tl  को  तुरन्त  मरम्मत

 10542.  श्री  ज्ञानेदवर  प्रसाद  यादव  :  क्या  निर्माण  धौर  ara  तथा ane  जनन  पति  wiz  पुनर्वास
 fe

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  पर
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 क्या  यह  सच  है  कि  सरोजनी  नई  दिल्ल ी  क  जी०  MT¥0  तथा  डी०  जी०

 ब्लाकों  में  तथा  जी०  श्राई०  797  से  शुरू  होने  वाली  sated  की  लाइनਂ  के  क्वार्टरों  का  अक्तूबर

 अथवा  1978  में  सर्वेक्षण  किया  गया

 क्या  कुछ  विशेषतया  ऊपर  की  मंजिल  के  फ्लट  या  तो  खतरनाक  स्थिति

 में  बताये  गये  थे  अथवा  उनको  रहने  योग्य  बनाने  हेतु  उनमें  भारी  मरम्मत  की  जरूरत  बताई  गई

 ak

 (a)  यदि  at,  तो  इस  मामलें
 में

 क्या  कार्यवाही  की  गई  यदि  wa  तक  कोई  काय  वाही

 नहीं की  गई  है  तो  क्या  सरकार  उन  क्वाटंरों  के  आबंटियों  को  कोई  श्रम्रिम  घटना  से  बचने  के

 वर्षा  ऋतु  आरम्म  होने  से  पुर्व  सरोजिनी  नगर  में  ही  कोई  वेकल्पिक  श्रावास  प्रदान  करने

 तथा  वर्तमान  FATE Ty  की  मारी  मरम्मत  कराके  उन्हें  निर्भय  होकर  रहने  योग्य  बनाने  हेतु  तुरन्त

 उपाय  करेगी  ?

 निर्माण  श्रौर  प्रावास  तथा  पूर्ति  ale  पुनर्वास  मंत्री  (ait  सिकन्दर  :  हां  ।

 सरोजिनी  नगर  सहित  विभिनन  सरकारी  कालोनियों  में  सभी  बवाटंरों  में  विशेष  मरम्मत

 की  सुधार  की  मदों
 तथा

 धन  की  झावइयकता  का  पता  लगाने  के  लिए  व्यापक  सर्वेक्षण  किया

 गया  था  ।

 नहीं  ।

 उपयु कत
 को  देखते  हुए  प्रइन  ही  नहीं  उठता  |

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  कानपुर  के  चिकित्सा  afernrct

 के  विरुद्ध  शिकायतें

 10543.  att  मनोहर  लाल  :  क्या  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने

 HIT  करेंगे  कि  :

 अनेक  ararat  ने  प्राधिकारियों  को  प्रभारी  चिकित्सा  atarr-

 frat  कानपुर  के  विरुद्ध  शिकायत  को  थी  जिसने  एक  लड़की  को  ० श्रलक  रोग-रोधक  दवा

 का  झावश्यकता  से  अधिक  मात्रा  में  टीका  लगा  दिया  जिसकी  उस  पर  प्रतिकूल  प्रतिक्रिया

 यदि  तो  मामले  के  तथ्य  क्या  श्रौर  प्राधिकारियों  ने  इस  मामले  में  क्या

 कारवाई

 क्या  प्रभारी  चिकित्सा  के  छात्राओं  के  प्रति  व्यवहार  के  कारण  छात्राओं

 में  उसके  विरुद्ध  बहुत  असन्तोष  व्याप्त
 श्रौर

 यदि  तो  सरकार  का  प्रभारी  चिकित्सा  अ्रघिकारी  के  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  करने

 का  विचार है  ?

 faraat,  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  ( BTo  प्रताप  चन्द्र  :  भौर

 विवरण  संलग्न  है  |

 जी  नहीं  ।
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 (a)  नहीं  उठता  |

 विवरण

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  कानपुर  ने  सूचित  किया  है  कि  रोग-रोधक  दवा  का  टीका

 ध्रावदयकता  से  अधिक  मात्रा  में  देने  के  सम्बन्ध  में  एक  शिकायत  संस्थान  को  छात्राओं से

 4  1978  को  प्राप्त  हुई  इस  मामले  जांच  जी०  एस०  बी०  एम०  मेडिकल

 कानपुर  के  एक  प्रोफेसर  द्वारा  की  गई  थी  ।  प्रोफेसर  द्वारा  दी  गई  रिपोर्ट  के  श्रनुसार

 छात्रा  को  दी  गई  दवा  मात्रा  सही  एक  के  लिए  मात्रा  थी  कि  अत्यघिक  ।  वाईरल

 हेपाटाईटस के  जो  लक्षण  To  श्रार०  वी०  टीके  शुरू  करने  के  चार  दिन  बाद  छात्रा  में  विकसित

 हुए  थे  केवल  एक  संयोग  की  बात  थी  श्रौर  ए०  आर०  वी०  टीकों  से  यह  किसी  भी  तरह से

 सम्बन्धित  नहीं  थे  ।  fxqte  में  यह  निष्कष॑  निकाला  गया  है  कि  छात्रा  को  To  ग्ार०  वी०  टीके

 देने  वाले  चिकित्सक  द्वारा  कोई  लापरवाही  नहीं  बरती  गई  ।

 स्वास्थ्य  सलाहकार  समिति  की  23  1978  को  हुई  बैठक  में  इस  रिपोर्ट  पर

 विचार  किया  गया  भर  इसे  स्वीकार  कर  लिया  गया  छात्रा  के  पिता  को  इस  मामलें  में  की

 गई  कारवाई  से  अवगत  करा  दिया  गया  था  ।

 faxyA  जिला  में  एसोसिएटिड  सीमेंट  कम्पनी  से

 निकलने  वाला  yar

 10544.  श्री  बागुन  सम्बरुई  :  कया  निर्माण  और  श्रावास  तथा  पुरति  ate  पुनर्वास  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  सिंहभूम  जिलें  में  frat  में  एसोसिएटिड

 सीमेंट  कम्पनी  के  सीमेंट  कारखाने  से  बहुत  aaa  gat  faeaar  है  जो  कारखाने  के
 श्रास-पास

 लगमग  6  मील  के  क्षेत्र  में  वातावरण  को  दूषित  करता  उससे  कोई  व्यक्ति  अन्धा  हो  सकता

 उस  क्षेत्र  के  पक्षियों  ate  पगुग्रों  के  स्वास्थ्य  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता  है  और  फसलों  को

 भी  काफी  नुकसान  पहुंचता  शर

 इस  सेकने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 शरीर  तथा  पूर्ति  श्र  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :  तथा

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही हे
 तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  c aera  इलेक्ट्रानिक्स  को

 भूमि  का  Waza

 10545,  डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  कया  निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पूर्ति  ate  पुनर्वास

 मन्त्री  यह  की  करेंगे  कि

 var  दिल्‍ली  में  वेस्टन  इलेक्ट्रानिक्स  को  फैक्ट्री  का  नल  ने  के  समय  दिल्‍ली

 fapre  ढा  400  at
 >
 थ  (.  स्थान  पर  1200  at  गज  झ्राबंटित  की

 गयी  थी
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 क्या  कम्पनी  पूर्व  निर्धारित  दरों  पर  400  वर्ग  गज  भूमि  के  लिए  पात्र  थी  श्रौर  उसे

 खुली  नीलामी  दरों  पर  800  वर्ग  गज  भूमि  भी  झाबंटित  की  जा  सकती  और

 यदि  ai,  तो  क्या  उक्त  भूमि  पूर्व  निर्धारित  दरों  से  कम  दरों  पर  श्राबंटित  की  गयी

 थी  और  यदि  तो  उसके  त्या  कारण  हैं  और  क्या  यह  भी  सच  है  कि  Hadi  अथवा  कम्पनी  से

 2°75  लाख  करने  का  लाभ  ग्रा  और  दिल्‍ली  विकाश  प्राधिकरण  को  उतनी  ही  हानि  हुई  ?

 निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पूर्ति  शर  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  समा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 दिल्‍ली  में  पानी  कहो  सप्लाई  के  लिये  ata  तथा  कोट  जलागार  परियोजना

 का  भूगर्भीय-प्रतिवेदन

 10546.  श्री  विजय  कुमार  मलहोत्रा  :  कया  निर्माण  wit  भ्रावास  तथा  पूति  श्र  पुनर्वास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वर्ष  1968  में  दिल्‍ली  महानगरीय  क्षेत्र  में  पानी  की  सप्लाई  के  लिए  ale  तथा

 कोट  जलागार  परियोजना  सम्बन्धी  भू-गर्भीय  प्रतिवेदन  में  50  क्यूसेक  पानी  की  हानि  होने  का

 जिसके  आधा ९  राजधानी  में  पानी  सप्लाई  बढ़ाने  की गलत  अनुमान  लगाया  गया  था

 महत्वपूर्ण  योजना  को  त्याग  दिया  गया  ओर

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1968४  के  प्रतिवेदन  के  प्राकलन  को  गलत  बताते  हुए  एक

 कनिष्ठ  अधिकारी  द्वारा  पेश  किये  एक  श्रनुवर्ती  प्रतिवेदन  को  एक  वरिष्ठ  पयंवेक्षण  अ्रधिकारी  ने

 वर्षों  तक  दबाये  रखा  जिसके  फलस्वरूप  उक्त  गम्भीर  गलती  ठीक  नहीं  की  जा  सकी  जिसके

 णामस्वरूप  दिल्‍ली  में  जल  सप्लाई  हेतु  ata  तथा  कोट  जलागार  परियोजना  त्याग  दी  गई  थी  ?

 निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पूर्ति  att  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :

 नहीं  ।  दिल्‍ली  को  जल  सप्लाई  करने  की  इत  परियोजना  को  छोड़  दिया  गया  था  क्योंकि  हरियाणा

 सरकार  इसके  लिए  सहमत  नहीं  हुई  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 नारायण  बिहार  निवासी  कत्याण  संघ  दिल्‍ली  द्वारा  aaa दन

 10547.  श्री  महीलाल :  क्या  निर्माण  ate  श्रावास  तथापि  श्रौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  उपाध्यक्ष  ने  नारायण  विहार  निवासियों  की

 समस्याश्रों /  जिनके  बारे  में  उन्हें  नारायण  विहार  निवासी  कल्यारण  संघ  श्रौर  दिल्‍ली

 विकास  की  ‘a’  ate  भाई  ब्लाकों  की  पंजीकृत  एजेन्सियों  के  सचिव  में  उन्हें  शीघ्र

 करने  का  अनुरोध  करते  हुए  ग्यारह  अभ्यावेदन  दिये  की  जांच  करने  के  लिये  28

 1978  को  श्री  के ०  एल०  भाटिया  दिल्‍्जी  विकास  प्राधिकरण  भूमि  आयुक्त  को  नियुक्त

 किया

 क्या  यह  देख  कर  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जा

 रही  है  माग  में  उल्लिखित  संगठनों  के  सचिव ने
 उक्त  ग्यारह  अम्यावेदनों  पर  23  माच £  1979
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 को
 श्री  के०  एल०  भाटिया  को  एक  स्मरण  पत्र  लिखा  था  जिसकी  पावती  प्राप्त  हो  गयी
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 0548,  लाल
 जी  भाई :

 क्या  निर्माण  ate  श्रावास  तथा  पूर्ति  बसें

 बताने  की  क कृपा  करेंगे  कि

 1978  से  अप्रल  1979  तक  को  अझषाध  में  मन्त्रिमण्डल  पय

 र

 site
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 ः

 निर्माण  site  श्रावास  तथा  पूर्ति श्र
 शौर  पुनर्वास  मंत्री  (  श्री  सिकन्दर  wea)

 :
 तथा

 गपेक्षित  सूचना  का  एक  जिवरण

 से
 संलग्न  है  ।
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 सरोजिनी  नई  दिल्‍ली  में  भूमि  का  श्रधिग्रहण

 10549.  शी  मसुद  :  क्या  निर्माण  site  श्रावास तथा  पूति
 ate  पुनर्वास  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  fa:

 गत  श्रापात  काल  के  दौरान  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  द्वारा  एक  अस्थायी  स्टोर  व

 एक  भुमिगत  पुल  के  निर्माण  के  लिये  सरोजिनी  नगर  में  पके  व  ब्लाकों  के  निकट  स्थित

 खसरा  न०  85  के  अन्तर्गत  भूमि  मालिकों  को  कितना  मुझ्ावजा  दिया  गया

 क्या  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  भारत  सरकार  द्वारा  भूमि  श्रधिग्रहण  के  बारे  में

 कोई  कार्यवाही  किये  बिना  बहुत  श्रतुचित  तरीके  से  उपरोक्त  निर्माण  कार्य  झ्ारम्म  कर  दिए

 श्रौर

 क्या  सरोजिनी  नई  दिह्ली  में  खस  रा  85  भूमि  के

 सम्बन्ध  में  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  श्रौर  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास  भूमि  अधिग्रहण  के

 बारे  में  कोई  निणंय  नहीं  है  ?

 निर्माण  श्र  श्रावास  तथा  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर
 :

 से

 सरोजिनी  नगर  में  जिस  भूमि  पर  नई  feel  नगर  पालिका  ने  निचला  पुल  ate  एक  अस्थायी

 गोदाम  का  निर्माण  किया  वह  भारत  सरकार  की  है  ।  इसके  अधिग्रहण  atk  क्षतिपुर्ति  के

 भुगतान  का  प्रदन  ही  नहीं  उठता  |

 गोझा  में  RAAT  प्रथा

 10550.  भी  श्रमत ्  कासर  :  कया  कृषि  ale  सिचाई  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  संघ  राज्य  क्षेत्र  दमण  श्रौर  दीव  के  सतार  क्षेत्र  में  जमींदारी  प्रथा  चालू  है  श्रोर  इस

 क्षेत्र  में  सामन्ती  जमींदारों  को  कार्तकारी  कानून  के  श्रन्तर्गत  लाने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  नहीं  को

 गईह े?

 कृषि  att  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है

 और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 रामगढ़  छावनी  सें  नेताजी  स्मारक  की  SATaT

 10551.  श्री  अमर  राय  प्रधान  :  कया  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  40  वर्ष  पूर्व  नेताजी  सुभाषचन्द्र  बोस  के  नेतृत्व  में  रामगढ़

 क्षेत्र  में  एक  विरोधी  सम्मेलन  हुआ

 afte  तो  क्या  जहां  समभौता  विरोधी  सम्मेलन  हुआ  था  वहां  एक  स्मारक  स्थापित

 करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  az

 क्या  यह  सच  है  कि  जहां  उसी  समय  कांग्रेस  सम्मेलन  किया  गया  था  वहां  श्रशोक

 स्तम्म  के  ढंग  का  स्मारक  स्थापित  किया  गया  है
 ?
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 समाज  कल्याण  wiz  संस्क सि  zat  प्रताप  चन्द्र  :  से

 सम्बन्धित  मन्त्रालयों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 नेहरू  दिल्‍ली  में  प्लाटों  को  नोलामी

 10552.  श्री  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  निर्माण  site  भ्रावास  तथा  पूति  we  पुनर्वास  मन्त्री

 पह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सुच  है  कि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  बाग  लगाने  के  लिए  पीछे  की  भूमि

 सहित  जनस्थानों  तथा  बिजली  के  खम्भों  एवं  बिजली  के  स्थायी  कनेक्शनों  की  तत्काल  व्यवस्था

 वाले  क्ज्ञापित  समझोते  पर  नेहरू  दिल्‍ली  में  62  से  69  प्लाटों  की  नीलामी  में  भारी

 रादि  ली

 क्या  उपरोक्त  प्लाटों  में  भवन  बना  लिए  गए  हैं  और  के  निर्माण  में  विलम्ब

 हो  गया

 क्या  इसकी  जनता  तथा  संसद  सदस्यों  द्वारा  आलोचना  की  गई

 क्या  जनस्थान  का  निर्माण  कार्य  अगले  महीने  के  भीतर-भीतर  पूरा  हो

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  काररा  हैं  ?

 निर्माण  शौर  श्रावास  तथा  पति  ate  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 विकलांग  भिखारी

 10553.  1... ६ |  सुरेन्द्र  wet  सुमन  क्या  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 इस  समय  देश  में  भिखारियों  की  राज्य  संख्या  क्या  है  Me  उनमें  विकलांग  तथा

 हृष्ट-पुष्ट  व्यक्तियों  का  अनुपात  कितना-कितना  az

 क्या  विकलांग  लोगों  को  छोड़कर  सभी  के  लिए  भिक्षाह्डत्ति  पर  रोक  लगाने  का

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 समाज  कल्याण  घ्ोर  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धन्ना  सिंह  :

 भिखारियों  का  कोई  भो  राष्ट्रीय  सर्वक्षण  नहीं  किया  गया  इसलिए  विकलांग  श्रौर

 योग्य  शरीर  वाले  व्यक्तियों  का  श्रनुपात  उपलब्ध  नहीं  ।

 भिक्षाइत्ति  की  समस्या  से  विभिन्‍न  राज्यों  में  भिक्षा-निरोधक  कानूनों  द्वारा  थोड़े  समय  में

 निपटा  जा  रहा  जो  विकलांग  att  स्वास्थ  शरीर  भिखारियों  पर  सामान  रूप  से  लागु

 होते हैं  इस  समय  14  राज्यों  श्ौर  2  संघ  शासित  क्षेत्रों  ने  faar-fadera  कानून  लागू  कर  रखे

 हैं  केन्द्रीय  सरकार  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  भिक्षावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  एक  विधेयक  का  मसौदा

 तैयार  कर  रही  जो  राज्यों  के  लिए  एक  नमूने  के  रूप  में  होगा  ।
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 नाम 24  1901  है
 लिखित  उत्तर

 नागाणा  $$

 में  वन  संसाधनों  पर  हुई  गोष्ठी

 10554,  श्री  के०  ato  कोसलराम  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करंगे  वि

 क्या  स्वीडिण  इण्टरनेशनल  डेवलपमेंट  एजेंसी  द्वारा  प्रायोजित  संयुक्त  राष्ट्र

 संघ  के  तथा  कृषि  संगठन  द्वारा  आयोजित  27  तथा  15  दिसम्बर  1978  को

 दिल्‍ली  ale  में  वन  संसाघनों  के  प्रदन  पर  हुई  क्षेत्रीय  गोष्ठियों  के  क्या  मुख्य

 और

 राष्ट्रीय  aa  तालिकायें  तथा  विभिरत  उत्पादों  श्रौर  खपत  के  लिए  उत्तरदायी

 भविष्य में  विकास  के  लिये  तथा  वन  संसाधनों  की  निगरानी  रखने  के  लिए  पर्याप्त  आंकड़े

 जुटाने  के  लिये  अध्ययन  के  सुभावों  पर  सरकार  ने  FAT  कार्यवाही  की  है
 ?

 कि  att  सिचाई  मन्त्री  (att  सुरजीत  fag  att  यद्यपि  बन

 संसाधनों  के  मल्यांकन  तथा  भूमि-उपयोग  योजना  के  बारे  में  खाद्य  एवं  कृषि

 सीडाਂ  की  गोष्ठी  27  नबम्बर  से  15  1978  तक  इन्डिया  इन्टरनेशनल  लोदी

 नई  दिल्‍ली  में  तथा  वन  संस्थान  और  में  हुई  तथापि

 खाद्य  एवं  कृषि  सगठन  से  इस  गाष्ठी  के  निष्कष/सिफा रियों  wal  तक  मारत  सरकार  को  प्राप्त  नहीं

 हुई  ot  निष्कर्षों  पर  कारवाई  करने  का  प्रश्न  नहीं  होता  है  ।

 श्रनधिकृत  कालोनियों  का  सुचियों  में  से  स्थान  बदलना

 10555  श्री  हलीमुद्दीन  श्रहमद  कया  निर्माण  ate  श्रावास  तथा  पूर्ति  शौर  पुनर्वास

 मन्त्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  नियमित  की  जाने  वाली  श्रनधघिकृत  कालोनियों  की  सूची  में  से

 कुछ  कालोनियों  का  स्थान  बदला  जाना

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  और  क्या  यह  1977  t =  सरकार

 द्वारा  निर्धारित  नीति  के  विरुद्ध  नहीं  ग्र

 यदि  तत्सम्बन्धी  कालोनियों  का  स्थान  बदले  जाने  के  क्या  कारण  हैं  atx

 उस  पर  कितना  व्यय  होगा
 ?

 (a)  दिल्‍ली निर्माण  site  mata  तथा  पूर्ति  शौर  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर

 विकास  प्राधिकरण  श्रौर  दिल्‍ली  नगर  निगम  जिन  पर  श्रनधघिकृत  कालोनियों  नियमितीकरण
 के  कार्य  का  सूचित  किया  है  कि  फिलहाल  उनके  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहदीं  है  ।

 और  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 कथि  भूमि  वाले  सरकारो  श्रधिकारो

 करेगे  कि

 10556.  Mao  एल०  कुरील
 :

 क्या  कृषि  we  सिचाई  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा

 केन्द्रीय सरकार  के  श्री  [  तथा  उससे  अधिक  के  ऐसे  कितने  alee  हैं  जिनके
 पास  श्रपनी  कृषि  भूमि  है  परन्तु  उस  पर  खेती  ठेके  पर  व  अन्य  प्रभारों  पर  हो  रही

 75



 लिखित  उत्तर  14  1979

 क्या  सरकार  इन  कर्मचारियों  की  ऐसी  सारी  जमीन  को  उन  भूमिहीन  परिवारों  में

 बांटने  के  जिनमें  कोई  कमाने  वाला  सदस्य  नहीं  फालतू  जमीन  घोषित  करने  के  लिये

 कानून  और

 कृषि  की  अधिकतम  सीमा  नियत  करने  के  परिणामस्वरूप  सरकार  के  पास  भूमिहीन
 किसानों  में  वितरण  के  लिए  देश  में  31  1979  के  दिन  कितनी  जमीन  थी  ?

 कृषि  झोर
 सिचाई  मंत्री  सुरजीत  fag  :  श्रेणी  1  तथ्य  इससे  उच्च

 पदों
 पर  काम

 करने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के  बड़ी  संख्या  में  कर्मचारी हैं  जो  समूचे  भारत  में

 फले  हुए  हैं  ।  एतत्सम्बन्धी  सुचना  एकत्र  करने  के  लिए  aga  अधिक  समय  लगेगा  श्रौर  इस

 कार्य  में  अत्यघिक  सरकारी  घनराशि  खर्चे  होगी  तथा  अतिरिक्त  जनदाक्ति  को  काम  पर  लगाना

 होगा  |  सूचना  एकत्र  करने  में  खर्च  होने  वाला  धनराशि  we  जनशक्ति  प्राप्त  fea  जानें

 वाले  परिणामों  के  अनुरूप  नहीं  होगी  ।

 सरकारी  अधिकतम  सीमा  तथा  पट्टेदारी  के  सम्बन्ध  में  राज्यों  द्वारा

 पारित  कानूनों  की  परिसीमा  में  श्राते  हैं  तथा  केवल  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  प्रथक  कानून

 बनाना  व्यवहायं  नही ंहै  ।  सरकारी  कर्मचारी  उन  राज्यों  के  प्रधिकतम  सीमा  तथा  पट्टेदारी

 कानूनों  के  भ्रन्तर्गत  जिनमें  वे  भूमि  रखते  हैं  ।

 सरकार  के  पास  उपलब्ध  नवीनतम  सूचना  के  अनुसार  अधिकतम  सीमा  सम्बन्धी

 संद्योधित  कानूनों  के  तहत  40.42  लाख  एकड़  भूमि  फालतू  घोषित  की  गई  है  ।

 विदवविद्यालयों  में  विदेशी  राष्ट्रिकों  को  नियुक्ति  के  बारे  में  नोति

 10557.  श्री  राम  ware  बेरवा :  क्या  समाज  कल्याण  अर  संस्कृति  मन्त्री  यह

 बताने  की  gar  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्वविद्यालय  में  स्थायी  अधार  पर  नियुक्त  विदेशी  राष्ट्रिकों  के  बारे  में

 राजस्थान  विइ्व  विद्यालय  के  के  बारे  में  केन्द्रीय  शिक्षा  मस्त्रालय  ने  राजस्थान  की  राज्य

 सरकार  श्रथवा  राजस्थान  को  कभी  कोई  निर्देश  waar  सलाह  दी  ax  यदि

 तो  उन  निर्देशों  का  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 क्या  विश्वविद्यालयों  और  ATT  संस्थानों  में  नियुक्ति  के  मामलों  में  पद्चिमी  देशों  के

 विशेष  रूप  से  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  राष्ट्रिकों  के  लिये  नीति  बनाने  के  बारे  में  सरकार  ने

 निरॉय  किया  है  ?

 समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  (  Sto  प्रताप  az  चन्द  )  :  और  (=)

 अपेक्षित  सूचना  की  एक  कालावधि  के  अभिलेखों  की  पड़ताल  के  उपरान्त  जांच  करनी  होगी  ।

 क्योंकि  इसमें  कुछ  समय  अतः  सूचना  qaqa at  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 डेरी  सहकारी  समिति  के  लिए  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  हेतु  क्रीम-रहित

 दुग्ध  पाउडर

 10558.  शी  एस०  श्रार०  महाटा  गा  xfe  कौर
 सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा rq  |  i

 करेंगे  किः
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 क्या  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  दिल्‍ली  दुग्ध  दल्ली  को  डेरी  सरकारी

 तियों  के  विकास  के  लिये  52  लाख  रुपये  के  मूल्य  का  क्रीम  रहित  ga  पाउडर  दिया  था  परन्तु

 किसी  भी  समिति  को  एक  रुपया  मी  नहीं  दिया  श्रौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  तौर  डेरी  सहकारी  समिति-बार  क्रीम  रहित  दुध

 की  वितरणशा  प्रणाली  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कि  wie  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  tag  :  fret  स्वास्थ्य  संगठन  ने

 दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  को  कोई  रहित  की  सप्लाई  नहीं  की  है  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता

 नेहरू  स्मारक  संग्रहालय  में  उपहार

 10559.  श्री  बलवन्त  fag  crgatfarat  :  क्या  समाज  श्रौर  संस्कृति

 मन्त्री  यह  बताते  को  कपा  करेंगे  कि  :

 नेहरू  स्मारक  संग्रहालय  में  रखे  उन  उपहारों  का  ब्यौरा  कया  जो  स्वर्गीय  पं०

 जवाहर  लाल  नेहरू  को  उनके  प्रधान  nfraca  काल  में  विसिन्न  देशों  ने  az  किये

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  उपहार  संग्रहालय  से  चुर  लिये  गये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 अपराधियों  को  दण्ड  देने  के  लिए  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 समाज  कल्याण  ite  संस्कृति  मन्त्री  प्रताप  चन्  :  नेहर

 स्मारक  संग्रहालय  के  कब्जे  में  1471  वस्तुएं  हैं  ।

 हाथीदांत  की  खुर्पि  श्रौर  ट्रे

 और  विविध  प्रकार  को  श्रन्य

 वस्तुयें  शामिल  हैं  ।

 गौर  नवम्बर  1964 से
 ara  तक  निम्नलिखित  वस्तुए  खोई  हैं  ° oo

 (1)  श्री  लंका  की  एक  छोटी  सी  ट्र  ।

 Q)  एक  छोटी  कटार  का  हत्था

 (3)  एक  सजावटी  खाड़े  (tea ) )  arg  के  सिरे  पर  लगी  चार  प्रतिसाओं  में  से

 एक  प्रतिमा  ।

 कांसे का  शेर  । (4)

 (5)  एक  HA  पर  लगा  एक  धात्विक  प्रावरण  ।

 (6)  लकड़ी  का  एक  छोटा  खिलौना  ।

 इन  हानियों  की  जांच  पड़ताल  की  गई  और  तदनुसार  कारवाई  की  गई  ।
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 दिल्‍ली  के  स्कूलों  में  हड़ताल  की  अवधि  के  दौरान  श्रध्यापकों

 ्क
 -!

 हि  च भर्ती

 10560.  श्रीमती  मृणाल  गोरे

 डा०  बापू  कालदाते  >  :  क्या  fiver,  प्रौर  समाज  कल्याण  wit  संस्कृति  मंत्रो

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  अध्यापकों  को  सीधी  मर्ती  करने  को  कोई  योजना  aware

 क्या  हड़ताल  की  अवधि  के  दौरान  काई  अध्यापक  सीघी  भर्ती  द्वारा  नियुक्त  किये

 गये  श्र

 दौरान  दिल्‍ली  प्रशासन  श्रौर  सहायता  प्राप्त  तथा (7)  हड़ताल  की  wale  के

 गर  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  द्वारा  wal  किये  गये  अध्यापकों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सम।ज  कल्याण  ate  संस्कृति  मन्त्री  (  डा०  प्रताप  चन्द्र  wea  :  दिल्लो

 प्रशासन  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  सूचना  के  भ्रनुसार  हड़ताल  के  दौरान  स्थानीय  रूप  से  दिक्षक

 भर्ती  करने  के  लिये  प्रशासन  की  एक  योजना  थी  ताकि  बच्चों  की  पढ़ाई  का  नुकसान  न  हो  ।

 क्योंकि  हड़ताल  समाप्त  हो  गई  शौर  शिक्षकों  ने  16  1979  को  कार्यमार

 सम्माल  लिया  इसलिए  कोई  भर्ती  नहीं  की  गई  ।

 उपरोक्त  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 mara  स्थिति  के  दौरान  जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  में  को  गई  संकाय

 नियुक्तियां  wT  qateafant

 10561.  Sto  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  fa  :

 क्या  संकाय  नियुक्तियों  और  पदोन्नति  के  रूप  में  ग्रापातस्थिति  के  दोरान

 लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  शिक्षा  परिसर  से  जबदंस्ती  थोपे  गए  अनुचित  कार्यों  को  सुधारने  के

 लिये  सरकार  ने  ठोस  उपाय  किये

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  कया  है  झ्रोर  अब  तक  क्या  वास्तविक  परिणाम  प्राप्त  टुए

 शौर

 यदि  तो  कयों  नहीं  ?

 firat,  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  से

 मंत्री  द्वारा  अरन्य  बातों  के  साथ-साथ  श्रापात  स्थिति  के  दौरान  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  में

 शिक्षण  पदों  पर  नियुक्तियों  के  मापले  में  हुई  कथित  श्रनियमितताश्रों  की  कुछ  शिकायतों  की  जांच

 की  गई  थी  ।  ऐसी  नियुक्तियों  के  सम्बन्ध  में  प्रधान  मत्री  की  रिपोर्ट  संगत  उद्धरण

 लय  के  प्राधिकारियों  को  उनके  विचारार्थ  तथा  जड़ों  संभव  हो  उपचारी  कार्रवाई  करने  के  लिए

 भेज  दिये  गये  हैं  ।
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 se

 हिन्दी  श्रनुबादकों  के  faq  भर्ती  नियम

 1:56.  श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डाक-तार  निदेशालय  धौर  उसके  श्रधीनस्थ  कार्यालयों  में  व  रिष्ठ  हिन्दी  अनुवा
 दकों  की  भर्ती  के  लिए  मन्त्रालय  ने  नियम  बनाये

 यदि  तो  क्या  इन  नियमों  का  पुरी  तरह  पालन  किया  गया  श्रौर

 क्या  यह  सच
 है

 कि  बिना  किसी  श्रन भव ्झ  के  व्यक्तियों  को  उन  पदों  पर  नियुक्त  कर

 दिया  गया  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  नरहरि  प्रसाद  :  जी  नहीं  ।

 ही  नहीं  उठता

 जी  जहां  तक  डाक-तार  निदेशालय  का  सम्बन्ध  जहां  तक  areracy

 कार्यालयों  का  सम्बन्ध  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है पौर  उसे  शीघ्र  सम  पर  रख  दिया

 जाएगा  ॥

 wad  स्टेट्समेन  tatza  प्रस  को  श्रदा  किया  गया  गोदाम  का  श्रधिभार

 10563.  थी  दोनेन  AEST STA  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ह. च्े मसस  स्टेट्समेन  नई  दिल्‍ली  को  दिल्‍ली  टेलीफोन्स  की  MIX  से

 1978  की  अंग्रेजी  डायरेक्टरी  के  मुद्रण  के  लिए  जारी  किये  गये  कागज  को  रखने  हेतु  गोदाम

 भार  के  रूप  में  56,000  रुपये  अदा  किये  गये

 क्या  वर्ष  1977  की  तथा  इससे  पहले  की  Brava feat  के  मुद्रण  को  मी  ऐसे

 भार  अदा  किये  गए  ar

 क्या  ऐसे  afaarey  की  अदायगी  सम्बन्धी  नियम  विद्यमान  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  46,983  रुपया  अदा  किया

 गया  था

 अभी  हाल  दिल्‍ली  टेलीफोन  में  ऐसा  श्रवसर  कभी  नहों  आया  ।

 छपाई  कागज  मुद्रक  को  विभागीय  गोदाम  से  लेना  पड़ता  है  ।  इस  मामले

 चूंकि  दिल्‍ली  टेलीफोन  के  पास  भंडारण  गोदाम  के  लिए  जगह  नहीं  अतः  मुद्रक  के  पास  ही

 कागज  जमा  करना  पड़ा  था  ।  इस  कागज  की  रीलों  की  बार-बार  की  उठा-धराई  से  भी

 बचाया  गया  था  |

 इवेत  क्रोति  कार्यक्रम

 10564.  डा०  पो०  ato  aftaranit  str क्या  काष  site  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संगठन  के  सहयोग  से  क्रियास्वित  किये  जा  रहे  श्वेत  क्रान्ति

 कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या  और
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 eee  निधि

 क्या  चार  दक्षिणी  राज्य  भ  से  किसी  भी  asa  से  से  सा  कोई  कार्यक्रम  शुरू  किया

 गया  है  ?

 कुषि  site  सिचाई  मंत्री  (att  सुरजीत  सिंह  :  श्रापरेशन

 योजना  जिसकी  पण  रोजगार  के  जरिए  विकास  सम्बन्धी  नीति  के  aay  में  एक  निश्चित

 भूमिका  100  लाख  फार्म  परिवारों  की  नकद  are  में  सुघार  होने  की  अदा  है  इस  कार्येक्रम

 को  यूरोपीय  झार्धिक  समुदाय  से  उपहार  स्वरूप  मिलने  वाली  farat  की  बिक्री  से  सृजित  निधियों

 fara  बेक  की  सहायता  तथा  wa  प्रांत  रिक  संसाधनों  से  वित्तीय  सहायता  मिल  सकती  है  और

 इसका  परिव्यय  485  करोड़  रु०  युरोपीय  ats  समुदाय  से  जिन्स  के  रूप  में  1,86,000

 मीटरी  टन  स्किम्ड  दुग्ध  चूर्ण  तथा  76,200  मीटरी  टन  बटर  आयल  सहायता  मिलने  की

 आशा  है  ।  इस  कार्यक्रम  के  तहत  अनन्तिम  रूप  से  राष्ट्रीय  झायोग  द्वारा  अभिज्ञात  किए

 गए  लगमग  155  दुग्ध  स्रवण  जिले  way  श्रौर  यह  एक  लाख  से  अधिक  आबादी  वाले  148  शहरों

 और  नगरों  को  दुग्ध  के  विपणन  के  लिए  इन  दुग्ध  स्रवण  जिलों  से  जोड़े  गा  ।  परियोजना  को  मुख्य

 बात  निम्नलिखित  उपायों  के  जरिए  चुनींदा  क्षेत्रों  में  दुग्ध  उत्पादन  बढ़ाने  का  प्रयास  करना  है  —

 दुधारू  के  लिए  उन्नत  स्वास्थ्य  तथा  आहार  की  व्यवस्था  जनन  fayan  सुधार  के

 उपाय  श्रपनाकर  दुधारू  पशुप्रों  की  संख्या  में  वृद्धि  उत्पादकों  को  दूघ  के  लिए  लाभप्रद

 तथा  स्थायी  मूल्य  सुनिश्चित  दूब  के  संगठित  परिवहन  तथा  परिसंस्करण  की

 सुविधायें  तथा  को  विशुद्ध  दूघ  सप्लाई  करना  ।  इस  परियोजना  के  श्रलरगंत  देवा  के

 लगभग  150  लाख  दुधारू  पशुवृन्द  आयेंगे  ।  7  वर्षों  की  परियोजना  अवधि  के  दौरान  दुग्ध  उत्पादन

 270  लाख  मीटरी  टन  से  बढ़कर  380  लाख  मीटरी  टन  हो  जाने  की  भाशा  है  ।

 इस  परियोजना  का  महत्वपूर्ण  माग  एक  त्रिमुखी  सहकारी  तंत्र  के  रूप  में  लघु  तथा  सीमंत

 कृषकों  श्रौर  उत्पादकों  के  सुधार  के  लिए  एक  संस्थागत  संरचना  की  स्थापना  करना  है  ।  भारतीय

 डेरी  निगम  इस  परियोजना  का  कार्यान्वयन  प्राधिकरण  है  और  कार्यान्वयन  राज्य  सरकारों  के  सहयोग

 से  किया  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एसोसिएशन  1500  लाख  अमरीकी  डालर  का  ऋण  प्रदान

 करने  के  लिए  सहमत  हो  गया  जो  129  करोड़  रु०  के  बराबर  होगा  ।  उपहार  स्वरूप  प्राप्त

 जिन्सों  से  206  करोड़  रु०  की  धनराशि  सुजित  होगी  ।  आपरेशन  फ्लड  ।  परियोजना  के  पुनभु

 तान  से  75-00  करोड़  रुपये  की  धनरादि  प्राप्त  होगी  ।  75  करोड़  HIN  का  शेष  अन् र  बजट

 सहायता  श्रथवा  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  प्राधिकरण  से  ऋण  लेकर  श्रथवा  दोनों  द्वारा  पूरा  किए

 जाने की  आशा  है  ।

 आपरेशन  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  चारों  दक्षिणी  राज्य  भी  आयेंगे  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  में  फोल्ड  इन्वेस्टीगेटर्स  के  पद

 10565.  श्री  राम  क्या  निर्माण  ate  श्रावास  तथा  पूति  ate  पुनर्वास  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हे  कि  हाल  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  में  फील्ड  इन्वेस्टीगेटस

 के  कुछ  पद  मरे  गये
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 यदि  at  कितने  पदे  मरे  गये  हैं  WIT  उनमें  अनुसूचित  जातियों  faqahaa

 जातियों  सम्बन्धित  उम्मीदवार  कितने

 यदि  नहीं  तो  क्यों  ;
 श्रौर

 क्या  भ्रनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  को  साक्षात्कार  के

 लिए  बुलाया  गया  यदि  तो  उनकी
 संख्या

 कितनी  थी  और  उनकी  शिक्षा  सम्बन्धी  ग्रहेताए

 क्या  थीं  ?

 निर्माण  ait  श्रावास  तथा  पति  श्रौर  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :  तथा

 हां  तीन  पदों  को  भरा  गया  चुने  गये  3  व्यक्तियों  में  से  एक  अनुसूचित  जाति

 का  है  |

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  ।

 हा  स्नातकोत्तर  की  अहंता  वाले  24  अनुसूचित  जाति/प्रनुसूचित

 जन-जाति  के  उम्मीदवार  साक्षात्कार  के  लिए  बुलाये  गये  थे  जिनमें  से  16  उम्मीदवार  साक्षात्कार

 के  लिए  ara  |

 राष्ट्रीय  खेलकूद  नीति  के  बारे  में  एम  ०  श्रार०  gem  समिति

 10566,  श्रीमती  मोहसिना  किदवई  :  क्या  समाज  कत्याण  ate  संस्कृति  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  खेलकूद  नीति  के  बारे  में  एम०  आर०  कृष्ण  समिति  की  सिफारिशों

 पर  सरकार  ने  विचार  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  घनता  fag  थ

 और  सरकार  ने  अखिल  भारतीय  खेल  परिषद  से  कहा  है  कि  वे  ऐसी  artes

 रूपरेखाश्रों  के  सम्बन्ध  में  सलाह  दें  जिनके  भ्रनुसार  नई  राष्ट्रीय  खेल  नीति  तैयार  की  जा  सकें  ।

 परिषद  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  संयोजक  के  रुप  में  श्री  एम०  आर०  कृष्ण  सहित  एक

 समिति  गठित  की  थी  उपसमिति  ने  एक  प्रारूप  प्रस्तुत  किया  है  जिस  पर  श्रखिल  भारतीय

 परिषद  द्वारा  अगली  ि बठक  में  बिचार  किया  जाना  है  ।  सरकार  परिषद  की  राय  को  पर्याप्त

 महत्व  देगी  ।

 कालेज  पुस्तकालय  तथा  पुस्तकाध्यक्ष

 10567.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  क्या  समाज  कल्याण  ale  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  अनेक  कालेज  पुस्तकालयों  में  धन  की  कर्मचा  रियों

 की  TTACTAT  तथा  भवनों  जैसी  उचित  सुविधाओं  का  अभाव

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  पुस्तकाध्यक्षों  में  aaa  व्य'प्त  क्योंकि  अपने  शैक्षिक

 समकक्षियों  की
 तुलना  में  कम  वेतन  पाते  और
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 (7)  क्या  सरकार  नें  कालेजों  के  पुस्कालयों  का  कोई  सवक्षण  किया  यदि  at,  तो

 उसका  ब्यौरा  बया  है  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  देश  के

 बहुत  से  कालेज  पर्याप्त  सुविधाग्रों  के  बिना  ही  चल  रहे  उनमें  दाखिले  भी  बहुत  कम  होते  हैं  ।

 यद्यपि  ऐसे  सभी  कालेजों  से  सम्बद्ध  पूर्ण  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  यह  सम्भव है  कि  ऐसे  कालेजों  में

 उपलब्ध  कराई  गई  पुस्तकालय  सम्बन्धी  सुविधायें  तथा  सेवायें  अपर्याप्त  हों  ।

 जनवरी  1973  से  विश्वविद्यालय  तथा  कालेजों  के  शिक्षकों  को  कुछ  बेहतर  वेतन  मान

 मंजूर  किये  गये  थे  ।  तीसरे  वेतन  आयोग  द्वारा  सिफारिश  किये  गये  प्रतिस्थापन  वेतनमानों  के

 आधार  पर  पुस्तकाध्यक्षों  के  वेतनमानों  में  भी  उसी  तारीख  से  संशोधन  किया  गया  था  जो  कि

 शिक्षण  स्टाफ  के  वेतनमानों  से  कम  थे  ।  Ma:  पुस्तकाध्यक्ष  शिक्षकों  के  समान  वेतनमानों  की  मांग

 कर  रहे  ह  !

 सरकार  द्वारा  कालेज  पुस्तकालयों  का  कोई  सर्वेक्षण  शुरू  नहीं  किया  गया  है  ।

 तथापि  विश्व  विद्यालय  अनुदान  walt  नें  कुछ  समय  पहले  विदवविद्यालय  एवं  कालेज  पुस्तकालयों

 के  लिये  पुस्तकालय  स्टाफ  उपस्कर  इत्यादि  के  सम्बन्ध  में  मानदण्डों  की  सिफा  रिश

 करने  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  की  थी  ।  इसी  समिति  की  प्रेरणा  से  नमूने  के  चुनिन्दा  कालेजों

 में  उपलब्ध  सुविधाओं  के  साथ-साथ  पुस्तकालीय  सेवाओं  में  सुधार  सम्बन्धी  इनके  विचारों

 के  ब्यौरे  भी  एकत्र  किये  गये  थे  समिति  की  इस  पूछताछ  का  केवल  28  कालेजों  ने  ही  जवाब

 दिया

 MIATA  फ्लड  2  के  लिए  TzTATH  मशीन  का  श्रायात

 10568.  at  सौगत  राय  :  क्या  कृषि  wile  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोडें/मारतीय  डेरी  निगस  ने  श्रापरेशन

 योजना  के  लिये  fara  बैंक  से  प्राप्त  ऋग्प  के  श्रन्तर्गत  बिना  लाइसेंस  के  स्वीडन  से  विदेशी  मुद्रा
 में  लगमग  8  करोड़  रुपये  को  लागत  से  मशीनों  का  आयात  करने  के  लिए  क्रयादेश

 दिये

 व्या  लाइफਂ  दुग्ध  परिष्करण  शौर  पेकिंग  के  लिए  इसी  प्रकार  की  मशीनों  के

 बारे  में  श्रन्य  विख्यात  निर्माताग्रों  से  कोई  टेंडर  अ्रामन्त्रित  किये  गये

 यदि  तो  प्राप्त  प्रस्तावों  का  पूरा  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  Sarg’  मशीन  का  चयन

 करने  के  क्या  कारण  भर

 (3)  यदि  तो  क्या  उक्त  मामले  में  पूरी  जांच  कराने  का  सरकार  का  विचार  है  ह

 जिससे  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  समुचित  कार्यवाही  की  जा  सके  ?

 cafe  site  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  भारतीय  डेरी  निगम  ने

 Had  स्विटजरलैंड  को  172.13  लाख  रुपये  झाधार  के  कुल  मुल्य  की

 16  reUT  मशीनें  प्रायात  करने  का  ्र डेर  दिया  है  श्रौर  आयात  लाइसेंस  जारी  होने  पर  इसके

 लिए  वित्तीय  आपरेशन  के  लिए  fazq  बैंक  से  प्राप्त  ऋण  से  दी  जायेगी  ।
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 meee

 विश्व  बेंक  द्वारा  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  समुचे  fara  से  a  श्रामंत्रित

 करके  उपयु  कत  श्राडंर  को  श्रन्तिम  रूप  दिया  गया  था

 उपयुक्त  संविदा  के  उत्तर  में  कम्पनियों  से  आवेदन  प्राप्त  हुये  रेल  पयन्त

 नि:शुल्क  गंतव्य  स्थान  के  आधार  पर  तुलनात्मक  यूनिट  मूल्यों  का  विवरण  नीचे  दिया  गया  है

 re  OO

 पार्टी  का  नाम  युनिट  मुल्य
 नए  य  के  क

 मेसस  स्विटज  रलंड  11,36,023.42

 मंससे  टुओमो  farae  7,59,805.  117.0

 मसस  ए०  पी०  वी ०  इंगलंड  35,97,998.33

 me es  A  SS  ताणय  eS

 मसस  zat  हालोनेन  का  प्रस्ताव  संविदा  में  निर्धारित  तकनीकी  के

 नहीं  इसे  तकनीकी  श्राधार  पर  रह  कर  दिया  गया  मसस  टेटरापक  की

 पेशकश  का  चयन  प्रतियोगी  मशीनों  की  सुस्थापित  कार्य-निष्पत्ति  पर  विचार

 करते  हुए  विश्व  बेक  की  स्वीकृति  से  किया  गया  था  i

 उपयुक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसका  प्रदन  नहीं  होता  1

 इन्डियन  टेलीफोन  इन्डस्ट्रीज  लिमिटेड  में  सेवा  निवत्त  होने

 वाले  afantiizat  के  स्थान  पर  को  गई  नियुक्ति

 10569.  श्री  रोतलाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  संचार  aa  इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  बंगलौर

 में  प्रतिनियक्त  कर्मचारियों  के  लिए  सेवानिवत्त  आय  के  बारे  में  1979  के  श्रतारांकित

 प्रदन  संख्या  5619  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नैनी  झादि  जेसे  अराई ०  टी०  argo  के  विभिन्‍न  एककों  में  उन  पदों  का  पता

 लगा  लिया  गया  है  जिन  पर  काम  करने  वाले  श्रधिकारियों  की  सेवा  निवृत्ति  की  श्रवस्था  में  उन

 <  नियक्त  किये  जाने  के  लिए  उपयकक्‍्त  कमंचारी  उपलब्ध  नहीं  होते  यदि  at,  तो  वे  कौन-कौन

 से  हैं  are  यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं

 सेवा  fara  होने  वाले  afar  के  स्थान  पर  दूसरे  भ्रधिकारी  का  फेक्टरी  के

 भीतर  अथवा  बाहर  से  चुनाव  करने  एवं  उसे  प्रदिक्षित  करने  के  सम्बन्ध  में  आई०  टी ०  झाई०

 झधिकारियों
 द्वारा  समय  पर  क्या  कारवाई  की  जाती है ट्  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 हैं  भ्रौर

 YTFo  Zo  झ्राई०  के  विभिनन  एककों  में  एक  हजार  रु०  तथा  उससे  श्रधघिक  बेत

 पाने  ara  ऐसे  अधिकारियों  के  पदनाम  व्या  हैं
 जों  इस  वर्ष  सेवा  निवृत्त  होने  बाले  हैं  झोर  उनको

 सेवा  झवधि  को  बढ़ाया  गण  है  अथवा  बढ़ाया  जा  रहा  है  waar  नियोजित  किया  गया

 और  उसके  क्या  कारा  हैं  Wie  प्रत्येक  मामले  में  कितना  सेवाकाल  बढ़ाया  गया  है  अथवा  पुन

 नियोजन
 किया  गया  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  नरहरि  प्रसाद  :  ate  इंडियन
 a r

 देलीफोन  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  के  उन  पदों  का  पता  लगा  लिया  गया  े  जिन  पर  नियक्ति  के  लिए
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 उपयुकंत  उम्मीदवार  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हैं  और  सेवा  निवृत्त  होने  वाले  अधिकारी  का  सेवाकाल

 बढ़ाने  अथवा  उसको  नियुक्ति  की  कार्यवाही  तभी  की  जाती  है  जब  ऐसी  कार्यवाही  से  बचना

 सम्भव  न  हो  सके  |  इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  ने  प्रशिक्षण  देने  के  उद्देश्य  से  सेवा  निवुत्त  होने

 बाले  अघिकारियों  के  अधीन  स्थानापन्न  अधिकारियों  की  तैनाती  के  प्रयत्न  किए  जिससे

 पन्न  प्रशिक्षु  अ्रघिका  रियों
 को  विशेषज्ञता  मिल  सके  श्र  ये  स्थानापन्न  प्रशिक्षु  श्रधिकारी  सेवा  से

 निवृत्त  होने  वाले  अधिकारी  का  कार्यमार  सम्भाल  सके  |

 वर्ष  1979  में  इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  के  विभिन्‍न  एककों  के  सेवा  निवृत्त  होने

 वाले  अधिकारियों  में  से  श्रब  तक  केवल  एक  झ्रधिकारी  लेखा  का  सेवाकाल

 1  1979  से  एक  साल  के  लिए  गया  क्योंकि  कम्पनी  में  इनकी  जगह  पर  कोई

 अन्य  अधिकारी  नियुक्त  किये  जाने  के  काबिल  नहीं  पाया  गया  ॥

 जिला  परिषदों  के  चुनाव

 10570,  डा०  रामजी  fag  कया  कूषि  शौर  सिचाई  मन्त्री  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  गांव  पंचायत  समितियों  (fsrat

 अथवा  क्षेत्र  और  जिला  परिषदों  के  निर्धारित  समय  सारिणी  म्रनुसा र  नहीं

 कराये  गये

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  क्या  चुनाव  कार्यक्रम  को  अन्तिम  रूप  दे

 दिया  गया  र

 यदि  इस  बीच  पंचायत  स्तर  पर  चुनाव  हुए  हैं  तो  आगे  के  दो  स्तरों  के  चुनाव  कब

 लेक  कराये  जायेंगे  ?

 कुषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भानु  प्रताप  fag)  :  (  से  (71)  सुचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 तमिलनाड  में  हिन्दी  Raat  का  बन्द  किया  जाना

 10571.  श्री  नवाब  fag  चौहान  :  कया  fret,  समाज  कल्याण  धौर  संस्कृति  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  को  जाझ्नकारी  है  कि  तमिलनाडु  सरकार  ने  दक्षिणा  भारत

 हिन्दी  प्रचार  सभा  द्वारा  चलाई  जा  रही  हिन्दी  कक्षाप्रों  को  बन्द  कर  दिया  श्रौर

 यदि  तो  ये  कक्षायें  कब  से  चलाई  जा  रही  थीं  और  क्या  इसके  विरोध  में  सरकार

 ने  राज्य  सरकार  को  पत्र  लिखा  है  ?

 समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  राज्य  मंत्री  (stterait  रेणुका  देवी  :

 पौर  इस  बारे  में  सरकार  के  पास  कोई  सुचना  नहीं  है  ।
 तमिलनाडु

 सरकार  को  पत्र  लिखा

 गया  है  तथा  उनके  उत्तर  की  प्रतीक्षा  है  !
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 लिखित  उत्तर

 किंगस्वे  दिल्‍ली  में  दारणाथियों  का  पनर्वास

 ग
 10572.  श्री  कवर  लाल  गुप्त

 ह  क्या  निर्माण  शौर  झ्रावास  तथा  पूर्ति  शौर
 श्री  चिमन  भाई  एच०

 पनर्वास
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 fanca  दिल्‍ली  में  रह  रहे  छरणाधियों  के  पुनर्वास  के  मामले  में  सरकार  ने

 कितनी  प्रगति  की  है  तथा  विलम्ब  के  क्या  कारण

 क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  योजना  के  सम्बन्ध  में  दे ५ ह  निक  अनुमोदन

 दे  दिया  है

 सरकार  ने  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  faaez  कम्प  योजना  के  विकास  के  लिए  31  मावे

 1979  के  बाद  कितना  धन  दिया  है

 केन्द्रीय  सरकार  गावाजाही  कम्प  प्लाट  के  विकास  के  लिए  दिल्‍ली  नगर  निगम

 को  कब  धन  और

 दिल्‍ली  नगर  निगम  को  aa  तक  कितनी  भूमि  सौंपी  गई  है
 ?

 निर्माण  ate  झावास  तथा  पूर्ति  ate  पुनर्वास  मंत्रो  सिकन्दर  बरत )

 माई  परमानन्द  कालोनी  में  700  मकानों  का  निर्माण  किया  गया

 था  उन्हें  पात्र  परिवारों  को  आबंटित  कर  दिया

 गया  था  ।

 डा०  मुखर्जी  नगर  में  123  एकड़  भाम  पर  प्रत्येक  160  वग  गज

 के  1257  प्लाट  विकसित  तथा  आबंटित  किए  गए  थे  ।

 बिलम्ब  का  मुख्य  कारण  योजना  को  दिल्‍ली  नगर  निगम  से  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को

 1978  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  से  दिल्ली  तगर  निगम  को
 हस्तान्तरण  तथा  उसे  अप्रल

 हस्तान्तरित  करना  था  |

 सरकार  ने  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  आवइयक  free  पहले  ही  जारी  कर  दिए

 कुल  440  लाख  रुपए  के  संशोधित  श्रनुमानों  को  तकनीकी  जांच  की  जा  रही

 तथा  31-3-1979  तक  18287  लाख  रुपए  की  निधि  उपलब्ध  करा  दी  गई

 संशोधित  श्रनुमान  मंजूर  किए  जाने  पर  श्रतिरिक्त  निधि  उपलब्ध  कराने  के  पर

 बिचार  किया  जा  सकेगा  |

 301  एकड़  लाइन्स/हडसन  लाइन्स  में  106  एकड़  मूमि  |

 नई  दिल्‍ली  में  artifact  किसान  सम्मेलन  में  को  गई  माँगे

 10573,  श्री  लखन  लाल  कपर

 >
 क्या  कि  शोर  सिधाई  मन्त्री  यह  बताने  की

 डा०  बाप
 J

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  हाल  ही  में  नई  दिल्‍ली  में  श्रायोजित  किसान  रेली  में  किसान

 सम्मेलन  द्वारा  दिय  कुछ  मांगों  वाला  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुमा  है
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 यदि  तो  किसान  सम्मेलन  की  मुख्य  मांगें  क्या

 क्या  सरकार  ने  किसान  सम्मेलन  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  मांगों  पर  चर्चा  करने

 का  कोई  प्रयास  किया  और

 उक्त  चर्चा  का  तथा  उससे  निकले  निष्कर्ष  का  ब्यौरा  क्या

 ala  ate  सिचाई  मस्त्री  सुरजीत  fag  :  सरकार

 1978  के  दौरान  नई  दिल्‍ली  में  हुई  रेली  न  किसान  सम्मेलन  द्वारा  गई  मांग  के  बारे  में  कोई

 ज्ञापन  प्राप्त  नहीं  हुमा है  18  1979  को  हुई  बैठक  में  अखिल  भारतीय  किसान

 सम्मेलन  की  राष्ट्रीय  कार्यसमिति  द्वारा  श्रपनाये  गये  पांच  संकल्पों  की  प्रतियां  प्रधान  मन्त्री  को

 सम्बोधित  श्री  रशीद  संसद  सदस्य  के  25-4-79  के  पत्र  के  साथ  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 प्रश्न  के  माग  के  उत्तर  ा  उल्लिखित  पांच  संकत्पों  के  विवरण  की  प्रतियां

 aaa  हैं  |

 त्ौर  उपयुक्त  पांच  संगठनों  में  की  गई  मांगों  के  बारे  में  सरकार  विचार  करेगी

 ध्रौर  इस  सम्बन्ध  में  उचित  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 विवरण

 1.  किसान  सम्मेलन  की  राष्ट्रीय  कायका  रिणी  गेहूँ के  समर्थन  मूल्य  11250  रुपये

 प्रति  feqcat  से  बढ़ाकर  115  रुपए  प्रति  faqca  कर  fear  गया  में  की  गई  प्रांशिक  ठद्धि के के

 लिए  केन्द्र  सरकार  को  घन्यवाद  देती  है  तथ पि  इस  मृत्य  पर  ag  खेद  प्रकट  करती  है  Falta  इससे

 कृषकों  को  उत्पादन  की  न्यूनतम  लागत  भी  नहीं  मिल  पाती  जो  140  रुपए  प्रति  ferea  बैठती है  |

 राष्ट्रीय  कार्यकारिणी  यह  महसूस  करती  है  कि  गेहूं  उत्पादकों  के  इस  काय  में  ara  वाले

 खतरों  तथा  खर्चों  को  देखते  कम  से  कम  125  रु०  प्रति  क्विंटल  का  उचित  समथंन  मुल्य

 सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  ।  शर्त  यह  इस  बात  पर  बल  देती  है  कि  इन  मुल्यों  तुरन्त

 संशोधित  करने  के  लिए  कदम  _ N oly  जायें  और  यह  निर्णय  1  1979  से पुर्व  घोषित  कर

 दिया  जाए  ।

 2.  राष्ट्रीय  कार्यकारिणी  मोटे

 पटसन  आदि  जेसी  विभिन्‍न  कृषि  जिनसों  के  मूल्य  में  हाल  ही  में  झाई  भारी  गिरावट  पर  गहरी

 चिन्ता  प्रकट  करती  है  ।  कृषकों  को  समुचित  रहत  देने  के  लिए  उनके  उत्पादों  की  अधिप्राप्ति  तथ  t T

 परिवहन  की  व्यवस्था  की  जाए  ताकि  उत्पादकों  को  उचिंत  मूल्य  मिल  इन  जिन्सों  को  aaga

 शल्य  पर  खरीदने  के  लिए  कारगर  मशीनरी  स्थापित  की  जाय  तथा  उनके  स्टाक  को  रखने  के

 लिए  कई  मण्डार-गृह  स्थापित  किये  जायें  स  इस  बात  को  सुनिश्चय  करे  कि  कृषकों  को

 बचनबद्ध  wT  के  रूप  में  समय  पर  wea  दिये  जायें  ।  सरकार  को  इन  जिन्‍्सों  के  शीघ्र  निर्यात

 हेतु  भी
 कदम  उठाने  चाहिए  ताकि  देशी  मूल्य  उचित  स्तर  पर  पहुंच  सकें  और  कृषकों  को  समुचित

 लाभ  मिल  सके |

 3.  किसान  सम्मेलन  की  राष्ट्रीय  कार्यकारिणी  इस  बात  पर  खेद  प्रकट  करती  है  कि

 किसानों  को  ऋणा  देने  वाले  बेंक  तथा  अन्य  वित्तीय  संस्थाएं  इन  ऋणों  की  वसूली  के  लिए  सख्त

 कदम  उठाती  है  जबकि  गत  कुछ  वर्षों  के  दौरान  किसानों  को
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 पटसन  भादि  जेसे  अपने  उत्पादों  का  उचित  मुल्य  नहीं  मिला है  ।  श्र्त  कार्यकारिणी

 दुढ़तापुवक  यह  सिफारिश  करती  है  कि  कृषि-ऋरा  की  अदायगी  पर  एक  वर्ष  के  लिए  ऋण

 की  घोषणा  की  जाये  भ्रौर  कृषकों  को  ऋण  के  लिये  उचित  राहत  देने  के  लिए  तरीकों  का  सुभाव

 देने  हेतु  एक  समिति  नियुक्त  की  जाये

 4.  राष्ट्रीय  कार्यका  रिसी
 ara  से  प्रघिक  खाद्य  उत्पादन  को  उढ़ाने  की  चुनौती  को  पुरा

 करने  के  लिये  देश  के  श्राह्वान  के  प्रति  किसान  भाइयों  की  प्रतिक्रिया  के  लिए  बधाई  संदेश  भेजती

 इस  देश  भारतीय  खाद्य  निगम  के  भण्डारों  में  200  लाख  मीटरी  टन  से  अधिक

 खाद्यान्न  हैं  राष्ट्रीय  को  दुख  है  कि  ta  की  गरीब  जनता  wat  भी  क्रय

 afar  न  होने  के  कारणा  भूखी है  ।
 राष्ट्रीय

 कार्यकारिणी  सिफारिश  करती  है  कि  सरकार

 को  गरीबों  की  बढ़ाने  के  लिए  तुरन्त  उपाय  करने  ताकि  पौष्टिकता  की

 मान  खाईं  को  पाटा  जा  क्योंकि  देश  के  किसान  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  की  चनौती

 को  पूरा  करने  के  लिए  तयार  हैं  |

 5,  किसान  सम्मेलन  को  राष्ट्रीय  कार्यकारिणी  जनता  सरकार  को  उनकी  पार्टी  के

 SUT  पत्र  का  स्मररण  कराती है  जिसमें  लिखा  गया  है  कि  को  श्रपने  उत्पाद  के  विक्रय

 मूल्य  तथा  जिस  मूल्य  पर  वह  माल  खरीदता  g  के  लिए  लाभकारो  मूल्य  जाना  चाहिये  ।

 यदि  ग्रामीण  क्षेत्र  का  विकास  किया  जाता  है  तो  समग्र  राष्ट्रीय  नीति  के  मामले  में  व्यापार  की

 दाते  श्रनुकूल  होनी  चाहिए  i  किसानों  को  आदान  उचित  मुल्य  पर  दिए  जाने  चाहिए  11.0  <isahy

 कार्यकारिणी  को  खेद  है  कि  इस  बात  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  तथा  व्यापार  की  शर्तें  किसानों  के

 विपरीत  ही  रहीं  तथा  किसानों  को  उचित  मुल्य  पर  श्रादान  उपलब्ध  कराने  के  लिए  पर्याप्त  उपाय

 नहीं  किए  गए  ।  राष्ट्रीय  कार्यकारिणी  इस  बात  को  agar  से  दोहराती  है  कि  सरकार  को  aq?

 बायदे  पर  तुरन्त  कार्यवाही  करनी  चाहिए  |

 बच्चों  को  वदियों  at  पुस्तकों  की  निःदुल्क  सप्लाई

 10574.  थी  के ०  Vo  राजन  :  कया  समाज  कल्याण  शौर  संस्कति  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  वर्ष  के  बारे  में  ग्रायोजित  उस  राष्ट्रीय  विचार  गोष्ठी  की

 झोर  सरकार  का  ध्यान  गया  जिसमें  आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  परिवारों  के  बच्चों  को  वर्दी

 और  पुस्तकों  की  नि.शुल्क  सप्लाई  करने  के  बारे  में  सिफारिश  की  गई  भ्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  श्रौर  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या

 क्रिया है  ?

 समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र
 :  जौ

 सिफारिश  में  कहा  गया  है  कि  श्राथिक  रूप  से  वंचित  परिवारों  के  बच्चों  को  स्कूल

 में  उपस्थित  होने  शौर  स्कूल  न  छोड़ने  हेतु  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  निःशुल्क  नि:शुल्क

 पुस्तकें  ग्रादि  जेसे  कुछ  प्रोत्साहन  दिए  जाने  चाहिएं  ।

 प्रारम्भिक  शिक्षा  को  श्रधघिक  से  अधिक  10  वर्षों  की  समय  gata रे  ं  सव  सुलम  बनाने  के
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 सरकार  के  निरांय  के  अनुसार  राज्य  सरकारों/संघ  दासित  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  ने  प्रारम्मिक  fe

 के  लिए  aca  मास्टर  योजनाएं  श्रौर  पंचवर्षीय  योजनाएं  तेयार  की  हैं  इन  योजनाओं  में

 समाज  के  अधिक  fata  वर्ग  के  बच्चों  के  लिए  मध्याहन  भोजन  के  श्रलावा  निःशुल्क  पुस्तकों

 खन  सामग्री  श्र  निःशल्क  वर्दियों  की  व्यवस्था  तथा  उपस्थिति  gaa taal  जेसे  विभिन्‍न

 त्साहनों  के  प्रस्ताव  किये  गये  |  इन  कार्यक्रमों  के  लिए  राज्यों  को  योजना  के  राज्य  क्षेत्र  में

 संशोधित  न्युनतम  आवश्यकता  के  श्रन्तगंत  caged  अनुदान  के  रूप  में  निधियां

 उपलब्ध

 राष्टीय  बीज  निगमों  के  चेयरमेन  भौर  सदस्य

 105  थ्रो  aaa  सिह  भदौरिया  क्या  कर्ष  wie  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 ada  बीज  निगम  के  चेयरमंत्र  का  नाम  अभी  तक  घोषित  न  किये  जाने  के  क्या

 कारण  भोर

 भारतीय  बीज  निगम  में  कुल  Psat  सदस्य  अमी  तक  कितने  सदस्य  मनोनीत

 किये  जाने  दोष  हैं
 ?

 ताज्
 (a-\  श्रीमती  अन्ना  श्रार० af  श्रौर  सिचाई  मंत्रो  सुरजीत  fag  :

 मल्होत्रा  12-12-1978  से  राष्ट्रीय  बीज  निगम  को  अध्यक्ष हैं
 ।

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  के  संचालक  मंडल  की  संख्या  20  इस  समय  केवल  एक

 स्थान  रिक्त  है  ।

 लारंस  रोड  दिल्‍ली  में  निर्माणों  का  गिराया  जाना

 10576.  श्री  चिमनभाई  एच०  Ita  |
 श्री  राज  faxasaz  राव  |
 श्री  पीयूष  तिरको  4  कया  निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पर्त  att  पुनर्वास
 at  मुख्तियार  fag  मलिक

 चौघरो  ब्रह्मा  प्रकादा  J

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  19  1979  को  लारेंस  रोड  किल्ली  में  कुछ  चुनींदा  फ्लैटों

 में  बिना  ga  नोटिस  के  निर्माण  किये  गये  कुछ  मागों  को  गिराया  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  निर्माणों  को  गिराने  की  प्रक्रिया  में  कुछ  alana  निर्माण

 जिसके  लिए  पू  अ्रनुमति  ली  गई  भी  cree  दिये  गये  थे  जब  कि  प्रस्तावित  कमरे  से  अगन

 अतिरिक्त  कमरे  के  अनुमोदित  नक्शे  के  श्रनुसार  5

 सरक।र  का  विचार  ऐसे  मकान  मालिकों  को  मुश्रावजा  देने  का  है  और  इन

 निर्माणों  को  गिराने  के  लिए  जिम्मेदार  ग्रधिकारियों  के  Freire  कायंवाही  की  गई

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 ?
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 निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पूर्ति  ate  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :  (*)  मे  (3)

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  समापटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 केन्द्रीय  स्कूल  संगठनों  में  राष्ट्रीय  श्रनुश्ासन  योजना  के  शिक्षकों  का  खपाया  जान

 10577.  श्री  बृजराज  tag  :  क्या  समाज  कल्याण  alt  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  स्कूलों  में  कार्य  कर  रहे  राष्ट्रीय  ग्रनुशासन  योजना  के  शिक्षकों  को

 केन्द्रीय  स्कूल  संगठन  में  खपा  दिया  गया

 उनमें  कितने  शिक्षक  खपाये  गये

 केन्द्रीय  स्कूलों  के  संगठन  में  कार्य  कर  रहे  सभी  राष्ट्रीय  agave  योजना  शिक्षकों

 को  न  खपाये  जाने  के  क्या  कारण  श्रौर

 क्या  कुछ  व्यक्तियों  के  मामले  अमी  तक  विचाराधीन  हैं  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (Alaa  रेणुका  देवी  बरकट
 से  राष्ट्रीय  स्वस्थता  कोर  निदेशालय  को  बन्द  करने  के  समय  50  राष्ट्रीय  श्रनुशासन

 योजना  श्रनुदेशक  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  कार्य  कर  रहे  थे  ।  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  ने  सभी  50

 अनुदेशकों  के  सेवा  रिकाडे  मंगवाए  थे  किन्तु  तब  तक  केन्द्रीय  विद्यालय  में  कार्यरत  कुछ  झ  नुदेशकों

 को  राज्य  सरकारों  छ्वारा  खपा  लिया  गया  था  |  केवल  27  श्रनुदेशकों  को  खपाने  के  मामले  ही  संगठन

 के  पास  श्राए थे  ।  संगठन  ने  उनके  सेवा  रिकार्डों  और  प्राचार्यों  की  सिफारिशों  पर  करने

 BTA  उनमें  से  25  को  खपाने  का  निर्णय  किया  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  विज्ञापन  के  लिए  देनिक

 समाचारपत्रों  का  उपयोग  किया  जाना

 10578.  श्री  aatex  लाल  सिंघा  :  क्या  कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  विज्ञापन  के  लिए  जिन

 दैनिक  समाचार  पत्रों  का  उपयोग  किया  उनके  नामों  का  वषेवार
 ब्यौरा  कया  WIT

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  खाद्य  निगम  के  प्रचार  पर  हुए  व्यय  का  ब्यौरा

 क्या है  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भानु  प्रताप  fag)  :  गत  तीन  वर्षों  के

 दौरान  मुख्यालय  द्वारा  विज्ञापन  देने  के  लिए  इस्तेमाल  faa  गये  देनिक  समाचार  पत्रों  के  नाम

 विवरण  में  दिये  गये  जोनल  कार्यालय  भी  अधिकृत  समाचार  पत्रों  को  परिचालन  विज्ञापन  देते

 हैं  ।  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  जोनल  कार्यालयों  ने  जिन  समाचार  को  इस्तेमाल  किया  था  उनके

 नाम  एकत्रित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  फिल्‍मों  सहित  विज्ञापनों  और  प्रचार  पर  मुख्यालय  श्रौर

 जोनों  द्वारा  खच  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  नीचे  दिर  जाता
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 लिंखिंत

 1975-76  9,81,032.09

 1976-77  17,35,378.15

 25,21,330.90 1977-78

 जिसमें  राष्ट्रीय  और  क्षेत्रीय  प्रदशनियां  भी
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जन

 शामिल  हैं  पर  निम्नलिखित  खर्चे  किया  गया  था  :--

 /  न्ग्ट  सय
 19  15-  i  54,790.52

 1976-77  2,85,508.72

 1977-78  4,80,790.65

 में  रखा  गया  संख्या  एल०  टी०  4472/79]

 डाक-तार  विभाग  में  करुणामूलक  श्राघार  पर  वरिष्ठ  fret  श्रनुवा  दकों

 की  नियुक्ति

 10579.  श्री  गंगा  waa  सिह  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डाक-तार  विभाग  के  सकिल/यूनिट  कार्यालयों  करुशामुलक  श्राधार  पर

 ales  हिन्दी  अनुवादकों  की  नियुक्तियां  की  गई  हैं  जबकि  उक्त  पद  अत्यधिक  तकनीकी  हैं  और

 चयन  अनुभव  के  आधार  पर  किया  जाना  चाहिए

 क्या  करुणामूलक  आधार  पर  ऐसे  तकनीकी  पदों  पर  नियुक्ति  करने  के  निणुंय  के

 बारे  में  मन्त्रालय  पुनर्विचार  यदि  तो  कब

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  डाक-तार  विभाग  में  विभिन्‍न  संवर्गों  में
 करुणामूलक  आघार

 पर  कितने  प्रतिशत  पद  भरे  गये  ae  नियमों  के  अन्तर्गत  कितने  प्रतिशत  पद  az  जाने  चाहिये

 और

 क्या  करुणामूलक  आधार  पर  पदों  को  भरने  के  लिए  सरकार  ने  पदों  की  कुछ

 aaa  निर्धारित  की  है  भ्रौर  यदि  तो  तत्सम्बन्घो  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  नरहरि  प्रसाद  :  से  इस  सम्बन्य  में

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होते  ही  उसे  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा

 इस  समय  विभिन्‍न  संवर्गों  में  करुणामूलक  ग्राघार  पर  पदों  के  भरे  जाने  के  बारे  में

 कोई Q  पाबंदी  नहीं  है  ।  फिर  इस  बात  का  ध्यान  रखना  पड़ता  है  कि  कुल  आरक्षण

 पन्न  और  सार्थक  रूप  से  किसी  भी  कलेंडर  वर्ष  में  किसी  भी  संवर्ग  में  रिक्तियों  के  50  प्रतिशत

 से  भ्रघिक  न  हो  ।

 कोसी  नहर  परियोजना  का  श्राधुनिकीकरण

 10580.  att  ईदवर  चौधरी  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  पता  है  कि  कोसी  परियोजना  कमांड  क्षेत्र  में  सिचाई  विकास

 की  गति  बहुत  घीमी  रही है
 mt  अधिकांश  क्षेत्र  रेतीला है  ate  शेष  उत्तरी  बिहार  से

 भिन्न  है  att  काफी  क्षेत्रफल  ऊबड़-खाबड़
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 24  1901  (at#)  लिखित  उंतंर

 कपा  केन्द्रीय  सरकार  ने  बिहार  सरकार  से  कोसी  नहर  प्रणाली  का  अधुनिकोकरण

 करने  के  लिए  एक  व्यापक  योजना  तैयार  करने  को  कहा  ale

 यदि  at,  तो  इस  आधुनिकीकरण  योजना  का  ब्यौरा  क्या है  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  fag  :  ae  हां  ।

 बिहार  सरकार  से  कहा  गया  है  कि  वह  वर्तमान  प्रणाली  की  कमियों  के  बारे  में

 व्यापक  अध्ययन  करने  are  विभिन्‍न  निकास-मार्गों  के  gears  सिचाई  कमानों  का  व्यापक

 क्षण  करने  के  qaata  कोसी  नहर  प्रणाली  के  श्राधुनिकीक रण
 की  एक  स्कीम  तैयार  इस

 भाधुनिकीकरण  की  स्कीम  में  नहरों  के  पुनरूपण  की  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ताकि  उनमें  पर्याप्त

 क्षमता  हो  ौर  इसके  भ्रलावा  श्रतिरिक्त  माइनरों  तथा  जल-मार्गों  के

 aight,  निकासों  (Geta )  )  श्रादि  जेसी  चिनाई  संरचनाओं  के  पुनरू  TH /aTaTEIT,

 कपाटों  द्वारा  नियस्त्रित  स्थायी  निकासों  को  नहर  प्रणाली  की  कमान  में

 पर्याप्त  जल-निकास  और  भूगत  तथा  भूतल  जल  के  संयुक्त  उपयोग  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।

 टेलीफोन  डायरेक्टरी  के  मुद्रण  में  श्रनुमोदित  श्रपदिष्ट  का

 fasta

 10581.  श्री  समर  मुखर्जी  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  aq  स्टेट्समेन  प्रिटिंग  नई  दिल्ली  को  दिल्‍ली  टेलीफोन  की  sat

 डायरेक्टरी के  वर्ष  1978  के  संस्करण  के  मुद्रण  के  कन्ट्रोलर  are  प्रिंटिंग  एण्ड  waa

 द्वारा  निर्धारित  1  प्रतिशत  के  स्थान  पर  18  प्रतिशत  प्रपदिष्ट  की  झ्नुमति  दी  गई

 शरर

 यदि  तो  उक्त  श्रनियमितता  के  लिये  उत्तरदायी  afaarfzat  के  विरुद्ध  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  अपशिष्ट  की

 agate  के  प्रश्न  के  बारे  में  अभी  निशणुंय  लिया  जाना  है  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 बेलनगीर  से  पालियागढ़  के  बीच  बहरों  टूक  लाइन  का

 बनाया  जाना

 10582,  श्री  साहू  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बेलनगीर  से  पालियागढ़  के  बीच  qq  ट्रंक  लाइन  asa  व्यस्त  रहती है

 are  क्या  पालियागढ़  से  बेलनगीर  के  बीच  दुहरी  ट्रक  लाइन  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  पर

 यदि  तो  कायें  कब  शुरू  होगा  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  नरहरि  प्रसाद  :  यह  मामला

 पाटनगढ़  एक्सचेंज  के  aay  में  है  ।  इस  समय  पाटनगढ़  से  बेलनगीर  के  बीच  केवल  एक  जंकशन

 है  ।  परियात  के  vary  पर  एक  और  जंकशन  उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव  है  ।
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 _

 इस  ard  pi  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  प्रारम्भ  किये  जाने  की  संभावना  है  |

 विदेशी  मत्स्य  नौकाग्रों  को  किराये  पर  लेने  के  सम्बन्ध  में

 मागदर्दो  सिद्धान्त

 10583.  श्री  ज्योतिमंय  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 अनन्य  रूप  से  आ्थिक  क्षेत्र  में  मछली  पकड़ने  के  लिये  भूतकाल  में  विदेशी  मत्स्य

 नौकाग्ों  को  किराए  पर  लेने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  किन  करारों  का  अनुमोदन

 क्या  उक्त  चार्टरों  की  तिमाही  विवरणी  को  दायर  किया  गया  है

 agate  के  नियमों
 के  eal  अपेक्षित

 क्या  सम्बन्धित  विभाग  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  इसकी  जांच  और  इसका

 सत्यापन  किया  गया  है  कि  इन  शर्तों  का  पालिन  किया  गया  श्रौर

 यदि  तो  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कया  मागंदर्शी  सिद्धान्त/शर्तें  नियम  लागू  कर

 रही  है  ate  यह  सुनिश्चित  कर  रद्दी  है  कि  इन्हें  कठोरता  से  लागू  किया  जाए  ?

 कथि [ह  श्र  सिचाई  मन्त्री  fag  :  सरकार  न॑  मछली  पकड़न

 वाले  विदेशी  जलयानों  को  किराये  पर  लेने  के  लिये  झब  तक  9  कम्पनियों  को  प्राधिकृत  किया

 है  ।  दो  पार्टियों  के  मामले  में  किराये  पर  लेने  की  व्यवस्था  को  ग्रभी  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है

 ait  अरन्य  दो  पार्टियों  के  मामले  में  किराये  पर  लेने  की  श्रवधि  समाप्त  हो  गई  है  ।  एक  कम्पनी

 को  चाटंर  सम्बन्धी  कार्य  निलम्बित  करना  पड़ा  था  ।  इस  चार  पार्टियां  किराये

 पर  विदेशी  जलयानों  को  चला

 जी  at

 f 4 T)  जी  हां  ।

 सरकार  चाटंर  के
 मार्गदर्शनों/श्तों

 का  पुनरीक्षण  कर  रही  है  ।

 राज्य  सरकारों  के  श्रघोन  नेहरू  युवक  केन्द्र

 10584.  ott  सुभाष  ER  :  क्या  fareat,  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  नेहरू  युवक  केन्द्रों  को  राज्य  सरकारों  के  ada  लाने  का

 जिससे  इन  केन्द्रों  के  कार्यक्रम  सुचारु  रूप  से  चलाये  जा  और

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  रूपरेखा  क्या  हैं  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मन्त्री  प्रताप  चन्द्र  :  सरकार  ने

 नेहरू  युवक  केन्द्रों  के  कार्य  की  जांच  करने  के  लिये  एक  पुनरीक्षण  दल
 नियुक्त  किया  था  ।  इस

 दल  जिसने  1978  में  अपनी  सिफारिशें  प्रस्तुत  कर  दी  यह  सिफारिका  की  है  कि

 यह  योजना  इसकी  वर्तमान  ACA  के  अनुसार  जारी  रत्नी  जानी  चाहिये  तथा  सरकार  चालु

 92



 लिखित  उसर 24  1901  (ae)

 पंचवर्षीय  योजना  अवधि  (1978-83)  की  समाप्ति  के  ब  द  इसे  राज्य  सरकारों  को  हस्तांतरित

 करने  के  सम्बन्ध  में  विचार  कर  सकती  है  मामले  की  जॉच  यथासम्भव  की  जायगी  |

 प्रदन  नहीं  उठता

 जवाहरलाल  ATE  favafacraa  में  श्रनुसुचित  जातियों  faqataa  जनजातियों  के

 स्नातकोत्तर  छात्र

 10585.  श्री  पी०  Ho  कोडियन  :  क्या  समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  सरकार  को  पता  है  कि  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  में  उच्चतर

 कोत्तर  डिप्रियों  के  लिए  श्रध्ययन  करने  वाले  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के

 छात्रों  को  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  के  अभाव  में  तथा  ग्रारक्षण  श्रादि  की  प्रणाली  में  कुछ  कमियों

 के  कारण  बहुत  बाधाओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  atk

 यदि  तो  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 समाज  कल्याण  श्नौर  संस्कृति  मंत्रो  (Sto  प्रताप  चन  :  जवाहर  लाल

 नेहरू  विश्वविद्यालय  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  fasafaaiag  के  भ्रनुसूचित  जाति  तथा

 सूचित  जनजाति  के  विद्यार्थी  इस  प्रकार  की  किसी  भी  कठिनाई  का  सामना  नहीं  कर  रहे  हैं

 प्रदन  नहीं  उठता  |

 तिलहनों  सहित  रबी  की  फसल  का  भुगतान

 10586.  श्री  बालासाहिब  faa  पाटिल  :  क्या  afa  ate  सिंचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  पिछले  तीन  वर्षों  में  उत्पादन  की  तुलना  में  दालों  और  तिलहन  सहित  चालु  रबी  फसलों

 का  कितना  sever  होने  का  अनुमान  है  ?

 कघषि ्  ate  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  चालू  रबी  की  फसल  के  उत्पादन

 से  सम्बन्धित  पक्के  अनुमान  इस  वर्ष  भ्रगस्त  तक  उपलब्ध  हों  जायेंगे  ।  प्रारम्मिक  भ्रनुमानों

 के  अनुसार  दलहनों  सहित  रबी  के  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  गत  वर्ष  के  478.4  लाख  मीटरी  टन  के

 स्तर  की  तुलना में  लगभग  15  लाख  मीटरी  टन  अधिक  होने  की  सम्भावना  है  जहां  तक  रबी  के

 मौसम  में  gar  होने  वाले  तिलहनों  ate  श्रलसी  भर  रबी/गर्मी  की  THT)

 का  सम्बन्ध  है  गत  वर्ष  की  तुलना  में  चालू  वर्ष  के  दौरान  उत्पादन  2  से  3  लाख  मीटरी  टन  अधिक

 होने  की  सम्भवना  है  ।  गत  तीन  वर्षों  के  लिए  रबी  की  फसलों  के  उत्पादन  सम्बन्धी  wins  नीचे

 दिये  गये  हैं
 उत्पादन  लाख  मोटरी  टन  में  )

 ह  ee  eee  in  cette  es  cae  ee a  a

 रबी  सल  1975-76  1976-77  1977-78

 Oe  एएए  आवक  नल  अव  ना  ना  बक  अक  er

 1  2
 क  a ns  ए  =  नल  एनएएल

 1.  चावल  (atsH)  3,99  2.65  3.42

 ज्वार  )
 2.51  3.17  3.13
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 2  3

 गेहूँ
 28.85  29.01  31.33

 जो  3.19  2.35  2.31

 चना  5.88  5.42  5.45

 अन्य  रबी-दलहन  2.72  2.04  2.20

 44.64  47°84
 कुल  रबी-खाद्यान्न  (1  से  47,144

 तौरिया  ate  सरसों  1.94  1.55  1.62

 अलसी  0.60  0.45  0.50

 0.65  0.44  0.31 10  म  गफली  )

 a  ee a  िन ए कद  ee  en  re  ee  ———  wees

 सहायता  प्राप्त  स्कूलों  में  श्रध्यापकों  की  नियुक्ति

 10587.  डा०  बापू  कालदाते  :  क्या  fateat >  समाज  कल्याण  ate  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  अनेक  सरकारी  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  ने  दिल्‍ली  उच्च

 न्यायालय  से  दिल्‍ली  शिक्षा  अधिनियम  के  विरुद्ध  आदेश  प्राप्त  किया

 क्या  ये  स्कूल  दिल्ली  शिक्षा  विभाग  से  मंजूरी  प्राप्त  किये  बिना  ही  अध्यापकों  को

 नियुक्त  करते  रहे

 (71)  क्या  इन  स्कूलों  के  मुख्याध्यापक  अध्यापकों  की  सहमति  के  बिना  ही  भविष्य  निधि

 की  राशियों  की  एक  बेक  से  दूसरे  बैंक  में  अ्रन्तरण  कर  रहे

 क्या  सरकार  ने  इन  स्क्लों  के  मुख्याध्यापकों  द्वारा  भविष्य  निधि  की  राशियों  को  एक

 बेंक  से  दूसरे  में  भ्रन्तरित  करने  के  पीछे  उन्हें  कोई  आर्थिक  ग्रथवा  wes  लाभ  देता  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्क्‌ति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रेणका  देवी

 :  से  (=)  श्रपेक्षित  सूचना  दिल्‍ली  प्रद्यासन  से  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  जितना

 जल्दी  सम्भव  हो  THAT  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 कलकत्ता  fasafaarea  में  ट्यूटर

 1058  श्री  मुकुन्द  मण्डल  :  कया  समाज  कल्याण  Ate  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ट्यूटरों  को  प्राध्यापक  बनाने  के  बारे  में  विश्वविद्यालय  श्रनुदान  आयोग  ने  सभी

 को  परिपत्र  भेजा

 यदि  तो  कब  ale  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 इस  बारे  में  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  ने  श्रब  तक  कया  कायंवाही  की  श्रौर
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 विश्वविद्यालय  agar  आयोग  का  परिपत्र  जारी  होने  के  बाद  कलकत्ता

 विद्यालय  में  कितने  eget  को  प्राध्यापक  बनाया  गया  और  उक्त  विश्वविद्यालय  में  कितने

 ट्यूटरों  के  नाम  पर  अभी  भी  विचार  किया  जाना  है  ?

 समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मन्त्री  प्रताप  चन्द्र  :  1-1-1973  से

 विद्वविद्यालय  तथा  कालेज  शिक्षकों  के  लिए  संशोधित  वेतन-मानों  पर  विचार  करने  के  लिए

 fazafaarar  अनुदान  MTAT  द्वारा  नियुक्त  की  गई  समिति  को  सिफारिशों  पर  आयोग  ने  सभी

 विश्वविद्यालयों  को  18  1975  को  यह  सलाह  दी  थी  कि  विश्वश्रिद्यालयों  कालेजों  में

 ट्यूटरों  तथा  निंदकों  की  नियुक्ति  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  विस्व  विद्यालयों  से  विद्यमान

 ट्यूटरों  तथा  निद्दकों  को  श्रपनी  योग्यताओं  में  सुधार  करने  के  लिए  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  भा

 अनुरोध  किया  गया  था  ताकि  वे  लेक्चरर  के  रूप  में  नियुक्त  हो  सकें  eqzu  को  लेक्चररों

 में  परिवर्तित  करने  के  लिए  सब  fasafaaraat  को  कोई  परिपत्र  जारी  नहीं  किया  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 विश्वविद्यालय  परींक्षाश्रों  में  श्रवुचित  साधनों  के  बारे  में  विद  व  विद्यालय

 श्रनुदान  श्रायोग  के  श्रनुदेश

 10589.  श्री  श्रहमद  हुसेन  :  कया  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  WaT  ने  इस  श्राशय  के  श्रनुदेश  जारी

 किये  हैं  att  घमकी  दी  है  यदि  विश्वविद्यालय  की  परीक्षाओं  में  अनुचित  साधनों  का  श्रपनाया

 जाना  जारी  तो  अनुदानों  का  दिया  जाना  बन्द  कर  दिया  और

 यदि  तो  इस  ay  जारी  faa  गये  ऐसे  अनुदेशों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उन

 कालेजों  और  विश्व  विद्यालयों
 के  नाम  क्या  जिनके  बारे  में  यह  जानकारी  दी  गई  है  कि  fafaea

 परीक्षाद्रों  में  ्रचुचित  साधनों  के  बारे  में  उनका  कोई  नियन्त्रण  नहीं  है  अथवा  उन्होंने  उन्हें  बढ़ावा

 दिया  है  और  ऐसे  संस्थानों  के  नाम  क्या  जिनके  मामले  में  श्रनुद।न  बन्द  कर  दिये  गये  हैं
 ?

 समाज  कल्याण  att  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  द्रौर

 विश्वविद्यालय  aaa  श्रायोग
 ने  सभो  विश्वविद्यालयों  को  कोई  ऐसे  सामान्य  निर्देश  जारी  नह

 किये  हैं  कि  यदि  छात्र  fasafaarala  tert  में  अनुचित  तरीके  श्रपनायेंगे  तो  agers  बन्द  करीं

 दिये  are  1979  में  इन  रिपोर्टों  के  आधार  पर  कि  मेरठ  विश्वविद्यालय  की

 परीक्षात्रों  में  कई  परीक्षा  केन्द्रों  पर  बड़े  पैमाने  पर  नकल  हुई  आयोग  ने  विश्वविद्यालय  से

 समुचित  कार्यवाही  करने  के  लिए  श्राप्रह  किया  झौर  कहा  कि  ऐसा  न  करने  पर  आयोग  को  fara.

 विद्यालय  एवं  उसके  कालेजों  के  प्रनुदान  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  मजबूर  होना  पड़ेगा  i  बाद

 में  fasafaaraa  ने  23  कालेजों  में  हुई  परीक्ष।ओं  को  रदुद  कर  दिया  ।  इसलिए  मेरठ  farq-

 ब्रिद्यालय  श्रथवा  इसके  सम्बद्ध  कालेजों  के  मामलों  में  अनुदान  नहीं  रोके  गये  ।
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 रड
 2  टों  के  लिए  परमिट

 10590.  श्री  द्वारिका  नाथ  तिवारी :  बया  निर्माण  प्रावास  तथा  पूति  att  पू्र्वास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मकान  बनाने  के  लिए  ईटों  का  परमिट  दिए  जाने  के  लिए  दत

 क्या  यह  सच  है  कि  मकानों  में  अ्रतिरिक्त  निर्माण  तथा  फेर-बदल  करने  के  लिये  कोई

 परमिट  नहीं  दिए  जाते

 यदि  तो  इसके  कया  कारा

 क्या  यह  भी
 सच  है

 कि  परमिट  के  बिना  ईट  निर्माता  ईटों  की  बहुत  ऊची  दर  ले

 रहे  श्रौर

 यदि  तो  ईटों  के  मामले  में  इस  प्रकार  की  काला  बाजारी  को  रोकने  के  लिये

 सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये

 निर्माण  att  श्रावास  तथा  पूर्ति  शौर  पुनर्वास  मन्त्री  (ait  सिकन्दर  :  दिल्‍ली

 प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  200  वर्गमीटर  तक  के  क्षेत्र  वाले  प्लाट  पर  भवन  निर्माण  के  लिए

 ई'टोंके  परमिट  देने  के  लिए  wyrazat  पर  विचार  किया  जाता  है  और  80  वर्गमीटर  के  निर्मित  क्षेत्र

 वाले  प्लाट  पर  एक  मंजिला  मकान  बनाने  के  लिए  ay fara  मात्रा  के  लिए  ईटों  के  परमिट  जारीं

 किए  जाते हैं  ।

 हा

 परमिट  पर  केवल  उन्हीं  ई  टों
 की  बिक्री  नियमित  की  गई  है  जो  ई  टें  योजना

 के  ग्रन्तगत  रेल  द्वारा  लाए  गए  कोयले  से  बनाई  जाती हैं  ।  शरू  कि  रेल  द्वारा  कोयले  की  सप्लाई

 सीमित  इस  लिए  परिवधनों  ate  परिवतंनों  के  लिए  मी  मांग  पुरी  करना  सम्भव  नहीं  oft

 परिवर्तनों  श्रादि  के  लिए  ईटों  के  जरूरतमन्द  लोग  सड़क  द्वारा  लाए  गए  कोयले  से  बनी  ई  ay

 में  से  खुले  बाजार  से  आवश्यकताएं  पुरी  कर  सकते  हैँ

 ata  कि  सड़क  द्वारा  लाए  गए  कोयले  की  लागत  रेल  द्वारा  लाए  गए  कोयले

 से  काफी  fa  इसलिए  ऐसी  ई  टों  की  कीमत  रेल  द्वारा  लाए  गए  ।  कोयले  से  बनी  उन  ई  टों

 से  कहीं  अधिक  है  ।

 सड़क  द्वारा  लाए  गए  कोयले  से  बनी  ई  टों  की  कीमत  पर  कोई  नियन्त्रण  नहीं  है  ।

 ऐसी  ईटों
 की  कीमत  प्रतियोगिता  के  श्राघार  पर  खुले  बाजार  में  निर्धारित  की  जाती  इस

 प्रकार  ईटों  में  काला  बाजारी  का  प्रदन  नहीं  उठता  1

 खेलकूद  के  सम्बन्ध  में  कोचिंग  स्कूल  तथा  कालेज  स्थापित  करना

 10591.  श्री  Sto  डी०  देसाई :  क्या  समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  प्रतियोगिताओं  में  हमारे  देश  की  लगातार  श्रसफलता  को

 देखते  हुए  समी  राज्यों  में  उक्त  प्रतिभाद्ओों  को
 चुनने  तथा  उन्हें  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  खेलकूद
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 की  विभिन्‍न  मदों  के  सम्तरथ  में  कोचिंग  स्कूल  तथा  कालेज  स्थापित  करने  के  बारे  में  विचार

 करेगी  ;

 क्या  सरकार  हमारे  कार्य  निष्पादनਂ  स्तर  का  विकास  कंपे  किया

 इस  बारे  में  अनेक  दक्ष  तथा  श्रनुभव  खिलाड़ियों  से  परामर्श  करके  कोई  शीघ्र  कदम

 और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  का  निरांय  कया  है  ?

 समाज  कल्याण  श्योर  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धन्ना  fag  :

 से  सरकार  ने  श्रखिल  सारतीय  खेल  परिषद  को  उन  रूपरेवाओं  के  सम्बन्ध  में  सलाह  देने

 को  कहा  है  जिनके  श्रनुमार  देश  में  खेलों  को  व्यापक  आधार  देने  ate  खेलों  के  स्तर  में  सुधार

 करने  के  उद्देश्य  से  एक  नई  खेल  नीति  एवं  कार्यक्रम  तैयार  किया  जा  सके  ।  परिषद  की  सलाह

 प्रती  fara  है  |

 के  AFATI  को  पाठ्यपुस्तकें  लिखने  के  लिए  सुविधाएं

 10592.  श्री  नाथू  सिह  १
 श्री  चरण  नरजरो  क्या  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मन्त्री

 श्रीमती  पावती  देवी  J

 यह  बत!ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विश्वविद्यालय  स्तर  की  ees  की  मौलिक  हिन्दी  पुस्तकें  लिखने  के  लिए  farafaar-

 लय  के  लेक्चरारों  को  क्या-क्या  सुविधाएं  दी  जाती

 क्या  ऐसी  सुविधाएं  दिल्ली  विश्वविद्यालय  में  उपलब्ध  कराई  जाती

 क्या  शोध  कार्य  जसे  विभिन्‍न  विषयों  जिसके  लिए  एक  या  दो  वर्ष  का  अवकाश

 प्रदान  किया  जाता  पर  ISS  की  हिन्दी  पुस्तकें  लिखने  के  लिए  अवकाश  प्रदान  किया  जाता

 श्रौर

 यदि  क्या  सरकर  इस  बारे  में  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  ata  ही

 व्यवस्था  करेगी  कि  शिक्षा  की  नई  पद्धति  के  अनुसार  भावश्यक  पुस्तकें  समय  पर  तैयार  की

 जायें  ?

 द —  समाज  कल्याण  satz  सस्कृति  मंत्रो  (  डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  )  से

 stfaag  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  प्राप्त  होने  पर  यथाशीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।

 त्रिपुरा  में  सिचाई

 10593.  qt  Ao  Go  हुनान  श्रलहाज  :  कया  क्षि  श्योर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  यह  सच
 है

 कि  गत  तीन  वर्षों  में  त्रिपुरा  में  सिचाई  सुविधाओं  में  कोई  वृद्धि  नहीं

 हुई

 यदि  तो  इसके  करणों  का  ब्यौरा  क्या
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 a

 इस  समय  राज्य  में  संचित  त  था  श्रसिचित  भूमि  का  ब्यौरा  कया  ग्रौर

 राज्य  में  सिचित  भूमि  का  क्षेत्र  बढ़ाने  के  लिए  की  गई  क। यंवा ही  का  ब्यौरा  क्या

 कुषि  श्रौर  सिंचाई  मंत्री  सुरजीत  सिंह  :  श्रौर  इद  ate  मध्यम

 परियोजनाभं  द्वारा  सिचाई  विकास  का  कार्य  त्रिपुरा  राज्य  में  केवल  मध्यावधिक  योजना  1978-83

 के  दौरान  हाथ  में  लिया  गया  है  ।  इसलिए  ऐसी  स्कीमों  द्वारा  अमी  तक  कोई  सिंचाई  गक्यता

 सृजित  नहीं  की
 गई  है

 ।  पांचवी  योजनावधि  के  दौरान  1974-75  से  1977-78  तक  aq  सिचाई

 द्वारा  3812  हैक्टेयर  की  सिचाई  शक्यता  सुजित  की  गई  थी  ।  1978-79  के  दौरात  लघु  सिचाई

 द्वारा  1800  हैक्टेयर  की  श्रतिरिक्त  शक्यता  सृजित  किए  जाने  को  सम्मावना  है  ।

 त्रिपुरा  सरकार  द्वारा  लगाये  गये  श्रनुमान  के  श्रनुसार  31-3-78  को  निवल  बुआई

 क्षेत्र  2.45  लाख  हैक्टेयर  है  ।  1978-79  के  दौरान  सिंचित  किए  जाने  वाला  कुल  सम्भावित  क्षेत्र

 35,000  हैक्टेयर  है  ।

 राज्य  सरकार  ने  राज्य  में  सिचाई  विकास  के  लिए  मास्टर  योजना  तैयार  करने  का

 कायें  हाथ  में  लिया  है  ।  1979-80  के  दौरान  ल्रिपुरा  सरकार  द्वारा  एक  बूहूदू  और  एक  मध्यम

 सिचाई  स्कीम  को  हाथ  में  लेने  का  प्रस्ताव है  ।  मध्यम  सिंचाई  स्कीम  को  योजना  श्रायोग  द्वारा

 मंजूरी  दी  जा  चुकी  है  ।

 aq  1979  के  वौरान  मध्य  caer  में  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  खरीदा  गया  गेहूं

 10594,  श्री  राघव  जी  :  कया  कुषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  से  20  1979  तक  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  मध्य  प्रदेश  में  कितना

 गेहूँ  खरीदा  ate

 मध्य  प्रदेश  में  नियन्त्रित  मण्डियों  में  115  रुपये  प्रति  feaca  की  दर  से  कम  दर  पर

 कितना  गेहूँ  बेचा  गया  है  ?

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  fag)  :  240  मीटरी

 टन  |

 मध्य  प्रदेश  की  नियन्त्रित  मन्डियों  में  115  रुपये  प्रति  क्विंटल  के  मूल्य  से  कम  मूल्य

 पर  प्राइवेट  व्यापारियों  को  बेचे  गये  गेहूं  की  मात्रा  के  बारे  में  कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  जहां

 तक  भारतीय  खाद्य  निगम  का  सम्बन्ध  सारा  स्टाक  किस्म  सम्बन्धी  ऐसी  जोकि

 विहित  विनिर्दिष्टियों  में  निर्धारित  की  गई  करके  115  रुपए  प्रति  faa  के  समथंन  मूल्य  पर

 खरीदा  गया  है  ।

 ई०  डी०  कर्मचारियों  को  नियमित  करना

 10595.  श्री  चित  क्या  संचार  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  रेंगे  कि

 सभी  सकलों  में  fo  डी०  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ?

 क्या  उन्हें  पदोन्नत  करके  नियमित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  श्रौर

 क a ठ यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 संचार  मन्त्र  में  राज्य  मन्त्री  नरहरि  प्रसाद  :  तारीख  31-3-1978

 2,34,877  थी  ।

 जी  नहीं  ।

 faaraiaz  एजेंट  अंश-कालिक  कमंचारी  होते  हैं  और  उन्हें  केवल  अंशकालिक  प्रकृति

 के  arg  के  लिये  किया  जाता  है  ।  फिर  विभाग  के  नियमित  संवर्गों  में  खपाने  के  लिये

 उन्हें  पर्याप्त  अवसर  प्रदान  किये  जाते  हैं  ।

 पंजाब  में  फसल  बीमा  योजना

 10596,  श्री  श्रनन्त  राम  जायसवाल  :  क्या  कुषि  श्रौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  ने  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  राज्य  में  फसल  बीमा  योजना  लागु  की

 श्रौर

 (@)  यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  फसल  बीमा  निगम  की  स्थापना  के  लिए  कानून  बना  कर

 meq  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  इ  a  Gls
 य  WTS  ना  का  विस्तार  करने  के  प्रइन  पर  सरकार  विचार

 करेगी  ?

 कृषि  atc  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  भानु  प्रताप  सिह  )  :  जी  नहीं  ।

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  पंजाब  राज्प  में  श्रमी  तक  कोई  फसल  बीमा  योजना  शुरू  नहीं  की

 गई  है  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 ब  1977-78  तथा  1978-79  के  दौरान  गेहूं  तथा  चावल  की  बसुली

 10597,  प्रो०  समर  गुह  :  क्या  कषि  घौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  खाद्य  निगम  ने  बर्ष  1977-78  तथा  1978-79  के  दौरान  कुल  कितनी

 मात्रा  में  गेहूँ  तथा  चावल  की  वसुली

 गेहें  तथा  चावल  की  वसूली  के  तत्सम्बन्धी  राज्य-बार  श्रांकड़े  क्या  हैं  ;

 set  श्रवधि  के  दौरान  राशन  की  दुकानों  के  माध्यम  से  कितनी  मात्रा  में  गेहूँ  तथा

 चावल  की  सप्लाई  की  गईः

 विभिन्‍न  राज्यों  को  गेहूँ  तथा  चावल  की  गई  सप्लाई  के
 पृथक-पृथक  आंकड़े

 बया  श्रोर

 चावल  खाने  वाले  राज्यों  को  राझान  की  दुकानों  के  माध्यम  से  चावल  बड़ी  मात्रा  में

 सप्लाई  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भानु  प्रताप  fag)  :  और

 एक  विवरण  संलग्न  है  |

 1977-78  के  राशन/उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  68.5  लाख  मीटरी
 टन  गेहूँ  और  42.9  लाख  मीटरी  टन  चावल  दिया  गया  था  ।  1978-79  के  लगभग  63.1
 लाख  मीटरी  टन  गेहूँ  और  30.7  लाख  मीटरी  टन  चावल  वितरित  किये  गये  थे  ।
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 लाफ  2

 एक  विवरण  संलग्न है
 ।

 राशन/उचित  दर  की  दुकानों  के
 से  खाद्यान्नों  के  आन्तरिक  वितरण  की

 जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  होती

 राज्य  सरकारें  araafaa  वितरण  प्रणाली  की  श्रपनी  मासिक  का  अनुमान

 लगाती  हैं  और  श्राबंटन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  उन  के  बारे  में  सूचित  करती  हैं

 इन  श्रावश्यकताओं  को  पुरी  तरह  पुरा  किया  जा  रहा  राज्य  सरकारों  से  यह  भी  कहा  गया  है

 कि  यदि  उन्हें  अधिक  मात्रा  की  श्रावश्यकता  हो  तो  वे  स्टाक  ले  सकते  हैं  और  उसको  नियमित  करने

 के  लिए  हमें  सूचित  कर  सकते  हैं  ।  इसके  यदि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  से  निकासी  कम

 है  तो  स्पष्टतः  यह  खुले  बाजार  में  चावल  की  सुगम  उपलब्धता  के  कारण  है  |

 विवरण--एक
 ह  nS

 विपणन  मौसम  1977-78  att  1978-79  के  दौरान  भारतीय  ata  निगम  द्वारा

 गेहूं  we  चावल  की  सीधी  वसूसी  को  बताने  वाला  विवरण  ।

 (  हजार  मीटरी  टन  में
 ि गी  LS  वक  नय  ना  «थ

 गेह . a  चावल

 1977-78  1978-79  1977-78  1978-79 राज्य/संघ  शासित  प्रदेश

 (7-5-19

 श्रान्ध्र  प्रदेश  —  655 529

 असम  नग  6  16

 हरियाणा  164  176  74  179

 हिमाचल  प्रदेश  नग  नग

 जम्मू  तथा  BAZ

 मध्य  प्रदेश  11  20  172  279

 मनीपुर  नग  नग

 पंजाब  5316.0  743.  565  1037

 राजस्थान  122  77  नम  16

 तमिलनाडु  18

 उत्तर  प्रदेश  185  220  नग  15

 पश्चिमी  बंगाल  नग  16  245  122

 श्ररुणाचल  प्र  देवा  नग

 चण्डीगढ़  नग  नग

 दिल्ली  11  18

 पांडिचेरी

 जोड़  1017  1272  1593  2341
 TT

 नग  500  मीटरी  टन  से  कम  ।
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 faazq—za}

 1977-78  भौर  1978-79  के  दौरान  केन्द्रीय  पूल  से  गेहूं  बौर  चावल  की

 राज्य-वार  सप्लाई  को  बताने  वाला  विवरण

 ह  त  अक  अ
 (  हजार  मीटरी टन  में  )

 _

 राज्य  1977-78
 978-79*

 72  चावल  ह  चावल

 भान्घ्र  प्रदेश  158.4  147.9  11.8

 298  58.0  287.3  86.9

 निहार  534  49.0  504.6  9,3

 गुजरात  217.6  6.2  116.9  0.7

 1.1
 fenre
 हरियाणा  114.1  139.2

 चिर  न  प्रदेश  40.5  0.1  45.1  0.4

 जम्मू  तथा  कश्मीर  156.6  95.5  142.2  81.5

 कर्नाटक  242.7  a  249  8

 ण्  79.6  83.0  763.4

 प्रदेश  265.4  ad  177.5

 महा  राष्ट्र
 668  5  300.3  700.1  224.7

 4.5  7.0  4.7  5.4 मनीपुर
 मघालय  15.9  51.4  18.7  57.3

 नागालण्ड  11.9  22.1  11.2  31.5

 उडीसा  170.4  नग  181.9  25.7

 पजाब  235.8  252.8

 राजस्थान  205.7  301.8

 सिक्कम  3.4  8.7  1.5  10.5

 451.1  169.2  461.9 तामिलनाडु

 त्रिपुरा  4.7  19.7  16.7  26.6

 उत्तर  प्रदेश  822.  8.9  583.2  0.8

 afeaat  बंगाल  1199.7  562.1  1060.3  369.2

 x
 ण्डमान

 तथा  निकोबार

 i  6.3  13.1  3,2  7.4

 अरूराचल  3.1  15.8  2.6  16.3

 चंडी  गढ़  22.1  31.1

 दमन  तथा  दीव  30.0  32.9  24.6  21.0

 546.4  41.1  576.0  31.4

 लक्ष  दी  प  1.4  नग  4.3

 32.0 मिजोरम  0.9  38.3  0.4

 0.7  2.9  1.6  2.5

 a

 6511.4  27696.0  6128.3  1921.7

 *  लेकिन  संशोधन  हो  सकता  है  |

 बग  ——  50  मीटरी  टन  से  कम
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 कृषि  उत्पादन  a  श्रात्म-निभे  रता

 10598.  श्री  uentst  फलोरो  :  क्या  कषि |  ak  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  गोआ  में  सिचाई  सुचिधाएं  बहुत  ही  ध्रसन्तोषजनक  हैं  ale  वहां  सिचित  भ्ुमि

 की  प्रतिशतता  देश  में  सबसे  कम  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  ओर  गोश्रा  को  कृषि  उत्पादन  में

 निभर  बनाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 कुचि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  fag  :  यह  सुचित  किया  गया  है

 कि  tin  के  संघ  राज्य  क्षेत्र  का  कुल  कृषि  योग्य  क्षेत्र  1.33  लाख  हैक्टेयर  ale  सिचित  क्षेत्र

 12500  हैक्टेयर  है  ।  इस  प्रकार  कुल  कघषि  योग्य  क्षेत्र  की  तुलना  में  सिंचित  क्षेत्र  की  प्रतिशतता

 9.4  प्रतिशत  है  जोकि  देश  में  न्युनतम  प्रतिशतताओं  में  से  एक  है  ।

 दमन  श्रौर  दीव  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  निर्माणाधीन  परियोजनाओं

 बहद  सलौली  सिंचाई  परियोजना  झौर  दामनगंगा  तथा  एक  मध्यम

 agra  सिचाई  परियोजना  तौर  बहुत  सी  लघु  सिचाई  स्कीमों  को  तेजी  से  पूरा  करके

 स्थिति  में  सुधार  करने  का  प्रस्ताव  है  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के  अन्त  तक  मध्यम

 तथा  लघु  cara  से  कुल  26,000  हैक्टेयर  क्षत्र
 से

 अधिक  में  सिंचाई  की  व्यवस्था  होने

 की  सम्मावना  है  जिससे  इस  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  सिचाई  क्षमता  की  प्रतिशतता  9  प्रतिशत  से  बढ़कर

 20  प्रतिशत  हो  जाएगी  ।

 भूमिगत  जल  को  बाहर  निकालने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 10599.
 it  हरगोविन्द  वर्मा

 :
 क्या  कुष्ि  श्रौर  सिचाई  मन्त्री  ag  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्यो  भूमिगत  जल  को  बाहर  निकालने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  को

 सहायता  देती

 यदि  तो  किस  रूप  में  और  किस  अनुपात  में  यह  सहायता  दी  जाती

 और

 गत  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  दी  गई  सहायता  का  ब्यौरा  क्या  है

 और  भविष्य  में  कितनी  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कलि दि  alt  सिचाई  मन्त्री  (at  सुरजीत  fag  :  केन्द्रीय  राज्य

 award  को  लघु  सिचाई  तथा  भूमिगत  जल  विकास  सम्बन्धी  व्ह्त  कार्यक्रमों  को  प्रारम्भ  करने

 हेतु  राज्यों  में  सतही  एवं  भूमिगत  जल  संगठनों  को  gas  करने  के  लिए  केन्द्र  द्वारा

 प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत  सहायता  देती  है  ।

 राज्य  सरकारों  stag  सहायता  तकनीकी  एवं  गेर  तकनीकी  क्मवारियों  की

 नियुक्ति  तथा  उपकरणों  श्रादि  को  खरीदने  के  लिए  50  प्रतिशत  की  समतुल्य  श्रनुदान  के  रूप  में

 दी
 जाती  है
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 नचा

 केन्द्रीय  ee  aoe  aps  oad  do  a  श्  हा @INt  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  उक्त  योजना  के  Hear  दी  गई

 सहायता  का  ब्यौरा  1979-80  के  लिए  अनन्तिम  प्रस्ताव  संलग्न  विवरण  में  दिए

 गए  हैं  ।

 विवरण

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  भूमिगत  जल  संगठन  को  सुदढ़  करने  के  लिए  दी  गई  सहायता  तथा

 1979-80  के  लिए  प्रस्तावित  सहायता  का  ब्यौरा

 क वा  आयल  ह  tee  ee  ee  ee  ees  rs  es  ee

 न्र्म  संख्या  प्रशासनिक  केश्द्रीय  सहायता  1979  तक  1979-80  के  लिए

 (50  कुल  निम  क्त
 की  प्रस्तावित  सहायता

 गई  राशि  (adfeara) )
 i es  आय  re me  ee  य  नथना  अथ  अल  नय  नहाना

 80.00  लाख  रुपए  40.00  लाख  रुपए  10.41  लख  रुपए  12.276  लाख  रुपए

 रिंग  नई  दिल्‍ली  स्थित  भारत  सरकार  के  मुद्रणातय  के

 कमेंचारियों  को  गह  निर्माण  ऋण  प्रदान  करना

 10600.  श्री  भगत  राम  :  क्या  निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पूरि  ate  पुनर्वास  मन्त्री  यह

 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रिंग  नई  दिल्‍ली  स्थित  भारत  सरकार  के  मुद्रयालय  के  कमंचा  रियों  को

 निर्माण  श्रौर  भावास  मंत्रालय  द्वारा  निर्धारित  नियमों  के  अनुसार  उनके  75  मास  के  वेतन  के

 बराबर  गृह  निर्माण  ऋण  नहीं  दिया  गया

 (a)  यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण

 उन  कमंचारियों  की  संख्या  क्या  है  जिन्हें  मारत  सरकार  के  मुद्रणालय  के  प्रबन्धकों

 द्वारा  इस  लाभ  से  वंचित  रखा  गया

 क्या  सरकार  का  उनके  ऋण  की  राशि  में  शीघ्र  वृद्धि  करने  का  विचार  है  ताकि  वे  अपने

 मकानों  का  निर्माण-कायें  पूरा  कर  सकें  और  खुले  बाजार  से  ब्याज  की  ऊची  दरों  पर  ऋण  लेने

 से  बच  श्रौर

 क्या  उन्हें  मंजूर  किये  गये  गृह  निर्माण  ऋण  की  किश्तें  देने  में  भी  अनावश्यक

 विलम्ब  fear  जा  रहा  है  जिससे  कि  उन्हें  भारी  परेशानी  हो  रही  और  यदि  तो  विलम्ब

 को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 निर्माण  और  श्रावास  तथा  पुति  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  रास  :

 से  गृह  निर्माण  afar  को  मंजूर  करने  वाले  नियमो ंके  ऋणं  की  राशि

 सम्बन्धित  कर्मचारी  के  75  माह  के  वेतन  सें  अधिक  नहीं  होनी  चाहिए  ।  तथापित  तथा  वास्तविक

 दी  जानें  वाली  ऋण  की  राशि  का  निर्धारण  वापिस  करने  की  क्षमता  तथा  शेष  बकाया  सेत

 जिसमें  ऋण  के  साथ-साथ  वूल  किया  जाना हैं  को  ध्यान  में  रखकर  किया  है  ।  भारत

 सरकार  मुद्रणालय  रिंग  रोड  नई  दिल्‍ली  के  जिन  8  कर्मचारियों  को  1978-79  में  ऋण  स्वीकार
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 किया  गया  उनकी  वापस  करने  की  क्षमता  तथा  सेवावधि  को  ध्यान  में  रहते  हुए  उनके  75

 माह के  मूल  वेतन  के  बराबर  ऋण  नहीं  दिया  जा

 नहीं  ।

 (=)  area  सरकार  मुद्रणालय  रिंग  रोड  नई  दिल्‍ली  के  कर्मचारियों  को  मंजूर  किये  गये

 ऋण  की  किस्त  देने  में  जानबूझ  कर  विलम्ब  नहीं  हुआ  तथापि  मामलों  में  गृह  निर्माण

 अग्रिम  की  किस्त  देना  सम्मव  नहीं  हो  पाया  क्योंकि  वर्ष  1979-80  के  लिए  विभिनत  विभागों  को

 समस्त  निधि  का  नियतन  किया  जाना  है  ।  aa  ही  घन  का  नियतन  fat  इत  दोनों

 मामलों  में  किस्त  दे  दी  जायेगी  ।

 गेहूं  उत्पादक  राज्यों  में  श्राधुनिक  कृषि  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग

 10601.  श्री  के
 ०  प्रधानी  :  क्या  fe  श्योर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा ह  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  फा्मस  afer  कोआपरेटिव  fro  ने  आधुनिक  कृषि  प्रौद्योगिकी

 का  ग्रामीण  क्षत्रों  में  श्रंतरण  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रयोग  किया

 यदि  तो  देश  में  गेहूं  उत्पादक  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  प्रायोगिक

 आधार  पर  आधुनिक  कृषि  प्रौद्योगिकी  का  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उपयोग  श्रारम्भ  किया  गया

 श्नौर

 क्या  सरकार  इसके  कार्य  निष्पादन  से  संतुष्ट  है  श्रौर  यदि  तो  उसका  ब्यौरा

 क्या  है
 ?

 कि  ate  सिचाई  मंत्रो  सुरजोत  fag  :  जी  हां  ।

 जिन  गेहूं  उत्पादक  राज्यों  में  इंडियन  फार्मस  फरटिलाइजर्स  क्रोआपरेटिव  लिमिटेड  ने

 कृषक  सेवा  केन्द्रों  के
 माध्यम  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  आधुनिक  कृषि  प्रौद्योगिकी  को  प्रयोगात्मक

 उपाय  के  रूप  में  शुरू  किया  है  वे  राज्य  हैं  हरियाणा  ate  उत्तर  प्रदेश  |

 इंडियन  ard  फर्ट्लाइजर  कोनझापरेटिव  के  अनुसार  क्षेत्र  की  रिपोर्ट  उत्साहवर्धक

 हैं  वे  इन  केन्द्रों  के  कार्यनिष्पादन  की  बारीकी  से  जायजा  ले  रहे  हैं  तथा  वर्तमान  केन्द्रों

 को  जारी  रखने  भौर/अथवा  उनको  अन्य  राज्यों  में  खोलने  के  बारे  में  निर्णय  लेनें  से  पहले

 mal  का  विस्तृत  इन  परिस्थितियों  में  इस  स्थिति  पर  सरकार  के  संतुष्ट  होने

 या  7g
 का  प्रदन  नहीं  होता

 facet  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  भूमि  का  श्रमिग्रहण  ate  विकास

 10602.  श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  निर्माण  ate  श्रावास  तथा  पति  att  पुनर्वास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  विगत  पांच  वर्षों  में  भूमि  के  श्रभिग्रहण  विकास

 आदि  शीर्षों  के  श्रन्तगंत  कितना  वाधिक  व्यय  किया

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  भूमि/मकानों  के  निपटान  द्वारा  कुल  कितनी  धनराशि

 अजित  और

 गत  पांच  वर्षों  का  लाभ-हानि  का  विवरण  क्या  है  ?
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 निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पूर्ति  श्रौर  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :  (i)  दिल्ली

 प्रशासन  द्वारा  दिल्‍ली  में  बड़े  पैमाने  पर  भूमि  का  विकास  att  निपटान  योजना  के  श्रन्तगंत

 अर्जन  पर  वर्षवार  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  किया  गया  खच  इस  अकार  है  e J

 लि  ि  ne  ee  ce  es

 aq  राशि

 न  नान  ee  लक  SS  NY  TE

 1973 नग  3,20,68,949.70  रुपये

 1974-75  2,61,57,822  54  रुपये

 1975-76  3,85,19,495.53  रुपये

 1976-77  2,01,16,843.63  रुपये

 1977-78  4,71  ,19,381.60  रुपये

 in  अनल  en  i  no  a  pe  गए  rr  ce  यय

 (ii)  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  विकास  पर  किए

 गए
 ast

 के  ब्यौरे  इकट्ठे  किए  जा  रहे  हैं  श्रौर  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 जाएगा  |

 वर्षवार  श्रपेक्षित  सूचना  इस  प्रकार  है

 न  नय  कात  ग ए  एएए  एएएतयण  गण  eee

 वर्ष  बड़े  पैमाने  पर  भू-अज॑न  मकान  बेचने  से

 की  योजना  के  अन्तगंत  आय

 भूमि  बेचने  से  आय

 रुपयों

 er  ym  क  क  क  ys  व तुतताततताततातततापपाजनाताानतव्ा््ता्रातरजजाा क  वक

 रुपयों

 1973-74  867.97  769.14

 1974-75  570.00  728.22

 1975-76  1553.49  664.87

 1976-77  982.13  1308.73

 1977-78  608.69  1124.73
 आ  mm  a  nce  ns  nce  en  as  ee  Ce  ne  ee  Qe  SY  RS  SD  ee

 जेसा  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  बताया  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान

 विकास  लेखा  के  लेखा-परीक्षित  वार्षिक  at  उद्घाटित  व्यय  पर  आधिक्य  श्राय

 इस  प्रकार  है  :--

 rm  ग  rn  rr  वक  —  अवयव  wey  prep  ee  ee  अवयव

 ay  रादि
 rs  en  ee  ee  em  er  a

 रुपयों

 1973-74  254.00

 1974-75  219.00

 1975-76  206.00

 1976-77  853.00

 1977-78  22.00
 ree  pe  ee  ee  लि  गा
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 भूमि  का  बड़े  पेमाने  पर  विकास  और  निपटान  के  wait  उपयुक्त  अ्रांकड़ों

 में  भूमि  बेचने  से  हुई  ,  श्रतिरिक्त  ora  शामिल  नहीं  है  जिसे  दिल्‍ली  प्रशासन  को  भेजना

 अपेक्षित  है  ।

 गेर  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  क  फ्लेटों  का  श्रावंटन

 10603.  श्री  रामजी  लाल  सुमन  :  क्या  निर्माण  शौर  श्रावास  तथा  पूति  श्र  पुनर्वास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  1978  से  ऐसे  व्यक्तियों  को  जिनके  नाम

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  में  पंजीकृत  नहीं  कितने  फ्लैट  आवंटित  किये  गये
 हैं  ग्रौर  ऐसे

 अ्लाटियों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  उन्हें  अ्रावं टित  किये  गये  फ्लेटों  का  कितना  मुल्य  लिए  जाने  का

 है  श्रौर  किस  श्रधिकारी  ने  ऐसे  श्रावंटन  की  स्वीकृति  दी  भौर

 1978  में  बिना  पारी  के  ऐसे  व्यक्तियों  को  कितने  आवंटित  किये

 गये  हैं  जिनके  नाम  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  में  पंजीकृत  थे  और  भाग  में  उल्लिखित

 कारी  का  ब्यौरा  है  ?

 निर्माण  ate  श्रावास  तथा  पूर्ति  शौर  पुनर्वास  मंत्री  (att  सिकन्दर  :  तथा

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 नई  दिल्‍ली  में  लान

 10604.  श्री  टी  ०  एस०  नेगी  क्या  निर्माण  ate  प्रावास  तथा  पूति  az  पुनेवास  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रामकृष्णपुरम  नई  दिल्‍ली  में  सरकारी  फ्लेटों  के  निकट  लानों  की

 स्थिति  दयनीय  है  और  सम्बन्धित  afrarey  भी  इनके  प्रति  उदासीन  और

 (@)  क्या  इन  लानों  की  स्थिति  में  सुधार  करने  श्रौर  पानी  देने  की  समुचित  व्यवस्था  करने

 के  लिए  सरकार  तत्काल  कार्यवाही  करेगी  ;

 निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पुति  ate  पुनर्वास  मन्त्री  है...1|  सिकन्दर  :
 नही ं।

 (a)  इस  बात  के  सदा  प्रयास  किये  जाते  कि  उपलब्ध  विधियों  के  भीतर  लानों  के

 अनुरक्षण  में  सुधार  लाया

 भाषा  पुस्तकालयों  के  लिए  राज्यों  को  सहायता

 10605.  श्रो  पी०  एम०  सईद

 श्री  ए०  श्रार०  बद्रीनारायण  :  क्या  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति
 श्री  एम०  वी०  चन्द्रदोखर  मूति  J

 मन्त्री  यह  बताने  की  क़्पा  करेंगे  कि  :
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 क्या  केन्द्रीय  मंत्री  से  देश  में  सभी  माषाय्ों  के  ओर  पुस्तकालयों  को  बनाने  के  लिए

 आग्रह  किया  गया

 यदि  at,  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों  में  सभी  भाषाओं  के  पुस्तकालयों  की

 व्यवस्था  कराने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  मदद  श्रौर  सहायता  देने  का  निणँय  किया

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  चालू  वित्तीय  वर्ष  के
 दौरान  उन्हें  किस  प्रकार  की  सहायता

 उपलब्ध  कराई  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  इसे  बारे  में  राज्य  सरकारों  से  aqua  प्राप्त  gar है
 ?

 fateat  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  राज्यों/संघ

 शासित  क्षेत्रों  की  सरक।रों  अथवा  स्वेच्छिक  एजेंसियों  से  ऐसा  कोई  ग्रनुरोध  प्राप्त  हुआ  प्रतीत  नहीं

 होता ।  तथापि  क्षेत्रीय  भाषा  पुस्तकालय  नाम  की  एक  स्वभाषा  पुस्तकालय  हाल  ही  में  संस्कृति

 विभाग  द्वारा  बहावलपुर  नई  दिह्नी  में  स्थापित  किया  गया  है  |

 से  प्ररन  नहीं  उठता  ।

 areas  में  मराठवाड़ा  विद्यापीठ  में  उप  केन्द्र  खोला  ज

 10606.  श्री  केशवराव  थों  डगे  क्या  शिक्षा  समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मन्त्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  महाराष्ट्र  में  नान्देड़  में  मराठवाड़ा  विद्यापीठ  का  एक  उपकेन्द्र  खोलने  के  लिए

 केन्द्रीय  सरकार  से  मांग  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 समाज  कल्याण  श्नौर  संस्कृति  मन्त्री  प्रताप  चंद्र  )  जी |  न

 यह  मांग  सात  संसद  सदस्यों  द्वारा  हस्ताक्षरित  दिनांक  26  1979  के  एक

 पत्र  में  की  गई  थी  ।  पत्र  में  उठाए  गए  मददों  में  arts  में  एक  विश्वविद्यालय  केन्द्र  खोलने  का

 प्रस्ताव  है  इसे  महाराष्ट्र  सरकार  ने  1974  में  स्त्रीकार  कर  लिया  था  और  समाज  शास्त्र  a4  निक

 जीव  विज्ञान  भ्र  प्रबन्ध  के  पाठ्यक्रपर  आरम्भ  कर  दिए  गए  थे  ।  ये  मराठवाड़ा  विश्वविद्यालय  वे

 पांचवी  योजना  के  प्रस्तावों  में  शामिल  किए  गए  थे  ।  विश्वविद्यालय  श्रनुदान  आयोग  की  निरीक्षण

 समिति  ने  प्रस्तावों  का  समर्थन  करते  हुए  fatirfzar  की  थी  ।  तथापि  आयोग  ने  संशोधित

 ण्डों  के  आधार  पर  प्रस्तावों  को  तेयार  करने  की  इच्छा  व्यक्त  की  सदोधित  प्रस्ताव  को

 क  समिति  द्वारा  जांच  की  और  अनुकूल  कार्रवाई  की  सिफारिश  की  गई  ।  झभी  तक

 प्रायोग  ने  प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  किया  |

 विश्वविद्यालय  झ्नुदान  आयोग  के  श्रनुसार  संशोधित  प्रस्तावों  से  सम्बन्धित  समिति

 की  सिफारिशों  पर  अयोग  ने  मई  1978  में  विचार  किया  था  परन्तु  प्रायोग  का  यह  विचार  था

 कि  स्नातकोत्तर  केन्द्रों  की  संकल्पना  की  ज  करने  की  श्रावइ्यकता  है  ।  आयोग  ने  अभी  तक

 इस  समीक्षा  को  अन्तिम  प  नहीं  दिया  है
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 a  14  1979

 पि  म  छा  स्थत्न मध्य  प्रदेश  भें  बाण  सागर  बांध  का  सरे  if  बह  अच्चभाइ

 10607.  श्री  यमुनाप्रसाद  Tet  क्या  कि  श्रौर  सिचाई  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  बाण  सागर  aia  का  निर्माण  स्थल  किसी  सीमा  तक  बकल  दिया

 गया है  और  यदि  क्या  फिर  से  सर्वेक्षण  करने  श्रौर  नया  डिजाइन  तैयार  करने  का  कार्य

 आरम्म  हो  गया  है  और  इसमें  कितना  समय

 क्या  निर्माण  स्थल  स्थानान्तरित  किए  जाने  के  परिणामस्वरूप  मुख्य  बांध  का  निर्माण

 कार्य  बन्द  हो  गया  है  श्रौर  यदि  तो  14  1978  के  शिलान्यास  करते  समय  प्रधान  मंत्री

 द्वारा  की  गई  कि  उक्त  बांध  6  वर्ष  में  पूरा  हो  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  बांध

 का  निर्माण  कार्य  वर्ष  1984-85  तक  पुरा  हो  ्रोर

 वर्ष  1978-79  के  लिए  बाण  सागर  निर्माण  बांध  के  कार्य-हेतु  कितने  करोड़  रुपए

 की  राशि  उपलब्ध  कराई  गयी  और  gg  तक  उस  पर  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  है  ?

 कुषि  atc  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  fag  :  बांध  के  स्थल  में  परिवतंन

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  था  ।  केन्द्र  द्वारा  गठित  सलाहकार  बोर्ड  द्वारा  की  गई  सिफारिश  के

 भ्रनुसार  बांध  की  धुरी  के  संरेखन  में  केवल  कुछ  समायोजन  कर  दिए  गए  हैं  ।

 बाँघ  को  पूरा  करने  के  कार्यक्रम  में  कोई  परिवतन  नहीं  हुआ  है  और  इस  पर  बाघ

 की  घूरी  के  aqtat  में  किए  गए  परिवर्तन  से  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।

 वर्षे  1978-79  के  लिए  बाण  सागर  बांघ  के  निर्माण  के  लिए  8  करोड़  रुपए  की

 व्यवस्था  को  गई  थी  ।  परियोजना  प्राधिकारियों  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  श्रनुसार  इस  वर्ष  के

 दौरान  564  करोड़  का  वास्तविक  व्यय  हुआ  है

 पर्याप्त  मात्रा  में  घनरादि  उपलब्ध  न  होने  की  वजह  से  कोल्हापुर  में

 सिंचाई  परियोजनाश्रों  को  क्षति  पहुंचना

 10608:  श्री  राजा  राम  राब  माने  :  क्या  ala  श्रौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पर्याप्त  मात्रा  में  बजट  में  राशि

 उपलब्ध  न  किए  जाने  की  वजह  से  कोल्हापुर  जिले  में  छोटी  मध्यम  स्तर  की  ate  बड़ी  सिचाई

 परियोजनाश्रों  को  क्षति  पहुंच  रही  है  ग्रौर  कर्मचारी  बेकार

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  श्रनेक  मंभली  और  बड़ी

 सिंचाई  परियोजनाओं  को  आधिक  efor  से  और  प्रशासनिक  दृष्टि  से  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  गई

 परन्तु  अनेक  वर्षों  से  बजट  में  धनराशि  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  बया  कार्यवाह

 कर  रही  भौर
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 किस  तारीख  तक  ये  परियोजनायें  पूरी  हो  जायेंगी  ?

 wife  ate  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  सिह  :  महाराष्ट्र  सरकार  ने  सुचित

 किया  है  कि  राज्य  के  कोल्हापुर  जिले  की  age  परियोजनाओं  के  लिए  धनराशि  की  उपलब्धता

 के  भ्रनुसार  व्यवस्था  की  गई  है  और  मध्यम  तथा  लघु  परियोजनाओं  के  लिए  व्यवस्था  कोल्हापुर

 जिला  झ्रायोजन  और  विकास  परिषद  की  सिफारिशों  के  अनुसार  की  गई  राज्य  सरकार  ने

 यह  भी  सूचित  किया  है  कि  उनका  स्टाफ  बेकार  नहीं  बैठा  है  श्रौर  उनके  पास  पर्याप्त  काम  है  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  कोल्हापुर  जिले  में  मध्यम  और  wa  परियोजनाओं  के  लिए

 वर्ष  1979-80  के  लिए  जितने  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गई  वह  इस  प्रकार  है

 7
 बहद  परियोजनाएं  1979-80  के  लिए  निर्धारित

 s
 परिव्यय  रुपयों  में )

 तुलशी  25.00

 दूध  गंगा  36500

 राघानागरी  are  को  80-00

 मजबूत  बनाना

 4  वारणा

 | हैं  मध्यम  परियोजनाएं

 चिकोत्रा  10°00

 2  0-09 कुम्भी

 3  area  15°00

 4.  कसारी  15-00

 5  पटगांव  3'00

 111.
 लघु  परियोजनाएं

 |  कुल  संख्या  18  56°34

 से  राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  ऐसी  कोई  भी  बृहद  अथवा  मध्यम

 परियोजना  नहीं  है  जिसे  प्रशासनिक  अनुमोदन  प्राप्त  हो  लेकिन  जिसके  लिए  कई  वर्षो  से  बजट

 में  कोई  व्यवस्था  न  की  गई  हो  ।  लेकिन  13  लघु  सिचाई  परियोजनाओं  के  जिन्हें  राज्य

 सरकार  द्वारा  safe  श्रतुमोदन  दे  दिया  गया  1979-80  के  दौरान  पर्याप्त  घनरादि

 लब्ध  न  होने  के  कारण  बजट  में  व्यवस्था  नहीं  की  जा  सकी  ।  इन  परियोजनाओं  के  नाम  संलग्न

 चिवरणा  में  दिए  गये  गए  हैं  ।

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  भाम  तौर  पर  राज्य  के  प्रत्येक  जिले  के

 लिये  लघु  सिचाई  स्कीमों  का  एक  शेल्फ  तयार  रखा  जाता  है  ।  उन्होंने  सूचित  किया  है  कि  थयुकि

 ये  लघु  काय  जिला  स्तर  की  स्कीमें  हैं  इन  कार्यों  के  लिए  धनराशि  का  श्राबंटन  जिला

 आयोजन  att  विकास  परिषदों  द्वारा  जिला  स्तर  की  स्कीम  के  लिए  आबंटित  राशि  में  से

 किया  जाता  है  |
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 विवरण

 क्रम  लघु  सिचाई  स्कीम  का  नाम  ताल्लुका

 संख्या
 pe  का  द

 1  पटपनहाला  टैक  पनहाला

 2  मसू  रली awee  ट ना  राधानगरी ८

 3  WAT  टंक  राघानगरी

 मदुर  टेंक  भुदा  रगढ़

 हैकरणी  टेक  चान्दगढ़

 घनगरवाडी  टेक  अजरा

 अझजरा खानपुर  टेक

 करनजवान  टक  कागल

 खेडगे  ch  श्रजरा

 10  पोम्बरे  टेक  पनहाला

 11  महासवे  टैक  qa  रगढ़

 12  खनकाव  पलो wSl  टेक  राघानगरी

 13  गवासे  ch  श्रजरा
 eee

 हुग्ली  में  सटल कि  स्कूल  खोला  जाना

 10609.  श्री  एफ०  एच०  मोहसिन  :  कया  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्कूलों  में  भारी  भीड़  को  देखते  हुए  हुब्ली  में  एक  अन्य  सेंट्रल  स्कूल  खोलने  के

 बारे  में  सरकार  विचार

 यदि  तो  क्या  नई  इमारत  के  पुरा  होने  पर  की  संख्या  मे  वृद्धि  की

 att

 उपयु कत  स्कूल  में  ग्यारहवीं  कक्षा  मी  आरम्भ  की  जाएगी  ?

 faratt,  समाज  कल्याण  तथा  संसक्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (attra  रेणुका  zat

 :  उपलब्ध  सूचना  के  प्रवेश  के  लिए  रश  इतना  श्रघिक  नहीं  है  जिससे

 कि  हुबली  में  एक  शरर  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  की  जरूरत  साबित  हो  सके  और  न  कहीं  से

 हुबली  में  एक  भौर  विद्यालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  ही  प्राप्त  हुआ  है  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 छात्रों  की  उपलब्धता  की  शर्त  पर  शक्षिक  सत्र  1980-81  से  केन्द्रीय  हुबली
 में  कक्षा  XI  जोड़  दी  जाएगी  |

 राजस्थान  में  श्रनुमति  लेकर  खेला  जाना

 10610.  चोौ०  AUT  FeHTAT
 गोदारा

 :  कया  कथषि थ  ate  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करगे  कि  :
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 क्या  राजस्यान  सरकार  ने  केन्द्र  को  लिखा  है  कि  aq  राज्य  को  श्रम्रिम  श्रनुमति  के

 बिना  राज्य  में  शिकार  खेलने  की  aqua  न

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  मामलों  में  केन्द्र  सरकार  ने  ऐसे  अनुरोधों

 पर  ध्यान  नहीं  दिया  और  विदेशी  लोग  राज्य  में  कोई  रअनुमति  लिये  बिना  ara  तथा  उन्होंने

 खेला  तथा  चले  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  है  ?

 कुषि  ate  सिचाई  मन्त्री  (eit  सुरजीत  fag  :  जी  नहीं  1

 ओर  उक्त  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  प्रशन  ही  नहीं  होता  ।

 समाचारों  के  लिए  टेलीप्रिटर  लाइनें  प्राप्त  बिहार  के  नगर

 10611.  श्री  सुरेन्द्र  का  सुमन  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बिहार

 में  उन  नगरों  के  नाम  क्या  जिनमें  समाचार  पत्रों  के  लिये  समाचार  की  सुविधा  के  लिये

 प्रिंटर  लाइनें  उपलब्ध  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :

 रांची  att  कटिहार  ।

 नदीली  दवाध्रों  को  श्रादत  होना

 10612.  Blo FMA  नायर  :  क्या  समाज  कल्याण  ak  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  युवकों  में  aalat  श्रौषधियों  शर  पेयों  के  लत  पड़ने  की  बढ़ती  हुई  समस्या  के

 लिये  कोई  समिति  गठित  की  गई

 क्या  इस  में  कोई  aged  अथवा  श्रघ्ययन  किये  गये  श्रौर

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  इस  कार्य  पर  प्रति  वर्ष  कितनी  धनराशि  ad  की

 गई ?

 समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्रीं  धन्ना  fag  :  aTaivay

 घियों  के  व्यसन  इत्यादि  के  में  विभिनन  पहलुओं  का  अध्ययन  करने  के  लिए  1976  में  भारत

 में  नशीली  ग्रौषधियों  के  दुरुपयोग  से  सम्बद्ध  एक  समिति  गठित  की  गईथी  ।  समिति  द्वारा  प्रस्तुत

 को  गई  रिपोर्ट  5  1977  को  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  गई  थी  ।

 हां  ।  कालेजों  के  विद्याथियों  में  नशीली  श्रौषधियों  के  दुरुपयोग  के  संबंध

 में  सात  अध्ययन  किए  गये  थे  ।  इन  श्रध्ययनों  से  प्राप्त  हुए  समान  परिणाम  संलग्न  विवरण  में  दिए

 गए  हैं  ।

 पिछले  पांच  वर्षों  में  इन  अध्ययनों  पर
 निम्नलिखित

 घनराशियां  aa  की  गई

 1974-75  ya

 1975-76  15,500  रुपये

 1976-77  74,993  रुपये

 1977-78  1,01,224  रुपये

 1978-79
 10,500

 रुपये
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 लि  ि

 विवरण

 (1)  लड़कियों  की  श्रपेक्षा  लड़कों  में  नशीली  श्रौषधियों  का  दुरुपयोग  अधिक  पाया

 (2)  सामान्यतया  सबसे  अधिक  प्रयोग  किए  जाने  वाले  ड्रग  थे  एल्कोहल  और  तम्बाकू  ;

 (3)  नशीली  औषधियों  का  दुरुपयोग  शहरी  oss  भूमि  ऊची  आय  वर्ग  के  परिवारों

 से  arafya,  सैनिक/पब्लिक/कोन्वेंट  स्कूलों  में  शिक्षा  पाने  कालेजों  के

 वासों  में  रहने  मेडिकल  निर्वारिंग  पाठ्यक्रमों  का  श्रध्ययन  करने  वाले

 छात्रों  में  अघिक

 (4)  नौजवानों  को  औषधियों  का  दुरुपयोग  शुरू  कराने  में  मित्रों  ने  सबसे

 पूरां  भूमिका  faate ;

 नशीली  ओषधियों  के  उपयोग  में  4  कारण  महत्वपूर्ण  पाये  गए  (1)  मनोबैज्ञा निक

 कारण  तनाव  दूर  विषाद  दूर  कुतूहल  पूरा  लनाਂ

 हाई  प्रत्यक्ष  ज्ञान  को  तेज  ऊब  दूर  (2)  शा

 रिक  कारण--जसे  कि  नींद  न  (3)  समाजीकरण  के  सहायक  के  रूप

 सामाजिक  मुल्यों  चुनौती  देना  इत्यादि  तथा  (4)  विविध  कारण  जेसे  कि

 अपना  अध्ययन  घार्मिक  प्रवृत्ति  को  तेज  आत्मज्ञान

 निजी  समस्याओं  को  हल  करना  इत्यादि |

 (6)  नशीली  शभ्रौषधियां  श्रधिकतर  मित्रों  से  प्राप्त  की  गई  ।

 (1)  अधिकतर  प्रतिशत  छात्र  नशीली  यहां  तक  कि  श्रौर

 पीड़ा  दूर  करने  वाली  सामाजिक  रूप  से  स्वीकाय॑  नशीली  श्रौषघियों  का  भी

 योग  नहीं

 (8)  श्रघिकतर  छात्र  प्रयोगात्मक  रूप  में  Tatrat  औषधियों  का  प्रयोग  करते  हैं  ;

 (9)  एल०  एम०  पीड़ा  दूर  करने  वाली  नशीली

 इत्यादि  के  प्रयोग  की  दर  बहुत  कम  थी  ।

 महाराष्ट्र  mz  सध्य  प्रदेश  राज्यों  को  बाढ़  श्रौर  श्रोलों  की  स्थिति  में

 केन्द्रीय  सहायता  दिया  जाना

 10613.  डा०  वसन्त  कुमार  पण्डित  :  क्या  कृषि  ate  सिखाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  पौर  मध्य  प्रदेश  सरकारों  ने  अपने  राज्यों  में
 ~

 बाढ़  ate  atat  से  प्रभावित  क्षेत्रों  पर  श्रतिरिक्त  व्यय  को  पुरा  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सद्दायता

 दिये  जाने  का  अनुरोध  किया

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  तथ्यों  की  पता  लगाने  के  लिये  एक  समिति  को  मध्य  प्रदेश

 at  महाराष्ट्र  भेजा  था  कि  वहां  पर  कितनी  हानि  और
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 (7)  यदि  at,  तो  केन्द्रीय  समिति  की  सिफारिशें  क्या  हैं  sit  महाराष्ट्र  मध्य  प्रदेश

 को  वास्तव  में  कितनी  सहायता  देने  की  केत्द्र  सरकार  से  सिफारिश  की  है  ?

 क्षि  श्र  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  सिह  :  जी  af

 एक  केन्द्रीय  दल  ने  1978  में  मध्य  प्रदेश  के  ्रौलावृष्टि  से  प्रभावित  क्षेत्रों  का

 दौरा  किया  तथा  दूसरे  दल  ने  1978  में  मध्य  प्रदेश  के  बाढ़प्रस्त  क्षेत्रों  का  दौरा  किया  |

 सुखे  के  कारण  उत्पन्न  स्थिति  जायजा  लेने  के  लिये  1979  में  एक  केन्द्रीय  दल  ने

 महाराष्ट्र  का  दौरा  किया  |

 केन्द्रीय  sat  तथा  राहत  सम्बन्धी  उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफा  रिका  पर  मध्य  प्रदेश

 की  ओलाइष्टि  से  उत्पन्न  स्थिति  के  लिए  श्रतिरिक्त  व्यय  को  पुरा  करने  के  लिए  1978-79  में  6.5

 करोड़  रुपये  की  श्रग्रिम  प्लान  सहायता  आबंटित  की  गई  तथा  बाढ़  से  उत्पन्न  स्थिति  के  लिए  अतिरिक्त

 व्यय  को  पूरा  करने के  लिए  3.08  करोड़  रुपए  किए  गये  ।  इसके  श्रति  राज्य  सरकार

 को  श्रोलावष्टि  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  निशुल्क  राहत  के  रूप  में  वितरण  के  लिये  6000  मीटरी  टन

 गेहूँ  भी  आबंटित  गया  ।  1978-79  के  दौरान  महाराष्ट्र  सरकार  को  श्रभावग्रस्त  स्थिति  का

 सामना  करने  के  लिए  5.00  करोड़  रुपए  की  अग्रिम  प्लान  सहायता  इस  शत  पर  आबंटित  की  गई

 कि  रोजगार  गारदी  यं जना  के  अन्तर्गत  का  व्यय  60.00  करोड़  रुपए  की  स्वीकृत  योजना  परिव्यय

 उतना  ही  अ्रधिक  हो  तथा  कूल  योजना  व्यय  भी  735.00  करोड़  रुपए  की  स्वीकृत  योजना  परिव्यय

 से  उतना  ही  अधिक  हो  ।

 केन्द्रीय  विद्यालय

 10514,  श्री  मु  हुत्द  मण्डल  :  कया  शिक्षा  समाज  कल्याण  ate  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 रेल  रियों
 के  बच्चों  को  शिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में

 स्थित  esta  विद्यालयों  की  सख्या  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या

 किस  रूप  में  वे  शिक्षा  विभाग  के  साथ  सम्बद्ध  है  श्रौर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 और

 क्या  सरकार  ने  नये  केन्द्रीय  विद्यालयों  की  स्थापना  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया

 है  और  afe  तो  frat  ate  किन-किन  स्थानों  पर  उनकी  स्थापना  की  जायेगी  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (alae  रेणुका  देवी

 :  केन्द्रीय  विद्यालय  निम्नलिखित  रेनवे  कालोनियों  में  स्थित  है

 आर०  डी०  एस०  प्रो०  लखनऊ

 जमालपुਂ

 3  मुगलसराय  (SAT  प्रदेश )

 ल्  रोड

 डी  एल  डब्ल्यू  वाराणसी

 |
 ये  स्कूल  किसी  भी  राज्य  स्कूल  पद्धति  का  अंग  नहीं  है  ।
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 वर्ष  1979-80  से  आरम्भ  होने  वाले  श्रगले  पांच  वर्षों  के  दौरान  100  नए  केन्द्रीय

 विद्यालय  खोलने  का  प्रस्ताव  अभी  तक  निण॑ंय  वर्ष  1979-80  के  दौरान  स्थापित  किए  जाने

 वाले  विद्यालयों  के  अस्थायी  स्थानों  के  सम्बन्ध  में  ही  gare  i  अन्तिम  स्थान  निर्धारण  से  संबंधित

 निशंय  संगत  भर  अधिक  सुचना  एकत्र  करने  के  परचात्‌ थ  ही  जाएगा  त।कि  यह  सुनिश्चित
 किया  जा  सके  कि  सभी  अपेक्षित  सुविधाएं  उपलब्ध  होंगी  ।

 जामतारा  कर्मातांड  संथाल  परगना  में  के  बदले

 श्रनाजਂ  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  लगाये  गये  मजदूर

 10615.  श्री  के  मालनना  :  क्या  कि  श्रौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  जामतारा  कर्मातांड  संथाल  परगना  में

 के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  काम  पर  रखे  गये  मजदूरों  को  कम  श्रनाज  और  वेतन

 दिये  जा  रहे

 (a)  क्या  इन  मजदूरों  को  3  किलोग्राम  गेहूँ  श्रौर  एक  रुपया  के  स्थान  पर  2  किलोग्राम

 गेहूं प्रौ  60  पेसे  लेने  पर  मजबूर  किया  जाता  श्रौर

 यदि  तो  सरकार  का  सम्बद्ध  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार है  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मन्त्रालय  मसें  राज्य  मन्त्री  (  श्री  भानु  प्रताप  fag)  :  व

 बिहार  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  जांमतारा  कर्मातांड  संथाल  में  काम  के  बदले

 अनाज  के  श्रस्तगंत  कार्यों  पर  रखे  गये  मजदूरों  को  कम  वेतन  के  से  सम्बन्धित

 मामले  की  स्थानीय  अधिकारियों  द्वारा  जांच  की  गई  है  att  यह  पाया  गया  है  कि  मजदूरों  को

 दिया  गया  वेतन  निर्धारित  दरों  से  कम  था  ।

 दोषी  पाए  गए  अधिकारियों  के  विरुद्ध  विभागीय  कार्यवाही  करने  के  बारे  में  राज्य

 सरकार  विचार  कर  रही  है  |

 गोदामों  में  खाद्यान्नों  की  मात्रा

 10616.  श्री  पवित्र  मोहन  प्रधान  :  क्या  कुषि  ate  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 देश  के  सरकारी  गोदामों  में  अनाज-वार  कितनी  मात्रा  में

 बाजरा  और  रखे  हुए
 pe  मि

 देश  को  मार्चे  [980  के  श्रन्त  तक  इस  भ्र  नाज  में  ad  कितनी  मात्रा  की  ग्रावश्यकता

 और

 ¢ ald  1979  के अ्रन्त  तक  इन  गोदामों  में  यह  gata  कितनी  मात्रा  में  दो  वर्ष  से

 afin  समय  से  पड़ा  है  ?

 (rT
 कघि ्  शौर  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भानु  प्रताप  :  एके  विवरण

 संत्रन  है  जिसमें  1-4-1979  तक  केन्द्रीय  तथा  राज्य  के  खाते  पर  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों

 में  रखे  गये
 खाद्यान्नों  के

 स्टाक  का  अनाज-वार  ब्यौरा  दिया  गया  है  |
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 केन्द्रीय  पूल  से  खाद्यान्नों  की  निकासी  खाद्यान्नों  की  खुले  बाजार  में

 लब्धता  थ्रौर  उनके  तुलनात्मक  अन्य  वेकल्पिक  खाद्य  पदार्थों  की  जनता  की  क्रय

 शक्ति  शर  जनसंख्या  में  वृद्धि  जैसी  कई  एक  बातों  पर  निभंर  करती  है  ।  आगामी  1980  के

 अन्त  तक  देश  को  कितनी  मात्रा  में  खाद्यान्नों  की  झावश्यकता  इसका  ठीक-ठीक  झत्दाजा

 लगाना  कठिन  है  क्यों कि  यह  बहुत  श्रधिक  परिवर्तनशील  है  ।  देश  की  खाद्य

 को  स्थिरता  पहुंचाने  att  सावंजनिक  वितरण  प्ररसाली  की  वतंमान  श्रावश्यकताओं  को  पुरा  करने

 की  दुष्टि  से  खाद्यान्नों  का  स्टाक  तेयार  किया  गया  है  ।  वर्ष  1978  के  दौरान  केन्द्रीय  पुल  से

 जनिक  वितरण  रोलर  शझ्राटा  काम  के  लिए  अनाज  कार्यक्रम  और  राहत  कार्यों  के

 लिए  वितरण  हेतु  लगभग  87.4  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्न  fara  किए  गए  थे  |

 भारतीय  खाद्य  निगम  में  रखे  गये  स्टाक  की  स्थिति  समय-प्रवधिवार  नहीं  है  ate

 इसलिये  1979  के  अन्त  तक  खाद्यानों  की  दो  वर्षो  से  भी  श्रघिक  पुरानी  मात्रा  को  नहीं

 बताया  जा  सकता है  ।

 विवरण

 1-4-1979  तक  केन्द्रीय  अथवा  राज्य  ख NT  ता  पर  लाउ AN  तीय  खाद्य  निगम  के  डिपों  में  रखे  हुए

 खाद्यान्नों  के  स्टाक  का  श्रनाजवार  ब्यौरा  देने  वाला  विवरण
 eee यक  ra  ee  ee  ee  ee  rr  आवक  ना

 (000  मीटरी  टन  में  )
 me ल  यंग  ee  वाण  re ए  श  आए  आक  SD  फायर

 श्रताज  मानना

 5142.6 गेहूं

 चावल

 7145 8

 चावल  के  रूप  में

 2562

 धान  के  रूप  में

 8893.2

 चावल  के  हिसाब  से  जोड़

 मोटे  श्रनाज

 मा  इलों  23

 6.0 ज्वार

 मक्का  2.5

 बाजरा  0.4

 जौ  5.0

 16.2 जोड़
 re er  eS  ES  ES  Se  AS,

 सकल  जोड़  14052.0

 Se  eS  em  ee  or  Sr iy  NN  enn

 (*)  इसमें  परिवतंन  हो  है
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 =

 बड़े  शहरों  में  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  द्वारा  afd  मकानों  का  aaa

 10617.  श्री  इयाम  सुन्दर  लाल  :  क्या  निर्माण  ate  श्रावास  तथा  पूति  भौर  पुनर्वास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विशेषकर  बड़े  दाहरों  में  नियोजित  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  द्वारा  अपेक्षित

 मकानों  की  अ्रावस्यकताओओं  के  बारे  में  कभी  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 क्या  इन  वर्गों  के  प्रति  सरकार  का  रवंया  यह  है  कि  उन्हें  उन्हीं  के  भरोसे  छाड़

 दिया  जाय े;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 यदि  तो  विशेषकर  बड़े  शहरों  में  छोटे  ara  करने  वाले  इन  गरीब

 लोगों  के  लिए  1979-80  में  कितने  मकान  बनाये  जायेंगे  ?

 निर्माण  ate  श्रावास  तथा  पूति  श्र  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :

 नहीं  ।

 (@)  नहीं  ।  1976-83  की  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  का  लक्ष्य  सामाजिक  आवास

 योजनाओं  का  निरुपण  इस  प्रकार  से  करने  का  है  जिससे  कि  समाज  के  श्राधिक  दृष्टि  से
 कमजोर

 वर्गों  की  मकान  की  पूति  हो  तथा  ये  मकान  उनकी  देय  क्षमता  के  भीतर  मी  हों  ।

 राज्य  सरकारों  से  यह  भी  कहा  गया  है  कि  वे  श्राथिक  दृष्टि  ते  कमजोर  वर्गों  में  से  निम्न  आय

 वर्गों  में  बहु-संख्यक  बेघर  लोगों  की  जरूरतों  के  लिए  काफी  बड़े  पैमाने  पर  स्थलों  और  सेवाओं  के

 कार्यक्रम  आरम्भ  करें  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 चूकि  आवास  कार्यक्रमों  का  कार्यान्वयन  राज्यों
 के

 नामित  अभिकरणों  द्वारा  किया

 जाता  है  इसलिए  1979-80  के  दौरान  गरीब  लोगों  के  लिए  बनाए  जाने  वाले  मकानों  को  संख्या  के

 बारे में  stags  उपलब्ध  नहीं  किन्तु  1978-83  की  योजना  gata  में  सावंजनिक  क्षेत्र  में

 आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  18.15  लाख  आवास  एकक  और  निम्न  आय  वं  के  लोगों

 के  लिए  1.83  लाख  एकक  का  वास्तविक  लक्ष्य  रखा  गया  है

 डाक-तार  कमंचारियों  को  श्रावास

 10618.  श्री  इयाम  सुन्दर  लाल  :  क्या  संचार  मन्त्री  यद  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  डाक-तार  कमंचारियों  को  15  वर्ष  की  सेवा  करने  के  बाद  भी

 राजधानी  में  श्रावास  उपलब्ध  नहीं  हो  रहे

 डाक-तार  विभाग  में  ऐसे  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  अनी  तक

 alate  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  श्रौर  उन्होंने  10  ay  से  अधिक  समय  तक  सेवा  की

 (7)  दिल्‍ली  से  स्थानान्तरित  होने  पर  भी  उन्हें  ऐसी  ही  स्थिति  सामना  करना  पड़ता
 श्रौर

 (7)  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  शीघ्र  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?
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 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  से  सुचना  एकत्र  की

 रही  है  और  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 सस्ते  तथा  टिकाऊ  मकानों  का  निर्माण

 10619,  श्रीं  sata  सुन्दर  लाल
 :

 क्या  निर्माण  शौर  झ्रावास  तथा  पूर्ति  और  पुनर्वात

 मन्त्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  डी०  डी०  ए०  तथा  mea  एजेंसियां  राजधानी  में  अब  सस्ते  तथा

 टिकाऊ  मकानों  का  निर्माण  कर  रहीं

 यदि  तो  उन्होंने  उक्त  बिचार  तथा  तत्सम्बन्धी  अपेक्षित  अनुभव  कहां  से  प्राप्त

 किया

 वर्ष  1979-80  के  दौरान  ऐसे  कितने  मकान  बनाये  जाने  और

 उक्त  मकान  किस  ढंग  से  बेचे  जायेंगे  और  सरकार ने  इस  ara  में  यदि  कोई  लाभ

 की  सीमा  निश्चित  की  है  तो  वह  क्या  है  ;

 निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पूर्ति  श्र  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :  से

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  समा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 टेलीफोन  एक्सचेंज  बोर्डों  तथा  उपकरणों  का  निर्यात

 10620.  श्री  सुरेन्द्र  विक्रम  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हमारा  देश  सभी  प्रकार  के  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  की  स्थिति

 में

 क्या  ऐसे  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  के  लिए  कुछ  विदेशी  पुर्जों  की  भी

 TAIT AT  पड़ती  है  श्रौर  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 क्या  समारा  देश  श्रपने  यहां  बने  टेली फोन  एक्सचेंज  बोर्डों  ग्रौर  टेलीफोन  उपकरणों

 का  निर्यात  करता  है  ate  यदि  तो  किन  देशों  को  इनका  निर्यात  किया  जाता  ग्रौर

 निर्यात  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  श्र  टेलीफोन

 एक्सचेंज  की  स्थापना  हेतु  स्वीचिंग  और  पावर  संयन्त्र  बेटरियां  इत्यादि

 विविध  सामान  की  काफी  मात्रा  में  प्रावर्यकता  होती है  ।  स्ट्रोजर  और  हस्तचल  किस्म

 के  टेलीफोन  ealfay  उपस्करों  का  देश  में  ही  उत्पादन  किया  जाता  है  ।  विविध  प्रकार  के

 केबिल  झर  पावर  संयन्त्र  ae  बैटरियों  का  भी  स्वदेशी  उत्पादन  होता  है  ।  उनके  उत्पादन  में  कुछ

 श्रायातित  कच्चे  माल  और  घटकों  का  प्रयोग  किया  जाता  है  ।

 इतने  पर  इस  समय  देश  की  कुल  उत्पादन  क्षमता  पर्याप्त  नहीं  हैं  ।  इस  कमी  को

 पूरा  करने  के  लिए  विभिव्न  प्रकार  के  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  उपस्करों  शौर  अन्य  सामान  के  लिए

 आयात  का  सहारा  पड़ता  है  ।

 117.0



 लिखित  ज्त्तर  14  1979

 अभी  हाल  में  कछ  य्य्
 "Ss  र  TN  करों  के आयात  की  जो  योजना  बनाई  गई  है  उनमें  ये  शामिल  हैं

 (i)  स्थानीय  एक्सचेंज

 Gi)  ट्रंक  स्वचालित  एक्सचेंज

 (ii)  लघु  क्षमता-स्थानीय  टेलीफोन  केबिल

 (iv)  पी०  ato  एम०  जंक्शन  उपस्कर  इत्यादि  |

 जी  हां  1978-79  के  दौरान  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  स्थापना  हेतु  निश्चित  किस्म

 के  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्वीचिंग  और  श्रन्य  उपस्कर  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  द्वारा

 नाईजी  aye  सुडान  को  निर्यात

 किए  गए  1

 1978-79  के  दौरान  दूर-संचार  उपस्करों  के  निर्यात  द्वारा  श्रजित  विदेशी  मुद्रा  की

 कुल  राशि  लगमग  1.6  करोड़  है  ।

 गुजरात  में  भालनलक ठा  aga  सर्वोदय  नाशन  गुंदी

 10621.  श्री  धर्मासहू  भाई  ata:  क्या  कुषि  ate  सिचाई  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  के  ग्रहमदाबाद  जिले  में  भालनलकांठा  खेड्रत  मण्डल  सर्वोदय

 गंदी  के  एक  मण्डल
 ने  1979  में  उनसे  मुलाकात  की  थी  श्रौर  उन्हें  16  मांगों  का

 एक  मांग  पत्र  दिया

 यदि  तो  मांगवार  उसका  संक्षेप  में  ब्यौरा  क्या

 इन  मांगों  में  से  किन-किन  को  कब  ate  कसे  स्वीकार  किया  जायेगा  तथा  स्वीकार

 की  जाने  वाली  मांगों  का  ब्यौरा  कया

 किन  मांगों  को  स्वीकार  नहीं  किया  जायेगा  तथा  उसके  क्या  कारण  श्रौर

 इस  प्रतिनिधि  मण्डल  के  साथ  क्या  बातचीत  की  गई  तथा  क्या  उन्हें  इस  में

 कोई  लिखित  उत्तर  दिया  गया  है  और  यदि  तो  कब  श्रौर  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कषि  श्रौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  और  गुजरात  के

 अहमदाबाद  जिले  में  भालनलकांठा  खेड्टत  सर्वोदय  ग्राप्नम  गूंदी  के  प्रतिनिधि  मंडल  तथा

 WEqT  से  कृषि  farat  के  लाभकर  मृह्यों  के  बारे में  दिनांक  1-3-79  को  एक  ज्ञापन  प्रधान  मन्त्री  के

 कार्यालय  तथा  इस  मन्त्रालय  को  प्राप्त  हुमा  था  ।  ज्ञापन  में  दी  गई  मांगें  संक्षेप  में  इस

 प्रकार  हैं

 I  कृषि  मूल्य  श्रायोग  को  समर्थन  मुल्य  निर्धारित  करने  से  पहले  पारिवारिक

 व्यवस्था  पर  आने  वाली  लागत  तथा  मौसम  के  उतार  रोगों  आदि

 से  फसलों  को  श्रकसर  होने  वाली  क्षति  को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिए

 जहां  तक  कपास  का  सवाल  सरकार  को  मानव-निमित  रेशों  के  आयात  पर

 प्रतिबन्ध  कपास  का  एक
 बफर

 स्टाक  सृजित  करने  और  निर्यात  के  कोटे  में
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 वृद्धि  निर्धारित  अवधि  के  लिए  ह  डा  मिलों  द्वारा  कपास  का  प्रयोग  करने

 से  सम्बन्धित  प्रतिबन्ध  को  हटाने  जैसे  उपाय  करने  चाहिए  ।

 पोषण  महत्व  श्रादि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विभिन्‍न  किस्मों  के  गेहूं
 के  लिए  श्रलग-अलग  मूल्य  निर्धारित  करना  ।  विभिन्न  श्रेणी  के  गेहूं  के  लिए
 van  मूल्य  प्रचलित  अतः  यह  कार्य  जरूरी  है  ।

 कृषि  जिन्सों  के  कृषि  श्रादानों  और  कृषक  समाज  की  घरेलु  जरूररियात  की

 चीजों  के  मूल्यों  के  ages  होनी  चाहिए  ।
 श्

 सिंचाई  सहित  सभी  कृषि  श्रादानों
 के  लिए  समान  मूल्य-नीति  होनी  चाहिए  और

 ईंधन  लुब्रीकैन्ट  आदि  के  लिये  राज-सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।  जो  कृषक  कुंए
 ae  के  निर्माण  में  धन  लगाते  हैं  उनको  लगाई  गई  धनराशि  तथा  aradt  लागत
 के  लिए  मुश्रावजा  दिया  जाना  चाहिए  |

 ऐसे  क्षेत्रों  में  वर्षा  के  पानी  के  लिए  उपयुक्त  श्राकार  के  हौजों  का  बड़ी  संख्या  में

 निर्माण  किया  जाना  चाहिए  ताकि  सिचाई  के  लिए  उनका  उपयोग  हो  सकें  ।

 सरकार  विशेषकर  सिचाई  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  के  निर्माण

 कार्य  हाथ  में  लेने  चाहिए  |

 कमजोर  वर्गों  के  लिए  रोजगार  की  व्यवस्था  द्वारा  क्रय  शक्ति  का  सृजन  करन

 ताकि  वे  अपनी  खाद्य  सम्बन्धी  एवं  ग्न्य  प्रावश्यकताएं  पुरी  कर  सकें  ।

 सरकार  को  कपड़ा  मिलों  के  लिए  और  लाइसेंस  नहीं  जारी  किये  और  खादी

 तथा  हथकरघे  का  विकास  किया  जाए  ।  इसी  प्रकार  साबुन  टाइल

 चमड़ा  तयार  कागज  बनाने  श्रादि  जेसे  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  का  भी

 ग्रामीण  क्षेत्रों  हें  विकास  किया  जाए  ताकि  रोजगार  के  ग्रवसर  मिल  सकें  |

 10  पशुपालन  तथा  डेरी  उद्योग  के  कार्यकलापों  का  विस्तार  श्रादिवासी  तथा  श्रन्य  पिछड़े

 क्षेत्रों  में  भी  किया  जाए  |

 1]  फसल  बीमे  की  योजना  जो  राज्य के  कुछ  जिलों  में  कपास  तथा  मूंगफली  की

 फसलों  के  लिए  लागू  श्रव्य  जिलों  में  भी  लागू  किया  जाएगा  ।  सरकार  को  यह

 करना  होगा  कि  प्रीमियम  की  न  के  ग्राघार  पर

 निर्धारित  की  जायें  ।

 से  खेडत ्  मण्डल  सर्वोदय  आश्रम  के  ज्ञापन  में  उठाई  गई  बातों  का  सम्बन्ध  कई

 ग्न्य  मंत्रालयों  से  भी  है  जैसे  उद्योग  वित्त  योजना  झायोग  सांख्यिकी

 विभाग  |  जहां  तक  श्राश्रम  द्वारा  उठाये  गये  प्रमुख  मदों  सम्बन्ध  विभिन्न  फसलों  के  लिए

 श्रलग-अलग  मुल्य  निर्धारित  करने  श्रौर  विभिन्न  कृषि  फसलों  के  लिए  खेती  की  लागत  आदि  पर

 सरकार  विचार  कर  रही  इस  सम्बन्ध  में  कषि  मूल्य  ग्रायोग  के  विचारणीय  विषयों  में

 उपपुक्त  परिव्तन  लाने  के  लिए  पहले  से  ही  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  उत्पादन  सम्बन्धी

 विभिन्‍न  परिस्थितियों  के  तहत  प्रमुख  कपि  feat  के  उत्पादन  की  लागत  का  श्राकलन  करने  के

 लिए  श्रपनाई  गई  प्रणाली  में  बेहतरी  लान ेके  लिए  डा०  एस०  श्रार ०  सेन  की  अध्यक्षता  में  एक
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 समिति  भी  गठित  को  गई  इस  ज्ञापन  की  प्रतियां  विभिन्‍न  श्रधिका  रियों  को  विचार  एवं

 घ्रावश्यक  कार्यवाही  करने  के  लिए  भेजी  जा  रही  ज्ञापन  में  टि  गये  विभिन्‍न  wat  श्रौर

 मांगों  के  बारे  में  कोई  लिखित  उत्तर  नहीं  भेजा  गया  है  |

 जूनागढ़  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोला  जाना

 10622.  श्री  घर्मसिह  भाई  पटेल  :  क्या  समाज  कल्याण  att  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  राज्य  के  सौराष्ट्र  क्षेत्र  में  जुनागढ़  शहर  में  एक  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने

 के  बारे  में  हिन्दी  जूनागढ़  ने  दिक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  को  1978  में  दो  बार

 तथा  25  1978  को  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  शिक्षा  अधिकारी  को  तथा  4

 1978  को  सहायक  केन्द्रीय  विद्यालय  नई  दिल्‍ली  को  पश्रनुरोध  के  साथ

 लिखा

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 (77)  इस  सम्बन्ध  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  जूनागढ़  में  केन्द्रीय  ब्रिद्यालय्र  खोलने

 के  बारे  में  हिन्दी  सम।ज  को  कवर  तक  मंजूरी  दी  ate

 क्या  जूनागढ़  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  के बारे  में  गुजरात  राज्य  के  शिक्षा  मंत्री

 से  कोई  सिफारिश  प्राप्त  हुई  यदि  तो  कब  श्रौर  उसक  ब्यौरा  कया  हैं  तथा  इस  सम्बन्ध  में

 सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 AAs  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  रेणुका  देवी

 :  से  केन्द्रीय/राज्य  सरकार  के  कर्मचा  रियों/बेंक  कर्मचारियों  श्रादि  की

 शैक्षिक  प्रावश्यकत,।एं  पुरी  करने  के  लिए  जूनागढ़  में  एक  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  के  लिये  हिन्दी

 जूनागढ़  से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ।  ऐसे  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के

 मंत्रालय  या  विभाग  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  किए  जाने  आवश्यकता  होती  है  |

 समाज  के  अनुसार  राज्य  सरकार  द्वारा  इस  प्रस्ताव  की  कथित  रूप  से  सिफारिश  की  गई  है  परन्तु

 यह  प्राप्त  नहीं  हुई  |  समाज  से  प्राप्त  राज्य  सरकार  के  पत्र  की  प्रतिलिपि  से  प्रतीत  होता

 हैं  कि
 राज्य  सरकार  ने  उम  प्रस्ताव  केवल  श्रप्रेषित  ही  किया है  ate  सुविधाएं  कि

 निःशुल्क  जब  तक  संगठन  उक्त  भूमि  पर  स्कुल  के  मवन  का  निर्माण  नहीं  कर  लेता  तब

 तक  स्कूल  चलाने  के  लिए  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सहमति  नहीं  दी  है  और  केन्द्रीय

 विद्यालय  शुरू  करने  के  लिए  थे  प्रायोजक  प्राधिकरण  द्वारा  पुर्व  अपेक्षा  के  रूप  में

 लब्ध  कराना  आवश्यक  है  ।  श्र्त  वर्तमान  रूप  में  उस  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  |

 फिर  प्रस्ताव  को  art  बढ़ाने  के  लिए  राज्य  सरकार  से  सम्बन्धित  सुचना  भेजने  का  अनुराध

 किया  गया  है  ।  राज्य  सरकार  के  उत्तर  की  श्रमी  प्रतीक्षा  की  जा  रही है  ।  तथापि  यह  उल्लेखनीय

 है  कि  केन्द्रीय  विद्यालय  स्थानांतरणीय  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  बच्चों  की  शिक्षा

 के  लिए  होते  हैं  ।
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 सोती  के  उप  डाकघर  श्नौर  तारघर  खोले  जाने  के  लिए  मांग

 10623  श्री  धमंसिह  भाई  पटेल  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  क््पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सौराष्ट्र  प्रदेश  में  जूनागढ़  जिले  के  विश्वादार  तालुका  में  मोती

 मानपुरी  गांव  की  व्यापारी  एसोसिएशन  द्वारा  अहमदाबाद  ale  डाकघरों  के  वरिष्ठ

 अधीक्षक  को  1978  में  कोई  वेदन  प्रस्तुत  किया  गया  जिसमें  मोती  मानपरी  गांव

 में  उस  डाकघर  और  तारघर  खोलने  की  मांग  की  गई

 यदि  तो  अम्पावेदन  में  क्या  कहा  गया  और  उसमें  fae  प्रकार  को  मांग  की

 गई

 इस  गांव  में  डाकघर  अर  तारघर  खोलने  में  विलम्ब  के  क्या  कारणा  श्रौर

 उनके  कब  तक  खोले  जाने  को  सम्भावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  नरहरि  प्रसाद  :  सौराष्ट्र  क्षेत्र

 में  जूनागढ़  जिले  के  fqarqlaret  तालुका  में  मोती  भानपुरी  के  व्यापारी  संघ  के  प्रधान  से  दो

 वेदन  डाक  महाध्यक्ष  को  78  तथा  79  में  प्राप्त  हुए  थे  |

 अभ्यावेदन  में  यह  कहा  गया  था  कि  यद्यपि  उस  गांव  की  7,000  से  श्रधिक  आबादी

 फिर  ग्रामवासियों  को  विभागीय  उप  डाकघर/तारघर  के  श्रधिकार  से  वंचित  रखा  गया

 है  श्र्त  एक  पूर्ण  उप  डाकघर  तथा  तारघर  की  मांग  की  गई  थी  1

 att  इस  प्रस्ताव  की  जांच  से  पता  चला  कि  मोती  मानपुरी  के  दाखा  डाकघर

 का  मौजूदा  कार्येमार  5  घंटे  से  भी  कम  ग्र्त  विभागीय  मानदंडों
 के  भग्रनुसार  शाखा  डाकघर  का

 दर्जा  बढ़ाए  जाने  का  झौचित्य  सिद्ध  नहीं  होता  ।  1971  की  जनगणना
 के  भनुसार  वहां  की  आबादी

 4,300  थी  न  कि  7,000  इस  प्रस्ताव  की  नए  सिरे  से  जांच  को  जा  रही  स्थानीय  सावेंज  निक

 टेलीफोन  घर  को  खोलने  के  मामले  की  जाँच  मंडल  जूनागढ़  कर  रहे  हैं  ।  मोती

 भानपुरी  गांव  में  तारघर  की  व्यवस्था  करने  के  प्रस्ताव  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 चीनी  नियन्त्रण  हटाये  जाने  के  परिणामस्वरूप  हानि  उठाने  वाले  चीनी

 कारखानों  को  छूट  तथा  वित्तीय  सहायता

 10624.  श्री  घर्मेसिह  भाई  पटेल  :  क्या  कुषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 उत्तर  हरियाणा  पंजाब  में  चीनी  से  नियन्त्रण  हटाये  जाने  के

 स्वरूप  चीनी  कारखानों  को  किस  प्रकार  की  छूट  तथा  वित्तीय  सहायता  दो  गयी  ate

 क्या  उस  समय  राज्य  में  रुग्ण  और  कमजोर  चीनी  कारखानों  को  हुये  घाटे  के  लिए

 हरियाणा  सरकार  ने  राजसहायता  मंजूर  की  है  ?

 कषि ट  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ait  भानु  प्रताप  fag)  :  हालांकि  यह  सच

 है  कि  विनियंत्रण  के  तुरन्त  बाद  चीनी  के  मूल्यों  में  गिरावट  की  प्रवृत्ति  aah  थी  लेकिन  इस

 प्रवृत्ति  में  परिवर्तन  हुआ  है  ate  मुल्यों  में  स्थिरता  श्रायो  है  ।  फिलहाल  पामात्य  रूप  से  किसी

 प्रकार  की  रियायत  देने  की  कोई  तुरन्त
 श्राव श्यक ता  नहीं  है  ।  सामान्यतया  चीनी  उद्योग

 121



 लिखित  उत्तर  14  1979

 को  सक्षमता  प्रदान  करने  के  हितों  हाल  at  में  सरकार  द्वारा  कुछे  क  उपाय  किए  गए  हैं  जिनका

 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  |

 राज्य  सरकार  से  प्राप्त  उद्योग  को  इस  प्रकार  की  कोई  राजसहायता

 नहीं  दी  जा  रहीं  हे  लेकिन  राज्य  सरकार  ने  इस  वर्ष  अ्रपनी  निधि  से  राज्य  हारा  garg  गए

 मुल्यों  श्र  न्यूनतम  सांविधिक  मूल्य  के  बीच  के  अन्तर  के  बराबर  ग्रति रक्त  भुगतान  कर  गन्ना

 उत्पादकों  को  देने  का  निणांय  किया

 विवरण

 चीनी  उद्योग  को  सहायता  करने  के  लिए  सरकार  ने  निम्नलिखित  उपाय  किए  हैं

 (1)  स्टाक  रखने  पर  लगे  प्रतिबन्धों  को  हटाना  पिछले  बचे  भारी  स्टाक  को  रखने  से

 सम्बन्धित  भार  से  निजाद  दिलाने  में  चीनी  मिलों  की  मदद  करने  की  दृष्टि  चीनी

 व्यापारियों  द्वारा  स्टाक  रखने  से  सम्बन्धित  लगे  सभी  प्रतिबन्धों  को  हटा  लिया  गया  है  ।

 (11)  मूल्य  ate  उत्पादन  शुल्क  का  निर्धारण  क्रमिक  श्रवस्थाश्नों  में  चीनी  पर

 उत्पादन  शुल्क  को  कम  किया  गया  है  ।  चीनी  के  टरिफ  मूल्य  को  भी  1978  के  215  रु०

 से  घटाकर  1-2-1979  से  180  रु०  दिया  गया  इसे  1-4-79  से  पुनः  बढ़ाकर

 कर  दिया  गया  है  ।

 (71)  निर्यात  कोटा  श्रौर  निर्यात  गत  ag  की  भाँति  इस  वर्ष  के  दौरान  भी  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 चीनी  करार  के  श्रन्तर्गंत  मारत  के  6:5  लाख  मी ०  टन  के  पूरे  कोटे  का  निर्यात  करने  का  निर्णय

 किया  गया  है

 (Iv)  नये  यूनिटों  site  ऊची  लागत  के  विस्तारों  के  लिए  रियायतें  :  बिक्री  नियन्त्रण  के

 बाद  परिवर्तित  परिस्थितियों  की  दृष्टि  में  नयी  स्थापित  फक्ट्रियों  ate  ऊची  लागत  पर  स्थापित

 किए  गए  विस्तार  प्रोजेक्टों  को  प्रोत्साहन  देने  की  योजना  का  संशोधन  करने  हेतु  नियुक्त  किए  गए

 अस्तर  मन्श्रालयीय  ग्र्प  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  श्रौर  वह  विचाराधीन  है  ।

 (४)  ऋण  सुविधाए  बेकिंग  क्षेत्र  से  कहा  गया  है  कि  वे  विशेषकर  गलने  के  बकायों  का

 QU  भुगतान  करवाने  श्र  उपकरणों  की  मरम्मत  करवाने  के  लिए  प्रति  फक्ट्री  को  25  लाख  रु०

 तक  साफ  नकद  ऋण  देने  की  व्यवस्था  करें  ।

 (VI)  att?  का  निर्यात  सरकार  ने  निर्यात  नियन्त्रण  (area),  1977  में  संद्योधन  कर

 शीरे  का  निर्यात  करने  की  नीति  में  संशोधन  कर  दिया  है  जिसके  फलस्वरूप  शीरे  के  निर्यात  को

 ्रो ०  जी०  के भ्रधीन  दिया  गया  आशा  हैं  कि  इस  नीति  का  लाभ

 चीनी  फैक्ट्रियों  को  पहुँचेगा  क्योंकि  अधिक  मात्रा  में  शीरे  का  निर्यात  किया  जा  सकता  है  ।

 (VII)  बफर  स्टाक  का  निर्माण  :  चीनी  का  वफर  स्टाक  तेयार  करने  के  बारे  में  सिद्धान्त

 रूप  में  निरांय  कर  लिया  गया  है  श्रौर  इसके  तौर  तरीके  विचारार्धन  है  ।

 (५४111)  गुड  का  निर्यात  गुड़  की  मंडी  को  समर्थन  प्रदान  करने  के  लिए  एक  उपाय  के

 रुप  में  सरकार  ने  1978  से  इस  वस्तु  में  वायदा  व्यापार  करने  को  अनुमति  प्रदान  कर
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 दी  शौर  इसके  10  रु०  प्रति  faze  को  नकद  राज-सहायता  देकर  और  बिना  किन्हीं  कोटा

 प्रतिबन्धों  के
 गुड़

 का  मुक्त  निर्यात  करने  कौ  भी  अनुमति  प्रदान  की  गई  हूँ  ।

 (IX)  राज्य  सरकारों  को  ऋण  :  राज्य  की  सहकारी  और  सार्वजनिक  क्षेत्र  के
 यूनिटों  के

 बारे  में  गन्ने  के  बक।यों  का पुर  भुगतान  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश
 सरकार

 को  20  करोड़  रु०

 का  ऋण  भी  दिया  गया  है

 ग्रामीण  भारत  में  कुश्रों  को  खुदाई

 10625.  श्री  Wares  पुजारी  :  कया  निर्माण  श्र  श्रावास  तथा  पूर्ति  ate  पुनर्वास  मन्त्री

 ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  क्षेत्र  में  पेय  जल  हेतु  कुओं  की  खुदाई  के  लिए  वर्ष  1979-80  के  दौरान

 सरकारों  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्रितनी  cafe  का  अनुदान  निर्धारित  करने  का

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  ब्यौरा  कया  है  ?

 निर्माण  ate  श्रावास  तथा  पुरति  श्रौर  पुनर्वास  मंत्री  (  श्री  सिकन्दर  बख्त )
 :

 her  द्वारा  प्रवर्तित  त्व  रित  wat  जल  पूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र

 द्वारा  शतप्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  agers  से
 निष्पा  दित

 योजनाओं  में  बोर  वाले  कुओं

 और  नलकूपों  के  साथ-साथ  पाइपों  द्वारा  जल  सप्लाई  के  माध्यम  से  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था

 करना  है  ।  इसमें  कुए  खोद  कर  पेय  जल  पूर्ति  के  लिए  व्यवस्था  करना  नहीं  है  क्योंकि  इसे  सुरक्षित

 और  स्थायी  स्रोत  नहीं  समभा  जाता  है  ।  वर्ष  1979-80  के  लिए  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  80

 करोड़  रुपये  के  प्रावघान  में  विशेषतया  बोर  वाले  कुप्रों  अथवा  नलकूपों  के  लिए  निर्धारित  किए

 जाने  के  लिए  कोई  निधि  प्रस्तावित  नहीं  की  गई  है  यद्यपि  भारत  सरकार  ने  नलों  द्वारा  जल  प्रति

 को  प्राथमिकता  देने  में  एक  कम  लागत  के  समाधान  के  रूप  में  जहां  भावद्यक  बोर  वाले

 की  योजनाओं  की  सदा  सिफारिश  की  है  ।

 तथा  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 afar  शहरों  में  atet  डायल  सेवा  प्रणाली

 10626.  श्री  SATS  पुजारी  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  चालू  वर्ष  के  दौरान  ौर  faa  हरों  में  सीधी  डा  यल  सेवा

 प्रणाली  भारम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  श्रौर

 यदि  at,  तो  उक्त  सुविधा  कितने  शहरों  में  दे  दी  जायेगी  ?

 संघार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  जी  हां  ।

 पच्चीस  ।

 startiira  काम्पलेक्स  MAT,  दिल्‍ली  में  प्लाटों  का  ailacy

 10627.  श्री  ए०  श्रार०  बद्रीनारायण :  कया  निर्माण  श्रौर  mata  तथा  पूति  श्र
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 लिखित  उत्तर

 पुनर्वास  मन्त्री  औद्योगिक  काम्पलेक्स  ग्रोस ला  f  नी  में  उद्योगों  को  स्थानान्तरित  करने  के  बारे

 में  9  1979  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  6474  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fH:

 क्या_श्रौद्योगिक  प्लाटों  आबंटन  करते  समय  दिल्‍ली  की  घनी  आबादी  वाले

 क्षेत्रों  में  स्थित  उद्योगों  के  मालिकों  से  अपने  प्लाटों  पर  जाने  को  कहा  गया  था  तथा  क्या  ऐसी

 कोई  अवघि  निर्धारित  की  गई  थी  जिसके  श्रन्दर  उन्हें  उन  प्लाटों  पर  जाना  चाहिए

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  ऐसे  श्रौद्योगिक  प्लाटों  के  मालिकों  ने  उन  प्लाटों  को

 किराये  पर  दे  दिया  है  तथा  इस  प्रकार  वे  इस  सुविधा  का  दुरुपयोग  कर  रहे  और

 यदि  हां,तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 निर्माण  श्रौर  भ्रावास  तथा  पति  ale  पुनर्वास  मंत्री  (  श्री  सिकन्दर  बहत )  :  से

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ढोरों  को  गणना

 10628.  श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन  :  क्या  कृषि  श्रौर  सिचाई  aril  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारत  में  ढोरों  की  कोई  गणना  की
 है

 झथवा  ढोरों  की  कुल  संख्या

 के  बारे  में  कोई  सांख्यिकीय  श्रध्ययन  किया  है  ;

 यदि  तो  दुधारू  विज्षेष  रूप  से  गायों  की  संख्या  कितनी
 है

 ale  दूध  न  देने

 वाले  विशेष  रूप  से  गायों  की  संख्या  कितनी

 क्या  दूध  न  देने  वाली  गायों  को  चारा  खिलाने  ale  उनकी  देखभाल  करने  के  लिए

 मारत  में  कोई  प्रबन्ध  है  ale  यदि  तो  क्या  वे  प्रबन्ध  पर्याप्त  और  areas

 क्या  संवेधानिक  दायित्व  को  पूरा  करने  के  लिये  सरकार  ने  कोई  alaaral  की

 क्योंक़ि  इन  पतुशओं  की  सुरक्षा  ाज्य  नीति  के  निर्देशक  सिद्धान्तों  में  से  एक  सिद्धान्त  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 कृषि  शौर  सिंचाई  मंत्रो  (et  सुरजीत  fag  बरनाला )
 :  अर

 जी  हां  ।  अन्तिम  पंचवर्षीय  qe  संगणना  1977  में  की  गयी  थी  ।  झांकड़ों  को  मिलाया  जा

 रहा  है  ।  तथापि  सन्‌  1972  की  संगणना  के  अनुसार  दुधारू  (  3  वर्ष  से  alas  ong  की  प्रजनन

 योग्य  मादाएं  )  तथा  शुष्क  पशत्रों  की  संख्या  3.71  करोड़  और  3.76  करोड़  थी  ।

 इनमें  से  दुधारू  तथा  शुष्क  गायों  की  संख्या  2.20  करोड़  झ्ौर  2.63  करोड़  थी  ।

 अधिकांश  पशु-स्वामी  अपने  शुष्क  पशुओं  की  देखभाल  कर  सकते  हैं  बड़े  शहरों  में

 कुछ  पदु-स्वामी  अपने  शुष्क  पशत्यों  को  खुला  छोड़  देते  तथापि  अत्यधिक  कमी  के  मामलों  को

 छोड़कर  भुख  के  कारण  कोई  मौत  नहीं  होती  ।  दुष्क  पशुओं  की  देखभाल  करने  के  लिए
 आमतौर  पर  सरकार  द्वारा  कोई  विशेष  व्यवस्था  करने  की  जरूरत

 नहीं
 है
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 गौर  जी  हां  ।  छठी  योजना  तैयार  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  गठित  कार्यकारी

 दल ने  सिफारिश  की  है  कि  और  गो  सदनों  आदि  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा

 सहायता  दी  जानी  चाहिए  ताकि  बूढ़े  श्रौर  अपंग  cyst  at  देखमाल  करने  के  लिए

 इन  acaray  की  क्षमता  में  सुघार  किया  जा  सके  ।

 लघु  सिचाई  कार्यक्रम  के  बारे  में  समन्वयकारी  समिति

 10629.  श्री  रागावेलू  कोलनथाइवेलू  :  कया  कृषि  ate  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 व्यापक  लघु  सिंचाई  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  हेतु  केन्द्र  और  राज्य  स्तर  पर

 कारी  समितियों  की  स्थापना  का  ब्यौरा  क्या  और

 ऐसी  समितियों  के  सदस्यों  के  नाम  शौर  कृत्य  कया  ate  प्राप्त  की  गई  अथवा

 प्राप्त  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  ठोस  उपलब्धियां  कया  हैं  ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  निम्नलिखित  राज्यों  द्वारा

 समन्वय  समितियों  की  स्थापना  की  गई  है

 श्रान्घ्र  प्रदेश

 बिहार

 हिमाचल  प्रदेश

 कर्नाटक

 केरल

 मरिपुर

 7  उड़ीसा

 राजस्थान

 उत्तर  प्रदेश

 निम्नलिखित  राज्यों  द्वारा  शीघ्र  ही  इन  समन्वय  समितियों  की  स्थापना  किये  जाने  की

 सम्मावना  है

 महा  राष्ट्र
 2  पंजाब

 3  तमिलनाडु

 शेष  राज्यों  से  इन  समितियों  की  स्थापना  करने  के  बारे  में  सक्रिय  रूप  से  श्रनुरोध  किया

 जा  रहा  है  ।  hex  में  लघु  सिंचाई  कार्यक्रम  की  क़षि  faatn के  एक  विशेष  कक्ष  द्वारा  देख  भाल

 ही  जा  रही

 राज्य  सरकारों  को  सुभाये  समन्वय  समितियों  के  गहन  का  विवरण  विवरण

 में  दे  दिया  गया  है  समिति  का  e HTT  ay  सिचाई  कार्यक्रम  का  सम्वय  और  देख-भाल  करना

 और  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  समेकित  प्रगति  का  संकलन  करना  त्रौर  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करनी  है  ।  इन

 समितियों  से  कठिनाइयों  को  हल  करने  दौर  राज्यों  में  लघु  सिचाई  कार्यक्रमों  में  तेजी  लाने  की

 अपेक्षा  की  जाती  है  ।
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 विवरण

 समस्वय  समितियों  में  शामिल  करने  के  वास्ते  gaa  गये  सदस्यों  की

 प्रस्तावित  सूची

 Weqay मुख्य  सचिव

 कृषि  उत्पादन  AGS FT  उपाध्यक्ष

 सचिव  (afs)  सदस्य

 4  सचिव  डी

 सदस्य  (faaz) ° )  99

 मुख्य  अभियन्ता  9.0

 कृषि  निदेशक  1.0

 झध्यक्ष  राज्य  बिजली  ae  9?

 अध्यक्ष/राज्य  नलफुप  प्रबन्धक  निदेशक/उठाऊ  सिचाई

 यदि  कोई  हो  re)

 10  सहकारी  समितियां  की

 संस्थागत  वित्त  29

 12  भध्यक्ष/राज्य  भूमि  विकास  बेक  का  प्रबन्ध  निदेशक  ”

 13  To  श्रार०  डी०  सी०  का  स्थानीय  प्रतिनिधि  गज

 14  केन्द्रीय  भूमिगत  जल  ats  का  क्षेत्रीय  निदेशक

 15  राज्य  भूमिगत  जल  निदेशक  2

 16  एस०  एफ०  डी०  Yo,  डी०  पी०  Wo  ई०  आई०  डो०  पी०

 लघु  सिंचाई  एक  घटक
 है  )  wet  विशिष्ट  परियोजनाश्ों  से

 सम्बन्धित  अधिकारी  पैक

 17  वारि ज्यिक  gat  के  प्रतिनिधि  dy

 18  कक्ष  के  प्रभारी  उप  सचिव/सं  aa  सचिव  संयोजक

 भोपाल  में  संगीत  भ्रकादमी  को  स्थापना

 10630.  श्रीमती  पावंती  देवी  :  क्या  fateat,  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  भारतीय  संगीत  WHAT  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  अकादमी  के  ढांचे  का  ब्यौरा  क्या  और

 प्रस्तावित  अकादमी  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  अझंदादान  दिया  ?

 समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मन्त्री  प्रताप  चन्द्र  :  से  मध्य

 प्रदेश  सरकार  ने  ग्वालियर  में  एक  हिन्दुस्तानी  संगीत  संस्थान  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किया  था  ।
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 ॥  oe

 ब्यौरे  तैयार  करने  के
 लिये इस  सम्बन्ध  में  स्त्रियों  ह  क  मित  का  गठन  कर  दिया

 गया  है  ।  इसकी  रिपोर्टे  की  प्रतीक्षा  की  जार  है  रिपोर्ट  प्राप्त  होजाने  पर  केन्द्रीय  सरकार

 सहायता  देने  के  सम्बन्ध  में  विचार  करेगी  |

 मद्रास  में  सरकारो  श्रावास

 10631.  श्री  ए०  मुर्गेसन  :  क्या  निर्माण  शौर  श्रावास  तथा  पूर्ति  ale  पुनर्वास  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मद्रास  में  तथा  ई  टाइप  क्वार्टर  कितने-कितने

 उक्त  प्रकार  के  क्वार्टरों  के  लिए  पात्र  व्यक्तियों  की  संख्या  क्यां

 केवल  मद्रास  शहर  में  ही  टाइप  क्वाटर  लेना  अनिवायं  क्यों  रखा  गया

 भौर

 क्या  को  ऐसे  दबाव  से  बचाने  के  लिए  सरकार  कोई  उपाय  करना

 चाहेगी  ?

 निर्माण  site  श्रावास  तथा  पुर्ति  me  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :  मद्रास

 में  सामान्यपूल  में  टाइप  के  272  तथा  टाइप  के  54  क्वाटर  उपलब्ध  हैं  ।

 उन  पात्र  सरकारी  कमंचारियों  की  संख्या  निम्नलिखित  है  जिन्होंने  इन  टाइपों  के

 झावंटन
 के  लिये  maa  दिये  हैं

 254 टाइप  डी

 टाइप ई  20

 टाइप  के  आवंटन  को  स्वीकार  करना  बाध्य  नहीं  है  परन्तु  मद्रास  में  जो

 कर्मचारी  टाइप  प "पड  के  लिये  भावेदन  नहीं  देता  है  या  टाइप  के  मकान  को  वापस  करता

 या  टाइप  ogਂ  झ्ावास  का  अ्रावंटन  स्वीकार  नहीं  करता  उस  कमेंचारी  को  न

 होने  का  प्रमाण-पत्रਂ  नहीं  दिया  जाता  और  इस  प्रकार  से  वह  मकान  का  किराया  भत्ता  नहीं  ने

 सकता  ।  aa  जगहों  पर  भी  ऐसे  ही  प्रतिबन्ध हैं  जहां  कि  सामान्य  पुल  वास  के  टाइप  विशेष  में

 उपलब्ध  मकानों  की  संख्या  की  तुलना  में  मांग  अनुकूल  नहीं  है  ।

 सरकार  का  वर्तमान  ढांचे  को  बदलने  का  प्रस्ताव  नहीं

 ध्रनधिकृत  बस्तियों  के  निवासियों  से  विकास  शुल्क  वसुल  करना

 10632  चौधरी  ह्रोराम  मक्कासर  गोदारा  :  क्या  निर्माण  ate  श्रावास  तथा  पति  wt

 पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  अनधिकृत  बस्तियों  के
 निवासियों

 से  विकास  शुल्क  वसूल  frat

 गया

 क  यदि  तो  क्या  ऐसी  सभी  बस्तियों  के  नियमित  किये  जाने  की  मांग  की  गई  है

 और  ऐसी  बस्तियों  के  नियमित  करने  के  उनके  निवासियों  को  कुछ  श्रावास  दिये  गये

 और
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 ग  यदि  तो  उनसे  किसी  प्रकार  का  विकास  शुल्क  लिये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 निर्माण  ate  श्रावास  तथा  पूर्ति  शौर  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :  श्नौर

 विकास  प्रभार  उन  अनधिकृत  कालोनियों  के  निवासियों  से  एकत्र  किये  जा  रहे  हैं  जिन्हें

 सरकार  की  घोषित  नीति  के  ग्रनुसार  नियमित  किया  जाना है
 |

 wea ही  नहीं  उठता  |

 1978  में  श्रायोजित  अखिल  भारत  सिंधी  साहित्य

 सम्मेलन  को  मांग

 10633.  श्री  श्रार०  Fo  महालगी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  को  उल्हासनगर  में  1978  में

 प्रायोजित  अखिल  मारतीय  सिधी  साहित्य  सम्मेलन  का  एक  मांग-पत्र  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  इसमें  की  गई  मांग  का  ब्यौरा  क्या  त््रौर

 इसमें  की  गई  प्रत्येक  मांग  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  भ्रथवा  करने

 का  विचार  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  नरहरि  प्रसाद
 :

 से  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  श्रौर  इसे  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 महाराष्ट्र  के  लिये  पुनरो  क्षित  बहुक्षेत्रीय  परियोजना

 10634.  श्री  आार०  के०  महालगी :
 क्या  निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पूर्ति श्र  पुनर्वास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  जिला  थाना  के  कल्याण  थ।ना  ae  भिवंडी

 scan  के  लिए  प्रस्तुत  पुनरीक्षित  बहु-क्षेत्रीय  परियोजना  का  ब्यौरा  कया

 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  उक्त
 पुनरी  क्षित  परियोजना  कब  प्रस्तुत  की  गई  श्रौर

 मारत  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पूर्ति  IZ  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :  संदोघित

 प्रस्तावों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 संशोधित  परियोजना  रिपो  1979  में  प्राप्त  हुई  थी  ।

 प्रस्ताव  विचाराधीन

 faazy

 संशोधित  परियोजना  रिपोर्ट  में  छः  नगर  परिषदों  अर्थात
 डोम्बी  अम्बरना

 उल्हास  भिवंडी  को  में  कल्याण  थाना  भिवंडी  में  उप  क्षेत्रों  क ेविकास

 की  व्यवस्था  है  ।  प्रस्तावित  बहु  क्षेत्रीय  परियोजना  में  नगर  विकास  क्षेत्र  शामिल  हैं  जिनके  ब्यौरे

 निम्नलिखित  हैं

 ||  aa  विकास  परियोजना

 2  स्थल  तथा  सेवाएं
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 गन्दी  बस्ती  सुधार

 लघु  औद्योगिक  सम्पदा

 रोजगार  के  लिये

 जलपुति  तथा  मल-निर्यास

 एकीकृत  नगर  बस  सेवा

 रोड  नेट  वर्क

 स्टेशन  क्षेत्र  सुधार

 10.  यातायात  प्रबन्ध  योजना

 Il  अस्पताल

 परियोजना  की  कुछ  श्रनुमानित  लागत  लगभग  10700  लाख  रुपये  है  ।  इसमें  से  राज्य

 सरकार  का  ग्रंशदान  तथा  eat  अ्र.दि  जेसे  अन्य  द्वारा  जुटाये  गये

 साधनों  के  5065  लाख  रुपये  हो  जाने  को  है  ।

 fad  प्लेनेट्स  लिमिटेड

 10635.  श्री  बेदब्रत  बर्झा  :  क्या  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मेससे  प्लेनेट्स  लिमिटेड  नामक  एक  उद्यम  एक  ऐसी  फर्म  है  जिसे

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  मान्यता  प्रदान  कर  रखी

 क्या  सरकार  अथवा  विश्वविद्यालय  अनुदान  झायोग  को  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  इस  फर्म  की

 गतिविधियों  के  बारे  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 क्यो  fang  मिली  हैं  तथा  उनकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं ?

 समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  जी  नहीं  ।

 विश्व  विद्यालय  agar  अ्रायोग  न  तो  वास्तुकारों  को  मान्यता  देता  है  और  न  सीधे  उनसे  कोई

 देन  करता है  |  श्रायोग  द्वारा  जिन  विश्वविद्यालयों  अथवा  कालेजों  की  भवन  परियोजनाएं  स्वीकार

 की  जाती  उन्हीं  के  द्वारा  वास्तुकार  नियुक्त  किए  जाते  हैं

 प्रौर  सरकार  अयवा  विश्वविद्यालय  अनुदान  wat  को  मंससे  प्लेनेट्स

 लिमिटेड  के  विरुद्ध  कोई  शिकायतें  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  विश्वविद्यालय  अनुदान

 भायोग  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की  निरीक्षण  समिति.के

 उस  वर्ष  माचं-प्रप्रेल  गोहाटी  विश्वविद्यालय  के  दौरे  के  दौरान  विश्वविद्यालय  द्वारा  समिति  को

 यह  सूचित  किया  गया  था  कि  भवन  में  कुछ  खराब  निर्माण  करने  के  कारण  ठेकेदार  Fag  एँ०

 एल०  नायर  एण्ड  कम्पनी  तथा  मेसर्स  प्लेनेट्स  लिमिटेड  1966  में  पुरे

 किए  गए  विश्वविद्यालय  के  भौतिकी  भवन  के  विस्तार  के  काम  से  संवंधित  श्रन्तिम  बिल  का

 तान  नहीं  किया
 जा  सका  ।

 awa  कोट  होस्टल  इमारत  को  खराब  हालत

 10636.  Sto
 पी०  जी०  मावलंकर  :  निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पति  ate  पुनर्वास
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 मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  नई  दिल्ली  में  वेस्टनं  ale  की  वतंमान  इमारत

 सदस्यों  का  में  हाल  में  कुछ  ऐसे  घातक  तथा  निश्चित  रूप  से  खतरनाक  अवसर  श्राए  जिनमें

 छतों  का  पलस्तर  गिर  श्रौर  छत  एवं  जन्य  दीवारों  पर  से  शिलाएं  गिर  गई  जिसके
 कारण

 संसद  सदस्यों  सहित  वहां  रहने  वालों  के  जीवन  के  लिए  खतरा  उत्पन्न

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  gat  तथ्य  कया  भ्रौर

 सरकार  द्वारा  इमारत  की  मरम्मत  एवं  सुधार  के  लिए  क्या  तत्काल  उपचारी  कदम

 उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पूर्ति  शौर  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :  हाल  ही

 में  वेस्टर्न  कोटें  की  छत  से  पलस्तर  के  छोटे-छोटे  टुकड़े  गिरने  की  कुछ  घटनायें  हुई  हैं  ।

 Atay  ale  होस्टल  1920-21  में  बनाया  गया  था  ।  समय  के  साथ-साथ  झार०

 एस०  कड़ी  के  नीचे  की  छत  का  पलस्तर  की  अपनी  पकड़  समाप्त  हो  गई  है  तथा  वह  पपड़ी  के

 रूप  में  गिर  रहा  है  ।  1-4-1979  को  कमरा  न०  48  जो  कि  माननीय  सांसद  (ait  पी०  जी०

 के  दखल  में  ग्रार०  एस०  कड़ी  के  नीचे  का  छत  का  पलस्तर  गिर  गया  घटना  के

 समय  कमरे  में  कोई  मौजूद  नहीं  इसलिए  किसी  को  कोई  चोट  नहीं  श्राई  |

 कड़ी  के  नीचे  तथा  कड़ी  के  खुले  स्थान  के  पलस्तर  को  हटाने  की  कार्यवाही  की  जा

 रही  है
 ।

 अपदिष्ट  पदार्थों  से  भ्रलको हुल

 10637,  मुल्तियार  fag  मलिक  :  क्या  कषि  ate  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे

 किः

 क्या  श्रमरीका  में  बसे  एक  मारतीय  वेज्ञानिक  ने  भ्रपशिष्ट  पदार्थों  से  श्रलकोहल  बनाने

 हेतु  अपना  विशेषज्ञ  परामशं  देने  का  प्रस्ताव  किया

 क्या  इस  अलकोहल  को  तरल  ई  धन  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  प्रयोग  किया

 और

 क्या  सरकार  ने  यह  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  है  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 हैं  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 सरकार  को  एक  भ्रमरी का  में  बसे  हुए  भारतीय  डा०  एच०  एस०  सराव  की  कृषि

 farsz  से  श्रलकोहल  के  निर्माण  के  संबंध  में  की  गयी  मौखिक  पेशकश  और  विशेष  परामश  की

 कारी  है  |  उन्होंने  यह  प्रस्ताव  1979  में  नयी  दिल्ली  में  हाल  में  आयोजित  मकका  के  उप

 संसाधन  wit  विपणन  पर  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  कार्यशाला  में  दिया  |

 इस  श्रलकोहल  का  उपयोग  कुछ  हद  तक  तरल  ई  धन  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए

 किया  जा  सकता  है  ।  ईथानोल  शौर  पैट्रोल  को  20:80  के  ग्रतुपात  में  प्रयोग  किया  जा  सकता
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 लिखित

 उत्तर

 भारतीय  गन्ना  लखनऊ  का  गन्ने  के  रस  से  ईधानोल  बनाने  ale  फार्म  इंजनों  के

 लिए  इसे  पैट्रोल  में  मिलाकर  प्रयोग  करने  का  एक  तदथे  अनुसंधान  प्रायोजना  का  प्रस्ताव  भारतीय

 कृषि  ग्रनुसंघान  परिषद्‌  के  विचाराधीन  है  ।  पेट्रोल  की  कीमतें  बढ़ने  इंजन  चलाने  के  लिए

 ईथानोल  के  मिश्रण  का  व्यापक  स्तर  पर  उत्पादन  एक  मितव्ययी  संभावना  हो  सकती  है  ।  ब्राजील

 पैट्रोल  में  40%  ईधानोल  प्रयोग  करने  के  लिए  मशहूर  है  शौर  शभ्रमेरिका  में  भी  कुछ  क्षेत्रों  में

 मिश्रित  पेटोल  को  Talat F के  नाम से  शुरू  किया  गया है
 ।  विश्व  युद्ध  के  दौरान

 मारत  में  भी  पैट्रोल  में  पावर  अलकोहल  मिलाने  का  श्रभ्यास  किया  गया  था  ।  ag  प्रौद्योगिकी

 अ्रनुभ्रूत  श्रौर  जानीमानी  है  और  मिश्रित  ईधन  के  प्रयोग  के  लिए  इंजनों  में  aga  सी  तबदीली

 करनी  पड़ेगी  ।

 सरकार  को  औपचारिक  रूप  से  कोई  प्रस्ताव  प्रप्त  नहीं  हुआ  है  न्न्त  स्वीकृति  का

 प्रश्न  ही  नहीं  उत्पन्न  होता  |

 पि  (
 ad  दिह्ली  नगरपालिका  के  सिविल  इन्जीनियरो  विभा  ग |  प  ais  se  शभ्रधिकारी

 को  सम्पत्ति

 10638.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय

 डा०  महादीपक  fag  काव्य
 क्या  निर्माण La है  |

 थ्री  लाला  जी  भाई
 आर  श्रावास  तथा  पूति

 ait  acada  fag

 श्र  पुनर्वास
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो ने
 बताया  है  कि  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  सिविल

 नियरी  विभाग  के  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  की  सम्मति  उनके  ज्ञात  झाम  स्रोतों  के  अनुपात  में  नहीं  हैं

 भौर  उन्होंने  उपयुक्त  विभागीय  कार्यवाही  की  facartzar  की  है  ्र

 यदि  तो  ब्यौरा  क्या

 उस  अधिकारी  के  विरुद्ध  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की

 निर्माण  att  श्रावास  तथा  पूर्ति  ate  पुनर्वास  मन्त्री  (  श्री  सिकन्दर  बख्त  )  :

 ats

 तथा  सम्बन्धित  म्रधिकारी  के  विरुद्ध  अनुशासनात्मक  कार्यवाही  की  जा  रही

 के  बदले  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  श्रमिकों

 का  TTT  किया  जाना

 10639.  श्रीं  इयाम  सुन्दर  लाल  :  कषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  we  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 थो म  र  उन  का  ध्यान  दिलाया क्या  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  इन  समाचारों  की

 गया  है  कि  कुछ  राज्यों  में  के  बदले
 कार्ये  क्रमों

 का  ठीक  प्रकार  क्रियान्वयन  नहीं
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 जा  रहा

 यदि  तो  इस  पर  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  झौर

 छोटे  श्रषिकारियों  द्वारा  श्रमिकों  का  शोषण  न  होने  देने  को  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  सरकार  के  पास  क्या  उचित  व्यवस्था  है  ?

 afa  श्रौर  faarg  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  भानु  प्रताप  fag)  :  और

 एक  अथवा  दो  समाचारों  सहित  कुछ  छुटफूट  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  हैं  जिनमें  यह  सुचित  किया  गया  है

 कि  कुछ  राज्यों  में  काम  के  बदले  श्रनाज  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन  ठीक  प्रकार  से  नहीं  हुआ  है

 तथापि  कुल  मिलाकर  यह  सच  नहीं  श्रौर  वास्तव  में  इस  कार्यक्रम  का  ग्रामीण  लोगों  पर  काफी

 प्रभाव  पड़ा  है  ।

 राज्य  तथा  जिला  स्तरों  दोनों  पर  संचालन  समितियां  गठित  की  गई  हैं  जिससे  कि

 काम  के  बदले  अनाज़  का्ेक्रम  के  अ्रन्तर्गत  निर्माणा  कार्यों  का  सही  कार्यान्वयन  सुनिश्चित  किया  जा

 सके  और  यह  देखा  जा  सके  कि  ग्रामीण  बेरोजगार  तथा  अल्प  रोजगार  जो  इस  कार्यक्रम

 से  लाभ  प्राप्त  करते  को  कम  से  कम  न्यूनतम  मजदूरी  प्राप्त  हो  ।

 लड़कियों  को  शिक्षा  को  निगरानी  के  लिए  श्रध्ययन  दल

 10640.  श्री  के०  एस०  योरभद्रप्पा  :  क्या  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 योजना  ने  लड़कियों  की  शिक्षा  की  निकट  से  निगरानी  के  लिए  एक

 qeqaa  दल  नियुक्त  किया  है  जो  श्रगति  में  विषमता  बता

 क्या  योजना  भ्रायोग  ने  देश  में  लड़कियों  की  शिक्षा  के  लिये  अधिक  धन  श्राबंटित

 करने  के  बारे  में  कोई  सुभाव  दिया  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 fararr,  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रेणुका  देवी

 :  जी  नहीं  ।

 श्रौर  छठी  पंचवर्षीय  योजना  1978-83  में  लड़कियों  के  विशेष  कार्यक्रमों  के

 लिए  योजना  अ्रायोग  ने  लड़कियों  की  दिक्षा  हेतु  कोई  अलग  श्राबंटन  नहीं  किया  है  ।  क्योंकि

 दाखिल  बच्चों  में  लड़कियों  का  अनुपात  पर्याप्त  है  ।  AT  प्रारम्मिक  दिक्षा  को  सब  सुलम  बनाने

 के  लिए  प्रस्तावित  प्रावधान  श्रघिकतर  उनकी  शिक्षा  के  लिए  प्रयोग  किया  जायेगा  ।  लड़कियों  की

 शिक्षा  के  लिये  निधियों  की  स्पष्ट  मात्रा  निर्धारित  करना  कठिन  है  ।

 सौर-दाक्ति  चालित  सिचाई  पम्प

 10641.  श्री  के०  मालनना  क्या  कृषि  att  सिचाई  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  19-4-79
 के

 श्राफ  इण्डियाਂ  में  प्रकाशित

 इस  समाचार  की  झोर  दिलाया  गया  है  कि  19-4-1979  को  बोट  क्लब  के  मेदान  में  सौर

 चालित  सिचाई  पम्प  का  प्रदर्शन कि  गया  शौर
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 यदि  gi,  तो  इस  पम्प  का
 ब्यौरा  क्या  है  जिसका  डिजाइन  अमरीकी  फर्म  द्वारा

 लैयार  किया  गया  है  और  जो  एक  भारतीय  फर्म  के  साथ  सहयोग  द्वारा  इसे  हमारे  देश  में  बनाने  को

 भाथा  रखती  है  ?

 कृषि  ale  सिचाई  मन्त्रालय में
 राज्य  मन्त्री  (att  भानु  प्रताप  :  सरकार  को

 सौर  शक्ति  चालित  सिंचाई  पम्प  के  दि०  18-4-1979  से  20-4-1979  तक  बोट  क्लब  के  मेदान  में

 हुए  प्रदर्शन  at  जानकारी  है  जिसकी  रिपोर्टे  feo  19-4-1979  में  आफ  इण्डियाਂ  तथा

 aa  पत्रों  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।  यह  प्रदर्शन  कृषि  राज्य  मन्त्री  और  भारतीय  कृषि  झ्रनुसंघान

 परिषद्‌  के
 महानिदेशक

 ने  देखा  था  ।

 इस  प्रददो न  का  अ।योजन  मंसर्स  आई०  डी०  एल०  केमिकल्स  नई  दिल्ली  द्वारा  किया

 गया  था  जिन्होंने  बताया  कि  इस  पम्पिंग  यूनिट  के  बारे  में  एक  विस्तृत  विपणन  अनुसंधान  मारतीय

 प्रबन्ध  अहमदाबाद  ने  की  इसकी  सम्भाव्यता  के  बारे  में  एक  feqte  सोलार  इलैक्ट्रिक

 श्रमेरिका  के  डा०  एस०  वी ०  एलीसन  ग्रौर  श्री  आर०  डब्ल्य ूच् तै  मेटलिन

 ने  मी  dare  की  है  जो  इन  प्रयासों  में  उनके  सहयोगी  हैं  ।  उन्होंने  सुचना  दी  कि  उन्होंने  नमूने  के

 तौर  पर  छः  यूनिटों  का  श्रायात  किया है
 जिनको  भुवनेश्वर  श्रौर  हैदराबाद  में  प्रदशित  किया  गया

 है  ।  प्रदशन  के  बाद  पता  चला है  कि  एक  यूनिट  जल  प्रौद्योगिकी  भारतीय  कथषि ८  अनुसंघान

 संस्थान  को  परीक्षण  हेतु  दी  गई  है  ।

 मैसर्स  श्राई०  डी०  एल०  नई  दिल्‍ली  द्वारा  बताये  गये  qag  aa

 इलैक्ट्रििल  अमेरिका  द्वारा  तेयार  किये  पम्पिंग  युनिट  के  सम्बन्ध  में

 संक्षिप्त  विवरण  निम्न  प्रकार  है  :--

 सौर  शक्ति  चालित  AIS HITT  छटे  किसानों  के  उपयोग के  लिए  है  ।  Alo  Fo

 सौर  पम्प  रबी  में  एकड़  तथा  खरीफ  में  4  एकड़  भूमि  को  सींचने  के  लिए  बनाया
 गया  है  ।

 यह  उन  इलाकों  के  लिये  उपयुक्त  है  जहां  भूजल  सामान्यतया  ऊपरीसतह  से  5  मीटर  तक  पाया

 जाता  हैं  इस  यूनिट  में  सिलिका  सौलर  सेलों  का  2  ay  मीटर  का  व्यूह  होता  है  जो  पम्प  चलाने

 के  लिये  सीधा  सूये  की  रोशनी  को  बिजली  में  बदल  देता  है  ।  यह  एक  घंटे  में  38  मीटर  की  ऊ  चाई

 तक  10  से  12  हजार  लिटर  पानी  उठा  सकता  है  |

 बताया  जाता  है  कि  इन  यूनिटों  की  कुछ  रख-रखाव  तथा  लागत  सम्बन्धी  समस्याएं  हैं  ।

 अनुमान  है  कि  यदि  एक  बार  में  10,000  युनिट  बनायी  जायें  तो  प्रति  युनिट  की  लागत  9,500

 रुपये  होगी  ।  भ्रधिक  निर्माण  और  प्रौद्योगिक  सुधार  से  लगभग  1985  तक  कीमत  के  5,000  रुपये

 तक  गिर  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 भारत  में  किया  गया  काय

 एक  120  वाट  (0.15  का  पानी  का  जिसमें  सौलर  सेल  पेनल  का  उपयोग

 किया  गया  दो  वर्षों  से  अधिक  समय  से  सेन्ट्रल  इलेक्ट्रोनिक्स  साहिबाबाद  में  चल  रहा

 इसकी  कार्य  प्रणाली  का  प्रदेश  प्रमुख  बैठकों  में  feat  गया है  जैसे  कि  1978  में

 अन्तर्राष्ट्रीय  सौर  ऊर्जा  में ब्रौर  समय-समय  पर
 प्रदर्शनियों

 इस  पम्प  पर  चन्
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 लगातार  एकत्रित  किये  जा  रहे  हैं हैं  ।

 हालांकि  इन  सौर  विधियों  की  लाभप्रदता  सम्भावना  के  प्रदर्शन  श्रामतौर  पर  छोटे

 पैमाने  पर  तो  किये  गये हैं  किन्तु  लम्बी  श्रवधि  तक  प्रयोग  और  रख-रखाव  की  लागत  के  श्रांकड़े

 प्रभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 हाल  ही  योजना  ग्रायोग  ने  विज्ञापन  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  के  माध्यम  टूर-दराज

 के  भारतीय  गांवों  में  सौर  पम्प  के  व्यापक  स्तर  पर  उपयोग  की  व्यवहायंता  सुनिद्दिचित  करने  के

 लिए  पर्याप्त  अकड़  प्राप्त  करने  हेतु  एक  वर्ष  से  दो  वष॑  की  अवधि  से  मी  श्रधिक  समय  के  लिए

 argerfan  पीने  के  पानी  की  सप्लाई  ale  सिंचाई  के  लिये  सौर  जल  पम्प  के  विस्तृत  क्षेत्र

 परीक्षण  के  को  भ्रनुमोदित  कर  दिया  है  ।  ag  कार्य  प्रगति  पर  है  ।

 age  में  पेड़ों  का  काटा  जाना

 10642.  चौधरी  हरीराम  मक्कासर  गोदारा  :  क्या  कुषि  ate  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सम्वाददाताश्रों  के  दल  द्वारा  मसुरी  की  यात्रा  करने  के  बाद  इस  ग्रादाथ  के

 समाचारों  की  ओर  उनका  ध्यान  दिलाया  गया  है  कि  ठकेदारों  द्वारा  पेड़ों  की  भ्रंाधूंघ  कटाई  की

 जा  रही  है  और  चन  के  पत्थर  और  राक  फाश्फेट  श्रादि  के  लिए  खुदाई  की  जा  रही

 यदि  तो  क्या  ये  परियोजनाएं  केन्द्र  द्वारा  स्वीकृत  हैं  जो  इस  प्रकार  के  पेड़ों  की

 प्रक्रियागत  कटाई  में  राज्य  परियोजनाओं  में  भागीदार  और

 यदि  तो  सारी  हरी  वनस्पति  से  पव॑तों  को  वंचित  करने  और  पारिस्थितिक

 समस्याओं  को  रोकने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  दिये  जा  रहे  अनुदेशों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कि  श्रौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  जी  परन्तु  इस  बात

 की  जानकारी  है  कि  मसूरी  की  पहाड़ियों  में  तथा  राक  HEHE  की  खुदाई  के  लिए  कई  पट्टे

 दिए  गये  हैं  ।  ये  पट्टेदार  अपन  पट्टे  के  क्षत्रों  में  उत्खनन  करते  समय  पेड़ों  को  काट  रहे
 हैं  ।

 इन  क्षेत्रों  में  पेड़ों  की  योजनाबद्ध  तरीके  से  काटने  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  स्वीकृत

 अथवा  केन्द्र  की  साभेदारी  में  ऐसी  कोई  परियोजनाएं  नहीं हैं  ।

 भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  वन  कटाई  के  ऐसे  मामलों  की  स्वीकृति  देन  से

 पब  प्रत्येक  मामलों  की
 बारीकी  से  जांच  करने  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  कर

 लिए  हैं  ।

 qyat  के  लिए  रोग  मुत  क्ष  त्र

 10643.  एस०  शरार ०  test  :  क्या  sie  और  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  भारत  के  दक्षिण  क्षेत्र  में  पशुद्रों के  लिए  एक  रोगमुक्त  क्षेत्र  बनाने  का  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  भोर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  योजना  का  ब्यौरा  क्या
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 कृषि  श्रौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  ate  जी  हां  संयुक्त

 राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  के  दल  की  सिफारिशों  के  श्रनुसार  छठी  योजना  के  पालन  तथा  डेरी

 विकास  से  सम्बन्धित  दल  ने  रोगमुक्त  क्षेत्र  बनाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  क़रिया  था  ।  इस  कार्यकारी

 दल  ने  इसे  छठीं  योजना  में  दामिल  करने  की  सिफारिश  की  ।  प्रस्ताव  में  क्षेत्रों  के  समुद्र  तथा

 नदियों  जैसे  प्राकृतिक  अवरोधकों  का  लाभ  उठाते  हुए  प्रारम्भ  में  केरल  श्रौर  तमिलनाडु  के  18

 जिलों  में  बड़े  पैमाने  पर  टीके  लगाकर  महामारी  We  खुरपका  तथा  मु
 जेसे  प्रमुख  पशु

 व्यापक  रोगों  का  उन्मूलन  करना  शामिल  है  ।  पशुओं  के  लाने  ले  जाने  पर  नियन्त्रण  लगाने  के  लिए

 नियन्त्रण  चौकियों  की  पना  करके  क्षेत्र  के  अन्दर  रोग  की  कारगर  निगरानी  द्वारा  रोग  के

 संक्रमण  की  रोकथाम  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 बच्चों  के  कल्याण  के  लिए  स्वयंसेवी  एजेंसियां

 10644,  श्रीमती  पावती  देवी  :  कपा  farart,  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मन्त्री

 लिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  की  कुपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  समाज  कल्याण  विभाग  ने  बच्चों  को  कल्याण  सेवायें  प्रदान

 करने  के  लिए  स्वयंसेवी  एजंसियों  को  1978  79  में  लगभग  200  लाख  रुपये  मंजूर  किये

 यदि  तो  घन  प्राप्त  करने  वाली  एजेंसियों  के  नाम  हूँ  और  प्रत्येक  एजेंसी  की

 पृथक-पृथक  राशि  कितनी  हैं  ;

 (1)  उपरोक्त  वितरण  के  परिण।म-स्वरूप  बच्चों  को  कितना  लाभ  पहुंचा  और  क्या  इस

 सम्बन्ध  में  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  तथा  उसे  सभा  पटल  पर  रखा  श्रौर

 इस  का्येक्रम  के  श्रन्तगंत  स्वयंसेवी  एजेंसियों  द्वारा  किये  गये  कल्याण  तथा  विकास

 कार्यों  से  जम्मू  तथा  कश्मीर  राज्य  में  कितने  बच्चों  को  लाभ  पहुंचा  ?

 समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चख  :  से  (4)

 कारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 पश्चिम  बंगाल  को  खाद्यान्न

 10645,  श्री  जी०  एम०  बनातवाला

 at  fauna  मंडल
 f

 कया  कुषि  att  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की

 क्‌्पा  करेंगे  कि

 कया  उन्होंने  हाल  ही  में  पश्चिम  बंगाल  को  आश्वासन  दिया  है  कि  खाद्यान्नों  के

 से-कम  110  ् रक  प्रतिमाह  वहां  भेजे

 1979  से  1979  की  अवधि  के  पश्चिम  बंगाल  को

 खाद्यान्नों  के  कितने  ta  भेजे  गये  ौर

 क्या  केन्दीय  सरकार  ने  अरपना  श्राइवासन  पुरा  नहीं  किया  है  श्रौर  यदि  नहीं  तो
 उसके

 कया  कारण हैं  ?

 कृषि  site  सिंचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भानु  प्रताप  परिचमी
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 बंगाल  को  खाद्यान्न  भेजने  के  लिए  रेलवे  द्वारा  स्वीकार  किए  गए  संचलन  सम्बन्धी  कार्यक्रम  के

 भ्रन्तगेंत  4  से  4.5  aa  प्रतिदिन  के  हिसाब  मे  खाद्यान्न  भेजने  थे  ate  इसकी  सुचना  परिचिमी

 बंगाल  सरकार  को  30  1979  को  दे  दी  गई  थी

 जनवरी  से  1979  की  भ्रवधि  के  पश्चिमी  बंगाल  को  खाद्यान्नों  के

 313.5  tH  भेजे  गए  थे  जिनका  ब्योरा  नीचे  दिया  जाता  है  :--

 70.5  रेक 1979

 1979  93.5  3.0

 ara,  1979  68.0  ,,

 1979  81.5  ,,

 सचलन  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन  हमेशा  रेलवे  में  समय-समय  पर  चल  रही  परिचालन

 सम्बन्धी  परिस्थितियों  पर  निर्भर  करता  है  ।  पश्चिमी  बंगाल  को  खद।द्यानन  भेजने  से  सम्बन्धित

 संचलन  कार्यक्रम  का  रेलवे  द्वारा  यथा  सम्भव  किया  गया  है/किया  जा  रहा

 कषि  उत्पादन

 10646.  श्री  घीतू  भाई  गामित  :  क्या  कुषि  ate  सिचाई  मन्त्री  ag  aaa  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  देश  में  कूषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये

 हैं  और  उनके  परिणामस्वरूप  उत्पादन  में  कितनी  वृद्धि  हुई  झर

 खाद्यान्न  उत्पादन  में  वृद्धि  में  किन  राज्यों  ने  अधिक  योगदान  दिया  है  ?

 कि  श्रौर  सिचाई  ara  सुरजीत  fag  :  1974-75  के  दौरान  कृषि

 उत्पादन  का  अप्रखिल  भारतीय  सूचकांक  108.8  था  जो  बढ़कर  1977-78  के  दौरान  132.7  हो  गया

 (ATaATT  :  1969-70  को  समाप्त  होने  तीन
 वर्ष  >-  100)  इस  प्रकार  लगमग  22.0  प्रतिशत

 की  वृद्धि  हुई  ।  कषि ८  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  facade  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  जिनमें  सिचाई

 का  विस्तार  करना  दोहरी  तथा  बहु  खेती  पद्धति  के  माध्यम  से  फसल  की  बुवाई  के  क्षेत्र  व  पैदावार

 में  करना  दामिल है
 ।  उत्पादिकता  में  दृद्धि  करने  के  लिए  किये  जा  रहे  उपायों  में  समस्या

 उन्मुखी  श्रनुसंघान  को  तेज  अच्छी  किस्मों  के  बीजों  का  उत्पादन  ate  वितरण

 उवंरक  और  खाद  का  alas  और  सतुलित  प्रयोग  वतस्पति  रक्षण  उपायों  को

 कमान  क्षेत्र  का  विकास  झादानों  की  सप्लाई  संस्थागत

 विस्तार  ate  प्रशिक्षण  झादि  के  लिये  संसाधनों  का  ्जन  करना  शामिल  है  ।

 विभिन्‍न  राज्यों  में  वर्ष  1974-75  से  1077-78  तक  की  श्रवधि  में  खाद्यान्नों  के

 उत्पादन  को  प्रदर्शित  करने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  1974-75  के  स्तर  की  तुलना  में

 1977-78  में  खद्यान्नों  के  उत्पादन  में  257.8  लाख  मीटरी  टन  की  द््द्धि  हुई  ।  ae  में

 मध्य  उत्तर  प्रदेश
 गौर  पश्चिम  बंगाल  का  अधिक  योगदान  रहा
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 विवरण

 1974-75  से  1977-88  तक  कुल  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  का  भ्रनुमान

 (000  मीटरी
 यय  हि  ——  ee  ee ee  ee

 राज्य/संघ  क्षेत्र  1974-75  1975-76  1976-77  1977-78

 न  निन  (afer)
 1  3

 ग्रान्घ्र  प्रदेश  9085.9  9428.1  8570.0

 असम  2114.9  2411.0  2255.4

 बिहार  8250.9  9177.1  9183.8  9863.9

 गुजरात  152.7  4519.8  4027.8  3873.4

 हरियाणा  3339.3  5040.0  5250.9  5362.5

 हिमाचल  प्रदेश  1053.9  1128.6  932.6  929.3

 1009.2  1007.0  933.8  1041.0 जम्मू  भ्रोर  कपमीर

 कर्नाटक  6393.6  7083  3  4705.7  7110.1

 केरल  1355.7  1386.3  1276.8  1294.1

 मध्य  प्रदेश  10020.4  12000.6  9575.7  12,1159

 महाराष्ट्र  7784.0  9103  0  9696.5  10,456.0

 300.5  303.1  86.4 मरशिपुर  3211

 मेघालय  124.3  135.3  142.5  148.2

 नागालड  60.5  88.6  93.5  97.4

 उडीसा  3970.6  5569.9  4075.4  5372.4

 पजाब  7957.7  8827.4  9197.6  10,663.0

 राजस्थान  4977.5  7735.3  7490.3  7153.4

 47972.0  7183.2  8088.7 तमिलनाडु

 fag  328  5  373.1  352.8  384.6

 उत्तर  प्रदेश  16453.6  19,477.1  19,908.5  20,826.7

 पश्चिम  बंगाल  7866.0  $592.7  7453.8  $993.4

 अण्डमान  श्रौर  निकोबार  18.1  15.7  11.8  11.3

 द्वीप  समूह

 अरुणाचल  प्रदेश  79.0  91.6  95.7  107.9

 18.2 दादर  MU  नगर  हवेली  13.4  20.5  21.1

 दिल्ली  120.3  119.6  145.3  145.3

 91.3  95.6 गोवा  दमन  और  दीव  78.0  97.5

 मिजोरम  45.0  44.9  63.2  63.2

 पांडिचेरी  75.5  82.5  82.8  68.2

 अखिल  भारत  99,826.2  121,034.3  111,166.8  125,604.5
 a  re me  a es  eee
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 राष्ट्रीय  नगरीकरण  नीति

 10647,  श्री  छीतु  भाई  गामित :  कया  निर्माण  ake  श्रावास  तथा  पूति  श्रौर  पुनर्वास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  राष्ट्रीय  नगरीकरण  नीति  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  समयबद्ध

 कार्यक्रम  के  रूप  में  नीति  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रही है  ?

 निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पति  site  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :  नगरीकरण

 की  राष्ट्रीय  नीति  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।  योजना  श्रायोग  द्वारा  बनाया

 गया  नगर  विकास  पर  कार्यकारी  ग्रुप  उनको  भेजे  गये  विचाराथे  विषय  के
 श्रस्तगंत  राष्ट्रीय

 करर  की  नीति  तथा  नगर  विकास  के  विभिन्‍न  पहलुगों  पर  विचार  कर  रहा

 दिक्षा  पर  राष्ट्रीय  गोष्टी

 10648.  श्री  निहार  लास्कर

 श्री  To  प्रार०  बद्रीनारायण

 श्री  एम०वी०  चन्द्रदोखर  मूर्ति  |
 |

 :  समाज  कल्याण  श्रौर
 ||

 श्री  हरि  राम  मक्कासर  गोदारा

 संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  प्रति  वर्ष  60  प्रतिशत  बच्चों  के  स्कूल  छोड़  जाने  से  उत्पनन  समस्या  और

 विभिन्‍न  राज्यों  में  उपलब्ध  अवसरों  में  असमानता  के  बारे  में  बातचीत  करने  के  लिये  19  wT

 1979  को  नई  दिल्‍ली  में  शिक्षा  के  बारे  में  दो  दिन  की  राष्ट्रीय  गोष्ठी  हुई

 यदि  तो  ग्रन्य  किन  विषयों  पर  बातचीत  हुई  ;

 कया  कोई  सिफारिश  की  गई

 यदिं  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  श्रीर

 क्या  यह  गोष्ठी  दिक्षा  मन्त्री  ने  झायोजित  की  थी  ?

 समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मन्त्री  (  डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :  और

 जी  नहीं  ।  दिक्षा  पर  सेमिनार  नहीं  बल्कि  अस्तर्राष्ट्रीय  बाल  वर्ष  पर  एक  राष्ट्रीय  सेमिनार  नई

 दिल्‍ली  में  19-20  1979  को  श्रायोजित  किया  गया  था  ।  इसमें  न  केवल  बीच  में  स्कूल  छोड़

 देने  की  समस्या  पर  विचार  विमर्श  किया  गया  बल्कि  स्वास्थ्य  और  समाज  कल्याण

 श्र  संसाधन  जुटाने  और  जन  संचार  के  व्यापक  विषयों  पर  भी  विचार  किया  गया

 ate  जी  सेमिनार  द्वारा  स्थापित  पांच  विषयों  के  पांच  कार्य  दलों  की

 सिफारिशों  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 [  प्र  थालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०9  4473/79  ]

 (=)  यह  सेमिनार  शिक्षा  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  के  समज  कल्याण  विभाग  द्वारा

 राष्ट्रीय  लोक  सहयोग  तथा  बाल  विकास  संस्थान  जोकि  भारत  सरकार  द्वारा  पूर्ण  वित्त  पोषित

 एक  स्वायत्त  संगठन  है  के  सहयोग  से  आयोजित  किया  गया  था  ।
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 छोटे  किसानों  के  fae  कुषि  उपकरण

 ~
 10649.  श्री  निहार  लास्कर

 :  क्या  fe  ate  सिंचाई  मन्त्री  यह  बताने  की
 श्री  To  श्रार०  बद्रीनारायण  f

 कृपा  करेंगे  fH  :

 aay  के ot  नप  दौरान  छोटे  किसानों
 को
 कों  कृषि  उपकरण  सप्लाई  करने  पर क्या  सरकार  AT

 विचार  कर  रही  है

 यदि  तो  क्या  किसी राज्य  सरकार  ने  अभी  तक  ऐसा  किया

 उगा  a क्या  केन्द्रीय  स  र.ना। र  |  इस  उद्देश्य  से  राज्यों  को  ऋण  देने  का  निराय

 किया  है

 यदि  तो  कितनी  राज्य  सरकारों  को  ऋण  दिये  गये  और

 कितने  राज्यों  ने  ऋण  माग  हैं

 कथि  श्ौर  सिंचाई  मंत्री  सुरजीत  fag  :  छोटे  तथा  सीमांत  कृषकों  के

 बीच  उन्नत  कृषि-उपकरणों  का  प्रसार  करने  के  कार्य  में  तेजी  लाने  को  जरूरत  को  समभते  हुए
 ५

 केन्द्र  सरकार  ने  इस  उद्देश्य  के  लिए  गत  ag  केन्द्रीय  प्रायोजित  क्षेत्र  में  एक  विशेष  योजना

 प्रारम्भ  की  ।  दर्प  योजना  के  तहत  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  लघ  कृषक  विकास  एजेन्सी  के  नमुने

 पर  प्रादशंगों  के  लिए  स्वीकृत  उपकरणों  की  खरीद  तथा  छोटे  और  सीमांत  कृषकों  द्वारा  ऐसे
 han

 करणों  की  खरीद  पर  राज-सहाय्रता  देने  के  लिए  सहायक  श्रनुदान  रूप  में  वित्तीय  सहायता  दी

 जाती  थी  |  यह  योजना  केन्द्रीय  सरकार  के  लघ  कृषक  विकास  एजन्सी  तथा  अन्य  चाल  क्षेत्रीय

 कार्य क्रमों  के  अलावा  जिनके  तहत  भी  छोटे  तथा  सीमांत  कृषकों  को  स्वीकृत  कृषि  उपकरणों  की

 खरीद  के  लिए  राज-सहायता  दी  जाती  हालांकि  wa  कृषक  विकास  एजेंसी  तथा  wea  क्षेत्रीय

 कायक्रमों  के  तहत  दी  जाने  वाली  राज-सहायता  चालू  वर्ष  के  दौरान  भी  जारी  तथापि  गत

 ag  प्रारम्म  को  गयी  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  को  राज्य  क्षेत्र  में  स्थानान्तरित  करने  का  निरांय

 लिया  जा  चुका  है  ।

 गत  ag  चालू  को  गई  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  तहत  दी  जाने  वाली  सहायता  का

 उत्तर  हिमाचल  मध्य  त्रिपुरा  राज्यों  और  चंडीगढ़  के

 संघ  राज्य  क्षत्र  ने  लाभ  उठाया  है  |

 से  इस  समय  इस  उद्देश्य  के  लिए  राज्यों  को  ऋण  देने  की  किसी

 योजना  के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  विचार  नहीं  कर  रही  है  ।  तदनुसार  किसी  राज्य  सरकार  द्वारा

 ऐसे  ऋण  मांगने  या  उनको  दिये  जाने  का  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 प्रचार  डिवीजन  के  प्रसार  निदेशालय  में  हिन्दी  भाषा  में  काय  हेतु  पद

 10650.  श्री  सुखेन्द्र  सिंह  :  क्या  कषि  शौर

 तिय

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मे ंत प्रचार  डिवीजन  के  gare  निदेशालय  |  हिन्दी  और  भ्रंग्रेजी  भाषाओं  के
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 सहायक  सह-सम्पादकों  त्रौर  सूचना  सहायकों  के  अलग-ग्रलग  पदों  संख्या

 कितनी

 क्या  हिन्दी  भाषा  के  लिए  उपयु क्त  पदों  की  संख्या  अंग्रेजी  भाषा  की  तुलना  में  कम

 है  जबकि  हिन्दी  में  निकाले  जाने  वाली  पत्रिकाओं  शौर  साहित्य  की  मांग  sash  में  निकाले  जाने

 वाली  पत्रिकाओं  भर  साहित्य  की  तुलना  में  अधिक  और

 यदि  तो  हिन्दी  भाषा  के  कम  पद  होने  के  क्या  कारण  हैं  ्र  क्या  हिन्दी  भाषा

 को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  उनकी  संख्या  बढ़ाकर  कम  से  कम  भ्रंग्रेजी  माषा  के  पदों  के  बराबर

 की  जायेगी  ?

 wafer  श्रौर  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  सिह  :  विस्तार  निदेशालय  में  ats

 के  ara  के  लिए  सह-सम्पादकों  तथा  सूचना  सहायकों  के  कुल  13  पद  तथा  द््न्दी  के

 कार्य  के  लिए  5  पद  हैं  ।

 ate  प्रंग्रेजी  की  सामग्री  सभी  राज्यों  को  उपलब्ध  करानी  होती  जबकि

 हिन्दी  प्रकाशनों  की  आवश्यकता  केवल  हिन्दी  भाषी  राज्यों  के  लिए  होती  पदों  की  व्यवस्था

 प्रावइ्यकतानुसार  की  गई  है  ।

 विस्तार  fazariaa  में  उप-सम्पादकों  को  पदोन्नति

 10651.  श्रो  छुसेस्दर  fag  क्या  कषि  site  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  ढपा  करेंगे  कि
 :

 विस्तार  निदेशालय  के  प्रचार  प्रभाग  में  काम  कर  रहे  अग्रेजी  भाषा  के

 सम्पादकों  को  पदोन्नति  के  क्या-क्या  अवसर  दिये  गये

 क्या  TT  माषा  के  चार  SI-A1zHT  तथा  क्षेत्रीय  wa  के  चार

 सम्पादकों  पर  सहायक  सम्पादक  का  केवल  एक  पद  है  और  उप-सम्पादक  सामान्यतया  सहायक

 सम्पादक  के  पद  पर  कितने  समय  तक  कर  दिये  जाते  हैं  ate  क्या  सभी  उप-सम्पादकों

 की  उनकी  सेवा-निवत्ति  से  पहले  पदोन्नति  कर  दी  जाती  और

 Sq-arqaHT  के  लिये  पदोन्नति  के  श्रवसर  बढ़!ने  के  लिए  सरकार  क्या  उपाय

 कर  रही

 कषि  श्रौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  वर्तमान  भर्ती  नियमों  में

 अग्रेजी  भाषा  के  उप-सम्पादकों  को  श्र  ग्रेजी  भाषा  के  सहायक  सम्पादक  के  पद  पर  पदोन्नति  करने

 की  व्यवस्था  है  ।

 (@)  त् ् गर  (7)  विस्तार  निदेशालय  में  सहायक  सम्पादक  के  दो  पद  ग्रेजी  श्रौर  हिन्दी

 प्रत्येक  का  एक  एक  हिन्दी  माष के  उप-सम्पादक  का  एक  भ्र ग्रेजी  भाषा  के

 सम्पादकों  के  चार  पद  ग्रौर  क्षेत्रीय  AGA  के  उप-सम्पादकों  के  चार  पद  हैं  ।  क्षेत्रीय  भ.षाग्ों  में

 उप-सम्पादकों  के  लिए  पदोन्नति  के  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  भर्ती  नियमों  में  संदोधन  करने

 पर  विचार  किया  जा  रहा  उप-सम्पादकों  की  पदोन्नति  के  लिए  जाने  वाला  समय

 उच्च  संवर्ग  में  रिक्त  पदों  की  उपलब्धि  पर  निर्भर  करेगा  |
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 ग्रामीण  क्षत्रों  के  लिए  केन्द्रीय  श्रतुदान

 10652,  गणनाथ  प्रधान  :  क्या  कृषि  शौर  fear  मन्त्री  निम्नलिखित  जानकारी

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  चालू  वर्ष  1978-79  में  गांवों  में  सड़कों  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  को

 कितनी  धनराशि  की  मंजूरी  दी  भोर

 उन  राज्यों  के
 नाम  बया हैं  जिन्होंने  अनुदान  की  राशि  का  aa  तक  उपयोग  नहीं

 किया ?

 कुषि  धौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  fag)  :  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  1978-79  के  दौरान  ग्रामीण  सड़कों  के  लिए  राज्यों  को  कोई  धनरा दि  स्वीकृत  नहीं  की  गयी

 थी  ।  1977-78  के  दौरान  शुरू  की  गई  केन्द्रीय  योजना  बन्द  कर  दी  गई  थी  क्योंकि  संशोधित

 न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  भ्रस्तगंत  ग्रामीण  सड़कों  के  लिए  राज्य  योजनाओं  में  पर्याप्त

 प्रावधान  किए  गये  थे  ॥

 प्रइन  नहीं  उठता  |

 झांध्र  wea  में  सावजनिक  टेलीफोन  केन्द्रों  के  लिए

 तार  खम्भों को

 10653.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  प्रदेश  में  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  चालू  करने  के  लिए  नई  लाइनें

 बिछाने  हेतु  तार  श्रौर  खम्मों  को  कमी  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  राज्यों  को  अपेक्षित  तार  और  ary  आबंटित  करेगी  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  नरहरि  प्रसाद  aia )  :  देश  में  कच्चे  माल

 के  कुछ  श्रावश्यक  मदों  जैसे  स्टोर  आदि  कम  सप्लाई  के  कारण  कुछ  ऐसे  मदों  की

 सामान्य  कमी  है  ।

 देश  के  सभी  दूरसंचार  सकिलों  को  उपलब्धता  के  आंध्र  सहित  श्रावश्यक

 माल  का  उत्तरोत्तर  ग्राबंटन  किया  जा  रहा  है  ।

 शिक्षा  को  दृष्टि  से  frase  राज्यों  बक्का  पता  लगाया  जाना

 10654.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  क्या  fetart,  समाज  कल्याण  site  संस्कृति  मन्त्री

 यह  बताने  की  क््पा  करेंगें  कि  :

 क्या  सरकार  ने  प्राथमिक  शिक्षा  के  व्यापक  प्रसार  के  बारे  में  शिक्षा  की  दृष्टि  से

 पिछड़े  राज्यों  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  की

 यदि  तो  क्या  समिति  ने  ऐसे  राज्यों  का  पता  लगाया

 इन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं

 क्या  राष्ट्रीय  शैक्ष  रिक  अनुसंधान  परिषद  ने  इन  राठ  राज्यों  में

 प्राथमिक  शिक्षा  के  व्यापक  प्रसार  के  लिये  कार्य  और

 aor क्या  राष्ट्रीय  दौक्षणिक  अनुसंघान  प्रशिक्षण  परिषद  का  विचार  इन  पिछड़े
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 राज्यों में  राष्ट्रीय  कार्यक्रमों  क्रियान्विति  के  प्राफिसरोंਂ  को  सुदू ड़  बनाने

 का  है
 ?

 समाज  कत्याण  श्नौर  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  से  :

 केवल  शैक्षिक  दृष्टि  से  पिछड़े  राज्यों  का  पता  लगाने  के  लिये  ही  बल्कि  एक  निश्चित

 समयावधि  के  अनुसार  प्रारम्भिक  शिक्षा  को  सर्वव्यापक  बनाने  का  एक  व्यावहारिक  कार्यक्रम  तैयार

 करने  हेतु  एक  कार्य  दल  का  गठन  किया  गया  था  जिसने  1978  में  अपनी  ध्रन्तरिम  रिपोर्ट

 प्रस्तृत  की  थी  ।  इससे  पता  नगाया  है  कि  गर  दाखिला  प्राप्त  बच्चों  का  74  ars

 meta  आन्ध्र  जम्मू  शरर  मध्य  उत्तर  प्रदेश

 aix  पद्चिम  बंगाल  हैं  ।

 राष्ट्रीय  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  ने  प्रारम्मिक  दिक्षा  को

 व्यापक  बनानें  में  मदद  करने  हेतु  अनेक  नए  alan  कार्येक्रमों  को  प्रारम्म  किया है  ।  इनमें  से  कुछ

 इस  प्रकार  हैं  :--

 (i)  9-14  ग्रयु  at  के  बच्चों  के  लिए  गेर  औपचारिक  शिक्षा  कार्यक्रम  हेतु  आवश्यकता

 पर  आधारित  दिक्षण  सामग्रियों  के  का

 (ii)  आठ  राज्यों  में  से  ate  मध्य  राजस्थान

 शरीर  उत्तर  प्रदेश  )
 में  यूनिसेफ  की  सहायता  से  दो  परियोजनाओं  प्राथमिक

 शिक्षा  पाठ्यचर्या  नवीकरण  तथा  सामुदायिक  शिक्षा  श्रौर  संहभोगिता  में  बिकास

 काय  के  कार्यान्वयन  में  दामिल

 (iii)  प्रारम्मिक  दिक्षा  के  लिए  शिक्षण  के  कान्टीनमਂ  को  विकसित  करना  तथा

 स्थानीय  ग्रावश्यकताओओं  और  बच्चों  की  जीवनस्थितियों  के  श्रनुसार  शिक्षण  को

 अधिक  लचीला  बनाता  |

 इस  समपर  ऐसा  कोई  प्ररू+1व  नहीं  है  ।

 उत्तर  पंजाब  तथा  हरियाणा  gre  दी  गई

 गन्ने  को  कौोमत

 10655.  श्री  पी०  राजगोगाल  नायडू  कया  कुषि  श्रौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उत्तर  पंजात्र  तथा  हरियाणा  राज्य  सरकारें  गरना  उत्पादकों  को

 भुगतान  कर  रही  श्रौर

 गत  वर्ष  प्रति  farce  दी  गयी  वास्तविक  कीमत  तथा  इस  वर्ष  सरकार  द्वारा  घोषित

 स्यूनतम  कीमत  के  बीच  wear  कितना  है  ?

 कुषि  alt  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  श्रताप  faz)  :  और  पता

 चला  है  कि  इन  राज्य  सरकारों  ने  अपनी  निधि  से  गरना  उत्पादकों  को  राजसहायता  देने  का  fraps

 किया  है  जोकि
 पिछले

 वर्ष  के  मुल्य  शौर  चालू  वर्ष  के  लिए  निर्वारित  सांविधिक  न्यूनतम  मुल्य  के
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 अन्तर  के  बराबर  श्रतिरिक्त  भुगतान  करने  के  रप  में  होगा  |  यह  ग्रन्तर  2'50  रुपये  से  3°50  रपये

 प्रति  क्विंटल  के  बीच  है  ।

 wist  प्रदेश  राज्य  को  गह  निर्माण  के  लिए  द्वारा  ऋण

 10656.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  निर्माण  और  श्रावास  तथा  पुरति  शौर
 पुनर्वास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गांवों  में  मकान  निर्माण  के  लिये  ऋण  की  व्यवस्था  कर  रहा

 क्या  are  प्रदेश  सरकार  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  ऋणा  देने

 के  बारे  में  से  भ्रनुरोध  किया  श्रौर

 यदि  तो  क्या  वह  करण  दे  रहा  है  ?

 निर्माण  site  तथा  पूरति  ate  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :

 at

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।

 बाढ़  प्रभावित  पश्चिम  बंगाल  को  बलों  तथा  भेसों  को

 सप्लाई  के  लिए  सहायता

 10657.  डा०  विजय  मण्डल

 श्री  ane  सिह  जी  वाघेला

 श्री  चिमन  भाई  एच ०  शवल क

 :  कया  कुषि  श्रौर  सिंचाई  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  वर्ष  पश्चिम  बंगाल  में  विनाशकारी  बाढ़ों  से  16  जिलों  में  10  जिले  बुरी

 तरह  प्रमावित  हुए

 प्रत्येक  बाढ़  प्रभावित  जिले  में  कितने  की  हानि

 क्या  उन  बाढ़  प्रभावित  क्षेत्रों  के  किसानों  को  राज  सहायता  दरों  पर  बैलों  और  मैंसों

 की  सप्लाई  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 क्या  पर्चम  बंगाल  की  सरकार  ने  उपरोक्त  उल्लिखित  सहायता  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  को  कहा  है  और  यदि  तो  उस  प्रयोजन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी  सहायता

 दी  है  शरर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  1978  के  दौरान  नौ  जिले

 तथा  सफलता  शहर  बाढ़  से  प्रभावित  हुए

 राज्य  सरकार  के  द्वारा  दी  गई  fede  के  अचुसार  बाढ़  से  मरे  पशुओं  की  संख्या

 नीचे  दी  गई  है  —

 जिला  मृत  WA  की  संख्या

 मिदनापुर  23,500

 हुगली  52,910
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 जिला
 मृत  फयुद्मों  की  संख्या

 बर्दवान  80,044

 बीरभूम  25,000

 मुशिदाबाद  12

 नादिया  8,500

 बांवुरा  9,000

 24  परगना  2,379

 ee  ee

 योग  2,01,345
 ee ee  ce  गाय

 इस  प्रकार  का
 कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  gar  है  ।

 जी  नहीं  ।

 लीबिया  में  श्रारम्भ  किए  गए  काम  के  लिए  एजेंसी  कमीशन

 10658.  श्री  धर्मवीर  बद्चिध्ठ  :  क्या  निर्माण  भोर  श्रावास  तथा  पुरति  ate  पुनर्वास  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  7  1979  के  में  पृष्ठ  7  पर  प्रकाशित

 समाचार  में  बताई  गई  बातों  की  जानकारी  है  जो  भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  पतन  प्राधिकरण

 द्वारा  लीबिया  में  area  किए  गए  कार्यों  के  लिए  एजेंसी  कमीशन  के  रूप  में  लाखों  रुपयों  के

 कथित  भुगतान  के  बारे में
 और

 क्या  इस  बारे  में  कोई  कार्रवाई  की  गई  है  और  यदि  नहीं  तो  क्यों  ?

 निर्माण  site  श्रावास  तथा  पूर्ति  wie  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :  और

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 a@&  न्नों  का  श्रायात  श्रौर  निर्यात

 10659.  श्री  एस०  एस०  सोमानी
 :  क्या  कि  श्रौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 श्री  पवित्र  सोहन  प्रधान

 करेंगे  कि :

 Ta गत  तीन  वर्षों  में  किए  गए  खाद्यान्नों  के  ara  र  निर्यात  का  मक-वार  ब्यौरा

 क्या

 गत  तीन  वर्षों  में
 मारतीय  खाद्य  निगम  स्टाक  में  खाद्यान्नों  का  मद-वार  ब्यौरा  क्या

 aye

 खाद्यान्नों  का  आयात  कब  तक  बन्द  कर  दिया  जाएगा  ?

 क्घि  श्रौर  frag  मंत्रालय  मसें  राज्य  मंत्री  (at  भानु  प्रताप  शोर

 (1)  1976  से  mit  विदेशों  से  प्नाजों  की  खरीदारी  बन्द  कर  दी

 1976  से  पहले  किए  गए  mara  सम्बन्धी  प्रबन्ध  के  प्रति  1977-78  में  सहायता  के  रूप  में  गेहूँ  की
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 ne  —<——  रे  नेट

 कुछ  मात्रा  प्राप्त  हुई  थी  1978-  19.0  के  अनाजों  का  कोई  आयात  नहीं  gar  है  और

 मौजूदा  संकेतों  के  निकट  भविष्य  में  श्रनाजों  का  कोई  आयात  fac  जाने  की  सम्भावना

 नहीं  मालूम  पड़ती  है  ।  वर्ष  1976-77  और  1977-78  के  दौरान  पत  की  गयी  मात्राओं  के

 मदवार  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं

 मीटरी  टन

 1971.0  77  गेहूँ  4819.1

 चावल  145.8

 1977-78  गह  178.6

 (1)  क्योंकि  दालों  के  उत्पादन  में  ग्रपेक्षित  स्तर  तक  वृद्धि  नहीं  हुई  है  इसलिए  विदेशों

 से  दालों  की  कुछ  मात्रा  का  श्रायात  करना  ग्रावश्यक  हो  गया  है  1977-78  के

 भारत  के  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  लि ०  के  माध्यम

 से  10  हजार  मीटरी  टन  दालों  का  श्रायात  किया  गया  था  ।  पहली  श्रप्रेल  978

 पे  दालों  के  आयात  को  खुले  सामान्य  लाइसंस  के  श्रन्तगंत  रखा  गया  है  ओर

 1978-79  के  दौरान  दालों  के  कूल  श्रायात  के  बारें  में  आंकडे  अभी  उपलब्ध

 नहीं  हैं  ।

 (111)  दालों  के  निर्यात  पर  रोक  लगी  रहेगी  ।  बासमती  चावल  को  छोड़कर  कोई  अन्य

 खाद्यान्न  निर्यात  के  प्रयोजन  के  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत  नहीं  रखा

 गया है  ।  सहकारी  खाते  गहूं  के  आटे  और  चावल  की  कुछ

 ararat  के  निर्वात  की  श्रनुमति  दी  गई  है  जोकि  1973-74  के  दौरान

 सोवियत  संघ  से  उधार  में  प्राप्त  गेहूं  की  शेष  मात्रा  के  बदले  में  है  और  झ्रशत

 पड़ोसी  मिंत्र  देशों  की  मीजदा  कठिन  खाद्य  स्थिति  से  निपटने  में  उनकी  सहायता

 करने  के  लिए
 है  ।  1976-77,  1977-78  और  1978-79  के  दौरान  निर्यात  किए  गए

 अनाजों  के  ब्यौरे  बताने  वाला  एक  संलग्  है

 एक  विवरण  संलग्न  है  )  जिससें  1-4-1977,  1-4-1978  ब्रौर  1-4-1979

 को  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  उपलब्ध  मदवार  खाद्यान्नों  के  स्टाक  के  बारे  में  बताया  गया

 विवरण  !

 1976-77,  1977-78,  और  1978-79  के  दौरान  निर्यात  किए  गए  अनाजों  के

 ब्यौरे  को  बताने  बाला  विवरण

 a  (Arar ee ee  हजार  मी ०
 टन

 पद ट  ae

 1976-77  1977-78  1978-79
 EN  Re  आना  व  — —  अ

 485.4 गेहूं  727,5

 8.1  350.8 गेहूं  का  आटा

 चावल  40.5  11.9
 eps  नन  नन  mre  नण  कन  अग  गाए  नन्  NY  आय  अनन
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 -2.0

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  1-4-1977,  1-4-1978  और  1-4-1779  को

 मदवार  खाद्यान्नों  का  स्टाक  बताने  वाला  विवरण

 हूंजार  मी ०  टन

 tt  ces  er  ee  व

 जिन्स  1-4-77 को  1-4-78  को  1-4-79  को
 —  a  ar  ne

 गेहूं  9700.9  7273.1  5142.6

 चावल  के  5358.1  5891.6  8893.2

 हिसाब  से  घान

 मोटे  अनाज  392.0  17.8  16.2

 ee tee  nee  आ  es  er  es

 जोड़  15451.0  13182.5  14052.0

 a  शय  भामा

 रेगिस्तान  बिकास  ate

 10660.  श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  1959  से  1969  के  दशक  के  पूर्वाद्ध  में  रेगिस्तान  विकास  बोड़  स्थापित  किया

 गया

 क्या  यह  अभी  भी  चल  रहा

 इसके  कृत्य  और  शक्तियां  क्या-क्या  थी  श्रौर  क्या-क्या

 क्या  ats  द्वारा  अब  तव  किये  गये  काय  को  दर्शाने  विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा  जायेगा  ;

 (=)  इस  समय  इसके  सदस्य  और  कार्मिक  कौन-कौन  और

 (4)  as  के  कार्य  के  सम्बत्थ  में  ga  तक  कितना  व्यय  gat  है  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भानु  प्रताप  fag):  से  देश

 के  मरुभूमि  इलाकों  की  ओर  पर्याप्त  ध्यान  देने  हेतु  मरु  भूमि  विक्रास  बोर्डे  की  स्थापना  सर्वप्रथम

 1966  में  केन्द्रीय  कृषि  सचिव  की  श्रध्यक्षता  में  की  गई  थी  ।  बोर्ड  का  1971  में

 पुनर्गठन  किया  गया  था  जिसके  emer  क़षि  और  सिवाई  मन्त्रालय  के  भुतपू॑ं  राज्य  मन्त्री  थे  ।

 बोर्ड  का  कार्थ  केन्द्रीय  तथा  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  मरु-भुमि  इलाकों  के  विकास  के  बारे  में

 राय  देना  तथा  देश  के  मरु-भुम  इलाकों  में  विभित्न  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  की  देख  रेख  तथा

 पुनरीक्षा  करना  था  ।  मारत  कृषि  उपाध्यक्ष  श्री

 संसद  लोक  श्री  मोहम्मद  संसद  राज्य  श्री  गोलामाई

 जिला  पंचायत  पालनपुर  तथा  श्री  जिला  रोहतक  गैर-सरकारी
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 सदस्य  गुजरात  की  राज्य  योजना  मन्त्रालय

 प्रत्येक  से  एक-एक  प्रतिनिधि  तथा  विकास  कार्यक्रम  के  प्रभारी  संयुक्त  कृषि

 विभाग  सरकारी  सदस्य  थे  ।  कृषि  भारत  सरकार  aecy-a fag  थे  |  बोर्ड

 की  चार  25  1968,  15  1968,  10  1972,  19  1972

 को  हुई  तथा  लघु
 घास  के  मदान  तथा  चारागाह  विकास  आदि के

 क्षेत्रों  में  19732  लाख  रुपये  की  लागत  की  योजनाएं  अनुमोदित  की  गई  थी  ।  यह  कार्यक्रम

 हरियाणा  में  माहिन्दरगढ़  गुजरात  में  बनसकंठा  तथा  राजस्थान  में  बाड़मेर  तथा  जसलमेर  के  चार

 जिलों  में  कार्यान्वित  किया  गया  था  ।  1969-70  से  1973-74  की  ग्रवरधि  के  दौरान  183.38  लाख

 रुपए  का  व्यय  सूचित  किया  गया  था  ॥

 भारतीय  aay-fafacat  श्रनुसन्घान  संस्थान  इज्जत  नगर  में

 पक्षियों  का  बेचा  जाना

 10661.  श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  कृषि  ale  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  भारतीय  मशु  चिकित्सा  इज्जतनगर  कवलਂ  नाम

 से  जानी  जाने  वाली  परिणेजना  पर  काम  कर  रहा

 (a)  क्या  कठोर  प्रतिबन्ध  होने  के  बावजूद  अनेक  जीवित  संस्थान  के  कुछ

 चारियों  द्वारा  चोरी  छिपे  स्थानीय  बाजार  में  बेच  दिये  गये  थे  ;

 क्या  उक्त  मामले  में  कोई  जांच  की  गई  और

 (a)  यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 कषि  az  सिचःई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (att  भानु  प्रताप  fag)  :  जी

 |

 से  इस  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 भारतीय  इतिहाम  श्रनुसन्धान  परिषद्‌  का  पुस्तकालय  att  प्रलेखन  a4

 10662.  श्री  छीतू  भाई  गामित
 :

 क्या  fatett,  समाज  कत्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  हिन्दुस्तान  दिनांक  13  1979  में  प्रकाशित  इस

 चार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  मंत्रालय  की  जांच  समिति  द्वारा  भारतीय  इतिहास  अनुसंधान

 परिषद्‌  के  पुस्तकालय  श्रौर  प्रलेखन  केन्द्र  की  जांच  के  परिणामस्वरूप  लाखों  रुपयों
 के  दुरविनियोग

 का  पता  लगा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 farert,  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  और

 हां  ।  मंत्रालय  द्वारा  कोई  जांच  समिति  गठित  नहीं  की  गई  ।  भारतीय  ऐतिहासिक
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 संघान  परिषद्‌  ने  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति  गठित  की  है  ।  उनकी

 Feate  प्रतीक्षित  है  ।

 गोहत्या  पर  प्रतिबंध  के  लिए  मुसलमानों  का  समर्थन

 10663,  श्री  एस०  एस०  सोमानी :  क्या  कृषि  ste  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  विख्यात  मुसलमान  राजनेतिक  नेताओं  श्रथवा  पर्याप्त  मुसलमान  जनसंख्या

 वाले  राज्यों  के  कुछ  राजनेतिक  नेताओं  ने  भी  गोहत्या  पर  प्रतिबन्ध  का  aaa  किया  और

 यदि  तो  ऐसे  नेताओं  के  नाम  क्या  हैं  और  वे  किन-किन  राज्यों  के  हैं  तथा  केन्द्र

 सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 mate  श्रौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  सिह  :  तथा  सरकार  के

 पास  गोहत्या  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  समर्थन  करने  वाले  व्यक्तियों  की  कोई  सूची  नहीं  तथापि

 स्थिति  यह  है  कि  जम्मू  व  कश्मीर  राज्य  में  मुसलमानों  की  संख्या  काफी  अधिक

 हत्या  पर  प्रतिबन्घ  है  ।

 नगरीय  भूमि  (afwaaa  सीमा  श्रौर  1976

 10664.  श्री  एस०  श्रार०  दामाणी :
 क्या  निर्माण  शौर  श्रावास  तथा  पति  wale  पुनर्वास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उन  नगरीय  जिन्हें  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  के  grata

 लाया  जाना  कृषि  भूमि  की  छूट  की  भूमि  के  वितरण  के

 खाली  afa  श्रथवा  निर्मित  सम्पत्ति  के  अन्तरण  श्रौर  प्रक्रि  के  सरलीकरण  के  बारे  में  नगरीय

 भूमि  (afaraq  सीमा  और  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  बारे  में  कुछ  राज्य

 कारों  द्वारा  दिये  गये  सुक्तावों  पर  निरणांय  ले  लिया  और

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है ग्रौर  सरकार  द्वारा  इस  ब।रे  में  क्या  कार्यवाही

 निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पूति  site  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :

 नहीं

 sea  ही  नहीं  उठता
 ।..

 arfir भारत  सरकार  संशोधन  पर  विचार  करने  से  पहले  ALS  नियम  के  उपबन्धों  को  झ्रनेक

 याचिकाश्रों  द्वारा  उच्चतम  न्यायालय  में  दी  गई  चुनौतियों  पर  उच्चतम  न्यायालय  के  फैसले  का

 इन्तजार  क  ध  ~

 aaa,  कुषि  ate  वनों  के  भ्रस्तगत  भूमि

 10665,  art  श्रार०  एल०  कुरोल  :  क्या  aia
 at  शर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करंगे  कि  :

 देश  में  कुल  कितनी  भूमि  में  आबादी
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 कृषि  के  लिये  कितनी  भूमि  प्रयोग  में  लायी  ar  रही

 31  माच  1979  को  समाप्त  होने  वाले  गत  तीन  वर्षों  में  वनों  को  काट  कर  कुल
 कितनी  भूमि  को  कृषि  भूमि  बनाई  श्रोर

 इसी  अवधि  में  वन  भूमि  को  कृषि  भूमि  बनाने  पर  कुल  कितना  व्यय  हुआ  ?

 कुषि  site  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  fag  :  भूमि  संबन्धी  आंकड़े  नौ

 प्रकार  के  वर्गीकरण  के  श्रनुसार  एकत्र  किये  जाते  वाली  के  बारे  में  कोई

 पृथक  वर्गीकरण  नहीं  हे  ।  तथापि  एक  वर्गीकरण  उपयोग  के  grata  आने  वाले  क्षेत्रਂ

 सम्बन्धित  है  जिसमें  ag  सभी  भूमि  शामिल  है  जो  सड़कों  श्रौर  रेलों  की

 नहरों  तथा  कृषि  के  श्रतिरिक्त  अन्य  उपयोग  के  लिए  रखी  गयी है  ।  1975-76  की  स्थिति  के

 अनुसार  देश  की  लगमग  173.9  लाख  हैक्टार  भूमि  गेर  कृषि  उपयोग  के  अन्तर्गत  है  ।

 1975-76  तक  की  नवीनतम  उपलब्ध  जानकारी  के  श्रनुसार  कृषिगत  व

 मोजूदा  परती  का  क्षेत्र  1547.5  लाख  हैक्टार  है  ।

 कषि  विभाग  में  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  इन्हें  एकत्र  किया  जा  रहा  है  और  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 ऐसी  सूचना  इकट्ठी  करना  सम्भव  नही ंहै  क्योंकि  यह  परिवर्तन  पुणत  प्राइवेट

 लाभानुभोगियों  द्वारा  स्वयं  किया  जाता  है  ।

 मनसा  मंडी  में  टेलीफोनों  के  मोटर  लगाना

 10666.  श्री  बलवन्त  fag  रामूवालिया  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मनसा  मन्डी  (Tata)  के  प्रयोक्ताओं  ने  उस
 एक्सचेंज

 में  टेलीफोनों  के  मीटर

 लगाने  के  विरुद्ध  कोई  विरोध  प्रकट  किया

 क्या  प्रयोक्ताओं  के  मासिक  बिल  मीटर  लगाये  जाने  से  पहले  की  तुलना  में  दुगने  हो

 गए  हैं

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  से  सुचना  एकत्र
 को

 जा  रही  है  और  उसे  यथासमय  शीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 पदा  चिकित्सालयों  को  स्थापना

 10667.  श्री  दलपत  fag  परस्ते  :  क्या  कृषि  श्रौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  पशु  चिकित्सालयों  की  स्थापना  के  लिए  हाल  ही  में  कोई  निणंय  लिया  गया

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्यौरा  कया  भ्रोर
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 क्या  सरकार  ने  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया है  कि  किस

 राज्य  में  विभिन्‍न  रोगों  के  कारण  पशुओं  की  मृत्यु  दर  सबसे  अधिक  है  ?

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  सिह  :  मध्यावधि  योजना  तथा

 वार्षिक  योजना  तैयार  करने  के  लिए  पशुपालन  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल  ने  राज्य  सरकारों  तथा

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रस्तावों  की  जांच  करके  श्रन्य  बातों  के  साथ-साथ  नए  पशु  चिकित्सा  अस्पताल

 स्थापित  करने  की  सिफारिश  की  है  |

 ऐसी  संस्थाओं  की  wear  के  बारे  में  श्रन्तिम  निरांय  योजना  परिव्यय  को  अन्तित  रूप

 देने  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  लिया  जाएगा

 यद्यपि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  गया  तथापि  कृषि  विभाग  द्वारा

 तैय।र  की  गई  सुचना  के  श्रनुसार  छून  के  प्रमुख  रोगों  के  कारण  गोपशुओं  भंसे  भी  शामिल

 की  मृत्यु  की  अधिकतम  1978  के  दौरान  लाख  पशुजातियों  में  से  होने  वाली  मृत्यु

 के  रूप  संघ  राज्य  क्षेत्र  मिजोरम  में  और  उसके  बाद  कर्नाटक  राज्य  में  fears  की  गई  थी  ।

 दिल्‍ली  में  संसद  सदस्यों  के  टेलीफोनों  का  खराब  रहना

 10668.  प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  नई  दिल्‍ली  में  संसद  सदस्यों  के  घरों  पर ने

 ध्रनेक  टेलीफोन  खराब  रहते  जिससे  उन्हें  भारी  सुविधा  होती  भोर

 यदि  हां  तो  स्थिति  में  प्रभावी  ढंग  से  ott  अविलम्ब  असुधार  करने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  और  जी  संसद

 सदस्यों  के  घरों  के  नई  दिल्‍ली  के  टेलीफोन  खराब  नहीं  रहते  फिर  सरकार  द्वारा

 टेलीफोन  सेवा  को  श्रौर  सुचारु  रूप  से  चलाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए

 संसद  सदस्यों  सहित  टेलीफोन  उपमोक्तातं  के  टेलीफोन  के  दोषों  के (i)

 निवारण  के  लिए  सुधार  सेवा  रात  भर  रात्रि  10  बजे से  सुबह  6  बजे  तक

 व्यवस्था  की  गई  है  ।  इस  सेवा  का  टेलीफोन  नं०  343098  है  ।

 (ii)  ट्रक  at  विशेष  Sarat  के  एक्सचेंज  के  साथ-साथ  केन्द्रीय  तारघर  में  उनकी  ट्रक

 विशेष  सेवाओं  और  फोनोग्राम  सेवाझों  की  शिकायतें  सुनने  के  लिए  विशेष
 ५०

 टेलीफोन  उपलब्ध  कराए  गए
 हैं  ।  ये  टेलीफोन  स्टाफ  के  वरिष्ठ  सदस्यों  द्वारा

 परिचालित  किए  जाते  हैं  ।

 (iii)  उपरोक्त  सेवाग्रों  के  टेलीफोन  नम्बरों  के  साथ-साथ  अनुरक्षण  कार्यालय  के  आवासों

 शर  कार्यालयों  के  टेलीफोन  नम्बरों  के  छपे  सूचना  HTS  प्रत्येक  संसद  सदस्य  को

 दे  दिए  गए  हैं  ।

 में  डाक  न  बांटा  जाना

 10609.  Sto  पी०  जी०  MATH  नया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यट  सच  है  कि  कुछ  दिन  तक  pane
 MONT  at  बाद  के  कुछ  क्षेत्रों

 में  तथा  समूचे

 बाद  शह्र  में  डाक  नहीं  बांटी  गयी
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 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  तथा  इसके
 कारण  क्या

 mo
 डाकियों  की  विभिन्‍न  शिकायतें  तथा  मांगें  क्या  ALS

 उन  शिकायतों  को  तथा  मांगों  को  किस  प्रकार  टूर  किया  गया  तथा  पूरा  किया  गया

 र  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  वितरण  कर्मचारियों  की

 हडताल  के  कारण  जी०  पी०  श्रो०  नवरंगपुरा  मुख्य  डाकघर  श्र  नरनपुरा  विस्तार

 उप  डाकघर  द्वारा  29  श्रौर  30  1979  और  7,  9  तथा  10  अप्रैल  को  भी  डाक  का  वितरण

 नहीं  किया  गया  :

 (i)  यह  विवाद  एक  विद्यार्थी  को  मनोआडंर  के  भुगतान  के  प्रइन  पर  उसकी

 पहचान  में  कठिनाई  के  कारण  gar  ।  उनमें  से  एक  विद्यार्थी  ने  qrecaa  को

 धमकाया  श्रौर  उसके  साथ  दुव्यंहार  किया  |

 (i)  स्टाफ  यह  चाहता  कि  डाक  के  भार  का  ध्यान  बिना  ही  प्रत्येक

 alta  को  समान  दर  से  कुली  प्रभार  का  भुगतान  किया  जबकि  इस

 समय  8  feo  ग्रा०  के  पहले  स्लैब  के  लिए  Hat  प्रभार  नहीं  दिया  जाता है

 (i)  प्रत्येक  पोस्टमेन  हेतु  पुलिस  सुरक्षा  |

 (ii)  हमले  के  मामलों  की  विभाग  द्वारा  पुलिस  में  रिपोर्ट  दज  कराना  श्रौर  स्टाफ

 की  ओर  से  उसके  अगे  की  कायेवाही  करना  |

 (iti)  ढोई  डाक  के  भार  का  ध्यान  किए  बिना  कुली  प्रभार  का  भुगतान  जेसा  कि

 (ii)  में  दिया  गया

 (i)  विभाग  पहले  ही  एक  विशेष  मामले  की  रिपोर्ट  पुलिस  cea  में  कर  चुका

 था  पुलिस  afar  ने  आइ्वासन  दिया  था  कि  fag  विशेष  क्षेत्र  में

 मन  को  पुलिस  सुरक्षा  प्रदान  की  जाएगी  प्रत्येक  qecaa  को  पुलिस  सुरक्षा

 प्रदान  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 (ii)  संघ  की  इच्छा  पर  पोस्टमास्टर  जनरल  युजरात  द्वारा  अपने  अधिकार  क्षेत्र  के

 अधीन  सभी  यूनिटों  को  ऐसे  अनुदेश  जारी  कर  दिये  गये  हूँ कि  जब  कभी  मी

 सामान्य  व्यक्ति  शर  पोस्टमैन  के  बीच  हुए  कगड़े  के  मामले  की  खबर  मिले  तो

 समी  श्रावश्यक  सहायता  प्रदान  की  जाए  पी०  आर०  आई०/निरीक्षक

 डाकघर  इत्यादि  दवारा  कोर्ट  कार्यवाहियों  को  देखने  के  लिए  उपस्थित

 रह  कर
 क्ष  ब्घ

 Near  की  सहायता  की  जाये  ।

 (iii)  इसकी  मंजूरी  न  दी  जा  सकी  क्यों कि
 नियमों  में  ढोई  गई  डाक  का  बिना

 बजन  किये
 कुली

 प्रभार  भूगतान  |  रने  की  व्यवस्था  नहीं  हैं  ।

 ६15:



 लिखित  उत्तर  I4  1979

 ईस्ट  श्राफ  नई  दिल्‍ली  में  वाणिज्यिक  SAINT  समूह  में

 निर्माणगत  परिवर्तन

 10670.  श्री  के०  लकप्पा  :  क्या  निर्माण  शौर  श्रावास  तथा  पूति  ate  पुनर्वास  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ईस्ट  श्राफ  केलाश  समूदाय  केन्द्र  वाणिज्यिक  इमारत  समूह  में

 जमीन  के  कुछ  मालिकों  ने  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  मंजूर  नक्शों  का  उल्लंघन  करके

 खानों  का  निर्माण  किया  ate  इसपे  उनके  लिए  स्थायी  aa  का  aia  बन

 गया

 यदि  तो  दिल्‍ली  विक्रास  प्राधिकरण  के  क्षत्रीय  कमंचारी  निर्माण  की  अवस्था

 में  इसका  पता  कसे  नहीं  लगा  सके  श्रौर  क्या  इस  उल्लंघन  के  लिए  जभींन  के  मालिकों  को  कोई

 नोटिस  दिये  गये  यदि  तो  कब  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 इमारत  के  नक्शे  का  इस  प्रकार  जानबुझकर  किये  गये  उल्लंघन  के  लिए  क्या  दण्ड

 लगाया  गया  है  अथवा  लगाया  जाना  और

 इनके  नक्शों  को  किस  प्रकार  नियमित  किया  गया  है  और  इमारत  का  निर्माण  पूरा

 होने  का  प्रमाण-पत्र  किस  प्रकार  दिया  गया  है  ?

 निर्माण  ale  श्रावास  तथा  पूति  शौर  grate  मंत्रो  सिकन्दर  :  हां  ।

 दिल्‍ली
 विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  है  कि

 (1)  निर्माण  काय  के  निरीक्षण  करने  का  प्रइन  तभी  होता  है  जब  कमी  उसका  मालिक

 सफाई  उप-नियमों  में  भ्रपेक्षित  फार्म  तथा  में  श्रावेदन  करता  है  |

 (ii)  निर्माताघीन  इमारत  का  ga  निरीक्षण  तब  किया  जाता  जब  उसका  मालिक

 उसको  तैयार  घोषित  करता  है  |

 (1)  श्रनुमोदित  नक्शों  का  उल्लंघन  हुए  निचले  फर्श  का  विस्तार  जसी

 असमानताओं  को  उनके  मालिकों  और  कैलाश  समाज  सदन  के  AAT  में  मी  उनके

 ध्यान  में  लाया  गया  है  ।

 an cba nl  से  झधघिक  विस्तार  को मवन  उप-नियमों  के  अनुसार  निचले  Gar  का  अनुमेय

 ठीक  पड़ेगा  :

 इन  मामलों  में  ना  तो  नक्शों  को  नियमित  किया  गया  है  भर  ना  ही  काय  समापन

 प्रमाण-पत्र  जारी  किया  गया  हैं  ।

 राष्ट्रीय  भू-सर्वेक्षण  श्रौर  भू-उपयोग  झालोचना  ब्यूरों  में  LN ATU  तीन

 भोर  चार  के  कमंचारियों  को  नियुक्ति

 10671.  श्री  के०  लकप्पा  :  क्या  कृषि  Rit  सिचाई  मन्त्री
 यह  बताने

 की  कृपा  करेंगें ४.

 कि

 क्या  राष्ट्रीय  भू-सर्वेक्षण  alt  भू-उपयोग  भायोजना  ब्यूरों में  हाल  ही  के  वर्षों  में
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 की

 स्थानीय  रोजगार  कार्यालय  से  args  fa  ये  बिना  श्रेणी  तीन  iz  चार  के  रियों  की

 नियुक्ति  at  गई

 यदि  तो  वर्ष  1978  और  1979  में  इन  श्र  णियों  में  कितने  व्यक्तियों  की

 नियुक्तियां  की  गई  और  इनमें  के  कितने  व्यक्तियों
 की

 उनकी  नियमित  नियुक्ति  से  पूर्वे  कुल  समय

 के  लिए  नेमित्तिक  श्रमिकों  के  रूप  में  नियुक्ति  की  गई  ate

 रोजगार  कार्यालयों  की  उपेक्षा  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 कवि  ale  सिचाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (att  भानु  प्रताप  fag)  से  co fg

 श्रपेक्षित  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  श्रौर  जब  भी  संभव  यह  लोक  सभा  के  पटल

 प्रस्तृत  कर  दी  जायेगी

 सरकार  द्वारा  को  गई  arial  के  बारे  में  उच्च  डाक्ति  प्राप्त

 समिति  द्वारा  पुनरोक्षण

 10672,  श्री  विजय  कुमार  एन०  पाटिल  क्या  निर्माण  श्र  श्रावात  तथा  पति  श्रौर

 पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (¥)  क्या  सरकार  द्वारा  की  गई  खरीदों  का  पुनरीक्षण  करने  के  लिए  एक  उच्च  शक्ति

 प्राप्त  समिति  गठित  की  गई  थी

 यदि  तो  समिति  ने  किस  तारीख  को  ग्रपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  ate  say

 महत्व  पूर्ण  तथा  सिफारिशें  कया  श्रौर

 अनेक  सिफारिशों  के  बारे  में  सिफारिश  वार  की  गई  कायंवाही  क  ब्यौरा

 निर्माण  शौर  श्रावास  तथा  पूर्ति  श्रौर  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर
 :  जी  ari

 उच्च  afar  प्राप्त  समिति  में  केन्द्रीय  कय  संगठन  से  सम्बन्धित  अपनी  रिपोट  का

 पहला  माग  197  में  प्रस्तुत  किया  था  ।  सिफारिशों  का  सारांश  विवरण  के  रूप  में  इसके

 साथ  संलग्न  है  ।  समिति ने  अपने  रिपोर्ट  के  भाग  2  और  3  को  भी  ग्रन्तिम  रूप  दे  दिया  है  जो  कि

 केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों  ate  सरकारी क्षेत्रों  क ेउपक्रमों  में  क्रय  से  सम्बन्धित  अपनाई
 गई  नीति  के  सम्बन्ध  में  किया  है  ।  भाशा  है  कि  बे  शीघ्र  ही  vega  कर  दो  जायेगी  ।

 रिपोर्ट  के  भाग  1  में  सिफारिशों  की  स्वीकृति  के  बारे  में  स्थिति  निम्न  प्रकार

 (1)  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  सिफारिदों

 1  2  3  3  (7),  4  (

 8,  9  9  9  9  10  (*)  10  (a),  11,  12,  14,  16

 17,  18,  19  19  19  19  19  19  (3)
 21  24,  27,  28  28  29,  31  33,  34  34

 35,  36  36  38  (a) ),
 38  (3)  38  38(%),  38

 Al  fort  fer 39  39  (7)  40  ),  42,  44  और  45
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 सरकार  द्वारा  सिफारिदों  aie  म योग्य न  हीं  पाई  गई  :---

 21,  25,  26  भर  30  भौर  38  ~ i)

 a)

 र

 जिन  पर  विभिनन  स्तरों  पर  जांच  की  जा  रही  है

 2  6  7,  13,  15,  19  20,  21,  (a)  21,  (7)

 23,  31  (axa)  8.0  32  37,  38  38  38  (7)

 39  (@)  (0  (aaa),  41  और  43

 [aearaa  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4474/79]

 नई  दिल्‍लो  में  झनधिकृत  कालोनियों  में  पोने  के  पानी  at  व्यवस्था

 10673,  श्री  राजेन्द्र  कुमार  TAT  क्या  निर्माण  att  श्वावास  तथा  पुति  श्रौर  पुनर्वात

 त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  में  अनधिकृत  कालोनियों  के  ने  पीने  के  पानी  तथा  नालियों

 की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कई  बार  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  और  दिये हैं  परन्तु

 अनधिकृत  कालोनियों  में  पीने  के  पपनी  की  सुविधायें  उपलब्ध  नहीं  कराई  गई  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  वर्ष  1979-80  में  अनधिकृत  कालोनियों  में  पीने  के  पानी

 की  सप्लाई  की  व्यवस्था  करेगी  श्रौर  यदि  तो  इसके  क्या  क्रारण  हैं
 ?

 निर्माण  श्रौर  श्रावास  तथा  पुति  श्रौर  पुनर्वास  मन्त्री  (ett  सिकन्दर
 :  तथा

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 बन  सम्पदा  को  घटना

 10674.  at  राजेन्द्र  कुमार  क्या  pig  alt  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  देश  में  वन  सम्पदा  निरन्तर  घटती  ज्ञा  रही  है  ate  यदि  तो  क्या  सरकार

 वन  नम्पदा  के  घटने  की  प्रक्रिया  को  रोकने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  तेयार  कर  रही  और

 ay  1979-80  के  दौरान  महोत्सव  पर  सरकार  का  विचार  कितनी  राशि

 qt करने का

 कुषि  श्रौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  aa  में  लगमग  92-3

 प्रतिशत  वन  भूमि  की  व्यवस्था  नियम्ति  कार्यकारी  योजनाओं  में  निहित  निर्देशों  के  भ्रनुसार  राज्य

 वन  विभागों  द्वारा  की  जाती  gl  वन  भूमियों  पर  जेविक  दबाव  में  वद्धि  होने  के  कारण  राज्य

 वन  विभागों  के  नियन्त्रण  से  बाहर  वाले  क्षेत्रों  में  वृक्षों  की  बड़े  पैमाने  पर  अवैधानिक  कटाई  की

 गई  है  इसके  अलावा  गत  25  वर्षों  के  दौरान  लगभग  42  लाख  हैक्टार  वन  भुमि  को  विभिन्‍न

 प्रकार  के  अल्प  वेकल्पिक  प्रयोगों  में  लाया  गया  हैं  ।

 देश  की  वन  सम्पदा  में  बृद्धि  करने  के  seer  से  विकासयोज़नाओं  के  तहत  आने  वाले

 रोपण  कार्यक्रमों क्रमों  का  मुख्य  उद्देश्य  केन्द्रीय  प्रायोजित  तथा  राज्य  क्षेत्रों में  भ्  नाम  तथा  अन्य  प्रकार  के
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 पुनर्जनन  कार्यों  के  जरिए  बेकार  पंचायत  की  भूमियों  तथा  sae  बनों  वा  ले  क्षेत्रों  में

 रोपण  तथा  पुनरोपण  करना  है  ।

 area  सरकार  महोत्सवਂ  पर  कोई  खर्च  नहीं  कर  रही  है  ।

 संग्रहालय  विकास  योजना

 10675.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  द्वारा  देश  के  विभिन्‍न  भागों  के  लिए  तैयार  को  गई  संग्रहालय

 विकास  योजनाश्रों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 समाज  कल्याण  Sale  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  संस्कृति  विभाग

 द्वारा  संचालित  अन्य  संग्रहालयों  के  पुनर्गठन  श्रौर  विकास  के  लिए  वित्तीय  सहायता  को  योजना

 के  TeaATT  भवनों  के  भवनों  के  मामूली  विस्तार  और  कला  वस्तुओं  और/श्रथवा

 पारापार  चित्रदर्शियों  स्कोप )  TASS  वातानुकूलन  सयन्त्रों  की

 खरीद  तथा  प्रकाशनों  और  संग्रहालयों  प्रयोगशालाओ्रों  पुस्तकालयों  के  विकास  के  लिए

 निज्ञी  तथा  HT-ATHTL  संप्रह्वालपों  को  सहाय  दिये  जाते  हैं  ।

 महाराष्ट्र  में  करनाला  में  पक्षी  विहार  को  स्थिति

 10676.  डा०  बस्त  कुमार  पंडित  :  कया  काष  ate  faarg  मस्त्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह्  सच  है  कि  EH (THVT  के  विदेशी  qa,  प्रकृतिवादी  ate  प्रसिद्ध  जंगली

 जीव  फ़ोटोग्राफर  श्री  डोनातट  स्मिथ  ने  महाराष्ट्र  में  में  पक्षी  विहार  की  दयनीय  स्थिति

 की  समाचार  पत्रों  में  झालोचना  की

 क्या  मद्दाराष्ट्र  सरकार  ने  इस  पर्यटन  स्थल  के  सुधार  और  रखरखाव  के  लिए

 केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  योजना  प्रस्तुत  की  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पक्षो  विह्वार  प्रारम्मिक  alaaaHarat  पर  विचार

 किया  है  और  यदि  तो  इसका  पर्यटन  स्थल  के  रूप  में  विकास  करने  श्रौर  इसकी  स्थिति  में

 सुघार  करने  के  लिए  सरकार  का  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 aia  ate  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  सरकार  को  इस  प्रकार

 के  समाचार  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 जी  नहीं  ।

 sat  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  प्रइन  ही  नहीं  होता

 उबरकों  का  उत्पादन  एवं  उनको  मांग

 10677,  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  कृषि  site  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 उ
 ew  पितर देश  में  काबंनिक  और  अ  उबेरकों  की  कुल  उत्पादन  क्षमता  कितनी

 155



 लिंख़ित  उत्तर  14  1979

 वर्ष  1979  और  1980  में  उपरोक्त  प्रत्येक  किस्म  के  उबेरकों  की  मांग  कितनी

 ale

 कम्पोस्ट  आदि  के  देश  में  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  सरकार  ने  क्या

 कार्यवाही  की  है  ?

 घ्मौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  मोटे  ATA  नों

 के  अनुसार  देश  में  6600  लाख  मीटरी  टन  काबेनिक  कम्पोस्ट  का  उत्पादन  करने  की  क्षमता  है  ।

 43  लाख  मीटरी  टन  पोषाहार  अकार्बनिक  उर्वरकों  के  उत्पादन  की  अधिष्ठापित  क्षमता

 मौजूद है
 ।

 कार्बनिक  कम्पोस्ट  श्रपने  ही  उपयोग  के  लिए  स्वयं  तैयार  किया  जाता

 eq  में  पैदा  किए  जाने  वाले  कुल  कम्पोस्ट  के  कंबल  एक  हिस्से  का  ही  विपणन  किया  जाता

 सरकार  शहरी  तथा  ग्रामीण  व्यथे  पदार्थों  से  कार्बनिक  कम्पोस्ट  बनाने  की  दिशा  में

 fas  प्रोत्साहन  दे  रही  किन्तु  काबेनिक  की  मांग  के  ऐसे  कोई  अनुमान  उपलब्ध

 नहीं  है
 ।

 वर्ष  1979-80  तथा  1980-81  के  लिए  श्रकाबंनिक  उवंरकों  की  झ्रनुमानित  मांग  क्रम

 561  तथा  63°00  लाख  मीटरी  टन  है  ।

 सरकार  ने  कार्बनिक  तथा  अकाबेनिक  उवंरकों  के  देशी  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के

 लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  हैं

 कार्बनिक  उवरक

 गत  कुछ  वर्षों  से  स्थानीय  खाद  सम्बन्धी  संसधनों  के  विकास  की  एक  समेक्षि  त  योजना  चल

 रही  है  |  इसके  शन्तगंत  यांत्रिक  कम्पोस्ट  संयंत्रों  की  स्थापना  जब  गैस  संयंत्रों  को

 पित  मलजल  उपयोग  को  कार्यान्वित  करना  प्रदशन-एवं-प्रशिक्षण  1  ed atl  at  आयोजित

 ग्राम  पंचायतों/स्थानीय  निकायों  को  पुरस्कार  प्रदान  भूमिहीन  श्रमिकों  द्वारा

 कम्पोस्ट  हरी  खाद  के  बीजों  की  रियायती  दर  पर  बिक्री  आदि  ।

 WHAT  ह. अ उबरक  :

 देश  में  उपलब्ध  संसाधनों  के  अनुसार  अनेक  TI  उब रक्  संयंत्र  स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 THAT  श्रौर  दुधारू  पदात्रों  के  संरक्षण  सम्बंधी  कानन  का  क्रियान्वयन

 10678.  श्री  सी ०  के ०  चंद्रप्पन  क्या  ate  श्र  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 ऐसे  कौन-कौन  से  राज्य  हैं  जिन्होंने  अरब  तक  और  श्रन्य  दुधारु  कुओं  के

 संरक्षण  के  बारे  में  कानून  श्रपनाय ेहैं
 और  ऐसे  प्रत्येक  कानून  की  मुख्य  बाते  क्या

 क्या  जिन  राज्यों  में  इस  प्रशन  के  भाग  में  उल्लिखित  कानून  वे  उन  कानू नों

 के  क्रियान्वयन  के  लिये  पर्याप्त  उपाय  कर  रहे  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?
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 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  fag  :  जानकारी  एकत्र  की  जा

 रही  है प्रौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 तथा  मिन्‍न-भिन्‍न  राज्य  विधान  मण्डलों  द्वारा  बनाए  गए  कानूनों  का  faat-

 न्वयन  करना  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  कार्य-क्षेत्र  के  अन्तगंत  अता  है  ।

 गोवध  सम्बंधी  संकल्प

 10679.  श्रो  सी ०  के ०  चंद्रप्पन  :  क्या  कुषि  श्रौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  गोवध  की  समस्या  के  बारे  में  12  1979  को  लोक  सभा  में  पारित  te

 सरकारी  सदस्य  के  संकल्प  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  कराने  के  लिए  सरकार  ने  कोई

 वाही  की

 यदि  तो  क्या  कायंवाही  की  गई  है  शौर  उसके  क्या  परिणाम  शभ्रीर

 राज्यों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ate  श्रौर  सिचाई  मंत्रो  सुरजोत  सिह  ate  बछड़ों

 तथा  अन्य  दुधार  और  भारवाही  पदुग्रों  के  वच  निषेघ  के  विषय  को  संविधान  की  सातवीं  अ्रनुसुची

 की  समवर्ती  सूची  में  शामिल  करने  के  लिए  संविधान  में  संद्योधन  करने  के  लिए  संसद  में  एक

 बिल  पेश  करने  के  लिए  झ्रावइ्यक  कयंवाही  की  जा  रही  है  |

 फिलहाल  set  ही  नही  होता  ।

 राज्यों  में

 10680  श्री  सी
 ०

 के  चन्द्रप्पन
 :

 क्या  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मन्त्री  राज्यों

 में  मद्यनिषेघ  के  बारे  में  26  और  2  1979  के  श्रतारांकित  प्रश्न  क्रमशः

 942  और  5638  के  उत्तरों  के  सम्बन्ध  में  यह  aaa  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन  राज्यों  में  किसी  att  लोगों  को  wafagy  से  अथवा

 छूट  प्राप्त  है  we  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 किन  वर्गों  के  लोगों  को  शराब  खरीदने  के  लिये
 विशेष  लाइसेंस  दिये  जाते  हैं  ?

 fatart,  समाज  कल्याण  तथा  संस्कति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धन्ना  fag  :

 और  सरकार  द्वारा  मद्यनिषेघ  को  लागू  करने  क॑  लिए  बनाए  गए  दिशानिदेशों  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  वर्गों  के  लोगों  के  लिए  परमिट  पद्धति  की  व्यवस्था  की  गई  है

 डाक्टरी  चिकित्सा  लेने  वाले

 विदेशी

 QIVART TH  मामलों  में  के  रूप  में

 विशेषाधिकार  वाले  जसे  के  राज्यों  के  डिप्लोमेटिक

 राजदूत
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 एएस

 यहां  रहने  वाले  विदेशी

 (@)  पयटक

 आदिवासी  क्षेत्र  जहां  martial  पर  शराब  पीना  संस्कृति  का  एक  भाग  है  ।

 राज्य  सरकारें  इन  वर्गों  के  व्यक्तियों  को  कानून  के  प्रघीन  नियम  बना  कर  लाइसेंस  देने

 में  सक्षम है  ।

 श्रायु  वग  के  बच्चों  का  नामांकन

 10681.  श्री  सरत  कार
 :

 क्या  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  1982-83  तक  6-14  आयु  वर्ग  के  90  प्रतिशत  बच्चों  के

 स्कूलों  में  दाखिले  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  छठी  योजना  में  90  लरोड़  रु०  का  उपबन्ध

 किया  गया

 Far  सरकार  ने  उन  राज्यों  के  बारे  में  कोई  सर्वक्षण  किया  है  जो  इस  सम्बन्घ  में

 पीछें  रह  गये  हैं  और  जिनमें  75  प्रतिशत  बच्चे  स्कूलों  में  दाखिल  नहीं  भौर

 यदि  तो  ऐसे  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं
 ?

 समाज  कल्याण  wie  संस्कृति  मंत्री  (T°  प्रताप  चन्द्र  हां  ।

 योजना  आयोग  ने  1978-83  योजना  के  अन्तगंत  शिक्षा  कार्यक्रम  के  लिए  900  करोड़

 रु०  ग्राबंटित  किए  हैं  |

 श्रौर  जी  नहीं  ।  विशेष  तौर  पर  आठ  राज्यों  के  आन्घ्र

 जम्मू  व  मध्य  उत्तर  प्रदेश  अर  पश्चिम  के  सम्बन्ध

 में  नहीं  जिनमें  कुल  मिलाकर  ग़र  दाखिल  बच्चों  का  74  प्रतिद्यत  है  परन्तु  प्राथमिक  शिक्षा  के

 बस्तपरक  कार्यक्रमों  को  तेयार  करन  के  लिए  अत्यन्त  अद्यतन  आंकड़े  एकत्र  करने  हेत
 30  सितम्बर

 1978  को  एक  संदर्भ  तिथि  के  रूप  में  रखते  हुए  चोथे  ata  सर्वेक्षण  शुरू  कर  दिया

 गया  है  |

 उडीसा  के  ग्रामीण  क्षत्रों  में  पेय  जल  की  व्यवस्था

 10682,  श्रीं  सरत  कार  :  क्या  निर्माण  ate  ara  तथा  gia  श्रौर  पुनर्वास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उड़ीसा  राज्य  में  उन  atat  की  जिलावार  संख्या  कितनी  है  जहां

 1979  तक  पेय  जल  की  व्यवस्था  उपलब्ध  नहीं  थी  ?

 निर्माण  site  श्रावास  तथा  पूर्ति  TIT  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :  सूचना  एकत्र  की

 रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 भारतीय  प्रौद्योगिकों  नई  दिल्‍ली  में  का  श्राविष्कार

 10683.  डा०  पी०  ato  पेरियासामी  क्या  frat  समाज  कल्याण  ate  aaa  मन्त्री

 ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  भारतीय  प्रौद्योगिकी  aea (a,  नई  दिल्‍ली  ने  नामक  एक  नई  इंधन

 का  झ्राविष्कार  किया  है  जो  सभी  प्रकार  की  मोटरगाड़ियों  उनके  इंजनों  में  कोई  फेर-बदल

 किये  इस्तेमाल  किया  जा  सकता  शौर

 उसके  वाणिज्यिक  उपयोग  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 frat,  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  दहन  इंजनों  में

 एथोनोल  गेसोलीन  ब्लेड  के  उपयोग  से  संबन्धित  कार्य  दिल्‍ली  स्थित  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान

 में  चल  रहा  है  इस  कार्य  के  ्राधार  पर  ब्लेंड  विकसित  किया  गया  है  ।  संस्थान  ने

 आगे  सूचित  किया  है  कि  विद्यमान  मोटरों  में  किसी  बड़े  फेर-बदल  परिवर्तन  के  बिना  इस  ब्लेड

 का  उपयोग  किया  जा  सकता

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही है  तथा  समापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 मंत्रालय  में  हिन्दी  alernret  शोर  हिन्दी  श्रनुवादक  के  पद

 10684,  श्री  राम  चरण  :  क्या  श्र  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  में  और  उनके  सम्बद्ध  तथा  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  हिन्दी

 हिन्दी  अनुवादक  ग्रेड  1  att  2  के  कितने  पद  हैं  ;

 उनमें  से  कितने  पद  अनुसूचित  जातियों  श्रौर  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों

 के  लिए  आरक्षित  हैं  और  इन  श्रेणियों  के  कितने  कमंचारी  वहां  काम  कर  रहे  हैं  ;

 यदि  अ्रनुसूचित  जातियों  और  श्रनुसूचित  जनजातियों  कोई  कमंचारी  वहां  काम

 नहीं  कर  रहा  तो  इसके  कया  कारा  भ्रौर

 क्या  आ्रारक्षण  के  श्रादेश  वहां  लागू  होते  ate  यदि  तो  क्यों  नहीं  ?

 afa  श्रौर  सिचाई  मन्त्री  (att  सुरजीत  सिह  बर  :  से  जानकारी  एकत्र

 को  जा  रही  है  श्रौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ॥

 व्यवसायरत  कला  समूहों  को  वित्तोय  सहायता  दिया  जाना

 10685,  श्री  जी०  क्या  fatatt,  समाज  कत्याण  शीर  संस्कति  मन्त्री  यह

 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  कुछ  व्पवतायरत  HAT  समूहों  को  भ्रपने  कलाकारों  के

 रखाव
 के  लिए  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वित्तीय  सहायता  नह्दीं  दी  गई

 यदि  तो  ऐसे  संगठनों  के  नाम  क्या  हैं  श्रौर  वित्तीय  सहायता  न  दिये  जाने  के  क्या

 कारण

 क्या  उन्हें  वार्षिक  वित्तीय  सद्टायता  देने  का  भी  सरकार  का  विचार  और

 (a)  यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  नीति  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  तथा

 प्रत्येक  वर्ष  संस्कृति  विभाग  तथा  संगीत  नाटक  श्रकादमी  को  व्यवसायरत  कला  समूहों  से  बड़ी

 संख्या  में  आवेदन-पत्र  प्राप्त  होते  हैं  Vv
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 लि  लकलक

 इन  आवेदन-पत्रों  पर  या  तो  संस्कृति  विभाग  या  संगीत  न  टक  अकादमी  की  अ्रनेक

 नाओं  के  श्रश्तगंत  विचार  किया  जाता  है  ,  इनमें  से  कुछ  समूहों  को  एक  विशेषज्ञ  अनुदान  समिति

 की  सिफारझि  पर  श्रनुदान  दिए  जाते  हैं  ।

 उन  संस्थाओं  के  सम्बध  में  जिन्हें  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भ्रनुदान  स्वीकृत  नही  किए

 जा  सके  सूचना  संकलित  करने  के  लिए  जितना  काम  करना  पड़ेगा  वह  लगने  वाले  श्रम  के  अनुरूप

 नहीं  होगा  ।

 तथा  जिन्हें  किसी  विशेष  वर्ष  में  अनुदान  नहीं  मिला  वर्ष  में  पुनः

 waa  पत्र  दे  सकते  हैं  ।

 फास्फेट  ज उबंरकों  की  पर  राज  सहायता  का  दुरुपयोग

 10686,  sito  जी
 ०  वाई०  कृष्णन  :  क्या  कुषि  ake  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1977-78  के  दौरान  कुछ  राज्यों  में  फास्फेट  रकों  की  बिक्री  के  बारे  में

 राजसहायता  के  दुरविनियोग  ग्रौर  दुरुपयोग  के  मामलों  के  बारे  में  सरकार  को  शिकायतें  प्राप्त

 हुई

 क्या  राजसहायता  के  लाभ  को  सेल्समैन  प्रौर  सहका  रिता  म्रधिका  रियों  आदि  ने  बांट

 लिया  था  ;  और

 यदि  तो  भविष्य  में  ऐसे  कदाचारों  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रही  है  ?

 कृषि  att  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  से  भारत  सरकार

 विभिन्‍न  उवेरक  पोषाहारों  का  अधिक  संतुलित  प्रयोग  सुनिश्चित  कप्ने  तथा  फास्फेटपूरक  उबं  रकों

 की  खपत  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  फास्फेटपूरक  उवंरकों  पर  देशी  विनिर्माताओं  को  रुप  से

 सहायता  दे  रही  है  ।  सहकारी  कर्मचारियों  श्रादि  द्वारा  इस  राजसद्दायता  के  गबन  और

 दुरुपयोग  का  प्रइन  ही  नहीं  हप्ता  और  ऐसी  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 he  पंजाब  हरियाणा  ale  कुछ  राज्य  सरकारों  नें  भी  श्रपने  add  राज्यों  में

 फास्फेटपूरक  उवंरकों  की  बिक्री  पर  राजसहायता  का  भुगतान  किया  था  ।  इस  मंत्रालय  में

 उपलब्ध  सूचना  के  TAT  विभिन्‍न  राज्यों  में  इस  राजसहायता  के  गबन  शौर  दुरुपयोग  की  स्थिति

 निम्नलिखित  है

 (1)  पंजाब

 पंजाब  सरकार  को  कुछ  मामलों  की  सूचना  मिली  थी  ।  राज्य  सरकार  ने  पहली  दृष्टि  से

 प्रपराधी  पाए  गए  व्यक्तियों  के  खिलाफ  मामले  दर्ज  कर  लिए  और  मामले  की  जांच  करने  के

 लिए  एक  समिति  मी  स्थापित  की  है  ।  राज्य  सरकार  ने  सम्बन्धित  ararteat  को  निर्देश  भी

 जागी  कर  दिये  हैं  कि  वे  व्यक्तिगत  रूप  से  यह  सुनिदिन  करें  कि  उर्वरकों  पर  ही  जाने  वाली

 सहायता  का  समुचित  रूप  से  उपयोग  किया  जाता  है  वह  यथा थें  किसानों  को  ही  दी

 जाती है  ।
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 (2)  हरियाणा

 अभी  तक  राज्य  सरकार  को  एक  मामले  की  सूखना  मिली  है  इस  मामले  की  जांच-पड़ताल

 की  जा  रही

 झौद्योगिक  श्रावास  योजना  के  श्रन्तगंत  सेवा  निवृत्त  व्यक्तियों

 को  मकानों  को  Mlacat

 10687,  भी  दलपत  सिंह  परस्ते  :  क्या  निर्माण  ate  mata  तथा  पूर्ति  ate  पुनर्वास  मंत्री

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  औद्योगिक्र  प्रावास  योजना  के  अन्तर्गत  श्रमिकों  से  80  प्रतिशत  लागत  मूल्य  की

 वसूली  करके  सेवा  fasta  के  समय  उन्हें  मकानों  का  आबंटन  करने  के  बारे  में  सरकार  ने

 निरंय  किया  श्रौर

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 निर्माण  site  श्रावास  तथा  पूर्ति  श्र  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  .  तथा

 श्रौद्योगिक  कमंचा  रियों
 तथा  समाज  के  आर्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  की  एकीकत  सहायता

 प्राप्त  अ्वास  योजना  के  अन्तगंत  भौद्योगिक  कमेंचा  रियों  के  लिए  '  मकान  निम्नलिखित  अभिकरणों

 द्वारा  बनाये  जाते  हैं  ——

 (1)  राज्य  सांविधिक  आवास  बोर्डों  ale  स्थानीय

 (2)  और

 (3)  प्रौद्योगिक  कर्मचारियों  की  पंजीकृत  सहकारी  समितियां  |

 राज्य  सरकारों  और  उनके  नामित  को  उनके  द्वारा  बनाए  गए  मकानों  को

 मौजूदा  दखलकारों  को  बेचने  की  अनुमति  देने  के  लिए  1978  में  एक  निराय  लिया  गया

 था  |  दूसरा  निणंय  1979  में  लिया  गया  था  ।  जिसमें  सहकारी  समितियों  श्रौर  नियोक्ताओं

 को  जो  मोजूदा  दखलकारों  को  मकान  बेचने  के  इच्छुक  हैं  अनुमति  दी  गई  ये  दोनों  निरांय  राज्य

 सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  भेज  दिए  गए  देय  मुल्य  वास्तविक  लागत  का  80  प्रतिशत  होगा

 श्र  किराया  खरीद  सुविधाएं  उपलब्ध  होगी  ।  सहकारी  समितियों  द्वारा  निमित  मकानों  के  मामले

 सदस्यों  द्वारा  अदा  की  गई  10  प्रतिशत  लागत  को  भी  बिक्री  मूल्य  से  निकाल  दिया  जाएगा  |

 इन  रियायतों  के  अन्तर्गत  टेनामेंट  बेचने  से  दखलकार  को  सभी  किराया  बकाया  और  aq

 देयों  का  भुगतान  करना  होगा  ।  उसे  खरीद  की  तारीख  से  10  वर्षों  के  भीतर  टेनामैंट  दुबारा  बेचने

 की  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  |

 डेरो  विकास  के  लिए  विदेशी  सहायता

 10688.  श्री  सौगत  राय  :  कया  alee  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क ेपे  लिए  तकनीकी  सहायता क्या  पांच  से  श्रधिक  देशों  ने  rae  देशों  में  डेरी  विकास

 प्राप्त  करने  हेतु  अनुरोध  किया

 यदि  तो  क्या  श्रापरेशन  योजना  के  लिए  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  आदि

 से  लगमग  20  विशेषज्ञों  की  सेवा  प्राप्त  करना  राष्ट्रीय  हित  में
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 कि  राष्ट्रीय क्या  सरकार  यहू  बात  सुनिदिचित  कराने  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाएगी

 डरी  विकास  बोड/भारतीय  डेरी  निगम  के  पास  किसी  मी  विक्षेषज्ञ  के  लिए  जो  देश  में  पांच  वर्ष  से

 अधिक  रह  चुका  सरकार  की  सामान्य  नीति  के  ax  कार्यावधि  नहीं  बढ़ाई

 श्रौर

 क्या  इस  नीति  और  राष्ट्रीय  स्वाभिमान  wc  सुरक्षा  के  अनुसार  सरकार  यह  बात

 सुनिद्चिचत  कराएगी  कि  आनन्द  में  10  वर्ष  से  ठहरे  हुए  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  के  विदोषज्ञों  के

 लिए  भौर  जो  वर्ष  1962  से  आगे  विशेषतया  कार्यों  के  बारे  में  प्रेस  समाचारों  के  में

 27  1979)  संदेहास्पद  स्थित  में  रहे  हैं  भ्रौर  कोई  समय  सीमा  नहीं  बढ़ाई  जाएगी  ?

 wife  site  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  बरनाला )
 :  से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 शभ्रापरेशन  फ्लड  तथा  सहकारी  डेरी  पद्धति  के  अन्तगंत  aw  द्वारा  प्राप्त

 सफलता  को  देखते  हुए  श्रनेक  देशों  में  अपनी  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए  इसी  प्रकार  की

 योजनाएं  श्रारम्भ  करने  के  लिए  भारत  से  सहायता  मांगी  है  ।

 श्रापरेशन  को  प्रभावी  रूप  से  क्रियान्वित  करने  के  लिए  इस  परियोजना  में

 कृषक  wal  के  लिए  कम्प्यूटर  के  डेरी  डिजाइन

 निर्यारंग  आदि  के  संदर्भ  में  डेरी  संयत्र  प्रबन्ध  के  क्षेत्र  में  अन्तर्राष्ट्रीय  विशेषज्ञों  का  चयनात्मक

 एवं  न्यूनतम  उपयोग  के  लिए  प्रावधान  रखा  गया  ऐसे  विशेषज्ञों  के  न्यूनतम  उपयोग  को

 नियंत्रित  करने  के  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भी  काय  किए  जा  रहे  हैं कि

 ग्रन्त  राष्ट्रीय  ढंग  से  मर्ती  किए  गए  विशेषज्ञों  के  साथ  काफी  स्वदेशी  विशेषज्ञता  का  मी

 साथ-ही-साथ  विकास  हो  सके  ।  डेरी  के  क्षेत्र  में  हमसे  कम  विकसित  देशों  को  तकनीकी  विशेषज्ञता

 देने  तथा  हमसे  अधिक  विकसित  देशों  से  परामर्श  लेने  सहायता  देने  के  सम्बन्ध

 में  भारत  में  किसी  प्रकार  का  विवाद  नहीं  है  ।  निरन्तर  Wada  को  सुनिश्चित  करने  की

 ऑ्रावइ्यकता  है  ।

 जी  नहीं  ।  कुछ  विशेष  मामलों  में  जहां  सरकार  को  पूरा  विश्वास  हो  कुछ  ऐसे  विदेशी

 विशेषज्ञों  को  देश  में  रहने  दिया  जाता  है  जिन्हें  उन  परिस्थितियों  का  पूर्ण  ज्ञान  हो  जाता  है  ।

 जिनके  श्रन्तगेंत  भारत  में  डेरी  उद्योग  प्रगति  कर  सकता  है  ।

 नीति  इस  प्रकार  की  है  कि  सभी  विदेशी  विशेषज्ञों  के  प्रतिस्थानी  होने  चाहिए  ताकि

 उनकी  दक्षता  का  विभिन्‍न  स्थानों  पर  उपयोग  सरकार  की  नीति  यह  है  कि  जहां

 maa  हो  कम-से-कम  विशेषज्ञ  रोके  जाएं  तथा  उन  विशेषज्ञों  को  जाने  दिया  जाए  जिनकी  सेवा

 की  महत्वपूर्ण  अवधि  समाप्त  हो  गई  हो  ।  आनन्द  के  लिए  खाद्य  एवं  कृषि  संगठन  में  केवल

 एक  ही  विशेषज्ञ  की  स्वीकृति  दी  गई  है  ।  वह  खाद्य  एवं  कृषि  संगठन  के  दल  के  अध्यक्ष  हैं  तथा

 उनका  नाम  श्री  माईकल  हाल्से  है  ।  सरकार  का  विचार  है  कि  उनकी  सेवाएं  श्रघिक  समय  के  लिए

 जरूरी  हैं  तथा  सरकार  समाचार  पत्र  ब्लिज  27  1979)  में  दिए  गए

 विचारों  से  सहमत  नहीं है
 झापरेशन  फ्लड  के  अन्तगंत  आनन्द  में  खाद्य  एवं  कृषि  संगठन  के  सभी
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 बिदेशी  विशेषज्ञों  के  कार्यकलापों  के  समन्वय  आदिक  के  लिए  प्रशासनिक  दृष्टि  से  दल  के  लिए

 एक  की  आवइय  कता  है  ।  विदेशी  विशेषज्ञों  की
 के लिए  एक  अध्यक्ष  की

 झावश्यकता  होती  दै  जो  यह  सुनिश्चित  करता  है  कि  क्या  विदेशी  विशेषज्ञों  का  परियोजना  के

 उद्देश्यों  को  पूरा  करने  के  लिए  उचित  ढंग  से  उपयोग  किया  जा  रहा  सरकार  विचार है

 कि  मारतीय  डेरी  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  श्र  हाल्से  अपनी  ज्ञान  की  दृष्टि से

 दल  के  नेता  के  रूप  में  उपयुक्त  हैं  ।  विशेषकर  आपरेशन  फ्लड  के  सिद्धान्तों  एवं  उद्देश्यों  के  बारे में

 उनकी  जानकारी  लामप्रद है  ।  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  ats  ने  ग्रनुरोध  किया  था  कि  उनका

 कार्य  जारी  रहना  चाहिए  ।  सरकार  ने  इस  अनुरोध  को  स्वीकार  कर  लिया

 केन्द्रीय  हिन्दी  निदेशालय  में  कमंचारी  नियुक्त  करने  की  पद्धति

 10689.  श्री  नवाब  fag  चौहान  क्या  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हैदराबाद  के  प्रशासनिक  स्टाफ  कालेज  से  केन्द्रीय  हिन्दी  faery

 में  कर्मचारी  नियुक्त  करने  की  पद्धति  और  योजनाओं  आदि  से  सम्बन्धित  कार्य  का

 अध्ययन  करने  के  लिए  कहा

 यदि  तो  क्या  उक्त  कालेज  ने  इस  बीच  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिशों  कया
 हैं

 तथा  उस  पर  गरब  तक  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  भोर  क्या  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  भौर

 2  इस  प्रयोजन  के  लिए  हैदराबाद  के  प्रशासनिक  स्टाफ  कालेज  को  कितनी  राशि  war

 की  गई  है  ?

 समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मन्त्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री  रेणुका  देवी

 :  att  जी

 रिपोर्ट  की  मुख्य  सिफारिशें  हैं  :  भारतीय  भाषाओं  के  एक  आयीग *  का  fara

 भाषा  योजना  बोर्डों  का  ° arqa  भाषा  के  रूप  में  हिन्दी  का  पारिमाधिक  शब्दावली

 कार्यक्रमों  से  सुघार  क्षेत्रीय  भाषाओं  को  माध्यम  बनाने  के  लिए  वातावरण  का  निर्माण  |  यह

 जो  कि  एक  विभागीय  दस्तावेज  सरकार  के  विचाराधीन

 ।

 संसद  सदस्यों  को  mafza  बंगले

 10690.  श्री  नवाब  fag  चोहान  क्या  निर्माण  शर  श्रावास
 तथा  पूर्ति  ate  पुनर्वास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संसद  सदस्यों  को  आबंटित  बंगलों  की  संख्या  और  उनके  नाम  राजमाषा

 नियम  के  उपबन्धों  के  अनुसार  हिन्दी  और  प्रंग्रेजी  में  लिखे  जाते

 (@)  क्या  हाल  में  40  wate  रोड  की  संख्या  श्रौर  नाम  केवल  अंग्रेजी  में  लिखा  गया

 और
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 यदि  माग  क  उत्तर  हां  में  है  तो  इस  सम्बन्ध  ं  कानूनी  उपबन्धों  का  उल्लंघन

 करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 निर्माण  श्रौर  mara  तथा  पूति  श्रौर  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  सामान्यतया  केवल  बंगलों  के  नम्बर  अरेबिक  gat  में  लिखता

 कुछ  मामलों  में  सड़कों  के  नाम  प्रंग्रेजी  में  भी  लिखे  गय  हैं  ।  भ्रधिकाद  मामलों  में  नाम  नहीं

 लिखे  गए  हैं  ।

 सड़क  का  नाम  ग्रंग्रे जी  में  2-1-1979  को  लिखा  गया  था  ।  अब  इसे  हिन्दी  में  भी

 लिख  दिया  गया  है  ।

 > यह  गलती  जानबूझकर  नहीं  की  गई  थी  ।  इसे  ठीक  कर  किया  गया  र

 गुजरात  में  सहकारिताश्रों  के  माध्यम  a  फाम  उत्पादों  का  विपणन  तथा  afcenzoy

 10691.  श्री  छोतु  भाई  गामित  :  क्या  कृषि  ate  सिंचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  किसानों  ने  मन्त्री  महोदय  को  गुजरात  राज्य  द्वारा  फार्म  उत्पादों  के  लिए

 लामप्रद  मुल्य  तथा  फामें  प्रादानों  की  उचित  दरों  के  लिये  कोई  ज्ञापन  दिया

 क्या  सरकार  का  qTHaT  के  तेल  तथा  रुई  के  विपणन  एवं  परिष्करण  जेसे  श्रन्य

 क्षेत्रों  में  प्रयोग  के  माध्यम  से  गुजरात  में  डरी  उद्योग  में  सहकारिता  श्रान्दोलन  के  विकास  पर

 विचार  करना  ताकि  को  उनके  श्रम  का  लाभ  मिल  सके  ;

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  सहकारिताओं  द्वारा  फार्म  उत्पादों  के  विपणन  तथा

 परिष्करण  से  बिचौलिये  ल्प्त  हो  जायेंगे  जो  कि  आय  का  एक  बहुत  बड़ा  भाग  हड़प  कर

 जाते  हैं
 ?

 कुषि  श्रौर  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भानु  प्रताप  fag):  से

 कृषि  तथा  ग्रामीण  क्षेत्र  के  मामलों  के  बारे  में  विभिन्‍न  एजेंसियों/व्यक्तियों  से  समय-समय  पर

 man  ज्ञापन  प्राप्त  हुए  हैं  कृषि  वस्तुओं  के  लाभकारी  मूल्यों  के  विषय  में  हाल  ही  में  उप-प्रधान

 मन्त्री  एवं  faa  मन्त्री  को  सम्बोधित  एक  ज्ञापन  माल  नालकंठा  Bea  7 dy bd

 जिला  गुजरात  से  प्राप्त  हुआ  है  ।  सरकार  की  यह  स्वीकृत  नीति  है  कि  किसानों को

 उनकी  उपज  के  लिए  उचित  मूल्य  प्राप्त  होने  चाहिए  ।  सरकार  विभिन्‍न  उपायों  द्वारा  फार्म

 निवेशों  के  उचित  मूल्यों  को  भी  सुनिदिचित  करना  चाहती  है  ।  इस  प्रकार  के  कई  उपाय  चालू  वर्ष

 के  बजट  में  घोषित  किए  जा  चुके  हैं  ।

 यह  भी  एक  स्वीकृत  सिद्धान्त  है  कि  सहकारी  विपणन  तणा  प्रोसेसिंग  से  किसानों  के  लिए

 उचित  लाभ  सुनिश्चित  हो  सके  ।  सरकार  राज्य  सरकारों  तथा  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  के

 माध्यम  से  प्रोसेसिंग  तथा  विपणन  के  क्षेत्रों  में  सहकारी  प्रयासों  को  बढ़ावा  दे  रही  है  ।  राष्ट्रीय

 डरी  विकास  ve  के  पास  डरी  विकास  के  लिए  इसके  द्वारा  कार्यान्वित  योजनाओं  के  ATATT  पर

 कुछ  अन्य  राज्यों  के  अलावा  गुजरात  में  तिलहन  विकास  के  लिए  एक  परियोजना है  ।  1975  में

 गुजरात  राज्य  सहकारी  कपास  faqara  परिसंघ  की  स्थापना  इस  उद्देश्य  से  की  गई  है  कि  इसकी
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 सदस्य  सहकारी  सोसायटियों  के  माध्यम  से  सामान्य  रूप  में  कपास  की  खेती  तथा  उसके  प्रोसेसिंग

 तथा  far  रूप  से  कपास  के  विपणन  का  fara  किया  जाए

 व्यापार  श्रथवा  रोजगार  के  बिना  वाले  परिवार

 10692.  श्री  श्रार०  एल०  कया  ate  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fi

 31  1979  तक  देश  में  ऐसे  परिवारों  की  ae  क्या  थी  जिनके  पास  केन्द्र

 भथवा  राज्य  सरकार  के  अ्रन्तगंत  कोई  कृषि  कोई  व्यापार  अथवा  कोई  रोजगार  नहीं  था

 तथा  ् वषं  1978-79  के  दौरान  उनकी  प्रति  व्यक्ति  अय  क्या

 मासिक  तथा  वार्षिक  प्रति  व्यक्ति  श्राय  निर्धारित  करने  का  भाधार  क्या  है

 तथा  क्या  प्रति  व्यक्ति  श्राप  निर्धारित  करते  समय  उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित  श्राय  को

 भी  ध्यान  में  रखा  जाता  तौर

 उन  भूमिहीन  श्रमिकों  के  उत्थान  के  लिए  छठी  योजनाओं  के  दौरान  कितनी

 राशि  निर्धारित  की  गई

 abe  सिचाई  मन्त्री  (  श्री  सुरजीत  सिह  :  31  1979  को  देश

 में  ऐसे  परिवारों  की  संख्या  जिनके  पास  केन्द्र  अथवा  राज्य  सरकार  के  ग्रन्तगंत  कोई  कृषि

 कोई  व्यापार  अथवा  कोई  रोजगार  नहीं  था  और  उनकी  आय  से  सम्बन्धित  जानकारी  उपलब्ध

 नहीं  ।

 केन्द्रीय  संख्किय  संगठन  मूल  उद्योग  के  राष्ट्रीय  अ।य  के  अनुमान  तेयार  करता

 बांकड़ों  की
 उपलब्धि  के  आधार  पर  या  उत्पादन  का  दृष्टिकोण  या  श्राय  का  दृष्टिकोण

 अपनाया  जाता  है  ।  अपनाई  गई  प्रणाली  का  ब्यौरा  1947  में  प्रकाशित  1960-61  से  1964-65

 तक  के ब्रदार ५  झान  रिवाइजड  सीरीज  आफ  नेशनल  प्रोडक्ट  नामक  केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  के

 प्रकाशन  में  दी  गयी  है  देश  कीं  कार्यशील  कुल  जन  संख्या  द्वारा  अजित  वार्षिक  आय  का  अनुमान

 क्षेत्रों  द्वारा  लगाया  जाता  है  ।  प्रदन  के  माग  में  जिनकी  आय  का  उल्लेख  किया  गया है  उसमें

 उन  प्रत्येक  भौद्योगिक  क्षेत्रों  की  जिनमें  वे  लगे  हुए  हैं  कुल  अय  शामिल  है  ।  प्रति  व्यक्ति  वाधिक

 are  राष्ट्रीय  आप  को  अनुमानित  झाबादी  से  भाग  दे  के  निकाली  जाती  है  ।  इसी  प्रकार  से  प्रति

 व्यक्ति  मातिक  att  दनिक  अय  निकाली  जा  सकती  केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन

 झाबादी  के  विभिन्‍न  मागों  की  आय  के  तैयार  नहीं  करता  है  ।

 अपेक्षित  जानकारी  अलग  से  उपलब्ध  नहीं  है  श्रौर  यह  यथा  समय  सभा  पटल  पर

 रख  दी  जायेगी  ।

 पब्लिक  स्कूलों  द्वारा  शुल्क  age  किया  जाना

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 10693.  श्री  मनोरंजन  भक्त  क्या  समाज  कल्याण  श्रौर
 संस्कृति

 मन्त्री  यह

 क्या  दिल्‍ली  में  पब्लिक  स्कूलों  द्वारा  बच्चों
 से  अग्रिम  तिमाही  शुल्क  लिया  जा

 रहा
 stray  >

 (@}.  क्या  ये  स्कूल  प्रायः  a  स्कूल  इमारतों  भ्रौर  wea  प्रयोजनों  के  लिए  तदथ

 अधार  पर  धनराशि  ले  लेते
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 क्या  ये  प्रभार  बच्चों  के  माता  को  असुविधा
 मे  डाल  देते  हैं  और

 समय-समय

 पर  grfaal  रियों  द्वारा  बहुत  से  श्रभ्यावेदन  प्राप्त  किये  गये  ौर

 क्या  सरकार  को  विचार  दिल्‍ली  में  इन  स्कूलों  द्वारा  अपनाए  जा  रहे  ऐसे  कार्यों  को

 रोकने  के  लिए  कोई  ठोस  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 farart,  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मन्त्री  (  डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्दर  )  दिल्‍ली

 प्रशासन  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  कुक्षेक  पब्लिक  स्कूल  बच्चों  से  अग्रिम  तिमाही  शुल्क  ले

 रहे  हैं  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  को  ऐसी  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  ।

 श्रमिभावक  ऐसा  मुगतान  स्वेच्छा  से  करते
 हैं

 तथा  इस  सम्बन्ध  में  दिल्‍ली  प्रद्यासन

 को  ऐसा  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुभ्ा  है  |

 विद्यमान  दिल्‍ली  स्कूल  दिक्षा  अधिनियम/नियमावली  के  अन्तर्गत  इस  प्रकार  के

 कार्यों  को  रोकने  के  लिए  विशेष  रूप  से  अल्पसंख्यक  द्वारा  चलाए  गए  स्कूलों  के  मामले  में  कोई

 ठोस  कार्यवाही  करना  संगव  नहीं  है  तथा  ऐसे  स्कूल  मान्यता  प्राप्त  है  परन्तु  सहायता  प्राप्त

 नहीं  हैं  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  दक्षिणी  दिल्‍लो  में  सड़कों  के

 धरातल  को  ऊचा  किया  जाना

 10694.  श्री  fara  नारायण  सरसुनिया  :  क्या  निर्माण  भ्ौर  श्रावास  तथा  afa  atk

 पुनर्वास
 मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 भानन्द  शान्तिनिकेतन  तथा  नानकपुरा  के  तिराहे  पर  अनेक  दु्घेटनाश्रों  के

 हो  जाने  को  देखते  हुए  राव  तुलाराम  मार्ग  को  दक्षिणी  मोती  बाग

 गली  नं०  2  तथा  आनन्द  निकेतन  के  साथ  जोड़ने  वाली  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  की  सड़क

 गति  रोधक  बनाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  शौर

 क्या  कुछ  स्थानों  पर  इस  सड़क  का  घरातल  बहुत  नीचा  है  जिसके  कारण  व्षऋितु

 में  वहां  गदला  पानी  इकट्ठा  हो  जाता  है  श्रौर  उसमें  मच्छर  तथा  अन्य  कीट  पनपने  लगते  यदि

 तो  इस  सड़क  के  धरातल  को  ऊ  चा  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 निर्माण  और  श्रावास  तथा  पूर्ति  att  पुनर्वास  मंत्रो  सिकन्दर  :  आमतौर

 पर  मुख्य  सड़कों  पर  गतिरोधक  नहीं  बनाये  गति  सीमा  वाले  साइन  ह बो ड  सड़कों  पर  लगाये

 जाते  हैं  ।

 इस  सड़क  पर  भारी  यातायात  होने  के  कारण  यातायात  की  गणना  की  गई  है  तथा  सड़क

 को  चौड़ा  करने  के  प्रस्ताव  पर  भी  कार्यवाही  की  जायेगी  इसके  अतिरिक्त  सड़कों  के  मुख्य  सड़क

 से  मिलने  वाले  स्थानों  पर  सड़क  से  पहले  सीमाਂ  तथा  लिखे  को  लगाने

 की  व्यवस्था  की  जा  रही

 मारी  वर्षा  के  दौरान  आनन्द  निकेतन  के  पास  भूमि  के  छोटे  से  माग  में  पानी  जमा

 हो  जाता  है  ।  पहले  यह  पानी  निचली  सतह  के  क्षेत्र
 से  बह  जाता  था  परन्तु  अब  यह  रास्ता  मकानों

 के  बन  जाने  से  बन्द  हो  गया  है  पानी  जमा  होने  की  समस्या  को  हल  करने  की  दृष्टि  से  सड़क  के

 साथ  नाली  बनाने  की  कायं वाही  आरम्म  की  जा  रही  है  ।  सड़क  को  ऊ  चा  करना  आवश्यक  नहीं

 qq  गया

 1
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 4

 त्रिपुरा  तथा  उत्तर  पुर्व  क्षेत्र  के  राज्यों  में  बायो  गेस  संयंत्र  के  बारे  a

 लोक  सभा  में  पुछे  गए  श्रतारां कित  प्रइन  सं०  1991  के  उत्तर

 का  शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 कृषि  और  सिचाई  मंत्री  (st  सुरजीत  fag  :  त्रिपुरा  तथा  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  के

 राज्यों  में  बायो  गेस  संयंत्र  के  बारे  में  श्री  adler  लाल  सिंघा  तथा  श्री  एम ०  Yo  हनान  श्रलहाज

 द्वारा  लोक  सभा  में  पूछ  गए  श्रतारांक्ति  प्रइन  Fo  1991  के  उत्तर में  31  1978  को  एक

 विवरण  प्रस्तुत  करते  हुए  कहा  गया  था  कि  1976-77  के  दौरान  मणिपुर  में  7  संयंत्र  तथा  मेघालय

 में  2  संयंत्र  (1974-75  तथा  1976-77  के  दौरान  लगाए  गए  थे  ।  मुभे  चला है  कि

 कना
 इस  संबंध  में  वष॑वार  वास्तविक  स्थित  निम्नलिखित  है  :

 लगाये  गए  गोबर  गेस  संयंत्रों  को  संख्या

 राज्य  1974-75  197  5-76  1976-77  1977-78  योग

 मणिप  5  2  द्न्य  11  18

 AMAT  2 शुन्य  शुन्य  a  2

 विभिनन  वर्षों  में  लगाए  गए  गोबर  गस  संयंत्रों  की  संख्या  के  बारे  में  प्रत्येक  जिले  में  सूचना

 एकत्र  करने  की  प्रक्रिया  में  समय  लगने  के  कारण  इस  विवरण  को  7  दिन  की  निर्धारित

 सीमा  में  ठीक  नहीं  किया  जा  सका  ।

 वरिष्ठ  एन०  डी०  इन्स्ट्रक्टरों  के तबादले  से  सम्बन्धित  श्री  एस०  एस०

 सौवानों  संसद  सदस्य  द्वारो  30-4-1979  को  प्छ  गए  श्रतारां  कित

 घप्रइन  संख्या  9177  के  उत्तर  का  afs A)  करने  बाला  विवरण

 समाज  कल्याण  धौर  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  )  :  उपयुक्त  श्रतारांकित

 प्रदन  के  उत्तर  में  भ्रन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  कहा  गया  था  कि  दिल्‍ली  में  वरिष्ठ  एन०

 डी०  एस०  भ्रनुदेश कों  के  पदों  पर  कार्यरत  9  व्यक्तियों  में  से  दो  ने  स्वेच्छा  से  सेवानिवृत्ति  मांग  ली

 थी  श्रौर  उन्होंने  सेवायुक्त  होने  के  लाभ  प्राप्त  कर  लिए  के  शेष  सात  एन०  डी०

 एस ०  श्रनुदेश कों  को  ग्रस्ततः  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  1-11-1976  से  उनके  व्यक्तिक  प्रेडों  में  एन ०  डी०

 एस०  के  रूप  में  नियुक्त  कर  लिया  गया  |

 2  यह  अनजाने  में  हुई  गलती  का  एक  मामला  प्रतीत  होता  क्योंकि  इसकी  भागे

 जाँच  करने  पर  यह  पाया  गया  है  कि  वास्तविक  जो  कुछ  उत्तर  में  कहा  गया  उससे

 थोड़ी  सी  भिन्‍न  है  ।  वास्तविक  स्थिति  यह  है  कि  वरिष्ठ  ग्र  के  8  एन०  डी०  एस०  श्रनृदेशक

 जिसमें  से  एक  ने  दिल्‍ली  प्रद्ासन  के  नियुक्ति  प्रस्ताव  को  स्वीकार  ही  नहीं  किया  था  श्रौर  सेवा

 मुक्त  होने  के  लाभ  प्राप्त  कर  लिए  Fat  शेष  सात  वरिष्ठ  एन०  डी०  एस०  श्रनुदेशकों

 को  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  1-11-1976  से  उनके  ग्र्डों  में  नियुक्त  कर  लिया  गया

 था

 3  उपरोक्त  तथ्यों  को  देखते  जो  कि  मेरे  ध्यान  में  ग्राए  30-4-1979  के

 कित  vet  संख्या  9177  का  उत्तर  निम्न  प्रकार  होना  चाहिए
 :
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 '
 दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  श्रनुसार  दिल्‍ली  में  कार्यरत  वरिष्ठ  ग्रे

 के  एन०  डी०  एस०  श्रनुदेश कों  को  वर्ष  1972  में  कनिष्ठ  Fe  के  एन०  डी०  एस०

 देशकों  के  साथ  शिक्षा  निदेशालय  में  नहीं  खपाया  गया  था  क्योंकि  उस  समय

 लय  में  पयंवेक्षीय  स्टाफ  का  कोई  पद  उपलब्ध  नहीं  थां  ।  उनको  खपाए  जाने  के  yea

 पर  मेरे  मंत्रालय  द्वारा  दिल्‍ली  प्रद्यासन  से  समय-समय  पर  पत्र  व्यवहार  किया  गया  ।

 प्रभावित  as  व्यक्तियों  में  से  एक  ने  दिल्‍ली  sanaa  द्वारा  किए  गए  नियुक्ति  प्रश्ताव

 को  स्वीकार  नही  किया  श्रौर  सेवा  मुक्त  होने  के  लाभ  प्राप्त  कर  लिए  ate  व  रिष्ठ

 |  के  शेष  सात  एन०  डी०  एस०  अनुदेशकों  को  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  1-11-1976

 से  उनंके  व्यक्तिक  ग्र्डों  में  एन०  डी०  एस०  श्रनुदेशकों  के  रूप  में  नियुक्त  कर  लिया

 गया
 v  )

 श्रध्यक्ष  महोदय :  कृपया  मुभे  लिखित  रूप  में  दीजिए  ।  मैं  मामले  पर  श्रवदय  विचार

 करूंगा  ।  मैं  गह  मंत्री  से  कहूंगा  कि  वह  मामले  की  जाँच  करें  श्रौर  यह  देखें  कि  कया  कार्यवाही  की

 जा  सकती  है  रब  ग्रौर  कुछ  नहीं  ।  x

 mega  महोदय  :  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  न  किया  जाये  ।  इस  वोरगुल  में  कुछ

 समभ  में  नहीं  at  रहा  i  यदि  20  व्यक्ति  मिलकर  शोर  तो  क्या  मैं  कुछ  समभ  सकता  हूँ  ?

 मैं  मामले  पर  बिचार  करूंगा प्राप  में  से  कोई  सदस्य  लिखित  रूप  में  क्यों  नहीं

 x  X

 श्रो  एस०  एस०  अपको  व्यवस्था  का  व्या  प्रदन  है  ?

 Tr x  oro कार  जॉ  श्रन्स्टाड  ववेइ्चन  की श्रो  एस०  एस०  सोमानी  :  श्रध्यक्ष  महोदय

 हिन्दी  ate  इंग्लिश  दोनों  की  कापी  है  ।  एजूकेशन  मिनिस्टर  को  प्रश्न स्ररग  न  फ  जवाब  में  स्टेटमेंट  देना

 था  वह  इंग्लिश  की  कापी  में  है  ate  हिन्दी  की  कापी  में  नहीं  छपा  है  ।  श्राफिस  की  व्यवस्था  के

 लिए  मैं  यह  प्रइन  उठा  रहा  हू ँ।

 mena  महोदय  :  मैं  इसकी  जाँच  करूंगा  |

 श्री  सनी  राम  बागड़ी
 :  झ्रध्यक्ष म  a4  Mae  वाइट  श्राफ  द्ाडर  है  यह  wet

 का

 88  तरह  से  >(  >(  X  >(

 Fear  ary
 श्रध्यक्ष  महोदय  :  कायवाही  वृत्तान्त  में  दा  ac  ीं  Wit  ।  इसमें  व्यवस्था  का  कोई

 प्रदन  नहीं  है  ।

 च्ग्यध श्री  सह्लिकाजु न
 :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रदन  है  ।  हरि  र  गेर  हरिजनों के  बीच

 भाव  कर  के  भारत  के  संविधान  का  उल्लंघन  किया  गया  हैਂ
 '

 x  >(  (saqata) x  X

 शा  [
 अध्यक्ष  महीदय  :  कायंवाही  वृत्तान्त  RS  a  नहीं  किया  जाये  ।  इसमें  व्यवस्था  का  कोई

 प्रइन  नहीं  है  \ (aaa)
 ————

 a  में
 x  >  कार्यवाही  qa  त  में  शामिल  नहीं

 किया  गया  ।
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 cana  प्रस्तावों  के  बारे  मैं
 24  1901  (a)  ll

 ——  —————  क  #  ०  के  कै  9  99 ४

 अध्यक्ष  महोदय
 :  कार्यवाही  gare  में  कुछ  भी  दामिल  न  किया  जाये

 ।

 ( sxrrer)  x  x

 Wega  महोदय  :  मैंने  कहा  है  कि  मैं  मामले  की  जाँच  करूंगा  |  भ्रापने  पहले  सूचना  नहीं  दी  ।

 मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?  मैं
 aa

 कुछ  नहीं  कर  सकता
 |

 aft  एन०  grat  रामलिंगम  (
 :  श्री  साठे  ने  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  को  सूचना

 aye

 अध्यक्ष  महोदय  :  Harter  दे  चुका
 x  X

 mere  महोवय  :  काय  वाही
 qa

 में  बामिल  नहीं  किया  जाये  1  (sqaure)  x

 स्थगन  प्रस्तावों  के  बारे  में

 ध्ष्यक्ष  महोदय  :  प्रब  हम  स्थगन  प्रस्तावों  को  लते  मेरे  सामने  चार  स्थगन

 प्र्ताव  पहला  सेना  श्रौर  सीमा  सुरक्षा  दल  के  121  भ्रधिका  जिनमें  सैनिक

 ste  सीमा  सुरक्षा  दल  के  श्रतिरिक्त  गुप्तचर  विभाग  त्रौर  के  कमंचारी  भी  दवामिल

 जासूसी  के  लिए  गिरफ्तारी  के  बारे  में  जिसकी  सूचना  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  द्वारा  दी  गई  है

 यह  कोई  हाल  की  घटना  नहीं  इस  विषय  पर  पहले  के  स्थगन  प्रस्ताव  तथा  ध्यान  अझ्ाकषण

 प्रस्तावों  की  सूचना  रह  की  जा  चुकी  है  ।  ध्र्त  मैं  इसके  लिए  भ्नुमति  नहीं  देता  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  यह  घटना  दो  दिन  पहले  हुई  है  ।  मैं  AITaHY  सन्तुष्ट

 een

 ध्रध्यक्ष  महोवय  :  काय वाही  वृत्तान्त  में  दामिल  नहीं  किया  जाए  ।  (zaauta)  x  x

 Wey  महोदय  :  दूसरे  स्थगन  प्रस्ताव  की  सुचना  श्री  बनातवाला  द्वारा  दी  गई

 प्रस्ताव  इस  प्रकार  है  :

 *'प्रली गढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  छात्र  प्रदर्शन  कारियों  के  विरुद्ध  10  श्रौर  11

 1979  को  पुलिस  की  gaigata  अर  नुद॑स  निर्दयी  पुलिस  द्वारा  गोली

 चलाया  जाना  जिसके  परिणामस्वरूप  sata  लोगों  की  मृत्यु  हुई  श्रौर  चोटें

 मुस्लिम  श्रल्पसंख्यकों  में  व्यांप्त  चिन्ता  तथा  झ्रसुरक्षा  की  भावना  तथा  सरकार  के
 '  निष्क्रिय  तथा  उदासीन  waar

 यह  एक  राज्य  विषय  है  ।  गत  गुरुवार  को  ही  हमने  श्रलीगढ़  मुस्लिम  विद्वविद्यालय  के

 छात्रों  को  लेकर  हुई  घटना  के  सम्बन्ध  में  एक  स्थगन  प्रस्ताव  पर  चर्चा  की  थी  ।  मैं  स्थगन  प्रस्ताव

 की  manta  नहीं  दे  परन्तु  मैं  इस  पर  ध्यान  श्राकषंण  की  अनुमति  दे  हूँ  यह  कल  या

 परसों  होगा  ।

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला
 )

 :  ध्यान  श्राकषण  से  न्याय  नहीं  हो  पायेगा  |

 अध्यक्ष  महोदय :  मुरे  सभी  समुदायों  के  प्रति  न्याय  करना  है  ।

 बयन
 st  a  ATCA  ४ X  कायें वा  el  atid  में  चामिल  नहीं  किया  गया  ॥
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 श्री  ज्योतिर्मध  बसु  :  यह  एक  श्रत्यन्त  गम्भीर  मामला  है  ।

 अध्यक्ष  इसी  कारण  मैं  ध्यान  mage  की  अनुमति  दे  रहा  हूँ  ।  हम  रोज  झलीगढ़

 पर  ही  चर्चा  नहीं  कर  सकते  ।

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  मेरी  केवल  एक  प्राथना  है  ।  जब  श्राप  ध्यान  ह. भ्कषण  ay

 अनुमति  दे  ही  रहे  तो  उन  सभी  सदस्यों  के  नाम  दिये  जिन्होंने  सूचना  दी  है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  सदन  के  नियमों  का  पालन  किया  जायेगा  ।

 तीसरे  स्थगत  प्रस्ताव  की  सुचना  भी  श्री  ज्योतिमंय  aq  द्वारा  दी  गई  है  ।  इसका  faua

 है--बोइंग  विमानों  के  कार्यचालन  पर  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  द्वारा  कटू  श्रालोचना

 किये  जाने  के  बावजूद  विमानों  की  सप्लाई  के  लिये  इण्डियन  एयर  लाइन्स  कारपोरेशन  द्वारा  बोइंग

 कम्पनी  के  साथ  करना  |

 यह  कोई  ऐसा  मामला  नहीं  जिसके  लिये  हम  सभा  की  कार्यवाही  स्थगित  करें  ।

 उसके  बाद  स्थगन  प्रस्ताव  संख्या  4  है  जो  इस  प्रकार  है  :

 (12  में  से  10  जिलों  व्यापक  पुलिस  विद्रोह  के  श्रभूतपूव  दमन  WIR  भारत

 सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  राज्यों  को  एहतियाती  उपाय  करने  की  सलाह  देने  का  कथित
 0.0

 यह  कोई  ऐसा  मामला  नहीं  जिस  पर  हम  चर्चा  करें  यह  एक  राज्य  विषय  है  ।  मैं  इस

 पर  चर्चा  की  नहीं  दूगा '  *

 att  हरिकेश  बहादुर  :  सेना  को  बुलाया  गया  है  ।  ञ्र्त  मामले  पर  संसद  में

 विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 अनेक  माननीय  सदस्य  खड़े  हो  गये  ।

 TEA  महोदय  :  श्रबन  सभा-पटल  पर  पत्र  करने  जायेंगे  ।

 यक  नमन

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 abet  प्रदेश  वन  fauta  त्रिपुरा  वन  विकास  तथा  बागान
 निगम

 fao  श्रगरतला  का  वारिक  प्रतिवेदन  तथा  लेखापरी क्षित  लेखे

 क्घषि  YZ  सिचाई  मंत्रो  सुरजीत  ष्ह्  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल
 ac

 पर  रखता

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  619  क  के  श्रन्तगंत  निम्नलिखित  Tat  की  एक

 एक  प्रति

 थाप  प्रदेश  वन  विक्रास  निगम  हैदराबाद  का  aq  1977-78  का  वाधिक

 प्रतिवेदन  तथा  श्रंग्रेजी  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन
 पर

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [zeaTaAg  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०-4452-79 |

 त्रिपुरा  वन  विकास  तथा  बागान  निगम  लिमिटेड  श्रगरतला  का  वर्ष  1976-77  का
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 फा

 वाषिक  लेखापरी  क्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणिया ं।

 (2)  far  वन  विकास  तथा  बागान  निगम  लिमिटेड  का  बष  1976-77 का

 वाषिक  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  तथा  प्रतिवेदन  के  ast  संस्करण  के

 साथ  उसका  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण

 तथा  प्रंग्रेजी

 [autre  में  रखे  गये  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०--4453/79]

 प्रादेशिक  श्रौद्योगिकी  भारतीय

 प्रौद्योगिकी  संस्थान  के  alan  कार्पकरण  की  AAT

 तथा  प्रमाणित  लेखे  तथा  विश्वविद्यालय  श्रनुदान  श्रायोग  अधिनियम  के

 श्रन्तगंत  श्रबिसुचनाएं  तथा  बाल-भवन  सोसायटी  नई  दिल्‍ली

 का  1977-78  का  प्रतिवेदन

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  )  प्रादेशिक  प्रोद्योगिकी  जमशेदपुर  के  aq  1977-78  के  वार्षिक

 बेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 प्रादेशिक  प्रौद्योगिकी  के  वर्ष  1977-78  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 [watata  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी

 (2)  fasa  भारती  शान्ति  निकेतन  के  ay  1977-78  के  वाधिक

 हिन्दी  की  एक  प्रति  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल ०

 (3)  प्रौद्योगिकी  संस्थान  1961  की  धारा  23  की  उपधारा  (4)  के

 grata  भारतीय  प्रौद्योगिकी  बम्बई  के  वर्ष  1977-78  के  प्रमाणित  लेखे  की  एक  प्रति

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  बम्बई  के  वर्ष  1977-78  के  प्रमाणित  लेखे  सभा

 पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  तथा  लेखे  के  झ्रंग्रेजी  संस्करण  के  साथ  उसका  हिन्दी  संस्करण

 सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  श्रंग्रेजी  |

 [warez  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी
 ०  |

 (4)  fazafaaraa  अनुदान  Tay  1956  की  धारा  25  की  उपधारा (3)

 के  झ्रन्तगंत  निम्न  लिखित  श्रधिसूचनाग्रों  (farat  तथा  wast  की  एक-एक  प्रति  :--

 fasafaaraa  अनुदान  प्रायोग  की  सेवा  निवृत्ति  तथा  सेवा  की

 संशोधन  1978  जो  दिनांक  13  1978  के  भारत
 के

 राजपत्र  में  झधिसू चना
 संख्या

 सा०  सा०  नि०  613  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 @  का  अंग्रेजी  संस्करण  26  1976  को  सभा  पटल  पर  रखा  गया  था  ।
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 विश्वविद्यालय  झ्नुदान  की  सेवा  निवृत्ति  तथा  सेवा  की

 संशोधन  1978,  जो  दिनांक  18  1979  के  भारत
 राजपत्र  में

 प्रषिसूचना  संख्या  सा  ato  नि०  31  (=)  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 faxafaaiaa  अ्रनुदान  श्रायोग  द्वारा  विवरणियों  तथा  सूचना

 1979  जो  feats  18  1979  के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रधिसुचना  संख्या  Alo  सा ०

 नि०  32  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 [ wareta  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल ०  टी  ०--4457/79]

 (5)  निम्नलिखित  पत्रों  तथा  wae  की  एक-एक  प्रति  :

 बाल  भवन  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1977-78  का  वार्षिक

 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 बाल  भवन  नई  दिल्‍ली  के  चक वष॑  1977-78  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  ।

 { weaver  में  रखे  गए  देखिए  संख्या  एल ०  4458/79)

 नगरीय  भूमि  सोमा  तथा  दूसरा  संशोधन  1979

 निर्माण  श्रौर  आवास  तथा  पुत  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  :

 मैं  नगरीय  भूमि  सीमा  तथा  1976  की  धारा  46  की  उपधारा

 (3)  के  ग्रन्तगंत  नगरीय  भूमि  सीमा  तथा  दूसरा  संशोधन  1979

 तथा  भंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  27  1979  के  भारत  के  राजपत्र

 में  झ्रघिसूचना  संख्या  are  ato  नि०  271  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 सभा  पटल  पर  रखता

 { gata  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल ०  टी ०--4459/79 ]

 cise gfe.  का  आदेश

 गुह  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  धनिक  लाल  मंडल )  :  मैं  संघ  राज्य  क्षेत्र  शासन  afer-

 1963  की  धारा  51.0  के  aeata  जारी  किए  गए  दिनांक  10  1979  के  राष्ट्रपति  के

 WTA  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  जो  दिनांक  10  1979  के  भारत  के  राजपत्र  में

 श्रघिसूचना  संख्या  सा०  ato  263  में  प्रकाशित  gat  तथा  जिसके  द्वारा  पांडिचेरी  में

 राष्ट्रपति  शासन  की  श्रवधि  12  1979  से  6  महीने  के  लिए  ate  बढ़ाई  गई

 -_
 [ Weatay  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  -

 |
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 24  1901  (a)  प्रविलम्बनीय  लोक  महत्व के  विषय  की  श्रोर  ध्यान  दिलाना

 बाज्ञार  ऋणों  सम्बन्धी  श्रधिसूचना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  जुल्फिकार  :  (10)  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जारी

 किये  गये  बाजार  ऋणों  सम्बन्धी  दिनांक  10  1979  की  श्रधिबूचना  संख्या  एफ  4  (1)  डब्ल्यू

 एण्ड  तथा  was  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 [ wate  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4461/79

 TT  a  a  aD

 श्रविलस्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  श्रोर  ध्यान  दिलाना

 अ्लवाय  स्टेशन  के  निकट  त्रिवेन््रम-बम्चई  जयन्ती  जनता  एक्सप्रेस  गाड़ी  के  साथ

 एक  बस  को  टक्कर

 meat  महोदय :  श्री  राम  गोपाल  रेड्डी--वह  यहाँ  पर  नहीं  श्री  सी०  एन०

 fasaarad  !

 श्री  एन०  ato  fasaataa  (faetzzz)  :  मैं  निम्नलिखित  प्रचिलम्बनी य  लोक  महत्व  के

 विषय  की  ate  रेलमंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हु  श्र  भ्रनुरोध  करता  हू  कि  वह  इस  पर  एक  वक्तव्य

 दें  ।

 9  1970  को  श्रलवाय  स्टेशन  के  निकट  गाड़ी  संख्या  82  झप  श्रिवेन्द्रम-बम्बई  जपस्ती

 जनता  एक्सप्रेस  के  साथ  एक  बस  की  टक्कर  जिसमें  बहुत  से  व्यक्ति  मारे  का  समाचार

 वक्तव्य

 रेलमन्त्री  AY  :  सदन  के  माननीय  सदस्य  केरल  में  श्रलवाय  के  निकट  एक

 एक्सप्रेस  ट्रेन  श्रौर  बस  की  दुर्भाग्यपूर्ण  में  बड़ी  संख्या  में  लोगों  के  मर  जाने  के  बारे  में  पहले

 से  अवगत  हैं  9/5/1979  को  लगभग  1517  बजे  जब  82  aa  त्रिवेन्द्रम  जनता  एक्सप्रेस

 13  सवारी  डिब्बों  के  भार  के  साथ  डीजल  इंजन  से  दक्षिण  रेलवे  के  श्रोल्लावकोड्ड  मंडल  के

 कोचीन  हाबरशोरेनूर  बड़ी  लाइन  के  इकहरे  खण्ड  पर  जा  रही  80/12-13  किलोमीटर  पर

 स्थित  बिना  चौकीदार  के  श्रेणी  समपार  संख्या  64  पर  टूरिस्ट  बस  संख्या  टी ०  एम  ०
 एक्स०

 755  से  टकरा  गयी  ।  बस  80/4-5  किलोमीटर  तक  खिंचती  चली  गयी  ale  उसमें  प्राग  लग  गयी  ।

 बताया  जाता  है  कि  बस  मद्रास  के  निकट  प्राण  से  श्रादि  शंकर  के  जन्म-स्थान  कलादि  के  लिए

 टूरिस्टों  को  लेकर  जा  रही  थी  ।  वे  सभी  तमिलनाडु  सरकार  के  भूमि  लेखा  सर्वेक्षण  विभाग  के

 चारी
 भ्रौर  उनके  परिवारों  के  सदस्य  थे  |

 दु्घटना  के  फलस्वरूप  बस  में  सवार  59  व्यक्तियों  में  से  36  दुर्घटनास्थल  पर  ही  मर  गये

 भ्नौर  चार  की  प्रस्पताल  में  मृत्यु  हो  इस  प्रकार  मृतकों  की  संख्या  40  हो  चुकी  है  ।  शेष  19
 साधा  ाा

 व्यक्तियों  में  से  13  को  गम्भीर  चोटें  wal  प्रौर  अन्य  6  he  साधारण  चोटें  लगीं  ।  ट्रेन के  चालक  या

 सवारियों  में  से  किसी  को  भी  चोट  नहीं  लगी
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 =,  ह

 गिए  एए  एएए  एएए
 मधु  qIsat |

 दुर्घटना  की  सूचना  मिलते  ही  तत्काल  शोरेनूर  att  एर्नाकुलम्‌  से  दुर्घटना  स्थल  के  लिए

 चिकित्सा  सहायता  वाहन  भेजे  गये  ।  घायलों  को  द्रौर  एनकुलम्‌  के  विभिन्‍न

 RETATAyT  में  पहुंचाया  गया  ।  सूचना  मिलते  ही  मुख्य  चिकित्सा  श्रधिकारी  atc  रेलवे

 के  व  रिष्ठ  alana  दुघटना-स्थल  पर  पहुंच  गये  ।  एर्नाकुलम  के  पुलिस  ayer  ate

 भिकारी  और  aaa  के  पुलिस  उप  श्रधीक्षक  भी  दुर्घटना  स्थल  पर  पहुंच  गये  ।

 रेल  प्रशासन  हारा  मृतकों  भ्रौर  घायलों
 के

 निकट  सम्बन्धियों  को  श्रनग्रह  भगतान  की

 व्यवस्था  कर  दी  गयी  है

 मोटर  वेहिकिल  रुत्स  में  व्यवस्था  है  कि  किसी  भी  बस  के  ड्रायवर  को  बिना  चौकीटार

 के  समपार  से  पहले  ही  कुछ  दुरी  पर  रुक  जाना  चाहिए  wt  बस  को  सुरक्षित  पार  ले  जाना

 द्चित  करने  के  लिए  अपने  कंडक्टर  को  बस  के  आगे  चलने  के  लिए  तैनात  करना  चाहिए  ।  खासकर

 इस  समपार  के  दोनों  आर  उन्हें  चेतावनी  देने  के  लिए  बोड  पहले  से  लगे  हुए  हैं  ।  मौजूदा  मामले  में

 दुर्घटना  स्थल  पर  उपस्थित  प्रत्यक्षदर्शियों  के  भ्रनुसार  कुछ  व्यक्तियों  ने  बस  के  ड्राइवर  को  श्राती

 ट्रेन  के  बारे  में  चेतावनी  दी  लेकिन  उसने  चेतावनी  की  कोई  परवाह  नहीं  की  श्रौर  रेलवे  लाइन

 पार  करने  के  लिए  श्रागे  बढ़  गया

 इस  दुर्घटना  की  जाँच  रेलवे  सुरक्षा  के  अपर  agra  13/5/1979  से  ए  फु  लम  में  दुरू  कर

 रहे  हैं  ।

 यह  बड़ी  भारी  दुघटना  थी  ग्रौर  मेरा  विश्वास  है  कि  छोक  सन्तप्त  परिवारों  के  सदस्यों

 के  प्रति  द्ादिक  समवेदना  प्रकट  करने  में  सदन  मेरे
 साथ  है  |

 ait  सी०  एन०  fasaataa
 :

 मंत्री  जी  ने  इस  दुर्भाग्ययूण  दुघंटना  पर  एक  वक्तव्य

 दिया  है  ।  मैं  प्राथना  करता  हूँ  कि
 इस  दुघटना  में  हुए  घायल  यात्री  शीघ्र  स्वस्थ  हों  ।  मंत्री  जी  ने

 प्रपने  वक्तव्य  में  कहा  है  कि  मोटर  यान  नियमों  में  यह  उपबन्ध  है  कि  बस  के  ड्राइवर  को  बिना

 दार  वाला  समपारों  से  कुछ  दूरी  पर  बस  खड़ी  करनो  चाहिए  ।

 समाचार  पत्र  में  यह  भी  बताया  गया  है  कि  नियमानुसार  बिना  चौकीदार  वाला  फाटक

 पार  करते  समय  इंजन  ड्राइवर  को  सीटी  बजानी  चाहिए  थी  i  उस  बस  में  यात्रा  करने  वाले  एक

 श्री  qALaTA  जो  ड्राइवर  के  पीछे  बैठे  का  यह  कहना  है  कि  उसने  इंजन  की  सीटी

 हीं  सुनी  ।  इसके  दक्षिण  रेलवे  के  महा  श्री  जिन्होंने  घटनास्थल  का

 क्षण  किया  ने  कहा  कि  उस  क्षेत्र  में  ग्राघे  किलो  मीटर  तक  स्पष्ट  दिखाई  दे  रहा  क्योंकि

 वहाँ  पर  रेलवे  लाइन  खुले  बेत  में  से  होकर  जाती  है  ।  इसके  साथ-साथ  समाचार  पत्रों  में  यह  भी

 रिपोर्ट  छुपी  थी  कि  एक  टेक्सी  जो  इस  स्थान  पर  रहता  कई  बार  यहाँ  से  गजरा  है

 at  उसका  कहना  है  कि  पश्चिम  दिशा  से  ara  वाली  गाड़ी
 दक्षिण

 दिशा  से  भराने  वाली  रेल  गाड़ी

 को  देख नहीं  सकती  क्योंकि  बीच  में  वृक्ष  डान  ने  हैं  हिन्दू  में  Agia sS  के
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 वक्तव्य  श्रौर  इस  वक्तव्य  में  श्रन्तर  दक्षिण  रेलवे  के  महाप्रबन्धक  ने  कहा  कि  वहाँ  पर  स्पष्ट

 दिखाई  देता  था  ।  वास्तव  में  बस  ड्राइवर  भी  उत्तरदायी  है  ।  केरल  में  5  महीने  पूर्व

 1978  में  त्रिचूर  के  निकट  ऐसी  ही  दुर्घटना  हुई  थी  जिसमें  16  व्यक्ति  मारे  गये  थे  ।  यह  दु्ेटना

 भी  बिना  चौकीदार  वाले  फाटक  पर  हुई  ।

 बिना  चौकीदार  वाले  फाटकों  पर  श्रनेक  दुर्घटनाएं  होती  मैं  मंत्री  को  दोष  नहीं  देता  ।

 मैं  मंत्रालय  को  दोष  नहीं  देता  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  इसके  लिए  उत्तरदायी  है  ।  सदन  उस  रेल  दुटना

 को  कभी  भूल  नहीं  सकता  जिसमें  हमारे  प्रिय  मित्र  श्री  प्रकाश  वीर  जो  राज्य  सभा  के

 सदस्य  की  मृत्यु  हुई  थी  ।  इस  प्रकार  की  दुर्घटनाश्रों  को  भविष्य  में  रोकने  के  लिये  कुछ  ठोस

 कदम  उठाये  जाने  चाहिये  ।

 मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  भविष्य  में  ऐसी  दु्घटनाझों  को  रोकने  के  लिये  क्या  ठोस

 कदम  उठा  रहे  हैं  ?  भारत  में  बिना  चौकीदार  वाले  naw  फाटक  हैं  ।  क्या  मैं  इनकी  संख्या  जान

 सकता  क्या  उनके  पास  समपार  फाटकों  का  श्रायात  करने  का  कोई  विदिप्ट  प्रस्ताव

 है  ?  क्या  मंत्री  जी  मामले  की  पूर्ण  जाँच  करेंगे  ?  वया  वह  ऐसे  बिना  वाले  फाटकों  पर

 चौकीदार  तैनात  बर्ने  ल्थि धा  में  उपलब्ध  जन  का  प्रयोग  करेंगे  ?  मेरा  श्रन्तिम  प्रदन

 यह  है  :  वह  क्या  ठोस  कदम  उठा  रहे  हैं  ताकि  भविष्य  में  ऐसी  दुघटनाश्रों  को  रोका  जा  सके  ?

 प्रो ०  दण्डवते  :  जहां  तक  भारत  में  समपारों  का  सम्बन्ध  40,000  समपारों  में  से

 12,000  समपार  बिना  चौकीदार  वे

 एक  सांविधिक  उपबन्ध  के  श्रनुसार  यदि  बिना  चौकीदार  वाले  किसी  समपार  पर

 दार  तैनात  करना  हो  श्रौर  यदि  यह  राष्ट्रीय  राज  पर  पड़ता  तो  यह  रेलवे  का

 दा  fi यत्व  यदि  यह  राष्ट्रीय  राजपथ  के  श्रलावा  कोई  राजपथ  तो  यह  राज्य  सरकार

 का  उत्तरदायित्व  होगा  ।  यदि  सम्बश्धित  सड़क  नगरपालिका  या  निगम  के  क्षेत्र  में  पड़ती  पौर

 समपार  सड़क  के  उस  भाग  में  तो  यह  नगरपालिका  या  निगम  का  उत्तरदायित्व  है  ।  zalrg-
 at  यह  उपबन्ध  न  तो  नगर  पालिका  या  नियम  प्राधिकारियों  द्वारा  cehirg  न  ही  राज्य  सः  वार  द्वारा

 लागू  विया  गया  है  ।

 स्र्त  वष  1978-79  का  वजट  प्रस्तुत  करते  समय  मैंने  यह  घोषणा  की  थी  कि  राज्य

 सरकारें  यह  नहीं  ले  रही  है  और  सुःक्षा  का  पहलू  श्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  रेलवे  स्वयं

 बिना  चौकीदार  वाले  विशेषकर  खतरनाक  समपारों  पर  चौकीदार  तैनात  बन्ने  का

 उत्तरदायित्व  लेगी  ।  22,000  बिना  चौकीदार  वाले  समपारों  में  से  कुछ  एक  खतरनाक  हैं  झ्र  हम

 यातायात  घनत्व  का  पता  लगा  कर  ऐसे  समपारों  का  स्वरूप  निर्धारित  करते  रेलगाडियों  की

 संख्या  गणा  मोटर  गाड़ियों  की  संख्या  का  गुणनफल  निट  कहलाता  है  ।  यदि  यह  अधि ्य | अ  है  शर

 act
 ब  8  | बिना  चौकीदार  के  तो  हम  वहां  पर  चौ  दार  तैनात  करने  का  प्रयास  करते  हैं  जहां  तक  इस

 विशेष  स्थान  का  सम्बन्ध  गत  पाँच  वर्षों  में  एक  भी  दुर्घटना  यहाँ  नहीं  द्र्त  इस  बिना
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 a  एएए  एि  ए

 भ्रचिलम्बनीय  लोक  महत्व के
 विषय  की  श्रोर

 ध्यान  दिलाना

 [sito ०  सध  दण्डवत े|

 चौकीदार  वाले  फाटक  को  ऐसा  नहीं  समभा  गया  कि  यहाँ  दुघंटना  हो  सकती  श्रौर  इस  पर

 चौकीदार  तैनात  नहीं  किया  गया  |

 जहां  तक  मोटरयान  श्रघिनियम  का  सम्बन्ध  इसमें  यह  उपबन्ध  है  शौर  इन  बिना

 चौकीदार  वाले  फाटकों  पर  नोटिस  ae  भी  हैं  कि  बस  को  खड़ा  किया  जाये  श्रौर  बस  के  समपार

 से  कुछ  फूट  दूर  खड़ा  होने  के  बाद  कंडक्टर  नीचे  उत्तर  कर  बस  को  मार्गेददन  करे  ।  इस  मामले

 > में  प्रेस  ने  भी  यह  रिपोर्ट  दी  कि  ate  चदमदीद  गवाह  चिल्ला  रहे  थे  कि  गाड़ी  झरा  रही  है  श्रौर

 इसके  बावजूद  भी  बस  ड्राइवर  ने  निकल  जाने  प्रयास  किया  ।

 हम  विभिन्‍न  फाटकों  की  स्थिति  की  समय-समय  पर  समीक्षा  करेंगे  se  जिन  फाटकों  पर

 चौकीदार  तैनात  करना  श्राचदयक  हम  उन  पर  चौकीदार  तैनात  करने  का  प्रयास  करेंगे  |

 श्री  ato  एन०  fayaaraa :  मंत्री  डाइवर  के  उत्तरदायित्व  सम्बन्धी  मेरे  प्रदन  के  बारे

 में  कुछ  नहीं  कहा  ॥

 gto  मधु  quzaa  :  जहां  तक  इंजन  ड्राइवर  के  उत्तरदायित्व  का  सम्बन्ध  यह  एक

 बिना  चौकोदार  वाला  फाटक  है  श्रौर  यहां  पर  कोई  गेट  नहीं  है  यह  एक  ट्रेक  है  श्रौर  यहां

 पर  सिगनल  व्यवस्था  नही ंहै  ।  समय-समय  पर  ड्राइवर  सीटी  बजाते  रहते  रेलवे

 संरक्षा  के  भ्रतिरिक्त  श्रायुक्त  ने  यह  तक  दिया  कि  यह  श्रारोप  लगाया  गया  कि  सीटी  नहीं  बजाई

 गई  ।  रेलवे  संरक्षा  के  श्रतिरिक्त  भ्रायुक्त  मामले  की  पहले  से  जांच  कर  ही  र हे  माननीय  सदस्य

 द्वारा  सभा  में  की  गई  यह  विशिष्ट  शिकायत  भी  उनके  पास  भेज  दी  जायेगी  श्रौर  वह  इस  बात

 की  भीं  जांच  करेंगे  ॥

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  मंत्री  महोदय  ने  जो  उर  दिया  है  उसके  पहले  पैरे

 में  उन्होंने  इस  बात  को  कबूल  किया  है  कि  समपार  संख्या  64  पर  कोई  चौकीदार  नहीं  था  श्रौर

 ऑ्राखिरी  परा  से  पहले  उन्होंने  मोटर  वीहिकल्ज़  रूल्ज़  का  हवाला  दिया  है  ax  कहा  है  कि  बस

 ड्राइवर  को  पहले  ही  रुक  जाना  चाहिए  था  श्रौर  asta  लेनी  चाहिए  थी  ।  लेकिन  जब  चौकीदार

 ही  नहीं  था  तो  ग्रनुमति  किसकी  लेने  के  लिए  वह  रुकेगा  ?  सब  से  गम्भीर  बात  उन्होंने  यह  बताई

 है  कि  पाँच  हजार  ऐसे  फाटक  हैं  जहां  कोई  चौकीदार  नहीं हैं  भ्रौर  उसके  लिए  कोई  इस  तरह  की

 व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  मैं  सलाहकार  समिति  का  भी  सदस्य  हूँ  ।  मंत्री  महोदय  हम  लोगों  को

 समय-समय  पर  बराबर  इस  प्रकार  की  दुर्घटनाश्रों  की  भी  देते  रहते  हैं  ।  दुघंटनाश्रों  के

 बारे  में  इन्होंने  हमें  एक  समीक्षा  भी  दी  है  ।  उसके  श्रनुसार  ट्रेन  बसिस  या  इस  तरह  की  दूसरी

 दु्घटनाप्रों  की  संख्या  उन्होंने  हमें  बताई  है  ।  उसके  श्रनुसार  इस  तरह  की  1975-76  में  105

 नाएं  हुई  1976-77  में  86,  1977-78  में  93  we  1278  के  दिसम्बर  मास  तक  65  इस  तरह

 की  घटनाएं  घटी  थीं  ।
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 24  व  1901  (a)  nfaaradla  लोक  महत्व  के  विषय  की  श्रोर  ध्यान  दिलाना

 ee  gee

 att  मैं  समभता  हूं  कि  यह  जो  दुर्घटना  है  यह  सबसे  बड़ी  जैसा  कि  प्रेस  रिपोर्ट्स  से  भी

 मालूम  होता  है  ।  MT  दु्घटनाश्रों  के  पीछे  प्रति  at  करीब  3  करोड़  रु०  से  श्रघिक  की  क्षति  होती

 सरकार  कभी-कभी  कमेटी  नियुक्त  करती  एक  जांच  कमेटी  1968  में  नियुक्त  की  गई  तो

 उसने  श्रघिकांदा  लायेबिलिटी  रेलवे  कमंचारियों  पर  दी  है  श्रौर  कहा  कि  रेल  कमंचारियों  का  भी

 किसी  न  किसी  रूप  में  हाथ  रहता  है  ।  मंत्री  जी  ने  हमें  रेल  भवन  में  एक  ट्रेन  भी  दिखलाई  थी

 जिसमें  था  कि  जब  इस  प्रकार  के  खतरे  की  सम्भावना  होती  रेल  के  इंजन  में  प्नावाज  धाने  लगेगी

 शौर  ड्राइवर  को  मालूम  हो  जाएगा  ।  इस  प्रकार  की  दुर्घटनाएं  कभी  भी  घट  सकती  हैं  ।  श्रभी  हम  ,

 लोग  खगरिया  से  aT  रहे  थे  श्नौर  खगरिया  के  बगल  में  मानसी  में  जहां  श्रापका  चौकीदार है  वहां

 गाड़ी  नहीं  भी  श्राती  है  तो  भी  क्रिमिनत्स  की  सांठ-गांठ से
 रेल  का  फाटक  गिर  जाता  है  भ्रौर  बसों

 शरीर  ट्रक्स  को  लूट  लिया  जाता  है  ।  तो  एक  तरफ  तो  श्राप के  पास  फाटक  पर  चौकीदार  नहीं  हैं

 उसके  लिए  श्रापने  कहा  है  कि  श्रोवरब्रिज  श्रौर  श्रन्डरब्रिज  की  व्यवस्था  श्रौर  श्रापने  कहा  है  कि

 40  से  afin  अवर ब्रिज  ax  mstfaa  बन  चुके  हैं  ।  22,000  जो  फाटक  हैं  बिना  चौकी  दार  के  उन

 पर  कब  तक  चौकीदार  रख  दिया  जाएगा  श्रौर  श्राने  वाले  सालों  में  श्रापने  कितने  श्रोवरब्रिज  श्रौर

 अन्डरग्राउन्ड  ब्रिजेज  की  व्यवस्था  की  श्रौर  अ्राप  क्या  तरीका  अरपना  रहे  हैं  जिससे  भविष्य  में

 ऐसी  दुर्घटनाएं  न  घटें  ?

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  पहला  सवाल  पूछने  में  माननीय  सदस्य  को  कुछ  गलतफहमी  हुई  है  ।

 मैंने  कभी  यह  नहीं  कहा  कि  मोटर  वेहिकित्सि  ऐक्ट  के  तहत  कोई  भी  मोटर  बस  wats  लेविल

 क्रौसिंग  के  पास  art  है  तो  गेटमेन  की  श्रनुमति  से  रुकना  चाहिए  ।  श्रनमैंड  का  मतलब  ही  है  कि

 वहां  चौकीदार  ही  नहीं  इसलिए  किसी  श्रनुमति  का  सवाल  नहीं  होता  इसलिए  मोटर

 किल्स  ऐक्ट  में  कहा  गया  श्रगर  चौकीदार  होता  तो  वही  फाटक  बन्द  कर  लेकिन  जो

 मैंड  गेट्स  हैं  वहां  कानून  के  मुताबिक  atx  ae  पर  भी  लिखा  होता  है  कि  हर  बस  ठहरे  we

 कंडक्टर  श्रागे  जाए  Ale  सेफटी  देखने  के  बाद  बस  ait  जाने  के  लिए  कहे  |

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  22,000  ऐसे  फाटक  हैं  जो  श्रनमैंड  va  पर  चौकीदार

 गप्रगर  रखना  है  तो  यह  जिम्मेदारी  हम  कब  तक  निभा  सकेंगे  ?  मैं  सदन  को  बताना  चाहता  हूं  कि

 जो  22,000  भ्रनमैंड  गंट्स  हैं  ant  एक  श्रनमैंट  गेट  को  मैंड  गेट  में  परिवतित  करना  है  तो  उसके

 लिये  60,000  रु०  की  लागत  श्राती  है  ।  इसलिये  22,000  श्रनमैंड  गेट्स  को  मैंड  गेट  करना  है  तो

 132  करोड़  रु०  का  खर्चा  है  ।  यह  तो  शुरू  में  खर्चा  है  श्रौर  साथ  ही  साथ  हर  साल  इंतजाम  करने

 के  लिए  30  करोड़  रु०  का  खर्चा  श्रौर  लगेगा  ।  अझाज  हमारी  श्राधिक  स्थिति  ऐसी  नहीं  है  कि  सारे

 wads  गेट्स  को  मैंड  गठ्स ग  में  परिवतित  करके  132  करोड़  रु०  उस  पर  खं  लेकिन  हम

 बार-बार  रिव्यू  करेंगे  जिन  gaits  नट्स  पर  ज्यादा  होने  की  गु जाइश  है  ऐसे

 मैंड  गेट्स  को  प्राथमिकता  देकर  उनको  मैंड
 गेट

 में  परिवतित  करने  की  कोशिश
 करेंगे

 ।
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 गुजरात  में  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  रिवत  पदों  के  बारे  में  वक्तव्य  14  1979

 सभा  को  बेठकों  से  सदस्यों  को  श्रनपस्थिति  सम्बन्धी  समिति  का

 प्रतिवेदन

 प्रतिवेदन

 श्री  Blo  vito  गवई  अध्यक्ष  मैं  सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की

 सरक
 ध्रनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन  तथा  das  सरन  प्रस्तुत  करता

 gi

 गजरात  में  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधोकषों  के  रिक्त  पदों  के  बारे  में

 दिनांक  24  अ्र्प्रल  1979  के  श्रतारांकित  प्रदइन  स०  851  के

 उत्तर  में  शुद्धि  करना  तथा  उसमें  बिलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला  वक्तव्य

 fa म  न्याय  श्रौर  कम्पनी  काय  मन्त्री  वांति

 Weqey  महोदय

 24  1979  को  तारांवित  प्रदन  सं
 ०

 851
 के  WAIL  seat  का  उत्तर  देते  हुए

 मैंने  कहा  था  fe  गुजरात  उच्च  ग्यायालय  में  malay  की  नियुक्ति के  लिए  गजरात  उच्च

 न्यायालय के  मुख्य  न्यायाधिपति  का  प्रस्ताव  30  1978  को  प्राप्त  ear  था  ।  मभा

 इस  सदन  को  यह  सूचित  करते  हुए  खेद  है  कि  सदन  को  दी  गई  जानकारी  में  कुछ  न्नटि  हो

 गई  थी  जिसे  मैं  सुधारना  चाहता  हूँ  ।  विचाराधीन  सभी  श्रन्य  नामों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  30

 1978  को  प्राप्त  हुए  थे  किन्तु  विचाराधीन  safatat  में  से  एक  व्यवित  के  संबंध  में  प्रस्ताव

 9  1978  को  प्राप्त  eal  था  ।  उनके  संबंध  में  तत्पद्चात  राज्य  प्राधिकारियों  के  साथ  शौर  at

 पत्र  व्यवहार  करना  पड़ा  MMT  भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति  के  साथ  परामद  की  प्रक्रिया  पुरी

 गई  थी  ॥

 इस  संबंध  में  हुई त्रुटि  की  जानकारी  मुत  9  1979  को  प्राप्त  हुई  ।  इस  कारण  शुद्धि
 इसके  पूर्वे  नहीं  की  जा  सकी  ।  विलम्ब  के  लिये  qh  खेद  है  ।

 श्ष्यक्ष  महोदय  :
 श्री  जाजें  फर्नाडीज  एक  विधेयक  स्थापित  करेंगे

 श्री  पी०  पार्थसारथी
 :

 मैंने  aa  एक  सूचना  दी  ada  में
 समुद्री

 तूफान  श्राये  मन्त्रीजी  को  एक  वक्तव्य  देना  यह  श्रत्यन्त
 महत्वपूर्ण

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  हम  किसी  wea  मामले  पर  विचार  करने  जा  रहे  इस  मामले  को
 यथा  समय  श्रनुमति  दी  जाएगी  ।

 eToyarrrort श्री  पी०  SUT ना  महोदय  वक्तव्य  देने  के  लिए  तैयार
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 way  द

 हिन्दुस्तान  sand  लिमिटेड  ( avait  का 24  qe,  1901  (are)

 ज ध्रजन  तथा
 संशोधन

 विधेयक

 महोदय :  इस  संबंध  में  एक  ध्यान  तरा क्षण  प्रस्ताव  है  ।  मंत्री  जी  को  जानकारी

 मिलनी  चाहिये  ।  हमें  क्रम  से  कार्य  करने  दीजिए  ।  मंत्री  जी  इसके  लिये  उत्तरदायी  नहीं  gl  हम

 मामले  पर  चर्चा
 करेंगे

 ।

 ह

 हिन्दुस्तान  ट्र  क्टस  लिमिटेड  का  परजन  तथा  संशोधन

 विधेयक

 उद्योग  मन्त्री  जाजें  फर्ना  ter)
 :  मैं

 प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  हिन्दुस्तान  ट्रेक्टसं  लिमिटेड

 (sraat  का  asta  तथा  1978  का  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 स्थापित  करने  की  श्रनूमति  दी  जाये  ।

 WrAet  महोदय  :  प्रद्न  यह  है  :

 हिन्दुस्तान  faze  लिमिटेड  का  asta  तथा  1978

 का  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करवे  की  श्रनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकत ्  हुध्ा  ।

 श्री  जाजें  कर्ना  डोज  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता हूँ  ।

 meget  महोदय  :  नियम  377  के  malt  उठाये  जाने  वाले  मामलों  पर  चर्चा  करने  से  qa

 मैं  उन  बातों  को  स्पष्ट  क  चाहत हूं  जो  गत  गुरुवार  को  हुई  थीं  ।  जब  हम  स्थगन  प्रस्ताव  पर

 चर्चा  कर  रहे  श्री  कुरेशी  ने  कतिपय  श्रापत्तियाँ  उठाईं  श्र  ऐसी  धारणा  व्यक्त  की  कि  मैं  विरोधी

 दलों  के  सदस्यों  की  तुलना  में  सत्तारूढ़  दल  के  सदस्यों  के  प्रति  श्रधिक  उदार  हुं  ।  मैं  सभा  के

 समक्ष  विभिन्‍न  दलों  द्वारा  लिया  गया  वास्तविक  समय  रखता  इस  स्थगन  पर  चर्चा  में  3  घंटे

 20  मिनट  का  कुल  समय  जिसमें  से  32  मिनट  श्री  बनातवाला  ने  लिये  ।  इसे  कम

 करने  के  बाद  दोष  2  घंटे  48  मिनट  बचते  जनता  पार्टी  के  लिए  नियत  किया  गया  समय  1  घंटा

 38  मिनट  थे  ale  इसके  द्वारा  लिया  गया  समय  |  घंटा  39  अर्थात  1  मिनट  श्रधिक  था  ।

 विरोधी  पक्ष  के  लिये  नियत  समय  ।  घंटा  10  मिनट  था  ate  उन्होंने  घंटा  9  मिनट  at  समय

 ज  म
 लिया  ।  जहाँ  तक  काँग्र  स  पार्टी  का  mracer  है &  इसके  लि  € ये  19  मिन  ट  का  समय  नियत  था  alt  इस

 ने  33  मिनट  का  समय  लिया

 अ  eee

 179



 नियम  377  के  ध्रधीन  मामले  14  1979
 ह

 नियम 377  के  gata  मामले

 सीमेंट  उद्योग  के  की  में  वद्धि  के  qe Teq  में  Aeqtਂ  निजंयों  को

 कार्यान्वित  न  किया  जाना

 थ्री  के०  रामर्मति  (TTT  )  3  1979  को  उद्योग  मंत्री  ने  लॉक  सभा  में  सीमेंट

 उद्योग  सम्बन्धी  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  के  सिलसिले  में  वक्तव्य  दिया  था  ।  wea  बातों  के

 साथ-साथ  उन्होंने  ag  बताया  था  कि  की  मूल्य  aha  के  31  1979  समाप्त  हो

 जाने  बाद  सरकार  ने  सबसे  मूल्य  तथा  प्रात्साहून  सम्बन्धों  म्रधक  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  को

 जाँच  करने  का  निश्वय  किया  है
 उत्होंन  ata  स्तरीय  aq  रोधन  मूल्य  व्यवस्था  सामने  रखी  है  |

 थे  तीन  मूल्य  185  205  रुपये  श्रौर  220  रुपये  प्रति  टन  जो  क्रमशः  कम  माध्यमिक

 गत  ओर  उच्च  लागत  एककों  के  लिये  होंगे  मुल्य  में  प्रति  बोरी  1.35  रुपये  की  वृद्धि  हो  गई

 उन्होंने  यह  दलील  दी  है  कि  मजदरी  में  वद्धि  के  फलस्वरूप  मूल्य  वृद्धि  की  मांग  को

 गई  है

 1978  में  इस  सभा  के  दीतकालीन  झ्रधिवंशन  में  एक  श्रत्प  सुचना  प्रश्न  के
 उत्तर  के  बाद

 मैंने  एक  भ्रनुपूरक  प्रश्न  उठाया  जो  सीमेंट  उद्योग  के  एक  लाख  मजदूरों  को  श्रघिक  मजदूरी

 से
 सम्बन्धित  वर्तमान  wt  पहलें  के  निणंयों  को  लागू  न  किये  जाने  के  बारे  में  मैंने  यह  कहा

 था  कि  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  को  सीमेंट  के  मूल्य  में  किसी  भी  प्रकार  की  वृद्धि  की

 मति  नहीं  दी  जानी  चाहिये  ।  श्री  जॉज॑  फर्ना  डीज  ने  मेरी  दलील  फौरन  स्वीकार  कर  ली  थी

 ait  यह  ग्राइवासन  दिया  था  कि  जब  तक  प्रबन्धक  वर्तमान  श्रौर  पहले  के  पंच  निर्णयों  को  पूरे  देश

 में  लाग  नहीं  तब  तक  किसी  भी  प्रकार  की  मलय  वद्ध  की  gaata  नहीं  दी  जायेगी  ।  मै  ने

 इण्डिया  सोमेंट-संक  तमिलनाडु  का  उदाहरण  जिसने  श्रभी  तक  पंच  निणय  को  पूरी  तरह

 लागू  नहीं  किया  ।  सीमेंट  में  संविदा  नैमित्तिक  मजदूरों  तथा  WCATAT  मजदरों  के  बारे  में  इन

 पंच  निणंयों  को  बिल्कुल  लागू  नहीं  fear  ।  मैं  सरकार  से  श्राग्रह  करता  हूं  उसे  देश  के  उन  सीमेंट

 उद्योगपतियों  का  साथ  नहीं  देना  जिन्होंने  वेतन  पंचाट  को  लाग  नहीं  किया  जिसके  लिये

 wa  मूल्य  वृद्धि  की  manta  दी  जा  रही  है  ।

 मैं  माँग  करता  हूं  कि  जब  तक  प्रबन्धक  पहले  के  शर  वर्तमान  के  निणंयों  को  लागू  नहीं

 तब  तक  श्रवरोधन-मुल्यों  की  तीन  स्तरीय  व्यवस्था  के  क्रियान्वयन  को  स्थगित  रखा  जाय  |

 ग्रापकी  अनुमति  से  मैं  मंत्री  जी  से  यह  भी  प्रा्ह  करता  हूँ  कि  वह  मध्यस्थ  निर्णयों  को

 लागू  करने  के  प्रदन  को  हल  करने  के  किये  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  तथा  प्रबत्धकों  की  एक  बंठक

 बलाय  ॥

 लोक  सभा  के  कतिपय  सदस्य  द्वारा  कृषि  भवन  के  सामने  भारतोय  खाद्य  निगम  हारा

 ठेके  पर  मजदूरों  को  नियुक्त  करने  की  प्रणाली  को  समाप्त
 करने

 को  अपनी  मांग

 के  qaqa  में  धरना

 निपम  377  के  at  मैं  निम्नलिखित  मामला att  रतनसिह  राजदा  दक्षिण )

 उठाता  हूँ  ।  लोक  सभा के  पाँच  सदस्य  कृषि  भवन  के  सामने  कृषि  मंत्रालय  से  न्याय  मांगने  के
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 लिये  घरन  दे  रहे  हैं  ।  उनकी  मांग है  कि  भारतीय  खाद्य  तिगम  में  विद्यमान  ठेका  प्रणाली  को

 समाप्त  किया  जाये  ।  कृषि  राज्य  श्री  भानु  प्रताप  सिंह  ने  सभा  को  झाइवासन  दिया  था  कि

 ठेका  प्रणाली  समाप्त  कर  दी  जायेंगी  |  इसके  विपरीत  ठेकेदारों  को  श्रमिकों  का  शोषण  करने  को

 पूरी  छूट  दी  जा  रही  इन  संसद्‌  सदस्यों  सम्बन्धित  मंत्री  तथा  प्रघानमंत्री  सहित  ate

 प्राधिकारियों  से  ara  किया  जब  उनके  सभी  प्रयास  विफन  हो  तो  उनके  पास  कृषि

 भवन  के  सामने  धरना  देने  के  अलावा  कोई  विकल्प  नहीं  रह  गया  ।  भारतीय  खाद्य  निगम के

 श्रमिकों ने  ढेका  प्रणाली  के  विरुद्ध  प्रशन  किया  ate  उन्होंने  भी  सम्बन्धित  मंत्री  के  निवास

 के  सामने  श्रनशन  किया  था  ।  मंत्रियों  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  परस्पर  विरोधी  इन  परिस्थितियों

 में  कृषि  मंत्री  के  लिये  यह  श्रावस्यक  है  कि  बह  स्थिति  को  स्पष्ट  करें  भ्रौर  इस  विषय  पर  am  में

 एक  वक्तव्य  अतः  मैं  मांग  करता  हूँ  कि  पुरानी  हो  गई  ठेका  प्रणाली  को  समाप्त  किया  जाये

 att  श्रमिकों  को  निहित  स्वार्थों  के  शिकंजे  से  मुक्त  कराया  जाये

 (att)  कलकता  fasafagiag  को  गप  की  सप्लाई  में  कथित  कमी  के  कारण

 हारिक  भौतिक  विज्ञान  विभाग  में  दाक्षिक  तथा  bc  ss  be  |  कार्षकलाप  बन्द

 होना

 प्रो०  दिलीप  चक्रवर्तों  नियम  377  के  भ्रधीन  मैं  निम्नलिखित
 मामला  उठाना  चाहता  हूँ  :

 मैं  कलकत्ता  rang  विद्यालय  के  व्यावहारिक  atfaar  विभाग  के  कायकरण  सम्बन्धी  एक
 गम्भीर  मामला  उठाना  चाहता  हूं  मु  बताया  गया  है  कि  विभाग  की  ग्लास  ब्लोइंग  के  लिये
 गेस  प्राप्त  करने  में  भारी  कठिनाई  हो  रही  है  ।  faxafaaraa  के  इस  विभाग  के  समान्य  दिक्षा

 कायें
 के  लिये  गैस  की  सप्लाई  श्रत्यावश्यक  है  ।  प्रयोगशाला  में  व्यावहारिक  विज्ञान  का  श्रन

 नुसन्धान
 कायें  करने  के  लिये  भी  गैस  श्रत्यावश्यक है  ।

 दुर्गापुर से  गैस  की  सप्लाई  ataafag  हो  गई  है  ।  पीछे  कई  बार  यह  पाया  war  कि

 पुर  से  सप्लाई  की  गई  गैस  का  ग्लास  ब्लोइंग  के  लिये  पूरा  दबाव  नहीं है  ।

 मु  बताया  गया  कि  सर  रास  बिहारी  व्यावहारिक  भौतिकी  के  कलकत्ता
 fasafag raz लय  में  13  1978  को  श्री  एच०  बहुगूणा  को  श्रभ्यावेदन  भेजे  जिनमें

 इस  विभाग  शौर  विदव  विद्यालय  को  सामान्य  दौक्षिक  कार्य  के  लिये  गैस  की  सप्लाई  न  किये  जाने
 के  कारण  यहां  की  दयनीय  स्थिति  का  उल्लेख  किया  गया  किन्तु  मंत्रालय  ने  पत्न-व्यवहार  का
 न  तो  कोई  उत्तर  दिया  है  Wt  न  ही  यह  समस्या  हल  ही  की

 गस  ब्लोइंग  के  लिय  सही  दबाव  की  गेस  की  सप्लाई  के  gata  में  कलकत्ता
 न् विद्यालय  की  शैक्षिक  तथा  अ्रनुसन्धान  गतिविधियां  रुक  गई  मैं  प्राशा  करता  ट्  कि

 विशेष  रूप  से  पेट्रा-रसायन  मंत्रालय  यह  सुनिदिचित  करने
 के  लिये  विशेष  ध्यान  देगा  कि  कलकत्ता

 ि
 जायें  | विश्वविद्यालय  की  प्रार्थना  पर  तुरन्त  ध्यान  दि
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 (Tz)  राष्ट्रीय  ats  निगम  के  क्षेश्नोय  कार्यालय  को  विजयवाड़ा  से  हटाने  के

 कथित  प्रस्ताव  को  लेकर  aht  प्रदेश  में  व्याप्त  श्रसंतोष

 श्री  के०  सुयनारायण  (TTS) :  प्रध्यक्ष  नियम  377  के  श्रघीन  मैं  निम्नलिखित

 मामला  उठाना  चाहता  हूं  2

 मैं  सरकार  प्रौर  इस  सदन  की  जानकारी  में  लाना  चाहता  हूं  कि  राष्ट्रीय  बीज  निगम  के

 क्षेत्रीय  कार्यालय  को  उसके  गोदामों  सहित  विजयवाड़ा  से  हटाकर  हैदराबाद  ले  जाने  के  कथित

 प्रस्ताव  से  aia  प्रदेश  के  तटीय  क्षेत्रों  के  किसानों  में  भारी  रोष  व्याप्त  इस  मामले  में  उस  क्षेत्र

 के  विभिन्‍न  राजनैतिक  दलों  के  विधायकों  ने  पहले  ही  भारत  सरकार  के  कृषि  श्रौर  सिंचाई  मंत्री

 को  एक  श्रभ्यावेदन  भेज  दिया  है  ।

 राष्टीय  बीज  निगम  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  को  विजयवाड़ा  से  way  स्थान  पर  ले  जाने  से

 राज्य  में  बीजों  के  उत्पादन  पर  झ्रत्यन्त  प्रतिकल  प्रभाव  पड़गा  तथा  उन  किसानों  को  गम्भीर  रूप

 से  हानि  होगी  जो  कि  पिछले  15  वर्षों  से  ग्रच्छो  किस्म  के  धान  के  बीज  पैदा  करने  में  सहायता

 करते  रहे  हैं  ।

 यह  क्षेत्रीय  कार्यालय  श्रौर  उसके  गोदाम  1963  में  भारत  सरकार  ने  बीजों  के  उत्पादन  की

 श्धारभत  सभी  प्रावश्यकताय्रों  को  ध्यान  में  रखकर  बने  थे  तथा  प्राथधनिकतम  कृषि  तकनीक

 का  प्रयोग  करने  वाले  तटीय  क्षेत्रों  के  उद्यमी  किसान  इन  वर्षों  में  देश  के  ग्रनेक  भागों  को  ary

 किस्म  के  बीज  सप्लाई  करते  रहे  हैं  ।

 घान  उत्पादक  क्षेत्रों  में  स्थित  प्रौर  वेंकट  रामन्गडम  बीज  उत्पादक  केन्द्र  fara

 क  की  वित्तीय  सहायता  से  स्थापित  किए  गए  हैं  ।  वे  बीज  तैयार  कर  रहे  हैं  और  उ

 काय  की  निगरानी  जितनी  weal  तरह  विजयजाड़ा  स्थित  राष्ट्रीय  बीज  निगम  का  क्षेत्रीय

 लय  कर  सकता है  उतनी  ग्रच्छी  तरह  हैदराबाद  स्थित  कृषि  विश्वविद्यालय  क्षेत्र  नहीं  कर  सकता  |

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  के  प्रबन्धकों  का  तके  यह  है  कि  चू  कि  दक्षिण  मध्य  रेलवे  का

 लय  faneaciay  में  है  यदि  इस  क्षेत्रीय  कार्यालय  को  हैदराबाद  स्थानांत रित  कर  दिया  जाए

 हो  बीजों  के  निर्यात  के  लिए  मालडिब्बे  असानी  से  उपलब्ध  हो  सकेंगे  ।  परन्तु  यह  तके  मान्य  नहीं

 है  विजयवाड़ा से  भी  पिछले  15  सालों  से  बिना  किसी  भारी  समस्या के  बीज  निर्यात  किए  जा

 रहे  हैं  विजयवाड़ा  से  बीजों  का  निर्यात  उस  समय  से  किया  जा  रहा है  जबकि  यह  सारा  क्षेत्र

 पहले  दक्षिण  रेलवे  के  ग्रन्तगंत  था  जिसका  कि  मुख्यालय  मद्रास  में  है  ।

 1979-80  के  उत्पादन  कार्यक्रमों  के  अनसार  तटीय  क्षेत्रों  में  1900  एकड़  भमि  में  बीजों

 का  उत्पादन  किया  जिसमें  से  इस  प्रयोजन  के  लिए  तेलंगाना  में  केवल  13  एकड़  भमि

 रखी  गयी  है  ।  इस  वजह  से  as  ग्रौर  भी  प्रधिक  जरूरी  है  कि  राष्ट्रीय  बीज  निगम  का  क्षेत्रीय

 कार्यालय  विजयवाड़ा  में  ही  बना  रहने  दिया  जाए  ।
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 ‘gan  चला  है  कि  कुछ  निहित  स्वार्थ  वाले  श्रघिकारियों  ने  राष्ट्रीय  बीज  निगम  का  क्षेत्री

 कार्यालय  हैदराबाद  earatafea  किये  जानें  का  विचार  रखा  था  ताकि  वे  झासानी  से  हैदराबाद

 नर्गर  के  aia  रह  th  जोबि
 हमारी  इस  राष्ट्रीय  नीति

 के  विरेद्ध है कि  उद्योग  विशेषकर  कृषि  पर

 sinihia  sat  महानंगरीय  क्षेत्रों  के
 समीप  न  होकर  ग्रामीण  ait  में  होने

 चाहियें  a

 कृषि  ax  सिचाई  मंत्री  से  भ्रनुरोध  है  कि  वे  इस  मामले  की  जाँच  करें  पौर  सुनिश्चित करें
 कि  राष्ट्रीय  बीज  निगम  के  क्षेत्नीय  कार्यालय  को  विजयवाड़ा  से  भ्रन्य  स्थान  पर  स्थानांतरित न

 किया  जाए  ताकि  sce  fara  के  बीजों  के  उत्पादन  श्रौर  झन्य  क्षेत्रों  को  उनके  निर्यात  का

 ऋम  निर्बाध  रूप  से  चलता  रहे  ।

 इडियन  कोश्ापरेशन  fana  हाईवे  प्रोजेक्ट  (Aare  में  सेवा  की  कथित

 MAA  दातें

 श्री  बीनेन  gag  :  अध्यक्ष  नियम  377  के  भ्रधीन  मैं  निम्नलिखित

 मामला  उठाना  चाहता  हूं  :

 इण्डियन  कोश्नापरेशन  fad  हाईवे  प्रोजेक्ट  में  कायरत  कमंचारियों  की

 जनक  |,सेवाशतों
 की  बात  श्रौर  वध  श्र घा र  मत  मांगों  के  लिए  कमंचारियों  हारा  किये  जा  रहे

 Wi Taq  को  कुचलने  के  लिए  नेपाल  रकार  द्वारा  उन्हें  भ्रट्यघिक  परेशान  करने  तथा  उनके  दमन
 करने  की  बात  इस  सूदन  में  20  1979  को  एक  तारांकित  दन  संख्या  932  के  जरिये  उठाई

 गई  थी
 ।

 इसके  ्रति रिक्त  यह  भी  पर  च्ला  है  कि  नेपाल  पूलिस  ने  बिना  किसी  वजह के  7

 भारतीय  श्रमिकों  को  गिरफ्तार  कर  लिया  है  ।  इसका  मतलब  केवल  लोकतांत्रिक  ढंग  से  भ्रपनी

 उचित  माँगों  के  लिए  ° aaq  कर  रहे  भारतीय  क्मंचा्यिों  में  श्रांतक  पैदा  करना  गिरफ्तार

 किए  गए  सातों  Haat  को  नौकरी  से  निकाल  दिया  गया  है  तथा  श्रान्दोलनकारी  कमंचारियों
 को  प्रद्यासन  अ्रपने  काम  पर  वापस  ala  के  लिए  विवश  कर  रहा  यह  कार्य  सशस्त्र  पुलिस  की

 सहायता  से  संगीनों  की  नोकों  के  बल  पर  किया  जा  रहा  यह  बताए  कि  उसने  उन
 7  भारतीय  श्रमिकों  छुड़ाने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  हैं  जो  कि  ad  भी  जेल  में  सरकार
 को  चाहिए  कि  वह  नेपाल  सरकार  द्वारा  किए  जा  रहे  उस  निमंम  दमन  के  मामले  में  हस्तक्षेप  करे
 जिसका  लक्ष्य  उन  भारतीय  श्रमिकों  को  maha  करना  है  जो  कि  काफी  लम्बे  समय  से  सेवा

 मे ंहैं  ea  श्रमिकों  को  1973  में  दूसरा  रोजगार  दिलाने  का  वचन  दिया  गया  था  ।  झत  ad
 काम  पर  लगाने  के  बारे  में  aaa  रूप  से  निर्णय  किया  जाए  तथा  यह  सुनिद्चित  किया

 जाए  कि  इन  गिरफ्तार  श्रमिकों  को  रिहा  किया  जाए  ।

 (&:)  तिनसुकिया  मेल  में  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  को  सुविधाएं

 थी  इस्माइल  हुसेन  खाँ  :  श्रध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  श्रधीन

 नीय  महत्व  के  मामले  पर  निम्नलिखित  वक्तव्य  देना  चाहता  हूं  :

 1  1978  से  अ्रासाम  श्रौर  अन्य  पूर्वोत्तर  राज्यों  से भारत  की  राजधानी  नई  दिल्‍ली

 तक  एक  नयी  सुपर  फास्ट  ट्रेन  तिनसुकिया  मेल  चलायी  गई  थी  ।  इस  गाड़ी  को  चला.कर  रेल  मंत्री
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 ने  नयी  feet  बोमाई  sy  वाले  द्वितीय  श्रेणी  के  बड़ी  लाइन  के  afkal  को  कुछ  झधिक

 धाएं  प्रदान  की  हैं  तथा  पुरानी  समयसारणी  के  मुकाबले  ध्र्ब  गंतव्य  स्थान  तक  पहुंचने  में  लगभग

 10  ae  से  कम  समय  लगने  लगा  कुछ  दिनों  तक  यह  गाड़ी  ठीक  समय  पर  चलती  रही  तथ

 सभी  यात्रियों  ने  इस  गाड़ी  का  स्वागत  किया  था  ।

 1  19.0  में  समय  सारिणी  में  परिवर्तन  होने  के  साथ-साथ  कठिनाई  शारम्भ  हो

 तिमसुकिया  सुपर  फास्ट  टेन  हर  रोज  2  से  7  got  तक  विलम्ब  से  जाती  यात्रियों  को  भोजन

 गलियारेदार  डिब्बों  se  ae  दार  सीटों  श्रादि  की  जो  बेहतर  सुविधाएं  प्रदान  की  गई  वे

 हमेद्ा  भ्रनियमित  रहती  है  ।  उसमें  दूसरे  दर्जे  का  वातानुकूलित  डिब्बा  हफ्ते
 में  तीन  बार  लगता  है

 परन्तु  उसमें  भी  बिस्तर  के  गद्दे  नहीं  होते  तथा  उनका  रख-रखाव  ठीक  ढंग  से  नहीं  होता  है  ।  ट्र्न

 श्राधी क्षक  भी  गाड़ी  का  नियमित  रूप  से  निरीक्षण  नहीं  व  रते  ।  उसके  न  होने  पर  कोई  जनता  की

 fariad  सुनने  वाला  नहीं  होता  ।  कई  मौकों  पर  गाड़ी  में  रोशनी  श्रौर  पंचे  नहीं  होते  ।  इन  गर्मी

 के  दिनों  में  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  तक  नहीं  होती  ।  देखा  गया  है  कि  7-5-79  को  गाड़ी  में

 मुगलसराय  से  इलाहबाद  तक  बाथरूम  में  भी  पानी  नहीं  था  ।  जब  गाड  को  इसकी  रिपोर्ट दी

 गयी  तो  उसने  कुछ  नहीं  किया  तथा  यात्रियों  से  जंजीर  खींचने  के  लिए  कहने  लगा  ।

 28-4-79  को  गाड़ियों  में  बिना  टिकट  यात्रियों  को  रोकने  के  लिए  कोई  कमेंचारी  नहीं  था

 जब  यह  गाड़ी  बिहार  राज्य  में  पहुंची  तो  हमारे  एक  संसद  सदस्य  को  जबकि  उन्होंने  श्रपने  fed

 में  एक  gaat  के  gar  पर  श्रापत्ति  तो  उन्हें  गाड़ी  से  बाहर  फेंक  देने  की  घमकी  दी  गयी

 हम  वातानुकूलित  डिब्बे  में  उसमें  भी  दानापुर  में  12  लड़के  घुस  gre  श्रौर  उन्होंने  हमें

 घमकी  दी  कि  यदि  उन्हें  यात्रा  नहीं  करने  दी  गई  तो  वे  श्रनिदिचत  काल  तक  के  लिए  गाड़ी  को

 रोक  देंगे  ।  कोई  सुरक्षा  की  व्यवस्था  गाड़ियों में  नहीं  थी  ।  हम  सभी  पुरी  तरह  श्रसहाय  थे  ।

 उस  दिन  इस  गाड़ी  में  भोजन  यान  भी  नहीं  परिणामतः  यात्रियों  को  भोजन

 आदि  के  बिना  रहना  पड़ा  |  यह  भ्रकेली  घटना  नहीं  है  ।  तिनसृक्यि  मेल  द्वारा  मुगलसराय
 से  साहबगंज  तक  सफर  करना  भयावह  है  ।  इस  हिस्से  की  यात्रा  में  कोई  प्रशासन  ate  पर्यवेक्षण

 की  व्यवस्था  नहीं  होती  ।  यात्री  श्रपनी  मरजी  से  बिना  faa  टिकट  के  यात्रा  करते  घ्स

 हिस्से  में  बार-बार  गाड़ी  की  जंजीर  खिंचती  है  पीछे  1  1979  को  पटना  में  भोजन  यान

 लूट  लिया  गया  था  याध्यों  को  डराया  धमकाया  गया  था  ।  यात्रियों  की  सुरक्षा  के  लिए

 गाड़ी  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  होती  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करू
 गा

 कि  वे  इस  बात  का  पता  लगायें  कि  पुरानी  समय

 सारिणी  से  चलने  वाली  गाड़ी  नियमित  रूप  से  कंसे  चलती  थी  श्रौर  1  1979  से  गाड़ी  का

 समय  बदल  जाने  पर  इतनी  सब  अनियमिततायें  क्यों  शुरू  हो  गयी  हैं  ।

 मैं  माननीय  रेल  मंत्री  जी  से  यह  भी  atta  करूंगा  कि  वे  यात्रियों  को  बेहतर  सूविधायें

 प्रदान  करने  के  श्रपने  वायदे  पालन  करें  प्रौर  गाड़ी  की  समय  की  पाबन्दी  को  बनाये  रखे  ।
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 धन्यथा  रेल  afirarfcay  को  कोई  नैतिक  अधिकार  नहीं  होगा  कि  वे  यात्रियों  से  सुपरफास्ट  गाड़ी

 के  नाम  से  अधिक  किराया  वसूल  करें  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  भी  श्रनुरोध  करूंगा  कि  देश  की  oa  सभी  सुपर  फास्ट  गाड़ियों

 के  समान  ही  इस  गाड़ियों  में  भी  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  की  जाये  जोकि  इस  गरमी  के  दिनों

 में  बहुत  जरूरी  है  ।

 यह  भी  श्रनुरोध  है  कि  माननीय  रेल  मंत्री  जी  तिनसुक्या  मेल  की  वर्तमान  समय  सारणी

 में  oftada  करें  त।कि  इन  सभी  से  बचा  जा  सके  ।

 मैं  माननीय  रेल  मंत्री  महोदय  से  यह  भी  nate  करूंगा  कि  वे  तिनसुकिया  मेल  से  यात्रा

 करने  वाले  यात्रियों  के  कष्टों  को  दूर  करने  के  लिए  हर  सम्भव  सावधानी  के  उपाय  करें  ।

 ztst,  जिला  उसर  प्रदेश  में  कटीर  तथा  लघु  उद्योगों  के  लिए

 मावदयक  स्टेपल  धागे  शोर  श््र्न्य  कच्चे  काल  के  मूल्य  में  वृद्धि

 श्रीमती  मोहसिना  किदवई  :  मैं  सरकार  तथा  सदन  का  ध्यान

 उत्तर  प्रदेश  के  जिला  फंजाबाद  के  स्थान  टाण्डा  के  कुटीर  एवं  लघ  उद्योगों  के  सामने  प्रा  रही

 समस्या  की  are  दिलाना  चाहती हूं
 ।  टाण्डा  में  alt  तथा  लघु  उद्योगों  के  श्रन्तगंत  8000

 से  gafan  विद्युत  चालित  करघे  तथा  5000  हथकरघे  चल  रहे  हैं  जो  कि  16  मिलों  के  उत्पादन

 के  बराबर  है  ।  उनकी  प्रतिदिन  की  खपत  स्टेपल  धागे  की  400  गांठें  हैं  जिस  से  प्रतिदिन  4  लाख

 मीटर  कपड़ा
 तैयार  किया  जाता  है  ।  इस  उद्योग  में  एक  लाख  से  श्रधिक  व्यक्तियों  को  रोजगार

 मिला  हुप्रा  है  ।  )
 को  स्टेपल  धागा  मिल  मालिकों  के  उन  11  एजेन्टों  के  जरिये  सप्लाई

 किया  जाता  है  जिन के  डिपो  टाण्डा  में  हैं  1975  में  स्टेपल  यानें  का  मूल्य  75  रुपये  प्रति

 बण्डल  (5  था  ।  1979  में  विद्यमान  मूल्य  80/82  प्रति  पांच  कि०  ग्रा०  था

 पिछले  एक-डेढ़  महीने  में  मूल्य  ग्रचानक  बढ़  कर  102  रुपये  प्रति  5  कि०  ato  हो  गया  ।

 मूल्य  में  26  रुपये  प्रति  बण्डल  mala  500  रुपये  प्रति  गांठ  की  वृद्धि  हो  गयी  ।  कुल  खपत  400

 गांठ  प्रति  दिन  होने  के  कारण  प्रति  दिन  2  लाख  रुपया  मिल  मालिकों  की  जेब  में  जा  रहा  है  श्रौर

 ऐसा  केवल  सरकार  की  लापरवाही  की  वजह  से  हो  रहा  है  ।

 पहले  भी  1972  में  जब  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  गयी  तो  केन्द्र  सरकार  ने  एक  azar

 संख्या  180/4/72-24  जारी  किया  था  जिस  में  यह  निर्धारित  किया  गया  था  कि  50

 प्रतिशत  बुनकर  को  52  रुपये  प्रति  बण्डल  के  हिसाब  से  सप्लाई  किया  जायगा  तथा

 मिलों  को  act  बाकी  50  प्रतिशत  उत्पादन  खुले  बाजार  में  बेचने  की  झनुमति  दी  गयी  थी  |

 स्टेपल  धागे  तथा  रसायनों  के  मूल्य  में  हो  रही  इस  तीव्र  वृद्धि  के  कारण  स्थिति  aaa

 कठिन  हों  गयी  है  ।  सरकार  ने  यदि  शीघ्र  समुचित  कार्यवाही  नहीं  की  तो  हथकरघा  att  विद्युत

 चालित  करघा  क्षेत्र  जल्दी  समाप्त  जायेगा  तथा  35  लाख  से  ales  बनकर  बेरोजगार  हो  जायेंगे  ।
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 राज्य के  लिए  श्रौर  सामान्यतः  देश  के  लिए
 कि  दि qe  एक  श्त्यंत  गंभीर  समस्या  हो

 ।

 मैं  केन्द्रीय  सरकार से  भ्नुरोध  करती  हूं  कि  वह  स्टेपल  mit  श्रौर  रसायनों  को

 वस्तु  afafaan  के  ada  इस  धागे  के  see  Ae  fant  को  नियमित  किया

 स्टेपल  धागे  का  मृत्य है  टैरिफ  बोड़े  द्वारा  निर्धारित  किया  जाये  तथा  टैरिफ  बोड  में  एक

 निधि  बुनकरों  का  रखा  जाये  ौर  स्टेपल  धागे  की  बिक्री  के  लिए  डिपो  खोले  जायें  श्रौर  सरकार  को

 चाहिये  कि  वह  टाण्डा  में  छपाई  शौर  फिनिशिंग  का  एक  संयुक्त  कारखाना  स्थापित  करे

 ताकि  बुनकर  श्रावद्यक  कच्चा  माल  उचित  दरों  पर  प्राप्त  कर  सकें  ।

 थी  हुकम  देव  नारा
 यण  यादव

 :
 मैंने  भी  377.0  में  लिखकर  दिया  वह

 भ्राता  ही  नहीं है

 अध्यक्ष  महोदय  :  देखेंगे  ।

 मारत  में  वित्तीय  ag  की  श्रवधि  में  परिवर्तन  करने  को  WlaRTHRAT
 ता

 श्री  हरि  विष्ण  कामत  अ्रध्यक्ष  श्रापकी  भ्रनूमति  से  मै  नियम

 377  के  भ्रधीन  श्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  श्रौर  राष्ट्रीय  म  हृत्व  के  एक  मामले  के  बारे  में

 लिखित  वक्तव्य  देना  चाहूंगा  :

 25  1979  को  fad  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्री  सतीश  ने  वित्त  विधेयक

 पर  हुई  बहस  के  दौरान  मेरे  द्वारा  उठाये  गये  एक  मामले  का  उत्तर  देते  हुए  कहा  था  कि  faa

 मंत्रालय  ने  वतंमान  वित्त  वर्ष  में  परिवतंन  करने  (1  ada  के  स्थान  पर  भ्रगले  वर्ष  की  31  माचें

 करने  )  के  प्रदन  पर  विचार  किया  है  भ्रौर  यह  निणंय  किया  है  कि  इसमें  qfiaaa  न  किया

 जाये  ।

 यह  कुछ  विचित्र  बात  है  कि  भारतीय  वित्तीय  ag  श्राजादी  के  इन  तीस  वर्षों  के  बाद  भी

 ब्रिटेन  के  वित्तीय  वर्ष  से  चिपका  gar  श्रथवा  जुड़ा  gar  है  ।  ब्रिटेन  की  सरकार  ने  aoa

 सार  ब्रिटेन  श्रौर  श्रपने  सम्पु्ण  साम्राज्य  श्रौर  श्रपने  safaaay  के  लिए  वित्तीय  ag  की  समाप्ति

 31  ara  को  होनी  निश्चित  की  थी  ।  यह  उनके  देश  का  प्राकृतिक  जलवायु  सम्बन्धी  परिस्थितियों

 की  दृष्टि  से  उनके  लिए  सुविधाजनक  था  क्योंकि  दिसम्बर  से  ary  तक  के  भारी  बीत  के  महीनों

 के  दौरान  घर  से  बाहर  जाकर  काम  करने  में  कठिनाई  होती  है  ।  वे  इस  शीत  काल  में

 श्रपने  बजट  तैयार  कर  लेते  हैं ग्रौर  श्रपनी  परियोजनाओं  की  रूप  रेखा  तथा  योजनायें  पहले  से

 तेयार  कर  लेते  हैं  ताकि  श्रप्रैल  से  ग्रक्तूबर  तक  के  काम  करने  के  महीनों  के  दौरान  पर  उन  पर

 निरन्तर  काय  किया  जा  सके  ।  ब्रिटेन  में  वित्तीय  वर्ष  की  उक्त  श्रवधि  निर्धारित  किये  जाने  का

 यही  कारण  है  श्रौर  जहाँ  तक  बर्मा  शर  सीलोन  (aa  की  ब्रिटेन  के

 वित्त  विभाग  की  सृविधा  की  बात  स  दय। र  थी  क्योंकि  aga  हित  श्रौर  के
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 सामान्य  चर्चा  लेखानुदानों  की  मांगें

 ध्रलावा  ब्रिटेन  का  भारत  के  लिए  कोई  विकास  कार्यक्रम  नहीं  था  ।

 भारत  में  वाणिज्यिक  ate  प्रौद्योगिक  वर्ष  न्यूनाधिक  रूप  से  श्रक्तूबर  के  श्रन्त  में  या

 नवम्बर  के  प्रारम्भ  से  ग्र्थात  खरीफ  की  फसल  को  कटाई  तथा  रबी  की  फसल  की  बुवाई  के

 तत्काल  बाद  विक्रम  सम्वत  के  अ्रारम्भ  से  शुरू  होता  है  ।  इस  के  जहां  तक  ५ मुझ  पता

 न  तो  उत्तर  में  मुगलों  ने  aye  न  ही  दक्षिण  में  शिवाजी  ate  ust  ने  वित्त  वर्ष  की

 गणना 1  भ्रप्रल  से  3।  माचे  तक  की  |  इसके  अलावा  संतार  के  ग्रलग-प्रलग  देशों  में  वित्तीय  ag

 की  श्रवधि  भिन्न-भिन्न  है  ।

 प्रदासनिक  सुधार  श्रायोग  वर्तमान  प्रधान  मंत्री  जिसके  श्रष्यक्ष  थे

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  भी  उसमें  थे  ।

 श्री  हरि  बिष्णु  कामत  :  वर्तमान  प्रधान  मंत्री  जिसके  श्रध्यक्ष  थे  शरीर  जिसका  मैं  एक

 सदस्य  विभित्न  सुभावों  तथा  विकल्पों  पर  विचार  करने  के  बाद  यह  सिफारिश  की  थी  कि

 2  नवम्बर  से  प्रारम्भ  होने  वाला  वित्तीय  ag  भारतीय  परिस्थितियों  तथा  a yarray  की  दृष्टि  से

 सर्वाधिक  उपयुक्त  रहेगा  ।  अब  समय  प्रा  गया
 है  कि

 कोई  संसदीय  समिति  श्राधिक  तथा  वित्तीय

 विद्वेषज्ञों  की  सहायता  से  तथा  केन्द्रीय  सरकार  श्रौर  राज्य  सरकारों  के  परामश  से  इस  महत्वपूर्ण

 मामले  का  गहराई  से  श्रध्ययन  करे  तथा  यदि  सम्भव  हो  तो  इस  शताब्दी  के  नवें  दक  grey

 होने  से  काफी  ge  ही  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निणंय  कर  लिया  जाना  चाहिये  ।

 इस  मामले  के  बारे  में  सरकार  का  कुछ  दुराग्रह  सा  है ग्रोर  हो  सकता  है  कि  वह  किसी

 समिति  के  गठन  का  विरोध  करे  ।  इसीलिए  मैंने  यह  सुभाव  दिया  है  कि  इस  प्रयोजन  के  लिए

 झ्रापके  मांगें  दशत  तथा  निर्देशन  में  एक  संसदीय  समिति  को  गठन  किया  जाये  ।  इस  समय  मंत्री

 महोदय  यहाँ  उपस्थित  शायद  इस  मामले  में  कोई  वक्तव्य  दें  ।

 meat  महोदय  तरह  के  महत्वपूर्ण  विषय  पर  वे  वक्तव्य  नहीं  दे  सकते  |

 श्री  हरि  दिष्णु  कामत  :  किसी  wea  दिन  श्री  कुण्ड

 अध्यक्ष  :.  उन्होंने  ग्रपना  निणंय  पहले  ही  दे  दिया  था  (saat  )  उन्हें  सोचने

 के  लिए  कुछ  समय  दो  ।

 दमन  श्र  दीव  बजट  1979-80  सामान्य  चर्चा  तथा  ay  1979-80

 के  लिये  दमन  शोर  की  लेखान  दानों  की  मांगें

 महोदय  :  अब  सदन  दमन  ्रौर  दीव  के  बजट  पर  विचार  यदि

 सदन  सहमत  हो  तो  यह  संख्या  11  ग्रौर  12  दोनों  पर  एक  साथ  विचार  किया  जा  सकता

 इन  मदों  पर  चर्चा  के  लिए  दो  घण्टे  का  समय  नियत  किया  गया  है  ।  मेरे  विचार  से  सदन

 इससे  सहमत  है

 भी  एडुआर्डो  :  ग्रध्यक्ष  इससे  पहले  कि  मैं  gael  बात

 शध्रारम्भ  मैं  सरकार
 से  एक  स्पष्टीकरण  चाहूंगा  ?  वह  स्पष्टीक  रण  इस  बारे  में  है  ।  Weyat
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 दमन  शौर  दोव  बजट  1979-80  14  1979

 चर्चा  तथा  लेखानुदानों  की  मांगें

 हम  बजट  पर  चर्चा  नहीं  कर  रहे  हैं  बल्कि  हम  5  महीने  से  प्रन्यन  झ  afer  के  लिए

 लेखानुदान  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।  जहाँ  तक  गोग्रा  के  वित्तीय  aa  का  सम्बन्ध  यह  उसका  दूसरा

 लेखानुदान  है  ।  पहला  भ्रनुदान  3  महीने  के  लिए  त्र्ब  दूस रा  लखानुदान  5  महीने  के  लिए

 प्रब  उस  अवधि  को  लीजिये  जिसके  लिए  यह  लेंबानुदान  यह  sal  केवल  औपचारिक

 चर्चा  नहीं  प्रौपचारिक  होनी  नहीं  चाहिये  क्योंकि  जेसाकि  लेखानुदान  के  मामलें

 में  होता  है  कि  इसमें  भी  बजट  सम्बन्धी  चर्चा
 के

 किसी  भी  व्यक्ति  को  yaTafaa

 समस्याग्रों  पर  विचार  प्रशासन  सम्बन्धी  प्रश्नों  की  जांच  करने  का  हक  होता  श्रध्यक्ष

 मैं  यह  प्रदन  इसलिए  उठा  रहा  हूं  क्योंकि  कुछ  महीने  पहल  इस  सदन  में  qifteaqvy  के

 बजट  पर  चर्चा  हो  रही  थी  ।  उस  समय  एक  प्रइन  गया  था  कि  सदस्यों  द्वारा  at  कई

 मामले  रखे  जायेंगे  ate  उन  पर  विचार  किया  जायेगा  जो  इस  प्रकार  के  होंगे  कि  वित्त  मंत्री  जो

 कि  इस  समय  श्री  श्र  मैं  कहना  जिस  शानदार  ढंग  से  अपने  विभाग  का  काय

 सम्भाल  रहे  उसके  लिए  हमारी  प्रशंसा  के  पात्र  हैं,--बावजूद  इसके  कि  उनकी  geal  सीमायें

 हैँ  प्रशासनिक  समस्याद्रों  का  निपटारा  नहीं  कर  सकंगे  ।  उनका  सम्बन्ध  केवल  उनके

 वित्तीय  पक्ष  से  होता है  श्र्त  हमने  उस  समय  कहा  था  कि  उस  समय  गृह  मंत्री  भी  उपस्थित  रहें

 तथा  उठायी  जाने  वाली  कई  प्रदनों  तथा  का  उत्तर  दें  ।  इस  समय  वे  यहाँ  बसे

 ही  43  हुए  मैं  नहीं  कह  सकता  कि  वे  इसी  प्रयोजन  के  लिए  ara
 हैं  क्योंकि  पिछली  बार  g

 उस  समय  उपस्थित  नहीं  थे  ate  न  ही  पीठासीन  ने  उनसे  कुछ  पुछा  ari  मैं  यह

 जानना  चाहता  हूं कि  यदि  मैं  यहाँ  इत  सम्बन्ध  में  कुछ  प्रदन  उठाता हूं  तो  कया  गृह  मंत्रो  उनका

 जवाब  देंगे  प्रथवा  क्या  स्थिति  है  :  क्या  वे  उस्तका  बिल्कुल  उत्तर  नहीं  देंगे  ?  कया  केवल  wad

 वित्त  मंत्री  हो  वादविवाद  का  उत्तर  उस  स्थिति  में  ये  प्रइन  नहीं  उठाये  जा  सकते  ।  यदि  वित्त

 मंत्री  के
 साथ-साथ  गृह  मंत्री  भी  उत्तर  दें  तो  मैं  इन  geal  को  ISH TT |  इसलिए  कृपया  मुकऋ

 सही  स्थिति  बताई  ara  ।

 meat  महोदय  —F  इस  मामले  में  नहीं  प्राता  ।  उनकी  इच्छा  है  वे  जवाब  दें  या  न  दें  |

 श्री  aeatst  फंलोरो  क्या  माननीय  मंत्री  महोदय  इसका  उत्तर  देगे  ?

 श्रध्यक्ष  महोदय  क्या  श्राप  प्रशासन  या  उस  सबसे  सम्बन्धित  किसी  प्रइन  का

 उत्तर  देंगे  ?

 श्र  घनिक  लाल  मण्डल  :  जैसा  श्राप  निदेश  दें  ।

 गध्यक्ष  महोदय  :  इस  मामल  में  मैं  ग्रापको  कोई  निदेश  नहीं  दे  सकता  ।  ह  श्रापके

 श्रपने  ऊपर  है  ।  यदि  आप  तैयार  तो  श्राप  प्रदनों  का  उत्तर  दे  सकते

 श्री  घनिक  लाल  मंडल  :  मैं  उत्तर  दूँगा  ।

 महोदय  :  श्राप  तैयार  चलिये  ठीक  है  ।

 श्री  एड्ग्रार्डों
 श्रध्यक्ष  जिस  समय

 बजट  प्रस्तुत  किया  जा  रहा
 मैंने  यह  शंका  व्यक्त  की  थी  कि  यदि  ag  लेखानुदान  है  र  यदि  राष्ट्रपति  का  शासन  केवल  छः

 188



 24  1901  (aw)  दमन  श्रौर  दीव  बजट  1979-80

 सामान्य  चर्चा  लेखानुदानों  की  मांगें

 महीने  तक  रहता  तथा  छः  महीने  समाप्त  होने  पर  चुनाव  होने  हैं  तो  ऐसी  स्थिति  में  प्राप

 केवल  लेखानुदान  क्यों  नहीं  करते  ?  भाप  बजट  क्यों  पेश  कर  रहे  हैं  ?  श्राप  aa  जबकि  बजट  पेश

 कर  रहे  हैं  श्रौर  लेखानुदान  के  लिए  भी  कह  रहे  उसका  यह  ae  होगा  कि  समय  की

 कमी  की  वजह  से  बजट  पर  पूरी  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  शौर  चू  कि  बजट  श्रौर  उसकी  माँगों  पर

 चर्चा  के  लिए  झधिक  समय  की  प्रावश्यकता  होती  शर्त  लेखानुदान  किया  जाता  है

 वजट  प्रस्तुत  करने  के  साथ-साथ  लेखानुदान  कराया  गया  सामान्य  धारणा  यही  है

 महोदय  पीठासीन

 में उपाध्यक्ष  सरकार  ने  एक  श्राइवासन  दिया  था  कि  उक्त  संघ  राज्य  क्षेत्र  |  छ

 महीने  के  भीतर  चुनाव  कराये  जायेंगे  ।  यदि  यह  सही  तो  मेरा  प्रद्न  श्राप  बजट  क्यों  var

 कर  रहे  हैं  ?  जब  श्राप  लेखानुदान  के  साथ-साथ  बजट  प्रस्तुत  करते  हैं  तो  यह  धारणा  पंदा  होती

 है  इस  समय  में  बजट  पास  नहीं  करना
 क्योंकि

 समय  कम  है  ।  मुश्किल  से  एक

 हप्ता  बाकी  है  श्रौर  श्राप  इसे  श्रगले  सत्र  में  पास  करेंगे  ।  इसका  ae  है  कि  राष्ट्रपति  शासन  की

 भ्रवधि  में  भ्रौर  वृद्धि  की  जा  रही  है  |

 संविधान  के  भ्रनुच्छेद  116  के  अधीन  लेखानुदान  तीन  WlazqHarAl  के  कारण  कराया

 जाता है  ।  पहली  स्थिति  यह  है  जो  हमारे  सामने  है  अर्थात  बजट  भी  प्रस्तुत  किया  जाता  है  ।

 दूसरी  प्राकस्मिक  स्थिति  राज्य  संसाधनों  के  सम्बन्ध  में  उत्पन्न  श्रश्नत्याशित  गांग  को  पूरा  कराने

 के  लिए  लेखानुदान  किया  जाता  है
 ।  उस  स्थिति  में  बजट  qa  किये  बिना  ही  लेखानुदान  प्राप्त

 किया  जा  सकता  है  ।  इसी  प्रकार  तीसरी  कस्मिक  परिस्थिति  में  भी  बजट  oar  किये  बिना  ही

 विशेष  श्नुदान  प्राप्त  करने  हेतु  लेखानुदान  प्राप्त  किया  जा  सकता है
 जोकि  किसी  वित्तीय  ag

 विशेष  की  चालू  aarat  का  भाग  नहीं  होती  ।  द्र्त  यदि  agar  इरादा  छः  महीने  के  भीतर

 चुनाव  कराने  का  था  तो  श्राप  बजट  dar  किये  बिना  लेखानुदान  प्राप्त  कर  सकते  थे  ।  परन्तु  श्रापने

 ऐसा  क्यों  नहीं  किया  ?  इससे  यह  धारणा  बनती  है  कि  arg  राष्ट्रपति  दासन  की  बढ़ाना

 चाहते  हैं  वयोंकि  पिछले  अवसर  पर  मैंने  यह  प्रदन  उठाया  था  alt  wa  पांडेचेरी  संघ  राज्य  क्षत्र

 में  राष्ट्रपति  ्ञासन  की  अवधि  बढ़ा  दी  गयी  है  ।  हालाँकि  उस  समय  यह  श्राइवासन  दिया  गया  था

 कि  ऐसा  नहीं  किया  जायेगा  ।  श्र्त  माननीय  मंत्री  महोदय  से  एक  विशिष्ट  प्रदन  पूछना

 क्या  श्राप  का  विचार  गोग्रा  में  राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  में  वृद्धि  करने  का  है  ?  यदि  array

 यह  इरादा  नहीं  तो  श्राप  ने  बजट  क्यों  पेश  किया  है  ?  ग्रापने  यह  कार्य  जनता  पर  ही  कयों  नहीं

 छोड़  दिया  क्योंकि  उनके  पास  इस  समस्य  से  निपटने  का  बेहतर  साधन  ग्रथत्‌ स  विधान  सभा  के

 सदस्य  है  ?

 मैं  विधान  सभा  वाले  संघ  राज्य  क्षेत्र  ग्रौर  राज्य  की  तुलना  करके  एक  ्रन्य  प्रश्न  उठाना

 चाहूंगा  ।  हम  से  बार-बार  कहा  जाता  है  कि  सभी  व्यावहारिकं  प्रयोजनों  के  लिए  ऐसा  राज्य

 क्षेत्र  राज्य  के  समान  है  ।  उसे  राज्य  का  दर्जा  दिये  जाने  की  कोई  शभ्रावश्यकता  नहीं  क्योंकि  दोनों

 समान  स्तर  पर  हैं  ।  परन्तु  अब  हम  देखते  हैं  कि  किसी  राज्य  में  राष्ट्रपति  शासन  के  मामले  में  हमेशा
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 साबान्य  चर्चा  तथा  लेखानदानों  की  मां  गें

 ......

 ही  ख्ब्त  श्रौर  तत्काल  एक  सलाहकार  समिति  का  गठन  हो  जाता  है  जिसमें  सदन  के  विभिन्‍न

 वर्गों  के  संप्रद  सदस्य  तथा  उस  राज्य  विशेष  के  संद  सदस्य  होते  हैं  जो  उसके  विधान  कायें

 की  देखभाल  करते  परन्तु  इस  मामले  विशेष  में  किसी  सलाहकार  समिति  के  गठन  की  कोई  बात

 ही  नहीं  क्या  मैं  सरकार से  पूछ  सकता हूं  क्यों है
 ?

 इस  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  प्रतिनिधि  सरकार है  धौर  इसकी  अ्रौर एक  राज्य  है  ।  राज्य

 yer HA  बड़ी  इकाई  हो  सकता  है  परन्तु  सारभूत  रूप  से  मेरे  विचार  में  उनका  दर्जा  बराबर  का

 मेरे  विचार  चाहे  वह  संघ  राज्य  क्षेत्र  हो  या  वहां  प्रतिनिधि  सरकार  श्रथवा

 के  प्रतिनिधियों  का  नियंत्रण  होना  ही  चाहिय  ।  इसलिए  सरकार  से  मेरी  प्रपील  है  श्री  र

 सुभाव  देता  हूँ  जो  कि  वहां  की  जनता  का  है  कि  जसाकि  किसी  राज्य  में  राष्ट्रपति  शासन  लाग

 किये  जाने  पर  होता  प्राया  शीघ्रातिशीघ्र  संसद  सदस्यों  की  एक  सलाहकार  समिति  का

 गठन  किया  जाये  ।  जिसमें  उप  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  संतद  सदस्य  भी  सम्मिलित  किये  जाय  ।  इससे

 वहां  का  नियंत्रण  जनता  के  प्रतिनिधियों  के  हाथ  में  रहेगा  ।

 मेरे  विचार  से  जहाँ  तक  संघ  राज्य  क्षेत्रों  विशेषकर  गोवा  की  बात  उसके  मा  मले  में  किसी

 wea  राज्य  के  मकाबले  सलाहकार  समिति  गठन  की  afar  श्रावश्यकता  है  क्योंकि  जहाँ  राज्यों

 में  नौकरशाही  के  लोगों  की  भ्र्थात  श्रसेनिक  सेवा  के  कमंचा  रियों  की  बहुत  बड़ी  संख्या  स्वयं  उन

 राज्यों  की  होती है  वयोंकि  वहाँ  अधिकारियों  का  एक  राज्य  सवग  होता  वही  संघ  राज्य  क्षेत्र

 संवर्ग  की  भरती  सम्पूर्ण  देश  से  की  जाती  है  श्रौर  जसाकि  ala  के  मामले  में  वहाँ  aA -

 तंत्र  के  15  अथवा  20  शोष॑स्थ  अधिकारियों  में  से  केवल  एक  श्रधिकारी  इस  संघ  राज्य  क्षत्र

 ar  2

 इस  स्थिति  में  ग्राप  राष्ट्रपति  शासन  द्वारा  सम्पूण  प्रद्यासन  नौकरशाही  के  हाथ  में  सौंप

 रहे  हैं  जो  हो  सकता  है  बहुत  भ्रच्छे  हों  ्रौर  जो  कई  मामलों  में  भ्रच्छे  होते  परन्तु  इस  मामले

 विशेष  में  ऐसा  है  कि  वे  संघ  राज्य  क्षेत्र  की  समस्याग्रों  से
 परिचित  नहीं  होते  क्योंकि  वे  बाहर  के  हैं

 atc  मेरे  विचार  से  क्योंकि  वे  वहाँ  थोड़े  समय  के  लिए  रहेंगे  श्र्त  हो  सकता  है  कि  वे  श्रधिक

 रुचि  न  लें  ।  श्रक्सर  देखने  में  भ्राता  है  कि  वरिष्ठ  afararfcay  को  पता  नहीं  है  कि  ATTTTAT

 शरीर  भारमागोझ्ा  दो  स्थान  वे  इन्हें  एक  ही  समभते  हैं  ।  उन्होंने  श्र पने  जीवन  काल  में  इस  से

 पूरव  किसी  गोश्रावासी  को  देखा  नहीं  ।  यह  सूदूर  क्षत्र  कुछ  दिन  पहलेंश्री  पटेल  कह  रहें

 थे  कि  केन्द्रीय  सरकार  का  TIAA  उत्तर  प्रदेश  में  नहीं  चलता  वह  दिल्‍ली  के  पात  लेकिन  गोशा

 में  श्रघिकारी  लोग  मुखिया  हो  जाते  हैं  ate  मन  के  मालिक  होते  हैं  ।  वे  संघ  राज्य  क्षे  त्र  के  निवासी

 नहीं  होते  ्र्त  उन्हें  उसकी  समस्याश्रों  का  पता  नहीं  होता  श्रौर  वे  वहाँ  केवल  थोड़  समय  के  लिए

 होते  हैं  वे  केवल  पना  स्थानान्तरण  दिल्‍ली  कराने  का  प्रयास  करते  हैं  ।  दोपहर  एक  बजे  के

 बाद  वरिष्ठ  श्रघिकारी  area  का  जीवन  व्यतीत  करते  जिस  पर  नियंत्रण  होना

 नियंत्रण  शब्द  यदि  कठोर  है  तो  मैं  कहूंगा  क  वे  संबराज्य  क्षेत्र  के  लोगों  त्रौर  संसद  सदस्यों  के

 के  ग्रतुषार  काम  करें
 कयों  के

 वे  वहाँ  के  लोगों  की  कठिन!ईयों  के  बारे  में  जानते हैं
 प्रत

 ~
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 सामान्य  चर्चा  तथा  लेखानुदानों  की  मांगें

 कनी

 मैं  जोरदार  शब्दों  में  सिफारिद्य  करता  हूं  कि  सरकार  राष्ट्रपति  शासन  की  safer  के  दौरान  ee

 राज्य  क्षेत्र  के  प्रदयासन  में  सरकार  को  सलाह  देने  के  लिए  एक  सलाहकार  समिति  गठित

 कई  समस्यायें  ऐसी  हैं  जिन  पर  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  विवाद  चल  रहा  ये  समस्यायें

 केन्द्रीय  सरकार  की  जिम्मेदारी  हैं  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  उन  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  रही
 जब  हम  इन  समस्याश्रों  के  बारे  में  भारत  सरकार  से  कहते  हैं  तो

 सरकार  कहती  है--“"कि

 वह  संघीय  शासन  प्रणाली  के  प्रति  इतनी  प्रतिबद्ध है  कि  वह  राज्य  के  प्रशासन  में  हस्तक्ष  प  करने

 का  विचार  तक  नहीं  रखती  श्रौर  इस  मामले  में  अक्सर  खास  दोष  स्थानीय  प्रद्यासन  या  स्थानीय

 सरकार  के  मत्थे  मढ़ा  जा  रहा है  ।  ध्र्ब  ्रापके  सामने  इस  स्थिति  से  निपटने  ste  संघ  राज्य  क्षेत्र

 का  कुछ  भला  करने  का  aa है  ।  काफी  समय  से  एक  समस्या है  जिसे  थोड़ी  सी  oats  व

 राजनेतिक  या  कहना  राजनैतिक  इच्छा  के  मुकाबले  इच्छा  से  कहीं

 अ्रघिक  श्रासानी  से  हल  किया  जा  सकता  है  क्योंकि  इस  मा पले  में  कोई  राजनेतिक  विवाद  नहीं है  ।

 यह  समस्या  मछ्यारों  की  है  ।  देहाती  मचछ्दियारे  वे  छोटी  नावों  का  प्रयोग  करते  हैं  ।  दूसरी  श्रोर

 मशीन  युक्त  नौकाश्ों  वाले  मदछियारे  हैं  वे  भी  बड़  श्रादमी  नहीं  वे बड़  मत्स्य  नौकाश्रों  के

 मालिक  नहीं  वे  बहु  राष्ट्रों  के  औ  नहीं  उनके  बीन  में  एक  निपटारा*करना  है  श्रौर  यह

 भौता  उनके  मछली  पकड़ने  के  क्षेत्रों  का  सीमाँकन  करके  किया  जा  सकता  है  ।  उन्होंने  15  मील

 के  जोन  की  मांग  की  भारत  सरकार  5  कि०  मी ०  के  लिए  तैयार  हो  गयी  है  जो  कि  उन  की

 मांग  का  मुद्किल  से  एक  चौथाई  भाग  है  ।  लेविन  उन्हें  वह  भी  नहीं  feat  गया  है  ag  केवल

 उनके  लिए  क्षेत्र  faatiza  करने  का  प्रदन  है  जब  ग्न्य  स्थानों  पर  यह  किया
 जारहाहै  तो

 पशचिमी  तट  पर  भी  किया  जा  सकता  है  जिसमें  न  केवल  गोशा  बल्कि  सम्पूर्ण  कोंकण  का  समृद्रतट
 ६2 ह  जाता है

 |  केवल  श्रावस्यकता  कुछ  पेट्रोलिंग  नौकाम्रों  की  श्रापके  पास  भी  कुछ

 नौकाये  जिनका  प्रयोग  मछली  पकड़ने  के  लिए  किया  जाता है  लेकिन  होता  यह  है  कि

 सरकारी  कमंचारी  जो  भी  मछलियां  पकड़ते  हैं  बेच  देते  यह  बहुत  बुरी  बात  नौकाश्ों

 पर  रहने  नाले  व्यक्ति  गहरे  समुद्र  में  मछलियाँ  बेंचते  हैं  श्रौर  जब  हजारों  रुपये  खचं  होने  के  बाद

 किनारे  पर  ata  हैं  तो  उनके  पास  1  कि०  ग्रा०  मछली  होती है  ।

 श्रीमती  पावंती  कुष्णन्‌  :  यह  बहुत  खराब  बात  है  |

 aft  एडुआर्डो  फैलीरो  :  हां  ।

 TATETAT  महोदय  :  हमें  इसका  नाजायज  फायदा  नहीं  उठाना  चाहिये  ।

 श्री  Teas  फैलीरो  :  इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  ae  की  जो  नावें  वहाँ  हैं  श्राप

 हाल  तबतक  उनका  प्रयोग  कीजिये  जव  तक  कि  araHt  श्रपनी  पेट्रोलिंग  वाली  नावें  नहीं प्रा  जातीं

 जोकि  5  कि०  मी०  के  इलाके  की  निगरानी  कर  सकें  ।  मांग  इससे  भी  ज्यादा  क्षेत्र  के  इससे

 भी  लम्बे  क्षेत्र  के  लिए  है  ।  भ्राप  इस  पर  विचार  करें  तथा  वहाँ  के  लोगों  के  हितों  को  ध्यान  में

 रखें  ।  फिलहाल  5  कि०  मी०  क्षेत्र  के  लिए  तो  हरेक  सहमत  लोगों  का  जबरदस्त  भ्रनुरोध  कि

 श्राप  पहले  इसे  कार्यान्वित  करें  |
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 mTatea  चर्चा  तथा  की  मांगें

 इसके  श्रतिरिवत  कितनी  हास्यापद  बात  है  कि  इस  संघ  UIST  न्य क्षत्र में  आवास  के  लिए

 लाखों-करोड़ों  रुपये  का  नियतन  feat  गया  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  पहले  इस  संघराज्य  क्षेत्र  में

 जनसंख्या  वृद्धि  की  दर  wary  5-6  प्रतिद्यात  परन्तु  प्छिलि  दददाक  में  यह  100  से  भी

 faa  थी  ।  हमारे  बड़े  neu में  दिकास  शेमिकों  के  maa  तथा  कई  धर्न्य  बातों  के

 चारण  maa  100  प्र fanad  से  भी  भ्रधिक  ब्ढ़ी  इससे  mega  गम्भीर  भ्रवास  GRIaT  पदा

 हो  गयी है  ।  इस  संघराज्य  क्षेत्र  बा  लोग  भ्रमण  कभ्ते  हैं  तो  वयोकि  वे  afar  में  बड़

 रंगीन  विज्ञापनों  में  पढ़ते  हैं  कि  यह  दड़ी  रमणीक  जगह  है  एक  बार  वे  वह  पहुंच  जाने  के  बाद

 फिर  वापस  नहीं  जाते  |  शत  ध्रावास  समस्या  बहुत  भीषण  हो  गयी  है  ।  इसी  वजह  से  श्रधिकारी

 लोग  facet  वापस  MAT  चाहते  हैं  वय  किः  वे  पाते  हैं  कि  जीवन  बहुत  afew  व्ययसाध्य  हो  रहा

 विशेषकर  मकानें  बहुत  मंहगे  होते  जा  रहे  भारत  सरकार  को  राज्य  क्षेत्र  के  लिए  भ्रावास

 की  कोई  सारभूत  योजना  तेयार  करनी  चाहिये  जिससे  दि  समस्या  का  हल  हो  सके  ate  जो  कि

 समस्या  को  जड़  से  समाप्त  कर  सके  ।  अरब  यह  सरकार  का  कत्तव्य  है  ।  भारत  सरकार  के  लिए

 यह  नहीं  श्राखिरवार  एक  छोटा  सा
 संघ

 राज्य  क्षेत्र  है  ।  तुलनात्मक  रूप  से  भारत

 सरकार  की  दृष्टि  से  एक  महत्वहीन  क्षत्र  है  यद्यपि  स्थानीय  जनता  श्नरौर  स्थानीय  प्रशासन  की

 दृष्टि
 से  यह  समस्या  बड़ी  भारी  है  ।

 मैं  का  ध्यान  दो  श्रौर  महत्वपूर्ण  AAtAIAY  की  श्रोर  दिलाना  चाहूँगा  ।  एक  समस्य

 को  कणी  भाषा  की  है  जोकि  यहाँ  की  जनता  की  भाषा  है  ।  इसका  त्रिकास  किया  गया  है  ate  इसे

 वहाँ  प्रोत्साहन  दिया  गया  है  ।  भारत  सरकार  हमेशा  यह  कहती  रही  है  कि  वह  उन  सभी  क्षत्रीय

 स्थानीय  areal  का  विकास  करने  में  रुचि  रखती  है  जोकि  श्रष्टम  श्रनुसूची  में  शामिल

 नहीं  की  गयी  है  ।  जब  कभी  हम  किसी  भाषा  को  श्रष्टम  भ्रनुसूची  में  शामिल  करने  की  मांग

 करते  हैं  कि  सरकार  कहती  इस  की  कोई  नहीं  यह  बात  केवल  गोग्रा  की  जनता

 पर  ही  लागू  नहीं  होती  बल्कि  केरल  तक  फले  सम्पूर्ण  कॉकण  क्षत्र  पर  लागू  होती  है  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  कोंकणी  मेरी  मातृभाषा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  मध्य  प्रदेश  होशंगाबाद  तक  है  ।

 श्री  uearet  फैलीरो  :  परन्तु  मैं  देखता  हूं  कि  इस  महत्वपूर्ण  भाषा  के  लिए  जोकि  हरेक

 दृष्टि से  महत्वपूर्ण  एक  पैसा  नहीं  दिया  गया  हो  सकता  मैं  गलत  उतरी  कॉकण  से

 लेकर  केरल  तक  लगभग  1  करोड़  व्यक्ति  ऐसे  हैं  जो  इस  भाषा  को  बोलते  हैं  ate  इसके  विकास

 में  रुचि  रखते  हैं  ।  लेकिन  भारत  सरकार  कहती  है  कि  इसे  श्रष्टम  अनुसूची  में  सम्मिलित  करने

 की  कोई  नहीं  है  ।  वहाँ  के  सारे  लोग  इसका  समथन  कर  रहे  हैं

 श्री  हरि  कामत :  वास्तव  में  श्रीमती  पार्वती  बी  मातृभाषा  भी

 कोकणी  है  ।

 * उपाध्यक्ष  नहा  इस  प्रकार  इसका  क्षेत्र  दिल्‍ली  तक  फला  हम्ना
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 iis

 a  चर्चा
 तथा

 लेखानुद।[न  को  मांग
 ही

 sit  UsuTST sc  फलोरो
 :  मैं  इस  सारी  बातचीत के

 दौरान  चूप  रहा  हूँ  nite.

 कोंकणी  के  मामले  पर  समधन  मिल  रहा
 है  श्रन्यथा  मैं  इस  सदन  के  प्रख्यात  सदस्यों  का  सम

 :
 न  करता

 ।  उम्मीद है  कि  सरकार  इस  बात  पर  ध्यान  देगी  श्रौर  समस्या

 क
 गी  क्योंकि  इस  क्षेत्रीय  भाषा  का  विकास  होने  से  वहां  की  जनता  में  एकता  cafe

 ne ate  उन्हें  एक  दूसरे  के  समीप  लाने  तथा  भ्रंग्रजी  He  श्रन्य  माषायें  जो  वहाँ  चलती  उन्हे

 मदद  मिलेगी  ।  यह  कई  दृष्टियों  से  बहुत  महत्त्वपूर्ण  है  ।

 प ह  ma  मैं  श्रपनी  श्राखरी  बात  पर  श्राता  ह  जो  कि  गोवा  fazafaaiaa  के  बारे  में  है

 इस
 के  घारे  में  क्या  करने  जा  रहे

 हैं  ?
 यह  केन्द्रीय  fasafaaraa  रहेगा  था

 ह
 विदवविद्यालय  रहेगा

 ?
 इसका  क्या  स्वरूप  रहेगा

 ?  इसके  श्रतिरिक्त  च  कि  विश्व
 वालय

 दान  श्रायोग  ने  पहले  ही  इस  योजना  को  स्वीकृत  कर  दिया  है  श्रीर  प्रत्येक  काय  हो

 प्राप  इसे  तत्काल  किसी  न  किसी  तरह  कार्यान्वित  करेंगे  ?  चूकि  उसके  बाद  केव
 a x  ने  बाकी  रहेंगे  ।  क्या  श्राप  ऐसा  कोई  काय  करेंगे  जिससे  यह  पता  चले  कि  जब  श्राप  इस

 संघ

 महान
 पक्षत्र  के  लिए  fasafaaragq  की  बात  करते  हैं  तो  श्राप  यह  कहते हैं

 it  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  शुरू  करेंगे  ?

 क

 ह  मैं  सरकार  को  इस  बात  के  लिए  धन्यवाद  देते  हुए  aca  बात  समाप्त  करता  हूँ
 ति  मैंन

 ही  waar  में  पढ़ा है
 कि  सरकार  ने  इस  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  श्रौद्योगिक  विकास  के

 wea

 as At I विचार  करने  के  लिए  एक  कार्यकारी  दल  का  गठन  कर  दिया  है  जिस  में  उद्योग  म

 वा  णज्य  कृषि  श्रौर  पयटन  तथा  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  वरिष्ठ  श्रधिकारी  होंगे  ।
 |  मैं  एक  साहसिक  कदम  कहूंगा  जोकि  काफी  समय  पहले  उठा  लिया  जाना  चाहिये  था

 संघ
 राज्य  क्षेत्र  के  विकास  की  कोई  seq  योजना  नहीं  है  ।  इस  तरह  हम  कसे  ग्

 े

 रहे  हम  राग  नहीं  बढ़  i  इसी  लिए  मैं  कहता हूँ  कि  यह  एक  साहसिक  कदम  है  श्र

 al
 पाद  इसी  प्रकार  कायवाह्ी  चलती  रही  तो  सरकार  |  महीने  के  भीतर  aaa  कार्य  a  भारी  a

 cara  श्रजित  कर  लेगी  ।  मैं  श्रभी  कल  ही  श्रपने  संघ  राज्य  क्षेत्र  से  वापस  लौटा  उनकी
 द

 जो
 दार  मांग  थी  ।  aa  मु  स्थिति  स्पष्ट  हो  गयी  aw  यह  श्राभास  मिला  कि  प्रशासक  ने

 व्यवहार  से  वहाँ  के  लोग  प्रतन्त  हैं  वह  प्रशासनिक  उत्साह  alt  रुचि  से  कर
 रहे  है  ls

 ae

 द

 कदम  उठा  रहे  हैं भश्रौर  ग्रच्छा  काम  कर  रहे  हैं  लेकिन  यही  काफो  नहीं  भ्रकेला

 ध्

 मी

 वचार |
 कछ  नहीं  कर  सकता  |  मेरा  अपना  श्रौर  इस  संसद  के  कई  सदस्यों  का

 |
 चाहे  प्रशासक  fear  भी  श्रच्छा  क्यों  न  परन्तु  यह  हमेशा  श्रच्छा  रहता  उस  पर

 नियंत्रण  हो  att  जनता  के  प्रतिनिधियों  ate  जनता  के  साथ  उसका  सम्प  ।  war

 7  { ड  में  सुधार  हो  सकता  श्रन्यथा  नहीं  ।  प

 इन  विचारों  के  साथ  मैं  इस  बजट  का  समथन  करता  FZ
 |  ्

 मैं  गोवा
 का  निवासी  नहीं  हूँ  श्रौर

 नही  उन  ह  समस्याओ्रों  को ait
 गी  समर

 qari  :

 जानता  é
 परन्तु  मैं  सरका  र  ध्यान  केवल

 एक
 समस्या  भ्र्थात  परम्परागत  मछियारों  को
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 सामान्य  चर्चा  तथा  लेखानुदानों  की  मांगें

 ae  Gs

 स्याप्नों  की  श्रोर  दिलाना  चाहता  हूं  क्योंकि  यह  समस्या  श्रत्यंत  गम्भीर  है  ।  मैंने  उनकी  ae  से  कई

 qaqa aq  दिये  हैं  तथा  हाल  ही  में  उन  के  नेता  भी  aw  से  मिले  थे  ।

 एक  प्रदन  यह  है  कि  श्री  फंलीरो  भी  पहले  ही  यह  श्रइन  उठा  चुके  हैं--भारत  सरकार  का  एक

 दिनांक  29  1978  का  श्रादेश  संख्या  डी ०  श्रो०एफ०  300/35/1077  था  जिसमें  TI0CT:  पांच

 किलो  मीटर  का  क्षत्र  इन  परम्परागत  मछियारों  के  मछली  पकड़ने  के  लिए  निर्धारित  किया

 गया  था  लेकिन  दुर्भाग्य  से  उनकी  शिकायत  यह  है  कि  पिछली  सरकार  ने  smote  में

 a hay  फंदम  फूट  की  शब्द  जोड़कर  केन्द्रीय  सरकार  के  उक्त  ध्रादेश  को  पुरी

 तरह  कार्यान्वित  नहीं  किया  ।  मेरे  पास  पिछली  सरकार  द्वारा  प्रकाशित  एक  प्रघिसूचना  की  प्रति

 है  जिसमें  यह  कहा  गया है  :

 | ह श्रन्त  रदेशीय
 जल (ह  का  ऐसे  किसी  भी  जलमागं  से  है  जहाँ  मछली  पकड़ी  जा

 इसमें  धान  के  खेतों  या  खजान  भूमि  में  इकट्ठा  eat  वह  रुका  जल  भी  सम्मिलित

 है  जहाँ  मछली  पकड़ी  जा  सकती  है  ।  साथ  ही  इस  शाब्द  के  श्रन्तगंत  Mar  श्रौर  दीव

 संघ  राज्य  क्षेत्र  के  समुद्रतट  के  किनारे  तट  से  5  फंदम  गहराई  तक  का  श्रथवा  तट

 से  पाँच  किलोमीटर  से  श्रागे  तक  का  इन  में  जो  भी  fas  समुद्र  भी  सम्मिलित

 ह्  पी

 उपयु क्त  अधि  सूचना  में  फंदमਂ  दाब्द  होने  से  ट्रालर  IX  मशीन  बोटों  के  मालिकों

 को  पाँच  किलोमीटर  के  इस  श्रारक्षित  क्षेत्र  में  प्रवेश  करने  का  मौका  मिल  गया  है  ate

 इसके  कारण  परम्परागत  मछियारे  मछली  पकड़ने  के  aaa  अधिकार  से  वंचित  गये

 स्थिति  इस  सीमा  तक  पहुंच  चुकी  है  कि  उन्होंने  निरन्तर  भूख  हड़ताल  करके  श्रान्दोलन
 शुरू  कर

 दिया  है  |  मुझ  कुछ  मह्दीने  पहले  एक  पत्र  प्राप्त  gar  था  ।  उसमें  उन्होंने  कहा  था  कि  भूख  हड़ताल

 300  दिन  से  ofan  चली  प्रौर  एक  पत्र  मैं  देख  रहाहूं  कि  यह  पत्र  कृषि  मंत्री  को  लिखा  गया

 है--जिस  में  कहा  गया  है  कि  कृषि  मंत्री  ने  उन्हें  श्राइवासन  दिया  था  कि  केन्द्रीय  सरकार  के

 OTe  को  लागू  किया  जायेगा

 a  क  क  क  झापने  कहा  था  fa  हाल  में  श्रपदस्थ  किए  गए  गोग्रा  की  समस्या  को

 हल  करने  के  लिए  जिम्मेदार  थे  ।  WITH  भ्रच्छी  तरह  ज्ञात  है  कि  यह  समस्या  कितनी

 गम्भीर  है  तथा  गोधरा  के  हमारे  मछियारे  कितने  निराश  हो  रहे  हैं  ।  दिन  प्रतिदिन  तनाव

 बढ़  रहा  जो  इस  हद  तक  पहुंच  गया
 है  कि

 कम  गहरे  पानी  में  चोरी  से  घुसने  वाले

 2  ट्रालरों  को  1979  में  जला  दिया  गया  ।”

 इस  प्रकार  संघष  जारी  है  तथा  इसकी  वजह  से  लाखों  मछियारों  के  श्राथिक  जीवन  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा है  ।  यह  एक  श्रत्यंत  महत्वपूर्ण  बात  है  ।  wa  केन्द्रीय  सरकार  वहाँ  पर

 प्रशासन  की  प्रमुख  है  मेरा  विचार  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  श्रादेश  को  पूरी  तरह  लागू  किया

 जायेगा  ।
 तमिलनाडु  तथा  ग्रन्य  कुछ  स्थानों  पर  यह  wea  पहले  ही
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 सामान्य  चर्चा  तथा  लेखानदानों  की  मांगें
 ना

 लाग  किया  जा  चका  यह  एक  श्रत्यंत  गंभीर  समस्या  है  जिस  की  भ्रोर मैं  श्रापका  ध्यान

 दिलाना  चाहता  हूँ  ।

 सामान्य  रूप  से  श्रन्य  पहलुप्रों  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  है  लेकिन  मैं  इस  माँग  का

 समर्थन  करता  हूं  कि  जैसाकि  राष्ट्रपति  श्ञासन  के  मामले  में  भी  एक  सलाहकार  समिति

 होनी  चाहिये  ।  मैं  यह  भी  मांग  करता  हूँ  कि  छः  महीने  के  भीतर  चुनावों  की  घोषणा  होनी  चाहिये

 झोर  उनके  लिए  समुचित  व्यवस्था  की  जाये  |

 थ्रो  अमत  कासर  (aorrsit)  सर्वप्रथम  मैं  दमन  तथा  दोव  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  लगाये

 गए  राष्ट्रपति  शासन  पर  अ्रसंतोष  तथा  विरोध  प्रकट  करता  हूं  मैं  प्रधानमंत्री  जी  के  प्रति  श्रपनी

 श्रद्धा  प्रकट  करते  हुए  यही  कहूंगा  कि  प्रधानमंत्री  ने  दमन  तथा  दीव  में  राष्ट्रपति  शासन

 साग  करने  में  गलती  की  है  क्योंकि  वहाँ  बेकल्पित  सरकार  बनाने  की  हर  सम्भावना  थी  ।  गोवा

 के  संघर्ष  का  इतिहास  तथा  गोवा  में  जो  कुछ  घटनाएँ  घटी  उसकी  यहाँ  पूर्ण  जानकारी  नहीं  है

 उसके  समस्त  तथ्यों  का  पता  नहीं  है  ।  तीन  विधायकों  ने  जो  तत्कालीन  मृस्पमंत्री  के  विरुद्ध  विद्रोह

 किया  था  उन्होंने  ऐसा  ग्रपनी  व्यक्तिगत  क्षमता  से  उन्होंने  दल  नहीं  छोड़ा  ।  उस  दल  के

 केवल  विधान  सभा  के  सदस्य  ने  ही  नहीं  बल्कि  कुछ  कार्यकारिणी  के  सदस्यों  तथा  कछ  संसद

 सदस्यों  ने  भी  तत्कालीन  मुख्यमंत्री  के  निरंकुश  शासन  का  विरोध  किया  ।  वह  उस  समय  मुख्यमंत्री
 तथा  दल  के  eae  दोनों

 पदों
 को  सम्भाले  हुए  wad  हाल  ही  में  शुरू  नहीं  किया  ag

 जून  1967  में  विधानसभा  के  चुनाव  के  तत्काल  बाद  ही  शुरू  हो  गया  था  ।  मैंद  उस  समय

 गत  रूप  से  यह  माँग  की  थी  कि  एक  ही  व्यक्ति  राज्य  का  मुख्यमंत्री  air  दल  के  अप्रध्यक्ष  के  पद  पर

 नहीं  होना  चाहिए  मैं  लोकतन्त्र  तथा  लोकतान्त्रिक  तरीकों  से  दल  के  कार्य  करने  में  fas

 करता  हुं  इसलिए  मैंने  वहू  कायवाही  शुरू  की  ।  मेरी  इस  कायंवाही  को  बाद  में  दल  की  का

 के  कुछ  कुछ  विधान  सभा  सदस्यों  ने  भी  समथन  किया  जो  श्रन्ततोगत्वा  बहुत

 भाने  के  बाद  दल  के  सक्रिय  कार्यकर्ताओं  की  लोकतांत्रिक  माँग  का  समर्थन  करने  ह

 faraia  करने  के  लिए  राजी  हुए  ।  इस  बात  को  हमारे  प्रधानमंत्री  जी  ने  दल  बदल  समभा  ।  जब

 महाराष्ट्र  में  कुछ  ऐसी  ही  घटनाएं  घटीं  तो  इसे  दल  बदल  नहीं  माना  गया  ग्रौर  जब  सिद्धान्तों  के

 ऊपर  बहुत  से  राज्यों  में  दल  का  विभाजन  gat  तो  इसे  भी  दल  बदल  का  नाम  नहीं  दिया  गया

 लेकिन  इसे  केवल  गोवा  के  मामले  में  दल  बदल  को  संज्ञा  दी  गई  |

 यदि  श्राप  दल  के  इतिहास  पर  दृष्टिपात  करें  तो  aTTHy  पता  लगेगा  कि  दल  का  गठन

 सन्‌  1963  में  gar  था  पौर  उस  समय  सदस्यों  की  एक  कार्यकारिणी  बनाई  गई  थी  ।  सन  1979

 TH  महाराष्ट्र  गोमंतक  दल  के  कोई  चुनाव  नहीं  हुए  ।  सन्‌  1963  में  जो  कार्यकारिणी  के  22  सदस्य

 बनाए  गए  थे  उनमें  से  कुछ  मर  गए  तथा  कुछ  दल  छोड़कर  चले  गए  ।  as  कार्यकारिणी में  केवल

 6  सदस्य  हैं  जिनमें  दल  का  अ्रध्यक्ष  जो  मुख्यमंत्री  भी  सम्मिलित  थे  ।  दल  की  यह  स्थिति  है  ।

 हम  दल  में  लोकतांत्रिक  सिद्धांत  लोकताँत्रिक  कायपद्धति  लाने  के  इच्छक  थे  यह  सामान्य

 रूप  से  दल  बदल  नहीं  था  ।  मैंने  प्रभी  दल  का  संक्षिप्त  इतिहास  बतलाया  है

 195



 गोधरा, दा दर  पोर  दीव  बजट  80  14  | हैँ  2.0

 Tal  तथा
 लेखानुदानों

 की

 —  —
 q  सट श्रब  tseqfa  शासन  लाग  कर  दिया  गया  है  ।  हैँ- |

 नहीं है  arty
 |  मेरे  मित्र  श्री  फलीरो  ने  एक  सलाहकार  समिति  के  बारे  में  कहा  है  जिसमें

 ॥!  कें

 निधि
 तथा  दो  संसद  सदस्य  सम्मिलित  यह  समिति  इस  क्षेत्र  में  सरकार  की  क

 एली  के

 बारे
 उप  राज्यपाल  तथा  केन्द्रीय  सरकार  को  सलाह  देगी  ।  मैं  इस  माँग  का  aaa  प्त

 है
 त तथा  मैं  are  करता हूं

 कि  सरकार  इस  पर  सहानुभूतितवक  विचार  करेगी  तथा  द  क  4

 |  तथा  दमन  att  दीव  की  जनता  के  प्रतिनिधियों  की  माँग  को  स्वीकार  करें

 थ

 .  aa  मैं  वष  1979-80  के  बजट  प्रस्तावों  को  लेता  यदि  नाप  बजट  प्रस्तावों

 लोक
 न  करें  तो  आ्ापकों  पता  लगेगा  कि  इस  बजट  में  इस  राज्य  की  को  नजरश्रन्दाज

 i
 गया  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  उस  सरकार  ने  जो  भी  बजट  प्रस्ताव  तेयार  किए  थे  उन

 पों  ही  यहाँ  रख  दिया  है  बजट  प्रस्तावों  से  यह  पता  लगता  है  कि  महाराष्ट्र  गोमंतक  भ

 शा  यही  नारा  देती  रही  है  कि  वह  जनता  पार्टी  के  सिद्धान्तों  एवं  hee  में जनता  पार्टी  की  नं

 का  श्रनसरण  कर  रही  थी  लेकिन  दन  बजट  प्रस्तावों  में  जनता  पार्टी  को  नीति  को  कार्यान्वित

 ag

 हीं  किया  गया  है  ।  इस  बात  का  पता  ग्रामीण  तथा  लघु  उद्योगों  के  लिए  किए  गए  प्राव  न  से

 गिगा
 |  av  1978-79  65,000  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  थी  इनमें  से  केवल  10,001  al

 ग  में  लाए  गए  ।  इससे  इस  क्षेत्र  के  ग्रामीण  उद्योगों  को  स्थिति  का  पता  लगता  है  परकार

 ह ई  प्राथमिकता  निर्धारित  नहीं  की  ।  इस  क्षेत्र  में  दी  जाने  वाली  ्राथमिकताग्रों  बिना

 किए  की  गई  सम्पूर्ण  कार्यवाही  एक  नौकरशाही  काय  वाही  है  |

 मिनार  इस  संघ  राज्य  क्षेत्र  की  सबसे  कठिन  समस्या  मछली  पालन  को  है  जो  इस  में
 हलचल

 पैदा
 करती  है  ।  इसका  उल्लेख  दो  माननीय  सदस्यों  ने  पहले  ही  कर  दिया  है  i  aa ३

 स
 राज्य  में

 प्  सरका र  प्रशासन  चलाने  की  जिम्मेवार  है  ।  मैं  श्राद्या  करता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार

 लिव

 i

 fegaret  को  कम  से  कम  पाँच  किलोमीटर  क्षेत्र  देकर  श्रपने  मागदर्शी  सिद्धान्तों  को  काय

 पी  ।  वास्तव  मछियारों  के  वक्ता  हाल  ही  में  राजधानो  में  are  ate  वे  कृषिमंत्रो  जं

 fr
 तथा  मंत्रीजी ने

 उनकी  बात  को  सहानुभूतिपूर्वक  सुना  ।
 मैं  ara  करता  हूं  कि  यदि  जन

 i

 म

 हालाँकि  कुछ  नीतियों  के  कारण  गोवा  में  उसका  महत्व  घट  रहा  इन  मछियारों  के
 |

 उ  कि
 लोमीटर  के  नियम  को  कार्यान्वित  कर  दे  तो  इससे  ag  पददलित  समाज  फिर  उसको  श्रਂ

 क
 न देना  शुरू  कर  देगा  ।  वास्तव  में  गोवा  में  aaa  पकड़ने  वाली  नौकाग्रों  की  संख्या

 बढ़

 ee
 किलोमीटर  के  फासले के  लिए  कम  से  कम  चार  मत्स्य  नौकाएं  हैं  ।  यह  सख्या  alae-

 द
 ध्या  को  भी  पार  कर  चुकी  है  ।  इसके  बाद  यदि  इनकी  संख्या  बढ़ने  दी  गई  तो  गो Ya  की

 ज़न
 के  लिए  कोई  मछली  नहीं  रहेगो  AIT  हमारे  राज्य  में  मछली  एक  श्रावश्यक  वस्तु है  इस

 लिए
 मैं  माननीय  सदस्यों  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  इस  परम्परागत  Asal  को  संरक्षण  देने  तथा

 था  उन्हें

 इस
 राज्य

 से  बाहर  चक फेंकने  से  बचाने  की  मांग  का  समर्थन  करता  हुं  ।

 क

 rae  रा  जिसके  बारे  में  मैं  उल्लेख  करना  चाहता  वह  at  5 e 4 araific  बजट

 प्रस्तावों  में  खानों  के  लिए रा

 ढ़ा
 गई  है  लेकिन

 राज्य
 में  खनन का

 DIT ST Sies Herat s BACT ST  नष्ट
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 सामान्य
 चर्चा  oat  लेख।नुदानों  को

 ग

 ई  कृषि  भूमि  के  लिए  कृषकों  क  संरक्षण  प्रदान  करन ेहेतु  कोई  कानून  नहीं  बनाए  गए  हैं  ।  घ्नाउ I

 _-ooOo ATH - aa os  सांगी  तथा  सतारी  ताल्लुकों  के  कुछ  भागों  में  खनन  ore  चल  रहा  वहाँ  घान  के

 बेत  नष्ट  हो  गए  हैं  लेकिन  कृषकों  को  एक  नया  पैसा  भी  क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  नहीं  मिला  है

 इसका  कारण  यह  है  कि  हर  समय  उद्योग  विभाग  ag  कहता  है  कि  उनके  प्राथनापत्रों  को

 बिभाग  के  पास  भेज  दिया  गया  है  तथा  खान  विभाग  का  यह  कहना  है  कि  यह  hex  का  विषय
 द

 तथा  जब  यह  मामला  केन्द्र  सरकार  के  पास  पहुंचता  हैतो  वे  इसे  राज्य  सरकार  के  पास  यह  कह

 कर  वापिस  भेज  देते  हैं  कि  यह  मामला  कृषि  के  श्रन्तगंत  श्राता  है  त्रौर  कृषि  राज्य  सरकार  का

 मामला  है  ।  इन  कृषकों  के  संरक्षण  के  लिए  कोई  कानून  नहीं  है  जिन्हें  खनन  कार्यों  के  फलस्वरूप

 हानि  उठानी  पड़  रही  है  ।  गत  वर्ष  मैंने  एक  पत्र  माननीय  खान  मंत्रीजी  को  लिखा  था  ।  उन्होंने  ्

 us पत्र  को  तत्कालीन  मुख्यमंत्री  के  पास  टिप्पणी  के  लिए  भेज  दिया  जो  स्वयं  एक  खान  की  स्वामि

 a
 ।  लेकिन  उन्होंने  भी  इस  मामले  में  कुछ  नहीं  किया  ।  इस  राज्य  में  कृषक  aa  भो  परेशानी

 उ

 ह

 कृषकों  को  दूसरी  समस्या  कृषक  अ्रघिनियम  के  भ्रन्तगत  भूमि  की  है  जिसे  carte

 ie यालय  में  चुनौती  दी  गई  थी  तथा  इसकी  अ्रपील  उच्चतम न्यायालय  में  कर  दी
 मैं

 शा  at  करता  हुं  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  राज्य  में  भूमि  जोतने  वाले  कृषकों  के  तत्सम्ब  iy  क्राननी

 ण  देने  के  मामले  को  wea  में  सभी  प्रकार  को  सावधानी  बरतेगी  |

 इस  राज्य  की  तीसरी  समस्या  थिक्षित  बेरोजगारों  की  है  ।  सन्‌  1961  में  स्वतंत्र
 ने

 के

 इस  राज्य  में  शिक्षा  विकास  बड़ी  तेजी  से  हुमा  तथा  ary  हम  बेरोजगारी  की  स
 rea

 का

 ara  त  कर  रहे  हैं  इसका  कारण  यह  है  कि  सरकार  ने  ्राज  तक  उद्योगों  के  विकास
 के  स

 सम्बन्ध

 {3
 कोई

 निश्चित  नीति  नहीं  बनायी है  ।  इसी  तरह  सरकार  ने  पर्यटन  जिसकी  इस  रा  aa

 rs फी  सम्भावना  के  लिये  भी  कोई  नीति  नहीं  बनाई  है  ।

 स्थानीय  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  किया  है  कि  राज्य  में  बड़  उद्योग  या

 नब लघु  उद्योग  या  मध्यम  उद्योग  लगाते हैं
 या  राज्य  में  पयंटन  का  विकास  करना है

 ।  राज्य

 c qqeq  की  काफी  सम्भावना  है  ।  इसलिए  राज्य  में  बहुत  Arges  जा  रहे  हैं  शरर  इस  बजट  जो

 प्रावधान  किया  गया  है  वह  इस  समस्या  को  सुलभाने  के  लिये  श्रपर्याप्त  है  ।  समस्या  यह ए  fe कि  व

 निम्न  sit  मध्यम  वर्ग  की  ara  वाले  व्यक्तियों  के  लिये  कोई  होटल  नहीं  है  ।  ताज  वर्ग  के  होटल

 बन  रहे  हैं  ।  श्रोवराय-शेरातन  होटल  भी  बन  रहे  हैं  ये  होटल  केवल  धनी  ay  के  व्यक्तियों  के

 लिये  हैं  तथा  उत्तर  हिमाचल  प्रदेश  जसे  विभिन्‍न  राज्यों  से  तराने  वाले  मध्यम  ate  गरीब

 qazat  को  परेशानियों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  होटल  उद्योग  को  राज  सहायता  दी

 ज  1  रही  है  लेकिन  यह  समस्त  राज  सहायता  पंजीपतियों  की  जेब  में  जा  रही  है  जो  श्रोवराय-देरा

 टन  या  ताज  होटलों  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  जेसा  कि  जनता  सरकार  की  नीति  है  भ  शा

 ग  करता  हुं  सरकार  राज्य  में  बड़े-बड़े  गहों  को  लाइसेंस  नहीं  देगी  भोर  वह  गरीब  जनता

 क े|
 क  जनता  होटलों  को  ही  बनवाने  की  करेगी  |

 थ
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 सामान्य  चर्चा  तथा  लेखानुदानों  की  ATA
 िए  एए  ए  ए  एएए

 इस  राज्य  की  एक  समस्या  यह  है  कि  राज्य  में  ग्रामीण  विकास  के  लिए  कोई  समेकित

 योजना  क्रम  नहीं  है  ।  मन्डोवी  का  पूल  बन  कर  तयार  हो  गया  है  श्रौर  जौरी  पल  सन्‌  1980-81

 में  बन  कर  तैयार  होगा  ।

 लेकिन  परनेम  a1ZA  तथा  कनकोना  तालुकों  में
 बहुत

 से  गांवों  में
 तालुकों

 क  जाने  के  लिये  अज  भी  सड़कें  नहीं  बरसात  के  दिनों  में  सड़कों  के  टूट  जाने  श्रौर  विभिन्‍न

 स्थानों  को  मिलाने  वाली  सडकों  की  कमी  के  कारण  इन  गाँवों  का  श्रन्य  भागों  से  सम्पक  az

 जाता  है  ।  इस  राज्य  में  ग्रसंतुलित  प्रगति  हुई  है  ।

 दिल्‍ली  में  बेठे  हुए  बहुत  से  भ्रधिकारी  जो  इस  राज्य  के  लिए  प्रस्ताव  पास  करते  उन्हें

 इस  राज्य  की  भौगोलिक  स्थिति  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  गोवा  केवल  एक  ही  शहर

 नहीं  है  ।  पंजिम  इसकी  राजधानी  है  तथा  इसमें  11  तालुक  हैं  ।  इस  राज्य  में  बहुत  से  गाँव  हैं  श्रौर

 यहाँ  की  अधिकांश  जन  संख्या  गांवों  में  बिखरी  हुई  है  गोवा  में  गांवों  की  प्रगति  गोवा  की  प्रगति

 होगी  are  यह  प्रगति  केवल  पंजिम  की  ही  प्रगति  नहीं  होगी  ।

 अब  तक  केवल  पंजिम  में  ही  अन्तर्राज्यीय  बस  भ्रड्डों  का  निर्माण  fear  गया  है  किन्तु

 उनकी  हालत  भी  ठीक  नहीं  है  हालाँकि  उन  पर  लाखों  रुपये  aa  किये  गये  हैं  ।  यदि  भारत  सरकार

 इसकी  जाँच  करे  तो  इससे  ्ताखों  रुपये  के  गलत  खच  करने  का  पता  लग  जायेगा  |  गोवा  में  बहुत

 सी  बातें  हैं  जिनके  बारे  में  जांच  की  जानी  है  लेकिन  मैं  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  ।  मैं  आशा

 करता  हूँ  कि  राज्य  में  जो  6  महीने  के  लिए  राष्ट्रपति  शासन  लगाया  गया  है  उससे  बहुत  सी  बातों

 में  सुधार  हो  जाएगा  जो  पीछे  खराब  हो  गई  थी  तथा  सरकार  सलाहकार  समिति  की  स्थापना

 करने  के  हमारे  प्रस्ताव  को  जल्दी  से  जल्दी  स्वीकार  करेगी  जिससे  यहां  की  दिन  प्रतिदिन  की

 को  सरकार  की  जानकारी  में  लाया  जा  सके  |

 प्राजकल  गोवा  में  डीजल  की  कमी  है  ale  बसें  नहीं  चल  रही  हैं  ।  गोवा  को  जाने  वाली

 केवल  एक  ही  छोटी  रेल  लाइन  है  जो  यातायात  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  में  सक्षम  नहीं  है  ।
 मैं

 aa  करता  कि  सरकार  इस  राज्य  में  डोजल  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिये  डीजल  की  ज्यादा

 कोटा  देने  के  लिये  तत्काल  फसला  करेगी  |

 मेरे  मित्र  ने  इस  क्षेत्र  में प्रावास  की  सुविधाओं  का  पहले  ही  हवाला  दिया  वास्को

 पां  जिम  तथा  मपुसा  जंसे  विकसित  होने  वाले  शहरों  में  प्रावासों  की  बहुत  कमी है
 ।  पांजिम

 में  ज्यादातर  श्रावास  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को  दिये  गये  श्रौर  श्राजकल  स्थिति  यह  है

 कि  aaa  केन्द्रीय  सरकार  के  के  लिए  भी  पूरे  नहीं  हैं  ।  बहुत  से  केन्द्रीय  सरकारी

 कमेंचारी  श्रावास  की  समस्या  की  वजह  से  गोवा  जाने  के  लिये  श्रनिच्छक  हैं  aa  करता  हूँ

 कि  सरकार  गोवा  में  ग्रावास  की  समस्या  को  श्रासान  बनाने  के  लिए  अ्रपेक्षित  कदम  उठायेगी  ।

 यदि  श्राप  बजट  प्रस्तावों  को  देखें  तो  श्रापको  पता  लगेगा  कि  सहकारिता  के  लिए

 प्रावधान  किया  गया  है  लेकिन  मैं  orca  धज  करता  हं  कि  इस  क्षेत्र  में  सहकारिता  प्रान्दोलन

 एक  सरकारी  हो  गया है  ।  वहू  जनता  की  कोई  एसोशिएशन  नहीं  वष  1978-79  के

 लिये  29  लाख  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  था  ।  awa  यह  बढ़ाकर  1°36  करोड़  रुपये  कर  दिया
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 सामान्य  चर्चा  तथा  weal  की  मांगें
 ह

 या  यह  धनरादि  संजीवी  चीनी  कारखाने  के  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  ही  बढ़ाई  गयी  है

 यह  कारखाना  इस  राज्य  के  लिए एक  सफेद  हाथी  बन  गया  हमारे  नेता  महाराष्ट्र  के

 Raral  की  नकल  करके  यहां  चीनी  के  कारखाने  का  स्थापना  करना  चाह्ते  हैं  ।  वे  ऐसा  वहां  की

 भुमि  की  जांच  किये
 बिना  ही  करना  चाहते  कि  क्या  यहाँ  कि  भूमि  में  गन्ना  उगाया  जा  सकता है

 या  नहीं  ।  इस  कारखाने  में  काफी  घाटा  हो  रहा  है  ।  चंकि  गन्ने  की  कोई  खरीद  कीमत  निश्चित

 नहीं  की  गयी  है  शप्त  कृषकों  ने  गन्ने  की  खेती  करना  बंद  कर  दिया है
 ।  इसलिए  यह  कारखाना

 इस  वर्ष  बंद  कर  देना  चाहिए  |

 इसलिए  इससे  इस  राज्य  को  भविष्य  में  दोहरी  परेद्यानियों  का  सामना  करना

 दिचमी  घाट  विकास  योजना  के  बारे  में  ऐसा  कहा  गया  है  कि  पदिचमी  घाट  fas

 की  एक  समेकित  योजना  के  लिये  पृथक से  40  लाख  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  था  ।  इस

 समेकित  योजना  के  लिये  तीन  तालुकाशं  का  चयन  किया  गया  वया  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से

 यह  qa  सकता  हूं  कि  ये  तीन  तालुकाएं  कौन  से  हैं  जिन्हें  इस  योजना  के  लिये  छांटा  गया  है
 ?  aa

 जबकि  इसके  लिये  धन  दिया  गया  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  इस  धन  राशि  में  से  कितना  धन

 पदिचमी  घाट  योजना  के  लिये  खर्च  किया  जा  चुका  है  श्रर्थात  संगगुइम  तथा  परनम  तालु

 काग्रों  के  लिये  जो  इस  योजना  कें  अ्रन्तगत  श्रात  हैं  ।  मैं  एक  दूसरे  तालुक  के  दौरे  पर  गया  जहां

 एक  पुल  का  निर्माण  पूरा  होने  वाला  था  जिससे  गोवा  तथा  बेलगांव  शहर  एक  श्रत्यन्त  छोटे  माग

 से  जुड़  सकेंगे  वह  काय  भी  पूरा  नहीं  ह  था  ।  केवल  एक  नदी  के  पास  कुछ  पत्थरों  का  ढेर  लगा

 gar  था  लेविन  काम  की  शुरुप्नात  नहीं  की  गयी  थी  ।  इसके  श्रतिरिक्त  पश्चिमी  घाट  योजना में

 एक  सिचाई  योजना  भी  श्रारम्भ  की  जानी  थी  लेक्नि  उसे  भी  भ्रब  तक  श्रारम्भ  नहीं  किया  गया

 मैं  सरकार  से  इस  gee  के  लिये  एक  पुनरीक्षण  समिति  की  स्थापना  करने  की  प्राथना

 करूंगा  तथा  यह  भी  प्राथना  करूंगा  कि  केन्द्रीय  सरकार  का  एक  श्रधिकारी  वहां  जाकर  देखें  कि

 पदिचमी  घाट  योजना  की  क्या  प्रगति  हुई  है  ate  क्या  इस  योजना  पर  श्रब  तक  किया  गया  aq

 उचित  भ्रसलीयत  में  हम  श्रब  तक  यह  प्रतीक्षा  करते  रहे  है ंकि  केन्द्र  का  कोई  मंत्री

 गोवा  जाये  तथा  वह  स्वयं  यह  देखे  कि  वहां  की  जनता  के  सामने  परेशानियां  मंत्री  गण

 शायद  यह  सोचते  हों  कि  गोवा  एक  छोटा  सा  संघ  राज्य  क्षत्र  है  तथा  इसके  यहां  केवल  दो  ही

 संसद  सदस्य  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  तथा  यहां  उनकी  पुकार  कोई  नहीं  सुनती  ।  उत्तर  मध्य

 बिहार  ग्रादि  जेसे  राज्यों  के  बहुत  से  संसद  सदस्य  सदन  में  हैं  तथा  मंत्री  गण  भी  इन्हीं

 राज्यों  का  दोरे  करते  हैं  ।  लेकिन  वे  गोवा  नहीं  जाते  इसलिये  मैं  यह  शभ्रनरोध  करूंगा  कि

 पद्चिमी  घाट  योजना  पर  हुए  खच  का  पुनरीक्षण  किया  जाये  जिससे  aa  के  सही  ्रांकडों  ता  पता

 लग  सके  तथा  इस  बात  की  भी  जानकारी  हो  सके  कि  योजना  को  कार्यान्वित  करने  में  कितना

 घन  व्पय  किया  गया  है  तथा  उन्हें  यह  भी  पता  लग  सके  कि  feat  गया  धन  इसी  काम  के  लिये

 खर्चें  किया  गया है  या  wea  किसी  कार्य  के  लिये  ay  किया  गया  यह  योजना  पहाड़ी  या

 frase  क्षेत्र  में  प्रारम्भ  की  जानी  है  तथा  इसके  लिये  दी  गयी  धनराधि  इस  क्षेत्र  के  विकास  के

 लिय  खच  at  जानी  चाहिए  न  कि  किसी  ara  काम  के  लिये  ।  वास्तव  में  90  प्रतिशत  ara  इस
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 sini  चर्चा
 तथा  wararat

 को
 aia

 oa  rad  क्षेत्रों से  प्राप्त  की  जाती  है  तथा
 80

 हिशत  secret  5.
 करवों

 के
 मीर

 द

 हूं फि fei
 od  stoi  tom  te  भागों  की  यों  ही  उ Start की  जाती  है  ।  मैं  ce  करता

 ATHTT  मेरे  सुभाव  को  स्वीकार  करेगी  तथा  उ  स  राज्य  की  जनता  के  कल्याण  की  WlT4Rae ai

 की  पूति  करेगी  |

 थी  मती  पावंती  SUNT  (#laeqaz)  उपाध्यक्ष  गोवा  राज्य  का  क्षेत्र  बड़

 नहीं  है  लेकिन  इसकी  समस्याएं  बड़ी  जटिल  हैं  श्रौर  श्रब  उन्हें  इनकी  जटिलता  की  जानकारी

 क्योंकि  वहां  राष्ट्रपति  शासन  लागू  कर  दिया  गया  है  ।  मैं  यह  man  करूंगी  कि  यह

 जो  लोकतांत्रिक  स्वतन्त्रता  तथा  लोकतांत्रिक  श्रघिकारों  की  पुनःस्थापना  का  ना  af

 ba दैकर  बनी  श्रपने  दिमाग  में  यहां  एक  सलाहकार  परिषद  की  स्थापना  करने  की  बात  को
 ध्यान

 क

 में  रखेगी  श्रौर  तत्काल  इसके  लिए  कदम  उठायेगी  ।  क्योंकि  वे  भी  वास्तव  में  यह  जाना  चाहते  हैं

 क  गोवा  की  जनता  कंसा  प्रशासन  चाहती  है  ।  यह  राज्य  वर्षों  तक  राष्ट  की  मख्य  घारा  से  ga
 क

 ह  तथा  वहां  पतंगाली  साम्राज्यवादियों  का  सा  स्राज्यघाद  बना  रहा  श्रौर  हम  भी  इस  राज्य  र

 रहे  लेकिन  स्वतन्त्रता  के  बाद  हमने  गोवा  की  जनता  से  सुना  था  कि  यहां  की  जनता  जिस

 4.0  ot  तक  राष्ट्र  से  कोई  सम्पक  नहीं  था  उसकी  समस्याए  क्या  जब  वहाँ  ध्घिकारी  गण

 वे  उस  राज्य  की  जनता  की  भाषा  को  ही  नहीं  जानते  थे  ।  वहां  की  जनता  कंकणी  या

 षा  जानती  थी  ।  शुरुग्रात  में  श्रधघिकारियों  को  अ्रपने  साथ  auifaar  को  लेकर  जाना  पड़ता  था

 q  राज्य  की  जनता  A  वयस्क  मताधिकार  द्वारा  दो  संसद  सदस्यों  को  चना  है  ale  इसलिये  व

 के  लिए  एक  सलाहकार  परिषद  श्रत्यन्त  श्रावद्यक  है  ।  अ्रापको  यहाँ  भी  उसी  समस्ः

 का  सामना  करना  पड़ेगा  जिसका  कि  पांडिचेरी  में  करना  पड़ा  जिसके  लिय  प्रधान  मंत्री  ने  यह  टिप्पण

 |  है  कि  पांडिचेरो  को  तमिलनाड  में  मिला  दिया  जाये  atx  wigs  पता  है  कि  वहां  क्य
 ा

 हमने  उस  पर  यहां  सदन  में  बहस  की  है  ।  पांडिचेरी  को  जनता  में  इसके  प्रति  काफी  र
 ष

 था  वयोंकि  इस  कथन  में  वहाँ  की  जनता  की  ZraIal  या  araiaral  का  कोई  हित  नहीं  प्रा

 ह  सलिये  इस  प्रकार  के  छोटे  राज्यों  जहां  जनता  हमेशा  तथा  लगातार  यही  सोचती  रहती  ह

 a v  नकी  उपेक्षा  की  जा  रही  जब  तक  राष्ट्रपति  शासन  रहता  है  तब  तक  श्राप  वहां  कछ

 पांत्रिक  प्रक्रिया  श्रापकों  सवप्रथम  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  fa  राष्ट्रपति ८ शासन

 यथासम्भव  शीकघ्लातिदीघ्र  समाप्त  किया  जाये  ।  मैं  arr  करती  हूं  कि  पांडिचेरी  को  तरह

 वहां  भी  राष्ट्रपति  शासन  की  श्रवधि  नहीं  बढ़ायेंगे  ।
 द

 मैं  नहीं  जानती  हैँ  कि  श्रापने  पांडिचेरी  में  राष्ट्रपति  शासन  की  श्रवधि  क्यों  बढ़ायी  थी  ।

 पा  यह  इसलिये  बढ़ायी  थी  कि  जनता  पर  नद्षाबंदी  जबरदस्ती  थोपी  जा  सके  ?  मैं  झपको

 ी  देती  हूँ  कि  यदि  श्रापने  गोवा  में  भी  यही  खेल  खेलने  की  कोशिश  की  तो  गोवा  में  qifsaz & से

 ज्यादा  भयंकर  उपद्रव  होंगे  क्योंकि  गोवा  में  काजू  पदा  होता है  श्रौर  उसकी  फनी  न  शराब

 नाती

 क  t  यहां  एक  बात  शर

 वेदियां
 Te  पी

 fe  जब  en  यट
 हा

 तट
 थनी  fae  क  पर  बहस  कर

 रहे  थे  तो  ITH)  याद  कि  इसे  यहां  लाया  गया
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 सामान्य  चर्चा  लेखानुदानों  की
 मांगें

 क्योंकि  जिस  दिन  प्रधान  मंत्री  को  उद्घाटन  करना  था  उसकी  तिथि  की  घोषणा  पहले  ही  की  जा

 चुकी  थी  ।  इसे  श्री  कमाथ  ने  पेदा  किया  था  ।  हम  सबने  इसमें  सहयोग  दिया  तथा  इसे  पेश  करने  की

 ध्रनुमति  दी  लेकिन  उस  समय  हमने  कहा  कि  wattage  मत्स्य  alert  द्वारा  मछियारों  को

 दोषित  होने  से  बचाने  के  लिए  तट  रक्षकों  को  बुलाया  जाना  चाहिए  ।  इसलिये  श्राप  के  पास  पहले

 ही  तंत्र  img  ने  तट  रक्षक  कानून  को  पेश  करने  में  जत्दबाजी  क्योंकि  जब  तक  कि  aTTa

 यह  fara  नहीं  था  कि  तट  रक्षक  को  वास्तविक  रू  प  से  हमारी  सीमाझध्रों  के  हितों  की  रक्षा  करनी

 हमने  यह  प्रदन  उसी  समय  उठाया  था  हमें  मंत्रालय  में  राज्य  प्रो०  शेर  सिंह  से

 झादवासन  मिला  जो  कि  विधेयक  पेश  रहे  थे  कि  मछ्ियारों  के  हितों  को  संरक्षण  प्रदान  किया

 जाएगा  तथा  तट  रक्षक  उन्हें  मदद  देंगे  ।  श्रापके  पास  मछियारों  को  मदद  देने  तथा  उनके

 लिए  श्रारक्षित  सीमाझ्ों  की  रक्षा  के
 हालांकि

 वे  सीमाए  श्रपर्याप्त  हो  सकती  पहले  ही

 तंत्र  उपलब्ध  है  ।

 श्री  हरि  बिष्णु  कामत  :  परन्तु  तट  रक्षक  के  पास  केवल  दो  गती  जलपोत  तथा  पांच

 नौकाये  हैं  जो  इस  उद्देद्य  के  लिए  बिल्कुल  झ्रपर्याप्त  हैं  ।

 atnat  पावती  Hens  :  श्राखिरकार  यह  चीन  या  ऐसे  देशों  में  से  कोई  नहीं  है  जो  श्राप

 की  सीमाग्रों  पर  श्राक्रमण  करने  श्रा  रहे  तट  रक्षक  को  हमारे  मछियारों  की  सुरक्षा  करने  के

 बारे  में  कुछ  करना  चाहिए  ।  श्राप  दस  वर्ष  के  भीतर  बेरोजगारी  समाप्त  करने  की  बात  कर  रहे

 दस  वर्षों  में  से  दो  वर्ष  पहले  ही  बोत  चुके  यदि  श्राप  प्रधान  मंत्री  को  कहेंगे  कि  दो  वर्ष  तो

 बीत  चके  है ंतो  वह  श्राप  के  साथ  सहमत  होंगे  तथा  कहेंगे  कि  aah  ws  वर्ष  श्रौर  हैं  परन्तु  मैं

 यह  कहना  चाहूँगा  कि  यदि  श्राप  इन  मद्यारं  के  हितों  पर  ध्यान  नहीं  देते  हैं  तो  देश  में  यह

 परम्परागत  उद्योग  समाप्त  हो  जाएगा  तथा  हजारों  मछियारें  तथा  मछियारियां  बेरोजगार  हो

 जायेंगे  जो  कि  श्रपनी  जीविका  कमा  रही  हैं  तथा  जो  हजारों  वर्षों  से  किसी  पर  भार  बनकर  नहीं

 रहे  हैं  ।  मु पता  नहीं  है  कि  श्री  मंडल  तथा  श्री  झग्रवाल  दोनों  ही  शाकाहारी  परन्तु  यह

 कोई  खास  बात  नहीं  है  ।  प्रब्न  यह  है  कि  थे  लोग  बेरोजगार  हो  श्राप  की  बेरोजगारी

 को  समाप्त  करने  की  योजना  कहाँ  है  ?  कम  से  कम  श्राप  उनके  रोजगार  की  रक्षा  क्यों  नहीं  करते

 हैं  जो  पहले  ही  स्वयं  रोजगार  में  हैं  ।

 अन्त  में मैं  एक  बात  कहना  चाहूंगी  कि  गोवा  के  साथ  परिवहन  तथा  संचार  का  विकास

 करना  श्रत्याधिक  श्रावइ्यक  है  ।  यह  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जो  पूर्ण  र ूप  से  gay  रहा  ।  मिशाल  के  तौर

 पर  पांडिचेरी  को  ले  लीजिए  ।  कम  से  कम  पांडिचेरी  में  संचार  की  व्यवस्था  इतनी  नहीं  है

 जितनी  कि  गोवा  में  ।  श्री  कामत  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  महाराष्ट्र  कर्नाटक

 में  रहने  वाले  श्रधिकांश  लोगों  के  वंदाज  गोवा  में  रह  रहे  हैं  लेकिन  वे  गोवा  नहीं  जा  सके  ।  गोवा

 स्वतंत्र  ar  तो  ये  लोग  वहाँ  जाना  चाहते थे
 तथा  waa  उन  परिवारों  के  साथ  सम्पर्क  स्थापित

 करना  चाहते  थे  जिनके  पुतंगाल  aaa  के  दौरान  बहुत  वर्षों  तक  सबंध  विच्छेद  रहे  ।  वहां  संचार

 व्यवस्था  की  नितान्त  श्नावश्यकता है  ।  रेल  द्वारा  बहुत  समय  लगता  ग्रापके  पास  तटीय  जल
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 सामान्य  चर्चा  तथा  लेखानुदानों  की  मांगें
 ई  टााााााइाइाइऑइऑाावाा

 माग  है  ।  प्रापने  सड़कों  का  विकास  करना  सड़कों  के  निद्चचित  रूप  से  विकास  की  श्रावदयकता

 है  विशेष  रूप  से  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  की  भ्रावव्यकता  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  इसकी

 जाँच  करना  यह  राष्ट्रपति  शासन  के  भ्रन्तगंत  है  ।  इन  सड़कों  के  विकास  के  बारे  में  क्या

 किया  जा  रहा  है  ?  गोवा  पयटन  के  विकास  के  लिए  सही  स्थान  है  ।  मैं  केवल  जनता  होटलों  के

 बारे'में  नहीं  सोच  रही  हम  देख  चुके  कि  जनता  होटल  बया  परन्तु  समूचे  तटीय

 क्षेत्र  के  साथ-साथ  जो  एक  पयटन,क्षेत्र  श्राप  निश्चित  रूप  से  डे  होम  का  निर्माण

 कर  सकते  यदि  पथंटकों  के  लिये  नहीं  तो  आ्राप  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  दे
 इनकी

 स्थापना  कर  सकते  हैं  ।  देश  के  निम्न  झाय.वर्गों  के  लिए  इनका  कर  सकते  हैं  ।  मैं  प्राया

 करती  हूं  कि  सरकार  इन  मामलों पर  विचार  करेगी  ।  मैं  माननीय  मंत्रीजी  से  यथा  sitar

 कार  स्मिति  का  गठन  करने  तथा  गोब्रा  ate  चुनाव  करने  श्रौर  वहाँ  एक  प्रतिनिधि  सरकार

 स्थापित  करने  के  निवेदन  के  साथ  ्रपना  भाषण  समाप्त  करती  हूं  ।

 श्री  पुर्ण  नारायण  सिन्हा  :  मैं  थोड़े  समय  के  लिए  गोवा  गया  था  ate  मैंने  वहां

 जो  कुछ  देखा  उससे  ७ म  श्राइचय  sari  सेना  में  जनरल  फील्ड  श्रर्थात  मेजर
 रखता  है

 वह  भ्रपने  श्रफसर  को  भेजता  तब  वहाँ  लेफ्टीनेन्ट  होता  लेफ्टीनेन्ट  को  कोई  श्रधिकार  नहीं

 है  क्योंकि  वहाँ  लेफ्टीनेंट  मुख्य  मंत्री  हैं  यहां  लेफ्टीनेंट  मंत्री  यह

 30  व्यक्तियों  की  एक  छोटी  संस्था  है  ।  चू  कि  सारे  काय  गौण  काय  शर्त  हम  इस  सदन  में  भी

 उपस्थिति  देखते  रहे  इस  सदन  में  गणपूर्ति  के  लिये  कम  से  कम  श्रपेक्षित  सदस्यों  का  50%,

 मैं  कामरेड  पावंती  कृष्णन  की  इस  बात  से  सहमत हूं  कि  क्या  भारत  के  तग  के  रूप  में  गोवा

 का  दर्जा  रखा  जाएगा  ?  वहाँ  पुतंगालियों  की  पेतृक  सम्पत्ति  थी  ।  जो  गोवा  जाता है  यह  देख

 सकता  है  कि  छोटे  वर्गों  के  लोग  तथा  श्राम  आदमी  यह  करते  प्रतीत  होते  हैं  कि  वे

 तब  बड़े  ख़दा ष्  थे  जब  वहाँ  पुतंगाली  शासन  था  ।  वहाँ  ऐसी  भावना  है  ।  पुतंगालियों  से  भ्राजाद  होने

 के  बाद  गोवा  के  प्रद्यासन  द्वारा  वहां  के  लोगों  में  दोष  देश  के  साथ  मिलके  रहने  तथा  भारत  का

 श्र्ग  होने  की  भावना  पदा  की  जानी  चाहिए  थी  ।  पुतंगाली  जो  कुछ  गोवा  में  छोड़  कर  गये

 राजनीतिक  दल  भी  उस  पर  गवं  करते  हैं  ।  इसके  मुकाबले  में  जो  हम  समतावादी  समाज ,  faga-

 बन्धरव  गर  ईसाई  के  रूप  में  बना  सकते हैं
 oT  पुतंगाली  भाषा  में  दिक्षित  हुये

 थे  तथा  जो  aa  भाषा  में  शिक्षित  हुये  थे  ।

 थ्रो  हरि  विष्णु  कामत  :  वे  वहाँ  400  aq  से  थे  ।.

 श्री  पूर्ण  नारायण  सिन्हा  :  श्रधिकाँश  TuUaaqs  जैसे  सुरक्षित  शव  वहां  दशकों  के  लिए

 देखने  हेतु  सजा  कर  रखे  गये  मैंने  देखा  कि  वहाँ  इस  प्रकार  की  eT AE  चीजें  हैं

 तथा वहाँ  बन्द  समुद्रतट  तथा  श्रन्य  चीजें  ayant  salt  हवाई  अड्डा

 ary  स्थान  हैं  ।  मंडवी  अ्राकर्षित  नदी  है  ।  जैसे  श्रीमती  पावंती  ने  बताया  है  कि  डबलीन

 से  राजधानी  जाना  कठिन  है  क्योंकि  सड़कें  ठीक  नहीं  हैं  तथा  कछ  नदियाँ  पार  करनी  पड़ती

 सिवाय  राजकोय  श्रतिथियों  को  छोड़  कर  जिन्हें  सरकारी  वाहनों  द्वारा  ले  जाया  जाता  wey

 लोगों  के  लिए  परेशानियाँ  ae  व्यक्तियों  को  बाहर  से  नगर  में  जाने  में  कठिनाई  होती  है  ।  वहां

 ये  कठिनाइयाँ  हैं  ।  इन  सब  बातों  से  एक  qa  प्रदन  उत्पन  होता  है  कि  गोवा  को  ऐसा  ही
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 सामान्य  चर्चा  लेखानुदानों  की  मांगें

 रहने  दिया  जाएगा  जेसा  कि  वह  है  ।  यद्यपि  यह  भारत  का  श्रग  है  तथापि  यह  देश  से  पृथक-सा  है

 गृह  मंत्री  चेम्बर  के  बाहर  तथा  लाबी  के  बाहर  कुछ  श्रप  सरों  से  सलाह-मशविरा  ले  रहे  हैं  ।  गोवा

 के  लोगों  की  भाषा  महाराष्ट्र  के  लोगों  के  लिए  विदेशी  नहीं  है  ।  महाराष्ट्र  एक  बड़ा  राज्य

 बम्बई  प्रेजीडेन्सी  एक  बड़ा  राज्य  था  ।  गोवा  के  लोगों  की  भाषा  तथा  महाराष्ट्र  को  कॉंगकण

 भाषा  मिलती-जुलती  है  ।

 aaa  कांग्रस  दल  ने  भाषा  के  के प्राघार  पर  राज्यों  की  सीमाओं  का  पुनर्वितरण

 किया  था  ।  इसलिए  महाराष्ट्र  में  बोली  जाने  वाली  कोणकण  वही  भाषा  होने  के  कारण  महाराष्ट्र

 के  साथ  गोवा  के  मिल  जाने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  हो  सकती  है  ।  श्राधिक  दुष्टि  से  भी  उनकी

 मदद  करना  केन्द्रीय  सरकार  का  उत्तरदायित्व  है  ।  जब  एक  बार  यह  केन्द्रीय  का

 दायित्व  है  पौर  जब  इसकी  देखभाल  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  की  जा  रही  है  तो  इसको  देखने  के

 लिये  लोगों  तथा  इससे  कोई  लाभ  उठाने  के  लिए  महाराष्ट्र  के  लोगों  को  श्रनुमति  देने  हेतु  महाराष्ट्र

 सरकार  की  कोई  भावना  है  कि  गोश्रा  में  कोई  गाड़िया  कि  गोवा  में  माल  श्रादि  ।

 गोवा  श्रपनी  संस्कृति  बनाए  रखे  ।  गोवा  के  श्रनुसूचित  जाति  के  जिन  लोगों  ने  ईसाई  ay

 श्रपनाया  उन्हें  प्रनुसूचित  जातियों  तथा  ग्रनुसूचित  जन-जातियो ंके  लोगों  को  जो  श्रारक्षण

 प्राप्त  उससे  वंचित  कर  दिया  गया  है  ।  इसलिये  मैं  समभता हूँ  यह  विचार  गोवा  के  लोगों  के

 दिमाग  में  भी  पहुंचना  चाहिए  तथा  माननीय  सदस्य  जो  गोवा  का  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  वे  यह

 कहें  कि  कया  उन्होंने  इसको  महाराष्ट्र  में  मिलाने  का  फैसला  fear  है  तथा  महाराष्ट्र  राज्य  के

 माध्यम  से  वे  इसे  का  ग्र मिन्‍्त  श्र्ग  बनाना  चाहत ेहैं  तथा  वे  लाभ  उठाना  चाहते  हैं  जो

 बाकी  देश  को  उपलब्ध  है  ?  हम  छोटे-छोटे  भाग  रखने  के  विरुद्ध  हैं  ।  मेरे  थ्रपने  पुर्वोत्तर  क्षेत्र  में  एक

 छोटा  क्षेत्र  मुख्य  भूमि  से  प्लग  किया  जा  रहा  है  तथा  वहां  के  लोगों  को  एक  पृथक  जाति  का  रूप

 देने  के  लिए  gay  राज्य  बनाया  जा  रहा  हम  मिजोरम  तथा  श्ररुणाचल

 प्रदेश  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  राजस्व  पर  निभेर  उनके  सब  के  श्रपने

 निर्वाचित  प्रतिनिधि  (aqaet  ta)

 श्री  एड्आरडों  फेलीोरो  :  मैं  उनके  सारे  भाषण  का  घोर  विरोध  करूंगा  ie:
 e

 श्री  ge  नारायण  सिन्हा  :  मैं  इस  प्रकार  की  जन  श्राकांक्षा  के  tare  पर  देवा  के  किसी

 छोटे  भाग  के  बसाने  के  विरुद्ध  ह  ।  इसका  श्राथिक  विकास  के  Ditica  पर  बंटवारा  होना

 इसका  उनके  विकास  के  उद्देश्य  के  लिएं  पिछड़े  क्षेत्रों  के  पर  बंटवारा  होना  चाहिए

 तथा  मुख्य  कारण  यह  होना  चाहिए  कि  नागालेंड  के  लोगों  को  यह  महसूत  नहीं  करना

 चाहिए  कि  गोवा  भ्रंथवा  नागालेंड  कीं  सीमा  पार  कंरने  से  कि  वे  भारत  में  ग्रा  रहे

 (saat)
 क  ७  ७  क  क  १

 एक  सांननीय  सदस्य  :  कृपया  तुलना  मत  की  जिएं  (saaura) )
 क०

 att  पूर्णनारायण  सिन्हा  :  मैं  तुलना  नहीं  कर  रहा  हूँ  ।  मैं  केवल  श्रपने  भ्रनुभव  से  कह

 रहा  हूँ  ।  नागा  लोग  जब  असम  में  ara  हैं  प्रौर  नागालेंड  सीमा  पार  करते  हैं  यदि  तब  उनसे  पूछते हैं
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 सामान्य  चर्चा  तथा  लेखानुदानों  की
 मां  में  —

 fa  कहाँ  जा  रहे  हैं  तो  वे  कहते  हैं  कि  हम  भारत  जा  रहे  ( saaerra)

 श्री  एडुआर्डो  फंलोरो  :  यह  बात  रिकार्ड  में  रखी  जाये  कि  इस  किस्म  की  बात  का  मैं  घोर

 fate  हूँ  ।

 श्री  पूर्ण  नारायण  सिन्हा  :  मैं  गोवा के
 बारे

 में  किसी  बात  का  श्रारोप  नहीं  लगा

 रहा  हूं  (74171)

 मैं  गोवा  के  बारे  में  किसी  बात  का  प्रारोप  नहीं  लगा  रहा  हूं  ।  मुझ  को  गलत  नहीं  समभा

 जाना  चाहिए  |

 एक  माननीय  सदस्य :  वर्तमान  संसद  सदस्यों  में  से  सदस्य  स्वतन्त्रता  सेनानी

 थे  ।

 श्री  पुर्ण  नारायण  सिन्हा  :  नहीं  मैं  गोवा  के  बारे  में  कोई  श्रारोप  नहीं  लगा  रहा

 मैं  तो  केवल  यह  बता  रहा  हूं  कि  कया  कुछ  garg  i  (aaa)  इसलिये  यह  भावना  कि

 गोवा  भारत  का  द्ग  नहीं  है  जो  लोगों  के  दिमाग  में  घर  कर  रही  निकाल  देनी  चाहिए  are

 हर  गोवा  निवासी  को  भारत  के  कार्यों  में  भाग  लेना  भारत  के  झ्ग  के  रूप  में  महाराष्ट्र

 के  माध्यम  से  गोवा  को  स्वयं  महाराष्ट्र  का  श्र्ग  महसूस  करना  चाहिए  ।  मेरा  ए  विचार  है  |

 श्र भी  हाल  में  प्रधान  मन्त्री  दमन  व  दीव  तथा  नागर  हवेली  गय  थे  ।  मैं  समाचार

 पत्रों  में  पढ़  चुका  हूं  कि  उन  क्षेत्रों  के  लोग  स्वयं  प्रधान  मन्त्री  से  निकटवर्ती  बड़े  राज्य  में  इन  क्षेत्रों

 को  मिलाने  का  rata  कर  चुक ेहैं  ।  वहां  के  लोगों  की  यह  भावना  मैं  WTA

 स्वयं  कल्पना  से  नहीं  बोल  रहा हूं  ।  मैं  यह  समाचार-पत्रों  में  पढ़  चुका  हूं  जनता  ने  एक

 ज्ञापन  तीन  दिन  पहले  प्रधान  मंत्री  को  दिया  है  ।  दमन  तथा  नागर  हवेली  के  लोगों  की

 यही  मांग  थी  ।  श्राप  रिपोर्टों  से  तुलना  कर  सकते हैं
 तथा  प्रधान  मन्त्री  से  प्रदन  पूछ  सकते  वह

 प्राप  को  बता  सकते  हैं  कि  दमन  तथा  नागर  हवेली  का  श्रभ्यावेदन  क्या  उन्होंने  कहा

 कि  उन  क्षेत्रों  को  निकटवर्ती  राज्य  के  साथ  मिला  दिया  जाना  चाहिए  ।  मैं  amma हूं  कि  ये

 तीन  क्षेत्र  निकटवतीं  गूजरात  राज्य  में  ata  हैं  ।

 श्री  हरिविष्णु  कामत  :  नागर  हवेली  गोवा  क्षत्र  का  ग्र्म  नहीं  है  ।

 श्री  पूर्ण  नारायण  far:  मैं  जानता  हूं  ।  दमन  तथा  दीव  तथा  नागर  हवेली  उन  तीन

 क्षेत्रों  को
 निकटवर्ती  राज्य  में  मिलाया  जाना

 हैं  क्योंकि  भाषा  की  दृष्टि  से  ये  सभी  लोग  एक  जैसे

 मैं  समाचार  पत्रों  की  रिपोर्ट  से  बोल  रहा  ge  ।  मैं  यह  बताने  की  कोशिश

 कर  रहा  हूँ  कि  महाराष्ट्र  के  भाग  के  रूप  में  गोवा  को  विकास  तथा  भावनात्मक  मिलन  के  लिए

 बहुत  सुविधाएं  मिलेंगी  ।  पुतंगाली  दासन  के  श्रवशेष  तथा  पुतंगाली  नाविकों  की  पैत्रिक  सम्पत्ति

 समाप्त  होनी  चाहिए  तथा  यह  केवल
 तभी  की  जाएगी  जब  यह  महाराष्ट्र  के

 निवासियों  के  साथ  घुल

 faa  जायगी  तथा  वे  महाराष्ट्र  के  निवासियों  के  समाज  का  ग्रग  बन  जायें  ।

 श्री  श्रमृत  कासर  :  कया  श्राप  गोवा  निवासियों  के  समाज  के  इतिहास  को  जानते हैं  ?  इस

 समय  महाराष्ट्र  में  गोवा के  प्रनेक  भाग  हैं  उन  भागों  को  गोवा  के  साथ  जोड़  दिया  जाना

 चाहिए**  |
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 सामान्य  चर्चा  Tal  लेखानुदानों  की  मांगें

 eft  qu  नारायण  सिन्हा  :  भारत  को  300  छोटे  राज्यों  में  भाजित  किया  जा  सकता  है

 प्रत्येक  कहेगा  :  कि  मैं  नैतिक  रूप  से  श्रलग  व्यक्ति  हूं  तथा  श्राशिक  रूप  से  मेरा  श्रलग  afeaca

 मेरा  इतिहास  भिन्‍न  है  तथा  इसी  प्रकार '''

 एक  माननीय  सदस्य :  प्रधान  मंत्री  ने  श्राइवासन  दिया  था  कि  गोवा  को  राज्य  का  दर्जा

 दिया  जाएगा  ।

 श्री  पुण  नारायण  सिन्हा  :  इसके  विपरित  मैं  कुछ  नहीं  कह  रहा हूँ
 ।  मैं  कहता  हूँ  कि  उन्हें

 मुख्य  राष्ट्रधारा  के  साथ  रहना  चाहिए  |  उन्हें  पूरी  तरह  से  देश  की  मुख्यधारा  के  साथ  रहना

 चाहिए  तथा  aa  देशवासियों  के  साथ  मिलकर  रहना  चाहिए  ।  मैं  कहता  हूं  :  देश  के  विभाजन  को

 बढ़ावा  मत  दो  तथा  जो  भी  विभाजन  हो  गया  था  उसे  ga:  पूर्व  स्थिति  में  लाया  जाना  चाहिए

 तथा  इसको  देश  की  मुख्यधारा  के  साथ  मिला  देना  चाहिए  ।

 श्रीमती  पावती  कृष्णन  ने  होटलों  के  बारे  में  बोला  ।  मध्यम  श्रेणी  के  व्यक्तियों  के  लिए  होटलों
 की  तत्काल  श्रावश्यकता  वहाँ  निश्चित  रूप  से  हैं  जो  गोवा  जाते  हैं  वे  न  केवल  होटलों  को  मंहगे
 पाते  हैं  बल्कि  सम्माननीय  व्यक्तियों  द्वारा  प्रत्यक्ष  कारणों  से  रहने  लायक  नहीं  पाते  हैं  ।  मैं  सारी

 बातें  रिकाड  में  लाना  चाहता  ऐसा  कहीं-कहीं  है  प्रत्येक  जगह  नहीं  ।  कुछ  स्थानों  पर

 वरण  गंदा  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  पता  लगाने  के  लिये  श्रनुरोध  करूंगा  कि  क्या  कहीं
 से  भी  कुछ  दशकों  को  वाताकरण  के  परिवर्तन  या  झाराम  तथा  faafa  क  उद्देश्य  से  गोवा  श्राने  की

 भ्रनुमति  देना  संभव  है  ।  समुद्र  के  किनारे  पर  उनके  लिए  कुछ  होमਂ  होना  चाहिए  जहाँ  कम

 कपड़  पहने  ga  हिप्पियों  की  मुसीबत  से  छुटकारा  पाने  के  लिए  कुछ  सम्माननीय  कालोनी  श्रथवा

 बस्तियाँ  बनाकर  समाप्त  किया  जा  सके  ताकि  गोवा  लोगों  के  श्राकषण  का  वास्तविक  रूप  से  स्थल

 बन  सके  ।  वहाँ  संचार  की  सुविधाग्रों  का
 भी  विकास  किया  जाना  चाहिए  ।  कुछ  ऐसे  व्यक्ति  है

 जिनका  गोवा  जाने  का  इरादा  कुछ  श्रौर  ही  है  ।  केन्द्र  द्वारा  समूचित  ध्यान  देकर  गोवा  को  पूर्ण  रूप

 से  बदल  देना  चाहिए  ।  मैं  श्राशा  करता  हूँ  कि  चुनाव  होंगे  तथा  वहाँ  लोकतान्त्रित  उत्तरदायी  az

 कार  राजनीतिक  तत्वों  के  थोड़े  प्रघिक  scaler  के  साथ  मैं  maar  करता  हूँ  कि  नई

 टिकाऊ  सरकार  mail  तथा  भ्रपनी  कुछ  उपलब्धियाँ  दिखायेगी  |  वहाँ  संचार  का  विकास  HAT  है
 तथा  निकटवर्ती  क्षेत्रों  तक  श्रधिक  सड़कें  बनायी  जानी  हैं  ताकि  निकटवर्ती  क्षत्रों  के  लोग

 सांस्कृतिक  भ्रघिक  भावनात्मक  एकता  तथा  म्रादि-श्नादि  के  लिए  वहाँ
 जा  सके  ।  पयंटन  को  बढ़ावा  दिया  न  केवल  समुद्रों  को  पार  करने  के  यातायात  के

 लिये  बल्कि  नगर  के  भ्रन्दर  से  तथा  ग्न्य  स्थानों  से  लोग  गोवा  देखना  चाहते  हैं  |  इस  कारण  नहीं

 देखना  चाहते  हैं  कि  वहाँ  हिप्पी  है  बल्कि  वह  एक  झ्रच्छा  स्थल  है  तथा  वह  एक  झ्राकषंक  स्थल

 दिल्‍ली  के  धनी  व्यक्ति  इस  गर्मी  में  जैसी  कि  प्राजकल  गोवा  प्रवास  के  लिए  जाते  हैं  ।  इसलिए  मैं

 anal  हूं  कि  उसको  अ्रधिक  areca  बनाया  जाना  चाहिए  जबकि  यह  संघीय  सरकार  के

 ATT  है। मैं  हूँ  कि  हमारे  राज्य  मंत्री  दो  नौजवानों  के  साथ  जो  गोवा  के  लोगों  के

 प्रतिनिधि  इस  सत्र  के  समाप्त  हो  जाने  के  बाद  गोवा  के  निवासियों  की  aacatal  का

 प्रध्ययन  करने  के  लगभग  दो  सप्ताह  के  लिए  वहाँ  जाएंगे  ।  qat  महोदय  दो  सप्ताह  ठहरेंगे

 तथा  मालूम  करेंगे  कि  वे  कौन  से  स्थल  हैं  जिनका  विकास  किया  जाना  चाहिए  ।
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 सामान्य
 चर्चा  तथा  लेखानुदानों  की  माँगें

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 कया  श्राप  चार  af  =  को  भेजना  चाहते  हैं  या  ण्क  को  ?

 श्री  पुणें  नारायण  fara  :  हमारे  दोनों  मन्त्री  जाएं  तथा  वहाँ  ठहरें  तथा  गोवा  निवासियों

 की  समस्याश्रों  का  झ्रव्ययन  करें  ।  सर्दी  में  वे  चुनाव  करें  तथा  शासन  उत्तरदायी  विधान  सभा  को

 पीप  दें  ।  (saaata ) )

 श्री  धनिक  लाल  मंडल  हिप्पियों  के  साथ  व्यवहार  करने  में  बड़  चतुर  हैं  तथा  उन्हें

 म्  (zqauta ) )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ह्प्पियों  को  इतना  मत  सतारी

 श्री  पुर्ण  नारायण  सिन्हा  :
 मैं  छोटे  मछ्यारों  की  दयनीय  स्थिति  अपके  ध्यान  में  लाना

 हता  हूं  ।  मैं  राज्य  में  लोगों  की  श्राथिक  स्थिति  से  भ्रवगत  होना  चाहता  था  ।  मैंने  एक  नाई  से

 पूछा
 अ्राल  या  दाल  का  क्या  भाव  उसने  कहा  कि  उसका  श्राल  या  सब्जी  से  कोई

 वास्ता  नहीं  है  ।  वह  मछली  तथा  चावल  से  सम्बन्धित  है  ।  यह  वहाँ  के  लोग  का  मुख्य

 भोजन  है  ।  मैं  मानता  हूं  मेरे  माननीय  मित्र  एड्ग्रार्डो  फंलीरो  तथा  श्री  aga  कासर  सहमत  होंगे

 कि  उनका  सब्जी  ध्रथव ा  ग्राल  से  कोई  वास्ता  नहीं है  |

 मैंने  न  केवल  नाई  से  सम्पक  किया  बल्कि  भ्रनेक  प्रत्य  लोगों  से  भी  सम्पकं  स्थापित  किया  |

 उनकी  रुचि  छोटी  मछली  जो  भी  उपलब्ध  हो  तथा  छोटी  fad  तथा  चावल  में  है

 गोवा  के  मूल  waar  afer  निवासी  हैं  ।  मैं  मानता  हूँ  उन्हें  उस  तरह से से  रहने

 की  ग्रचमति  नहीं  दी  जा  सकती  है  परन्तु  उनके  रहन-सहन  का  स्तर  सुधारा  जाना  चाहिए  झथवा

 ऊपर  उठाया  जाना  चाहिए  ।  इस  उद्देश्य  के  लिए  हमें  वहाँ  श्रघिक  व्यापार-व्यवसाय  qual  उद्योग

 स्थापित  करने  हैं  ।  मंडप  नदीं  से  भी  अगे  लोह-श्रयस्क  का  कार्य  किया  जा  रहा  है  ।

 गोवा  में  खान  मजदूरों  की  दशा  बहुत  बुरी  है  ।  मैंने  बिहार  तथा  श्रन्य  स्थानों

 पर  भी  देखा  सरकार  को  लोगों  की  दशा  को  सुधारने  के  लिए  कुछ  सोचना  चाहिए  ।

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  घनिक  लाल  :  गोवा  के  माननीय  सदस्यों  ने  मभ  गोवा

 प्राने  का  ग्रामंत्रित  किया  मैं  श्रव्य  वहां  जाना  चाहूंगा  मुझ  खेद  है  कि  ग्रभी  तक  मैं  वहाँ  की

 यात्रा  नहीं  कर  सका  ।

 चनाव  कराने  के  सम्बन्ध  में  माननीय  श्रीमती  पावती  कृष्णन  ने  माँग  की  है  कि

 जितनी  जल्दी  हो  सके  वहाँ  चनाव  कराए  जाने  चाहिए  श्रौर  राष्ट्रपति  शासन  को  समाप्त  किया

 जाना  चाहिए  ।  मैं  माननीया  सदस्या  से  पूणत  सहमत  gi  परन्तु  चुनाव  हम  नहीं  कराते  ।  चुनाव

 निर्वाचन  भ्रयोग  द्वारा  कराए  जाते  हैं  ।  चनावों  के  लिए  तिथियां  निर्वाचन  श्रायोग  द्वारा  निर्धारित

 की  जाती  है  ।  हम  केवल  चुनाव  gala  की  सहायता  करते  हैं  ate  हम  निरन्तर  चनाव  ग्रायो

 के  साथ  सम्पक  बनाये  हुए  हैं  ।  परन्तु  कठिनाई  यह  है  कि  वहाँ  वष॑  1975  में  मतदाता  सूचियों  में

 व्यापक  रूप  से  संशोधन  किये  गये  हैं  ale  चुनाव  श्रायोग  चाहता है  ौर  यह  सहो  भी  है  कि  इससे

 qa  चुनाव  जाय  ।  मतदाता  सूचियों  को  व्यापक  स्तर  पर  संदयोधित  किया  जाना  चाहिए  ।

 206



 24  1901  7raT,  दमन  शौर  दीव  बजट  1979-80

 सामान्य  चर्चा  लेखानुदानों  की  मांगें

 इसलिए  यह  काम  करना  है भ्रीर  हम  यह  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  जितना  शीघ्र  हो  सके  कायंवाही

 शुरू  कर  देनी  चाहिए  ।  हमने  सुभाव  दिया  हैकि  15  1979  को  मतदाता  सूचियों

 के  व्यापक  संदोधन  की  शुरू  कर  देनी  चाहिए  ताकि  जितना  जत्दी  संभव  हो  सके  चुनाव

 संपन्न  कर1ए  जा  सके  परतु  इस  काय  में  साढ़  चार  पाँच  माह  समय  लग  जाएगा  ।  इसमें

 थोड़  से  कम  ज्यादा  दिन  लग  सकते  हैं  ।  परन्तु  चुनाव  शीघ्र  कराये  जायेगे  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं
 ज
 ह  ।  हम  माननीय  सदस्या  से  तौर  पर  इस  बात  से  सहमत  है  कि  राष्ट्रपति  दासन  एक

 काम  व्यवस्था  है  श्रौर  चनाव  शीघ्र  कराये  जाने  चाहिए  त्रौर  जितना  शीघ्र  संभव  हो  सके

 पूर्ण  प्रतिनिधि  सरकार  की  स्थापना  की  जाएगी  ।  किसी  भी  बहाने  पर  राष्ट्रपति  शासन  की  श्रवधि

 बढ़ायी  जानी  इसलिए  ena  बात  के  लिए  उत्सुक हैं
 कि  यथा

 संभव  चुनाव

 कराए  जायें  at  हम  निश्चित  रूप  से  माननीय  सदस्या  के  को  ध्यान  में  रखेंगे  |

 उपराज्यपाल  या  राष्ट्रपति  को  सलाह  देने  के  लिए  शक  सलाहकार  समिति  की
 नियुक्ति

 का  जहां  तक  सम्बन्ध  माननीया  सदस्या  ने  कहा  कि  जहाँ  कहीं  भी  विधान  सभा  वहाँ  ऐसी

 परम्परा  रही  परन्तु.गोवा  एक  राज्य  नहीं  यह  एक  संघ  क्षत्र  राज्य  इस  प्रकार  इस

 विचार  anda  में  श््रनेक  दलीलें  दी  गई  हैं  वे  बहुत  ही  श्रच्छी  ake  तक  संगत  हैं  ae  निदचय

 ही  माननीया  सदस्या  द्वारा  कही  गई इन
 बातों  पर  कोई  विवाद  नहीं  हो  सकता  ।  हम  श्रवद्य  ही

 माननीया  सदस्या  द्वारा  दिए  गए  सभी  सुभावों  पर  विचार  करेंगे  ।

 मछुध्नारों  द्वारा  मछली  पकड़ने  के  afaatz  श्रौर  मशीन  युक्त  जलपोतों  we  नौकाय्रों

 हारा  far  जा  रहे  भ्रतिक्रमण  का  जहाँ  तक  सम्बन्ध  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  समभौता  gars

 एक  पांच  फेथम  रेखा  निर्धारित  की  जा  चूकी  है  ।

 श्री  हरि  बिष्णु  कामत  :  पाँच  फथम  नहीं  पांच  किलोमीटर  ।

 श्री  घनिक  लाल  मंडल  :  पांच  किलोमीटर  का  क्षेत्र  eqs  रूप  से  निर्धारित्त  किया  जा  चुका

 है  ।  हमने  गर्त  लगाने  वाले  तंत्र  को  भी  मजबूत  कर  दिया  है  ।  छोटे  aware  के

 कारों  की  रक्षा  करने  के  लिए  सभी  संभव  उपाय  किए  जा  रहे  हैं

 श्री  हुरि  विष्णु  कामत  :  शाप  पानी  पर  सीमा  कंसे  निर्धारित
 कर  सकते हैं

 ?

 श्री  धनिक  लाल  मण्डल  :  मेरी  जानकारी  है  कि  पाँच  किलोमीटर  का  क्षेत्र  स्पष्ट  रूप

 से  निर्घारित  जा  चुका  है  ।

 श्री  मती  पावती  कष्रणन  मछुप्नारों  ने  c qidq  किलोमीटर  के  विस्तार  की  मांग  की  है

 क्योंकि  भ्राती-जाती  लहरों  के  कारण  मछ॑ती  पकड़ने  के
 लिए  उनके  पास  अपर्याप्त  क्षेत्र  है  ।

 TTA  पाँच  किलोमीटर  की  सीमा  बढ़ा  देनी  चाहिए  ale  उनकी  ज्ञापन  माँगों  की  पूति  को

 जानी  चाहिए
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 ाा  वि सामान्य
 चर्चा  तथा  लेखातुदानों  की  मांगें

 श्री  धनिक  लाल  मंडल  :  वर्गों  के  श्रायोग  नियुक्ति  की  जा  चुकी  उस
 ह क

 elt  थार ने  ol  द  रखा  जाएगा  | में  श्री  as  Tea yh
 भी  हैं  शौर  ग््छ््ा  समुदाय  ने  हितों  का

 जोभी  सिफारिदों  ये  हम  उस  पर  विचार

 कॉंकणी  भाषा  के  सम्बन्ध  सभी  भाषाए  चाहे  वे  Sa}  श्रनूसूची  में  दामिल  की  गई  हैं

 यान

 साहा owl
 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  तथा  पिछड़े  वर्गों  का  श्रायोग  oo,  ही  पकड़ने  में  श्राने  वाली

 समस्याझों  पर  भी  विचार  करेगा  ?

 ~
 थ्री  घनिक  लाल  ata  :  नुलि  की  समस्य श्रों  मछली  पकड़ने  की

 पर  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पिछड़े  anf  का  श्रायेग  उस  समस्या  पर  भी  बिचार  कर

 सकता  है  ।

 थ्री  घनिक  लाल  मंडल  :  कॉक्णी  भाषा  के  ८्कसि  का  जहाँ  तक  सम्बध  यह  मा रा

 विषय  नहीं  यह  शिक्षा  मंत्रालय  से  atafied  मामला  है  ।  परन्तु  विसी  भी  भाषा  का  चाहे  वह

 प्रनुसची  में  दामिल  हो  या  न  विकास  किया  जाएगा  ।  उस  सम्बन्ध  में  श्राप  श्राइवस्त

 रहें  ।

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  Cat  :  उपाध्यक्ष  मैं  उन  माननीय

 सदस्यों  के  प्रति  धन्यवाद  व्यवत  करता  हूं  जिन्होंने  उस  वाद-विवाद  में  भाग  लिया  श्रौर  श्रपने

 रचनात्मक  सुभाव  दिए हैं
 ।  मैं  भ्रपने  साथी  श्री  धनिक  लाल  मंडल  का  भी  श्राभारी  हूँ  जिन्होने

 कुछ  ऐसी  दलीलों  को  स्पष्ट  किया  है  जिनका  वित्त  मंत्रालय  से  कोई  वास्ता  नहीं है
 ।

 सर्वाधिक  सुदृढ़  दलील  यह  दी  गई  है
 कि  इस  क्ष  त्र  के  विकास  के  लिए  कुछ  ate  झ्धिक

 धनराशि  निर्धारित  की  जानी  चाहिए  ।  इस  सदन  थी  ारी  के  लिए  मैं  बताना  च  हूँगा  कि

 पाँचवी  योजना  के  केवल  85  करोड़  रुपए  निर्धार्ति  far  गए  ।  परतु  छठी  योज़ना  के

 दौरान  उस  धनराशि  को  व्यावहारिक  तौर  पर  दुगुना  किया  जा  चुका  यह  राशि  156

 करोड़  रुपए  तर्क  बढ़ा  दी  गई  है  ।

 जहां  तक  श्रावास.की  समस्या  का  सम्बन्ध  उस  विशेष  क्षत्र  के  माननीय  सदस्य  ने  मेरा

 ध्यान  श्राकर्षित  किया  है  we  कहा  है  कि  प्रावधान  बहुत  ही  भ्रपर्याप्त  हैं  ।  परन्तु  माननीय  सदस्य

 at  सदन  की  जानकारी  के  लिए  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  गत  वर्ष  के  दौरान  श्रावास  के  लिए  केवल

 75  लाख  रुपए  का  प्रावधान  किया  गया  था  ।  इस  ah  यह  135  लाख  रुपए  तक  बढ़  गया  है  ।

 इसी  गंदी  बस्ती  हटा  योजना  के  तहत  192  मकानों  का  निर्माण  किया  जा  चूका  है  तथा

 श्र  अ्रधिक  भूमि  का  asa  किया  जा  रहा  है  ।  जीवन  बीमा  लिंगम  योजना  के  तहत  100  मकानों

 का  निर्माण  किया  जा  रहा है  कोरलिन  श्रौर  भारमोगा  में  पहले  से  ही  एक  राज  सहायता  प्रदत्त

 भ्रौद्योगिक  aaa  योजना  शुरू  की  जा  चुकी  है  ।
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 सामान्य  चर्चा  तथा  लेखानुदानों  की  मांगें

 जहां  तक  पयंटन  को  सम्बन्ध  उसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  गोधरा  एक  श्रत्याकष॑क  स्थान

 मैंने  कन्याकुमारी  से  रामेदवरम  सहित  एक  सिरे  से  दूसरे  सिरे  तक  कल्कट्रेट  के  arqu  क्षेत्र

 का  खास  तौर  पर  दौरा  किया  ॥  मैंने  बहुत  से  स्थानों  की  दुबारा  या  तीसरी  बार  भी  यात्रा  की

 मैंने  दिसम्बर  1978  में  जाने  का  कार्यक्रम  बनाया  था  ।  मैं  गोवा  में  समस्त  जिलाधीशों  का

 सम्मेलन  श्रायोजित  कर  रहा  था  ।  च  कि  मैंने  तीस  ag  में  पहली  बार  दक्षिण  में  मद्रास  में  बोड़

 की  बैठक  इसी  प्रकार  मैं  गोशा  में  सभा  श्रायोजित  करने  का  विचार  कर  रहा  हू  ।  परन्तु  कुछ

 कलेवटर  इस  बजट  के  भ्रधिक  काम  से  थक  जाने  के  कारण  gags  पर  चले  गए  मैं  इस

 महीने  की  26  Wiz  27  तारीख  को  सम्मेलन  ginfad  करने  का  विचार  कर  रहा  था  परन्तु  झ्ब 1 |

 उस  सम्मेलन  को  स्थगित  कर  दिया  गया है  ।  परन्तु  मैं  माननीय  सदस्य  का  श्राइवस्त  करना

 चाहूँगा  कि  मैं  स्वयं  उस  श्राकषंक  स्थान  की  यात्रा  करने  के  लिए  बहुत  श्रघिक  इच्छुक  हूं  ।

 श्रीमती  पावंती  कश्रन  :  कृपया  श्री  मंडल  को  भी  झ्रपने  साथ  ले  जायें  ।

 श्री  सतीदा  श्रय्वाल  मैं  श्री
 मंडल

 का  इसमें  साथ  नहीं  दे  ।

 पर्थटन  का  जहाँ  तक  सम्बन्घ  1978-79  में  केवल  69  लाख  रुपए  का  प्रावधान  था  ।  इस

 यह  धनरादि  155  लाख  रुपए  तक  बढ़ा  दी  गई  है  इतना  al wet  wat  के  माननीय

 सदस्यों  को  यह  जानकर  खास  तौर  पर  प्रसन्नता  होगी  कि  देश  में  गहन  विकास  के  लिए  तीन

 qazq  स्थल  निर्धारित  किए  गए  हैं  wt  NAT  उन  तीन  स्थानों  में  से  एक  है  ।  उन  स्थानों  पर

 qqzatl  के  लिए  भ्रावास  मुहैया  करने  की  योजना  भी  शुरू  की  जा  चुकी  है  ।

 श्री  ato  एन०  fasaaiua  :  दूसरे  दो  स्थान  कौन  से  हैं  ?

 श्री  सतीश  अग्रवाल  :  यह  वह  मंत्रालय  नहीं  है  जिसके  बारे  में  यहां  चर्घा  की  जा  रही

 खासतौर  से  गोप्रा  के  सम्बन्ध  में  एक  बात  @aray.  गई  थी  ।  श्रौर  माननीय  सदस्यों  को  मेरा

 घन्यवाद  करना  चाहिए  कि  मैंने  तुरन्त  वह  जानकारी  प्राप्त  की  ज्ञो  सम्बद्ध  विभाग  को  गोशा  के

 सम्बन्ध  में  बतानी  थी  t

 इस  प्रदन  के  सम्बन्ध  में  दूसरे  दो  स्थान  कौन  से  मुभ  जानकारी  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं

 2  हम  गोधरा  के  बारे  में  विचार  fans  कर  रहे  हैं  ग्र  मैं  गोश्रा  के  सम्बन्ध  में  उस  विधेयक  का

 पथ-प्रदर्शन  कर  रहा  हूं  ।  जब  एक  बात  पूछी  गई  तो  मैंने  तुरन्त  जानकारी  हासिल  at

 mit  उससे  सदन  को  अवगत  करा  fears  यदि  श्रापको  उसमें  aga  afaa  दिलचस्पी  है  ौर  यदि

 कोई  प्रदन  पूछा  जाता  तो  मभ  इस  बात  का  farara  है  कि  श्राप  को  भ्रपेक्षित  जानकारी  faa

 जाएगी  |  परन्तु  जहाँ  तक  मु  याद  मद्रास  का  नाम  इन  तीनों  में  नहीं  है  ।

 aa  गोधा  के  माननीय  सदस्य  श्री  फली रो  8TeT  पूरे  एक  at  का  बजट  प्रस्तुत  किए

 जाने  के  सम्बन्ध  में  एक  मुद्दा  उठाया  गया  था  जब  सरकार  झक्टूबर  की  किन्ही  तारीखों  में  चुनाव

 सम्पन्न  कराने  का  विचार  कर  रही  है  ।  हम  केवल  पाँच  मह्दीनों  के  लिए  लेखानुदान  चाहते  हैं  दो
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 गोधरा  दमन  Wit  दीव  1979-80  14  1979

 सामान्य  चर्चा  तथा  लेखानदानों  को  मांगं

 asa  ीगल्‍एएतए। क

 महीने  sata  मई  के  लिए  गोझा  विधान  सभा  लेखानुदान  प्राप्त  किया  गया  था  ।  हम

 जन  से  श्रवट्बर  तक  पाँच  महीने  के  लिए  लेखानुदान  ait  रहे  हैं  ।  प्रदन  उठाया  गया  था  कि  जब

 लेखानदान  वे.वल  पाँच  महीने  के  लिए  है  तो  पूरे  साल  के  लिए  बजट  प्रस्तुत  करने  की  क्या

 इयकता  है  ।  श्राखिर  लेखानदान  परे  वर्ष  के  बजट  के  प्राघार  पर  अका  जाता  यहाँ  तक  कि

 केन्द्रीय  बजट  के  मामले  में  भी  ऐसा  ही  किया  जाता  पांडिचेरी  ate  मिजोरम  के  मामले  में

 भी  हमने  ऐसा  ही  faa  है  जहां  कि  बजट  का  प्रस्तुतीकरण  परे  ag  के  लिए  जबकि  लेखानदान

 at  के  कुछ  भाग  के  लिए  ही  था  ।  संविधान  के  श्रनुमानित  श्राय  ate  व्यय  को  दिखाते  हुए

 एक  साल  के  लिए  सम्पूर्ण  बजट  प्रस्तुत  करना  होता  ताकि  सदन  लेखानुदान  सदन  के  लिए

 भ्रपेक्षित  धनरादि  का  निर्घारण  भ्रौर  मल्यांकन  कर  सके  इसलिए  परे  वर्ष  के  लिए  बजट  प्राय

 श्रोर  व्यय  श्रनूमानों  को  दिखाते  हुए  प्रस्तुत  किया  जाता  ग्रौर  श्रानुपातिक  धनराशि  लेखानदान

 के  रूप  में  दिखाई  जाती है  ।  दो  महीने  के  लिए  लेखानदान  पहले  ही  गोश्ना  विधान  सभा  द्वारा

 स्वीकृत  किया  जा  चका है  att  हम  पांच  महीनों  के  लिए  इस  प्रकार  लेखानदान  कुल

 7  महीनों  के  लिए  जिनमें  उन  दो  महीनों  का  लेखानुदान  भी  सम्मिलित  जिसकी

 स्वीकृति  गोवा  विधान  सभा  द्वारा  दी  गई  है  ।

 इस  समय  मुभे  श्नौर  ज्यादा  समय  लेने  को  नहीं  है  ।  उसमें  कुछ  दद्धि  होनी  है

 क्योंकि  उसमें  मुद्रण  की  एक  भ्रशुद्धि  है  जिसे  मैं  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  और  मभ  है  कि

 नीय  सदस्य  उसके  लिए  म  माफ  समय  की  कमी  थी  Mie  हमें  सारा  बजट  मुद्रित

 कराना  खास  तौर  पर  हिन्दी  में  MT  उससे  कुछ  समस्या  पैदा  हो  गई  श्रौर  nate  हो  गई  ।

 भ्रनसची  के  पष्ठ  चार  पर  श्रतिम  राझि  44.50  करोड़  रुपए  दै  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  इसे  बाद  में  स्पष्ट  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  सतीदा  श्रग्रवाल  :  मैं  बाद  में  स्थिति  को  स्पष्ट  कर  eat  जहाँ  तक  मेरा  सम्बध

 मैं  गोझा  के  माननीय  सदस्यों  को  इस  बात  से  श्रादवस्त  करना  चाहूँगा  कि  mage  भभाग  के

 विकास  लिए  समूचित  वित्तीय  प्रावधान  किया  गया  मैं  उन्हें  इस  बात  से  भी  श्राइवस्त  करना

 चाहूंगा  कि  यदि  गोश्रा  के  विकास  के  लिए  श्रौर  भ्रधघिक  archer  की  श्रावदयकता  होगी  तो  उसकी

 भी  व्यवस्था  की  जाएगी  ।  साथ  ही  मैं  उनसे  यह  सृनिश्चित  करने  का  gate  भी  करूंगा  कि  जो

 भी  प्रावधान  किए  जाते  पूरी  तरह  उनका  उपयोग  हो  ।  मैं  उन  सब  श्रांकड़ों  को  नहीं

 देना  गत
 ay

 उपलब्ध  धनराशि  के  इस्तेमाल  में
 कमी  रही  है  ।  मांग  की  जाती  है  तथा  हम

 at  प्रधिक  धन  प्रदान  कर  देते  हैं  ।  परन्तु  यह  जान  कर  सदन  को  खेद  होगा  कि  1978-79  के

 दौरान  वहाँ  600  करोड़  रुपए  की  धन रादि  का  कम  उपयोग  जहाँ  तक  इस्तेमाल  किए  जाने  का

 सम्बन्ध  हमारे  उसके  परिणामस्वरूप
 जो  fa  1,500  करोड़  रुपए  का  घाटा  वह  900

 करोड़  रुपए  तक  नीचे  ar  गया  जो  कि  एक  श्रच्छी  बात  है  ।  इस्तेमाल  किए  जाने  का  जहाँ

 तक  सम्बन्ध  सारी  की  सारी  धनरादि  का  उपयोग  करने  में  ay  नहीं  इसलिए

 मामले  के  क्रियान्वयन  पहल  पर  ज्यादा  जोर  देना  होगा  ।  जब  माननीय  सदस्य  वित्त
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 24  1901  (a)  wear,  दमन  ate  ala  1979-80

 सामान्य  चर्चा  लेखानुदानों  की  मांगें

 रना

 मंत्रालय  से  या  भारत  सरकार  से  ay  ray  घनरादि  की  मांग  करें  तो  उन्हें  इस  बात  को

 समय feaa  करना  होगा  कि  स्वीकृत  योजनाग्रों  को  पूरी  तरह  कार्यान्वित  किया  जाये  श्रौर  सही

 पर  उन्हें  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिए  we  उन्हें  श्राबंदित  की  गई  धनरादि  का  पुरी  तरह

 उपयोग  करना  चाहिए  ।

 a oe  का  रू श्री  हुरि  विष्णु  कामत :
 मैं  एक  sl  iN  i  OS  पष्टीकरण  चाहता  हू  ।  श्रपने  भाषण

 के  दौरान  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  कहा  600  करोड़  रुपए  की  का  उपयोग  नहीं

 gar  ।  मैं  समभता  हूँ  यह  सारे  देश  के  लिए  है

 उपाध्यक्ष  agra  :  पूरे  देश  के  लिए  |

 att  हरि  fasoy  कामत  :  फिर  TAT  में  कितना हैं  ?

 श्री  सतीश  अग्रवाल  :  यह  भ्रतिरिक्त  जानकारी  है  जो  श्राप  जानना  चाहते  हैं  ।  जहां  तक

 गोधरा  का  सम्बन्ध  इस  वर्ष  के  लिए  बजट  प्रावधान  73.41  करोड़  रुपए  का  गत  वर्ष

 बजट  प्राक्कलन  63.08  करोड़  रुपए  था  ।  भर  प्राक्कलन  68.59  करोड़  रुपए  था  |

 इस  वर्ष  का  बजट  प्रावधान  बढ़ा  दिया  गया है  ।  झांकड़ों  का  विस्तृत  ब्यौरा  मेरे  पास
 उपलब्ध

 नहीं  है  ।  यह  जानकारी  मुझ  10  तारीख  को  मिली  थी  जब  मैं  प्रपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  11,  12

 att  13  तारीख  के  दौरे  पर  जा  रहा  था  मैं  सारे  निर्वाचन  क्षत्र  के  दौरे  के  बाद  गप्राज  वापस

 m=)
 को  चल

 हन क  खराब  हो -  लौटा  हूँ  ।  यही  कारण  है  कि  ग्रामीण  इलकों  की  वजह  से  मेरा

 गया  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है
 :

 sr  सूची  के  स्तम्भ  2  में  संघ  राज्य  क्षेत्र  दमन  श्रौर  दीव  के  बारे  में

 दिखायी  गयी  निम्नलिखित  लेखानुदानों  की  मांगों  के  संबंध में
 31  1980  को

 समाप्त  ह्य  वर्ष  के  दौरान  संबंधित  अ्रनुदानों  से  भ्रतिरिक्त  राशि  को  पूरा  करने

 के  लिये  कार्य  सूची  के  4  में  दिखाई  गयी  राशियों  से  रादियां

 संघ  राज्य  क्षेत्र  दमन  ae  दीव  की  संचित  निधि  में  स  राष्ट्रपति  को  दी
 थ

 जायें  ह
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 दमन  और  दीव  1979-80  14  1979

 सामान्य  चर्चा
 तथा  लेखानुदानों  की  मांगें

 माँग  संख्या  दीषेक  राशि

 राजस्व  पूँजी  राजस्व

 Rs.  Bo Rs.  BO  Rs.  रु०  Rs.  रु०

 I.  संघ  राज्य  क्षेत्र  विधान  मंडल  1,64,000  4,11.000

 भ्रीर  निर्वाचन

 2  विविध  सामान्य  सेवाएं  17,86,000  44,64,000

 3.  न्याथ  RAT  3,40,000  8,51,000

 स्टाम्प  शरीर  पंजीकरण  3,56,000  8,89,000

 बिक्री  कर  ale  4,75,000  11,89,000

 कर  शौर  शुल्क

 वाहनों  पर  कर  88,000  21,000

 पुलिस  ait  भ्रश्नि  शमन  सेवाएं  26,97,000  67,44.000

 जेलें  1,95,000  4,88,00

 लेखन  सामग्री
 ate  मुद्रण  4,50,000  11.25,000

 10.  भ्रन्य  सामान्य  सेवाएं  1,88,000  4,72,000

 11  पेंश  नें  aagve 19.67  ,000  31,66,000  —

 12.  लोक  अ्रवास  az  48,79,000  64,19,000  1,21,98,000  1,60,48,000

 नगर  विकास

 13  सड़कें  शौर  पुल  22,68,000  36,32,000

 14  कला  श्रौर  संस्कृति  1,76,45,000  7,23,000

 15.  परिवार  कल्याण  भ्रौर  1,10,65,000  46,00.000  2,76,61,000  1,15,00,000

 लोक
 सफाई

 श्रौर  जल

 पति

 2,55,000  6,38,00 16.  सूचना  MIT  प्रचार

 17.  श्रम  रोजगार  9.72,000  24,30,000
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 24  1901  दमन  alt  दोवे  1979-80

 निल
 सामान्य  चर्चा  तथा  लेखानूदानों  की

 मांगें

 3  4

 काटर

 18.  समाज  सुरक्षा  प्रौर  देवी  11,78,000  1,50,25,000  29,46,000  3,75,60,000

 विपत्तियों  के  लिए  राहत  ate

 खाद्य

 19  सहकारिता  ध्रौर  सामुदायिक  13,71,000  9,81,000  34,28,000  24,52,000

 विकास

 20  meq  श्राधिक  सेवाएं  भ्रौर  .  5,64,000  14,12,000

 श्रौर  खनिज

 21  कृषि  at  संबद्ध  सेवाएं  60,47,000  64,07,000  1,51,16,000  1,60,17,000

 22  सिंचाई  az  विद्युत  1,16,67,000  1,59,41,000  2,91,66,000  3,98,52,000

 नाएं

 23  उद्योग  9,52,000  20,92,000  23,82,000  52,29,000

 24  9,34,000 सड़क  श्रौर  जल  परिवहन  सेवाएं  2,05,000  23,34,000  5,114,000

 25  5,17,000  22,50,000  12,91,000  56,25,000

 26  संघ  राज्य  क्षेत्र  सरकार  द्वारा  10,32,000  25,79  ,000

 ऋण  ग्रौर

 म  फक  | प्रस्ताव  स्वाकत थ  ष

 et

 दमन  श्रौर  दोव  fa  नियोग

 विधेयक

 श्री  ata  श्रग्रचाल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वित्तीय  av  1979-80  के  एक  भाग  की

 aaray  के  लिये  दमन  ale  दीव  संध  राज्य  क्षेत्र  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के

 निकाले  जाने  का
 करने

 वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मुद्रण  सम्बन्धी  श्रशुद्धियों  को  बताइए  |

 श्री  सतीश  अग्रवाल  :  ग्रनुसूवी  के  पृष्ठ  चार  पर  कुल  योग  में  दी  गई  राझि  “44,

 58,  12,  00”  के  स्थान  पर  “44,  58,  12,  000”  पढ़िये  ।

 air  water F उपाध्यक्ष  म  ala  य ्  इसमें  एक  शू  १  छाड ़|  दया  गया ह
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 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 श्री  सतीदा  श्रग्नवाल  :  एक  शुन्य  गायब  है  ।  लेकिन  यह  बहुत  श्रधिक  महत्वपूर्ण  हो

 जाता  है  जब  इसे  प्रन्त  में  रखा  जाता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  at  उसमें  कुछ  wea  छोटी  गलतियां  भी  मैं  समभता  हूं  उनको  ठीक

 कर  दिया  जाएगा  |

 प्रदन यह  है  :

 वित्तीय  ag  1979-80  के  एक  भाग  की  सेवाप्रों  के  लिए  दमन  aida  संघ

 राज्य  क्षेत्र  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  निकाले  जाने  का  उपबन्ध  करने

 वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  aaata  दी  जाये  1”

 प्रस्ताव  स्वीक्‌त  हम्ना  ।

 श्री  सतीश  अग्रवाल  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता हूं  ।

 ey न

 जातियों  we  अनुसूचित  जन  जातियों  के  aged  के

 तथा  24  वें  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव--जारो

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  श्रब  हम  श्री  धनिक  लाल  मण्डल  द्वारा  9  1979  को  पेदा

 किए  गए  निम्नलिखित  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  art  विचार  अर्थात

 यह  सभा  श्रनुसूचित  जातियों  तथा  शभ्रनुसूचित  जनजातियों  के  aged  के  वष॑  1974-75

 श्र  1975-76  तथा  1976-17  के  श्रौर  24a  प्रतिवेदनों  1

 1978  श्रौर  9  1978  को  सभा  पटल  पर  रखे  गये  विचार  करती  है  (5

 श्री  आर०  एल०  कुरील  :  उपाध्यक्ष  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  श्रौर

 देड्यूल्ड  हवाइब्स  कमिसनर  की  रिपोर्ट  पर  बहस  चल  रही  है  ।  ऐसा  मालूम  देता  है  कि  यह  एक

 सेरिमोनियल  टाइप  से  रिपोर्ट  पढ़  ली  जाती  है  श्रौर  उस  पर  कोई  एक्शन  नहीं  होता  |

 शेड्युल्ड  कास्ट्स  और  ट्राइइ्स  का  जहाँ  सवाल  है  रिजर्वेशन  में  हम  देखते  हैं  कि  कंबिनेट

 में  जहां  पर  सरकारी  पौलिसी  सय  होती  है  वहां  पर  भी  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  श्रौर  के  लोगों  का

 रिप्रेजन्टेशन  नही ंहै  ।  कैबिनेट  में  पहले  दो  मिनिस्टर  gat  करते--श्री  भोला  पासवान  शास्त्री  श्रौर

 माननीय  जगजीवन  राम  जी  ।  दूसरी  वार  श्री  जगजीवन  राम  श्रौर  श्री  डी०  संजी  वेया  मन्त्री  ड्

 करते  थे  ।  लेकिन  इस  सरकार  के  राते  ही  saw  एक  ही  रह  गया  ।  दूसरी  तरफ  श्रगर  हम  देखें

 तो  यहाँ  पर  हाउस  में  भी  शैड्यूल्ड  कास्ट्स  ग्रौर  देड्यूल्ड  ट्राइव्स  के  400  में  से

 केवल  दो  ही  हैं  ।  यह  इस  मन्दिर  में  festa aa  का  हाल  है  ।  बाकी  जगह  क्या  होगा  इसका  श्राप

 प्रनुमान  लगा  सकते  हैं  ।  जहाँ  तक  पब्लिक  भ्रन्डरटेकिग्स  की  बात  है  जितने  sant  हैं  उसमें

 दो ड्यूल्ड  कास्ट्स  भ्रौर  ट्राइव्स के  ज्यादा  नहीं हैं  ।  करीब  150  श्रन्डरटेकिग्स  लेकिन  एक  भी

 दोड्यूल्ड  कास्ट्स  द्रौरं  ट्राइड्स  के  नहीं  हैं  ।  इससे  इंटेंशन  ale  पौलिसी  का  श्रन्तर  समभा  जा  सकता
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 24  वेशा  1901  अनुसूचित  जातिथों  श्रौर  श्रनुसचित  जन  जातियों  के  area

 के  234  तथा  24a  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  जारी

 है  ।  यही  नेहीं  जितने  गवनंसं  बड़ी  qit24  ata  ः कोट  श्रौर  हाई  कोट्स  के  जजेज़  हैं  उनमें

 |  दोड्यूल्ड  कार्टस  श्रौर  शेड़्यूत्ड  ट्राइव्स  के  लोगों  का  रिप्रेजेन्टेशन  नहीं  है  ।  रिज़र्वेशन  तो  है

 धौर  प्रोमोशन  भी  लेविन  az  नामच्यर  का  है  पहले  ही  सी ०  अर ०  खराब  कर  दी  जाती  है

 जिससे  प्रोमोशन  के  समय  बाधा  पड़  ।  हमने  दखा  है  विशेषकर  कृषि  QTo  सी०  श्राई०

 श् तथा  विभागों  में  जो  दोडयरड  व।स्ट्स  के  लग  हैं  वी  Momo  कर  खराब

 कर  दी  जाती  है  ae  जानबूभ  कर  उनको  प्रोमोदान  नहीं  दिया  जा  रहा

 sit  राम  fania  पासवान  उपाध्यक्ष  व्यवस्था  वा  प्रदन  है  ।  इतनी

 महत्वपण  बहस  चल  रही  है  दाडयर्ड  बार्ट्स  श्रौर  दोड्यत्ड  ८्1द्ब्स  कमिश्नर  की  रिपोर्ट  पर

 किन  न  गह  मंत्री  हैं  शौर  न  दोनों  गह  राज्य  मंत्री  ही  सदन  में  मौजूद हैं  माननीय  राम  किकर

 जी  बैठे  हैं  तो  यह  तो  जवाब  नहीं  दंगे  इतनी  महत्वपूण  बहस  चल  रही  हो  श्रौर  गह  मन्त्री  न

 हों  तो  कौन  इसका  जवाब  देगा  ?  हमको  कहिये  तो  ऐसे  ही  पास  कर  तो  उस  तरह  से  पास

 करवाना  हो  तो  पास  करवा  afer  हम  इससे  सहमत  नहीं  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  पास  करने  की  बात  नहीं  है  ।

 थ्रो  हरि  विष्णु  कामत  कोरम  भी  नहीं  है  ।

 fie  मोहन  लाल  fatasw  यह  हाउस  इस  तरह  से  नहीं  चलने  देंगे  (saaqqta)  दूसरे  कोरम

 नहीं
 है  ।  (aqaata)  |

 श्री  तथनि  रास  अनुसूचित  जाति  Wx  श्रनुसूचित  जन  जातियों  के  श्रायुक्त  के

 प्रतिविदन  पर  चर्चा  की  जा  रही  श्रौर  जोकि  सिफारिशों  के  क्रियान्वयन  के  लिए

 मुख्य  रूप  से  जिम्मेदार  इस  सदन  में  नहीं  समाज  भी  सरकार  भी  उदासीन

 उपाध्यक्ष  महोव्य  :
 व्या  श्राप  वुछ  मेरी  भी  सुनेंगे  या  झापने  सदन  से  afgana  करने  का

 निश्चय  कर  लिया  है  ।

 श्री  मोहन  लाल  पिपिल  हमें  वहिगमन  करने  का  afaate  है

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 ज्ञात  होना  चाहिए  कि  कुछ  संसदीय  प्रक्रियाएं  भी  जब  श्राप

 खड़े  होते  हैं  At  श्रध्यक्ष  पीठ  से  अपनी  बात  कहते  हैं  तो  श्राप  को  भी  MEQ
 पीठ

 की  बात  श्रवद्य

 सुननी  चाहिये  ।  प्रन्यथा  अ्ाप  भी  कोई  भ्रनुरोध  न  कीजिए  ।

 मैं  केवल  इतना  कह  सकता  हूं  कि  को  यहाँ  उपस्थित  होना  श्रौर  यह

 बड़ी  गलत  बात  है  कि  कोई  भी  सम्बन्धित  मन्त्री  यहां  नहीं  कम  से  कम  राज्यमन्त्री  तो  यहां  हों

 मेरा  विचार  है  कि  मन्त्री  महोदय  को  यहाँ  बुलाया  जाना  चाहिए  ।  श्रब  हम  चर्चा  को  at  बढ़ा

 सकते हैं  ।

 श्री  मोहन  पिपिल  जब  तक  वह  नहीं  श्राते  हम  कार्यवाही  श्रागे  नहीं  चला

 सकते
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 भ्रनसचित  जातियों  ste  श्रनुसूचित  जन  जातियों  में  श्रायुवत  14  1979

 के  234  तथा  244  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव--जारी

 एएए

 श्री  हरि  विध्ण  कार्त  :  यहाँ  एक  ग्रत्यघिक  महत्वपर्ण  बात  यहाँ
 पत्ति  नहीं  है  ।  amafa  केवल  नियमों  का  ही  मामला  नहीं  परन्तु  घारा  100  के  तहत  एक

 घानिक  भ्रनिवायंता  है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  सभा  से  बाहर  चले

 उपाध्यक्ष  म्होदय :  गणपूर्ति  की  घंटी  बनायी  जा  रही  ।  अब  गणपूर्ति  पूरी
 ह  झब

 माननीय  सदस्य  श्रपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुभ  बताया  गया  है  कि  गह  में  राज्य  मन्त्री  gy  रहे
 माननीय  सदस्य  को  श्रपना  भाषण  जारी  रखना

 चाहिए***

 श्री  श्रार०  एल०  कुरील  :
 उपाध्यक्ष  प्राइम  मिनिस्टर  श्रौर  होम  मिनिस्टर

 सुनना  भी  नहीं  चाहते  शेड्यत्ड  कारट  श्रौर  दोड्यूल  ट्राइव्ज  की  बात"*

 धम  तथा  संसदीय  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लारंग  गह  राज्यमन्त्री

 प्रभी  दो  मिनट  के  लिए  बाहर  गए  वह  श्रभी  श्रा  रहे  (zaquta)

 निर्माण  और  झावास
 त्था  र्प्षति ए  श्योर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  feet) ; :

 वह  श्रभी  दो  मिनट  के  लिए  गए  मैं  नोट  कर  रहा  हु  ।

 श्री  श्रार०  एल०  कुरील  यहाँ  होम  मिमिर्टर  नहीं  हैं  श्र  कोई  भी  कंबिनेट  मिनिस्टर

 नहीं  इसीसे  सरकार  की  नीयत  क्या  है  इसका  पता  चलता  है  ।  सरकार  की  नीयत  शरीर  नीति

 दोनों  में  फके  यह  श्राप  देख  रहे  हैं  ।  नीति  श्रौर  नीयत  का  भ्रन्तर  बित्कुल  स्पष्ट है  ।  मैं  बताना

 चाहता  हूं  कि  इस  साल  का  बजट  19  हजार  करोड़  रुपये  का  उसमें  शेड्यल्ड  कास्ट  vie  ट्राइ

 के  लिए  देना  तो  चाहिए  तथा  ज्यादा  लेकिन  वह  नहीं  दिया  25  परसेंट  भी  gat  दिया  जाता

 तो  वह  5  हजार  करोड़
 रुपये  होना  चाहिए  था  ।  लेकिन  5  हजार  करोड़  रुपये  की  जगह  पर  31

 करोड़  fear  गया  इससे  afar  विडम्बना  श्र  दामं  की  बात  श्रौर  क्या  हो  सकती  है  ?  इससे

 क्या  यह  पता  नहीं  चलता  है
 कि  सरकार  केवल  ऊबानी  fama}  वह  शेड्यूल्ड  कास्ट

 alt  दौड्यूल्ड  ट्राइब्ज़  के  लिए  केवल  farqey  दिखाना  चाहती  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  कहा  कि  पाँच

 साल  के  अ्रन्दर  छूम्राछुत  दूर  हो  जाएगी  भ्रौर  सब  ठीक  हो  जाएगा  ।  लेकिन  मैं  बताना  चाहता हूं
 कि  कंबिनेट  में  जहाँ  पालिसी  लिया  जाता  पालिसी  डिसाइड  की  जाती  है  वहाँ  भी

 HSAs  कास्ट  श्रौर  Heyes ट्राइब्ज  का  रिप्रजेन्टेशन  पूरा  नही  इससे  अधिक  शर्म  की  बात

 हो  सकती  है  ?  जहाँ  तक  रिजर्वेदान  की  बात  रिजर्वेशन  का  कोटा  18  परसेंट  USTs

 कास्ट्स  के  लिए  ale  साढ़े  सात  परसेट  शेड्यूल  ट्राइव्ज़  के  लिए  इससे  श्रधिक  वह  सौ  परसेंट

 तक  जा  सकता  है  लेकिन  जैसे  ही  शेद्यूल्ड  कास्ट  श्रौर  शेड्युल्ड  ट्राइब्ज़  का  कोटा  पुरा  करने  की

 बात  mats  सरकार  की  नीयत  है  कि  18  परसेंट  श्रौर  साढ़े  7  परसेंट  से  ज्यादा  रिजर्वेशन  न  दिया

 जाए  ।  अगर  सरकार  इस  तरह  से  रिजवंश
 न

 को  लिमिट  करना  चाहती  है  तो  वैद्य

 के  लिए  भी  उनकी  पापुलेशन  के  हिसाब  से  रिजर्वेशन  कर  दीजिए  ।  फिर  हमें  भी  18  के  ऊपर

 नहीं  लेकिन  गवर्नेमेन्ट  की  यही  इन्टॉंदान  पहली  गवमंमेन्ट  की  भी  यही  इन्टदान  थी
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 24  1901  (am)  भ्रनुसूचित  जातियों  श्रौर  aqafaa  जन  जातियों  के  भायुक्त

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 at  इस  सरकार  की  भी  यही  area  है  ।  रिजर्वेशन  का  कोटा  कहीं  भी  पुरा  नहीं  है  क्योंकि  उसमें

 सूटेबिलिटी  का  क्लाज  लगा  gar  है  ।  भ्रनसूटेबिल  कहकर  नौकरियाँ  नहीं  दी
 जाती

 सरकार

 स्पेशल  कोट  बना  रही  है  लेकिन  उसके  sifaseq  देड्युल्ड  कास्ट्स  ate  WAS  ट्राइब्ज  की

 प्राबलम्स  को  डील  करने  के  लिए  क्यों  नहीं  एक्सटेंड  किए  जाते  ?  सरकार  शेड्युल्ड  कास्ट्स  श्रौर

 दोड्युल्ड  ट्राइब्ज  के  लिए  कोई  इन्ट्रंसट  कयों  नहीं  इसका  कारण  यह  है  कि  सरकार  में  जो

 बैठे  हैं  उच्च  पदों  प्राइम  मिनिस्टर  वे  qe  से  तो  कहते  हैं  कि  तुम्हारी  प्राब्लम्स  को  दूर

 कर  देंगे  लेकिन  उनके  दिल  काले  हैं  ।  श्राज  तक  उन  लोगों  के  दिल  दिमाग  में  कोई  HH  नहीं  श्राया

 सिफं  ग्रपनी  कुर्ती  बवाने  के  लिए  वे  यह  खेल  खेल  रहे  होम  मिनिस्टर  तपने  कानों  में  रूई

 ठूंस  कर  बैठते  वे  MAES  कास्ट्स  श्रौर  eyes  ट्राइव्ज  की  प्राब्लम्स  पर  कोई  ध्यान  नहीं  देते

 हैं  शेड्युल्ड  कास्ट्स  ae  दोड्यूल्ड  ट्राइब्ज  पर  कहीं  भ्रत्याचार  होते हैं  तो  हमारे  मोरारजी  भाई

 कहते  हैं  कि  यह  स्टेट  मैटर  a  ale  जब  यहाँ  पर  श्रत्याचार  होते  हैं  तो  कहते  हैं  यह  लॉ  ऐंड

 mist  सिच्युएशन है  ।  ऐसी  हालत  में  हम  लोग  हिन्दुस्तान  के  किस  कोने  में  किसके  पास  जायें  श्रौर

 किससे  फर्याद  करें  ?  स्टेट  वाले  भी  हमारी  बात  नहीं  सुनते  हैं  ्रौर  श्राप  भी  हमारी  बात  नहीं

 सुनते  हैं  ।  इसका  मतलब  यह  है  कि  श्राप  इनकांपिटेंट  यह  गवनंमेन्ट  भ्रयोग्य  है  ।  ऐसी

 Hee  को  तो  रिजाइन  कर  देना  चाहिए  ।  ऐसी  गवर्नमेन्ट  की  कोई  जरूरत  नहीं  है  ।  झगर  गवर्नमेंट

 का  इंटेंशन  इस  तरह  का  हो  तो  यह  गलत  है  ।  ate  श्रगर  इसी  तरह  का  इंटेंशन  रहा  तो  वह  दिन

 दूर  नहीं  जब  निश्चित  रूप  से  यह  देश  बटेगा  ।  डा०  बी०  श्रार०  श्रम्बेदकर  ने  तीस  साल  का  समय

 दिया  था  हिन्दू  धम  को  परिवर्तन  करने  के  उन्होंने  wear  था  कि  जिस  aa  में  इन्सान  को

 इन्सान  न  माना  इन्सान  को  कुत्  बिल्ली  से  बदतर  माना  जानवरों  की  तो  रक्षा  की

 बूढ़ी  गायों  का  कत्ल  रोकने  के  लिए  प्रामरण  ध्रनशन  किया  इस  सब्जेक्ट  को  कानकरेन्ट

 लिस्ट  में  नाया  जा  रहा  है  लेकिन  दूसरी  तरफ  शेड्यूल्ड  शेड्यूत्ड  argarfeera,

 THIS  क्लासेज  के  कत्ल  होते  उनकी  मां-बहनों  की  इज्जत  लूटी  जाती  हो  तब  सरकार  मौन

 रहती  है  ।  इससे  बढ़कर  दम  की  बात  ale  क्या  हो  सकती  है  !

 जहाँ  तक  श्राधिक  उन्नति  की  बात  मैंने  बताया  कि  19  हजार  करोड़ में  से  5  हजार  करोड़

 देना  चाहिए  था  लेकिन  5  हजार  करोड़  छोड़  500  करोड़  भी  नहीं  fas  31  करोड़

 का  प्राविजन  किया  गया  है  ।  क्या  इसी  को  श्राप  कहते  हैं  कि  देड्यूल्ड  कास्ट्स  AT  TEAS

 ट्राइब्ज  उन्नति  करेंगे  ?  इसका  मतलब  है  कि  सरकार  की  नीयत  खराब  मैं  WITH  बताना

 चाहूंगा  कि  दो ड्यूत्ड  कास्ट्स  ale  शेड्यूल्ड  ट्राइब्ज  के  लिए  मेडिकल  कालेजेज  में  एडमीशन  के

 लिए  भी  कोई  रिजर्वेशन  नहीं  है  ।  सरकार  ने  एडल्ट  एजुकेशन  के  लिए  200  करोड़  रुपए  दिए  हैं

 लेकिन  शेड्युल्ड  कास्ट्स  शौर  शेड्युल्ड  aren  के  लिए  कुछ  नहीं  कर  सकती  है  ।

 इससे  बढ़क  विडंबना  श्रौर  कया  हो  सकती  मैं  पुछना  चाहता  हूं  कि  प्रधानमंत्री  से  लेकर  बी०

 डी०  श्रो०  तक  कौन  लोग  हैं  ?  वही हैं  जो  कि  इन  पर  श्रत्याचार  करते  पुलिस  श्रौर  मजिस्ट्रेटों

 में  कौन  लोग  हैं  ?  वही  मैं  कहना  चाहता  हू  कि  ars  पी०  सी०  भार०  पी०  सी०  Ae

 एविड़न्स  ऐक्ट  में  परिवतन  करना  होगा
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 14  1979 भ्ननुसूचित  जातियों  ste  जन  जातियों  के  भ्रायुक्त

 के
 तथा  24  प्रद त्वेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 ee

 हमें  बडन-श्राफ-प्रफ  की  जिम्मेदारी  हत्यारे  पर  डालनी  होगी  ।
 sits  होता

 बेनिफिट-श्राफ--डाउट  हत्यारे  को  दिया  जाता है
 श्र  वह  साफ  Be  जाता  श्राज  झ्रापका

 कानून  हमारे  फेवर  में  नहीं  है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन
 है  कि  शेडयूल्ड  कास्ट्स  भीर  शेड्यूल्ड  ट्राइब्ज

 के  लिए  एक  can  मिनिस्ट्री  बनाई  जाय  ।  यह  ठीक  है  श्रापने  बहुत  से  कमीशन्ज  बना  दिये

 माइनारिटीज  कमीशन  बन  गया  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  एण्ड  ट्राइब्स  कमीदान  बन  गया  बैकवडड

 क्लासेज  का  कमीददन  बन  गया  लेकिन  यह  सब  अ्रापने  माइण्ड  के  STSaaty  के  लिए  किया

 इसके  श्रतिरिक्त  कुछ  नहीं  मैं  चाहूंगा  कि  जिस  तरह  से  रिफ़्यूजीज  को
 बसाने

 के  लिये

 बिलिटेशन  मिनिस्ट्री  बनी  उसी  तरह  से  श्राप  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  ग्रौर  शेड्युल्ड  कास्ट्स  के  लिए

 एक  सेपरेट  मिनिस्ट्री  बनायें  ।

 जहां  तक  रिजर्वेशन  की  बात  मैं  चाहता हूं
 कि  शेड्यूल्ड  ट्राइन्स  भ्रौर  Wyre  कास्ट्स

 के  लिए  fra  शन  खत्म  कर  दिया  जाए  ate  उन  लोगो ंके  लिए  fraadaa  कर  दिया  जाए  जिनकी

 संख्या  18  परसेन्ट  से  ज्यादा  है  ।  कहते हैं  कि  ऐसा  करने  से  सिविल-वार  हो  जाएगी  ।  सिवित-वार

 का  WITH  बड़ा  डर  लेकिन  देड्युन्ड  कास्ट्स  श्रौर  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  बैकवर्ड  क्तासेज  के

 लिए  जो  इन्सानी  जिन्दगी  से  भी  बदतर  जिन्दगी  गुजारते  जिन्हें  खाना  नसीब  नहीं  जो

 कपड़ा  बुनता  है  उसे  पहनने  को  नहीं  जो  खेत  में  मेहनत  करता  जमीन  को  जोतता

 उसके  पास  जमीन  नहीं  जो  मकान  बनाता  है  लेकिन  उसके  पास  रहने  के  लिए  भकान  नहीं

 वह  पेड़ों  की  छाया  में  रहता  है--उनकी  श्रापको  कोई  डर  नहीं  है  ।  श्राज  हमारे  यहाँ

 व्यवस्था  चलती  है--जिसकी  जड़  वर्ण-व्यवस्था  है  भौर  इस  वर्ण-व्यवस्था  की  जड़  हिन्दू  धर्म  है  |

 यदि  श्राप  छुभ्ना-छत
 को  समाप्त  करना  चाहते  हैं  तो  HTH  जाति-प्रथा  को  समाप्त  करना

 वण-व्यवस्था  को  समाप्त  करना  होगा  ।  ये  जो  मन्दिरों  में  बैठ  हुए  पुजारी  ये  जो  ग्रापके

 शंकराचाय  हैं--ये  लोग  हिन्दुस्तान  में  sara  को  फला  रहे  हैं  ।  रामचरितमानस  जेसी

 जिसमें  लिखा  गंवार  ढोर  पशु  ये  सब  ताड़न  के  जिसमें  लिखा

 पूजिये  fas  सकल  गुण  शूद्र  न  पूजिये  गुण-गण  गोन  तक  ऐसी  पुस्तकों  को  जो  हमारे

 संविधान  के  खिलाफ  जलाया  नहीं  तब  तक  हिन्दुस्तान  में  वण  जाति-व्यवस्था

 श्रौर  छूप्नाछुत  चलता  रहेगा  शौर  वह  दिन  दूर  नहीं  है--जब  टुकड़ों-टुकड़ों  में  बंट  जाएगा  ---

 मैं  बार-बार  इस  बात  को  कहता  आया  हूँ  श्रौर  ary  भी  कह  रहा  मैं  नहीं  चाहता  हूं  कि

 हिन्दुस्तान  टुकड़ों  में  मैं  चाहता  हूं  कि  उस  में  एकता  बनी  जो  मेहनत  करने  वाले  लोग

 जो  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  हैं--उनको  श्रंघिकार  उनको  भी  इन्सानियत  का  दर्जा

 दिया  जाए  ॥

 हम  देखते  हैं  कि  रिंजव  शन  का  कोटा  पूरा  नहीं  होता--क्यों  पूरा  नहीं  होता  ?  जहाँ  पर

 कोटा  पूरा  न  वहाँ  के  उच्च  अधिकारियों  को  उसके  लिए  जिम्मेवार  ठहराया  जाय  श्नौर  उसके

 लिए  उनको  पनिशषमेन्ट  दिया  जाए  ।  मैं  चाहता  हूँ कि  इम  तरह  का  कानून  बनाया  जाए--श्रगर

 हम  ऐसा  कानून  नहीं  बनायेंगे  तो  यह  कोटा  कभी  पूरा  नहीं  होगा  ।  सूटेबिलिटी  की  क्लाज  को

 समाप्त  किया  जाए  ।
 कोट्स  के  बिल  को

 शेड्यूत्ड  कास्ट्स  ale
 शेड्युल्ड  ट्राइन्स  के  मामलों
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 24  वसा  1901  भ्रनुसूचित  जातियों  श्रौर  भ्रनूयूचित  जन  जातियों  के  aged

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में
 प्रस्ताव

 के  लिए  भी  crates  किया  जाए  ।  लाइसेंस  शेड्युल्ड  कास्ट्स  श्रौर देड्यूल्ड  ट्राइव्स

 के  लोगों  वीकर  संक्शन्ज  के  लोगों  को  दिया  जाय  ।  उनसे  किसी  भी  प्रकार  की  कोई

 न  मांगी  जाए  मैं  चाहता  हूँ  कि  भूमि  का  राष्ट्रीयकरण  जाए  ।  श्राज  हम  देखते  हैं  कि  जो

 जमीन  को  जोतता  उसके  पास  जमीन  नहीं  भूमिपति  दूसरे  हैं  att  जोतने  वाले  दूसरे हैं  ।

 जो  ध्रनाज  पैदा  करता  है  उसके  पास  खाने  के  लिए  झनाज  नहीं  इसलिए  जरूरी  है  कि  भूमि

 का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाए  ।  दोड्यूल्ड  कास्ट्स  श्रौर  दोड्यूल्ड  ट्राइब्स  स्टूडेन्ट्स  के  लिए  चाहे

 इन्जीनियरिंग  होया  पी०  amo  टी०  में  रिजव  शन  होना  उनको  हर  महीने

 स्कालरशिप  दिया  जाए  ।  जब  हमको  हर  महीने  तनख्वाह  मिल  सकती  हे  तो  स्कालरशिप  हर

 महीने  क्यों  नहीं  दिया  जा  सकता  कितने  दाम  की  बात  है  ।  ae  उनको  साल  बीत  जाने  के

 बाद  स्कालरशिप  दिया  है  उनको  बहुत  कठिनाई  होती  है  ।

 मैं  चाहता हँ  कि  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  प्रौर  देड्युल्ड  ट्राइइ्स  के  लिए  एक  श्रलग  से  फाइ

 नेत्शल  कारपोरेशन  बनाई  जाए  जिसकी  पंजी  100  करोड़  रुपये  रखी  जाए  ate  उस  रुपये  क

 हरिजनों  के  उत्थान  में  लगाया  जाए  एक  व्यक्ति--एक  व्यवसाय  को  लाग  किया  जाए  ata

 साहेब  भ्रम्बेदकर  जो  हमारे  संविधान  के  निर्माता  Y—ay  देखते  हैं  कि  उनका  एक  भी  फोटो  यहाँ

 नहीं  लगा  ea  हाल  में  भी  नहीं  यहाँ  भी  नहीं  है  योग्य  ake  सम्मानित

 व्यक्ति  का  फोटो  न  लगाना  उसी  जाति  भावना  का  प्रतीक है  ।  दूसरे  लोगों  के  फोटो  यहाँ  पर

 लगते  जा  रहे  हैं--लेकिन  बाबा  साहेब  का  फोटो  यहाँ  पर  च  लगाना  ग्रच्छी  बात  नहीं  है  ।  यह  वह

 महान  व्यक्ति  जिसने  इस  देश  की  संविधान  जिसने  हमको  समत  wiz  समानता  का

 अ्रधिकार  स्त्री  ्र  पुरुषों  को  बिना  किसी  रंग-भेद  ate  जाति-पांति  का  ध्यान  रखते  हए

 समान  भ्रधिकार  दिया--उसका  फोटो  यहाँ  पर  न  लगाना  बड़े  दम  की  बात  है  सरकार
 के

 लिए  भी  श्र  पिछली  सरकार  के  लिए  भी  दामं  की  बात  है  ।

 हम  देखते  हैं  कि  मेहतत  करता  अ्राज  उस  को  खाना  नसीब  नहीं  होता है  श्रौर  जो  भपूर

 बोलता  है  भ्रौर  भठ  बोलकर  काफी  पेसा  कमाता  उसको  साहू  कहते  जो  भंगी  है  या  चमार

 है  या  aay  उनको  नीचा  माना  जाता है  ।  भाज  चमार  इसलिए  नीचा  माना  जाता  है  क्योंकि

 बह  चमड़े  से  जूते  बनाता  जूतों  का  काम  करता  है  ।  धोबी  इसलिए  नीचा  माना  जाता है  क्योंकि

 वहू  लोगों  के  कपड़ों  की  गन्दगी  को  खत्म  करता  है  झौर  लोगों  को  साफ-सुधरे  कपड़े  पहनाकर

 बाब  बनाता  है  ।  अगर  भंगी  गन्दगी  को  साफ  न  तो  रसोई  तक  में  सेकड़ों  कीड़े  चल  जाएंगे  |

 वह  इसलिए  नीचा  माना  जाता  है  क्योंकि  ag  गन्दगी  को  साफ  करता  धाप  यह  देखिये  कि  जो

 गन्दगी  को  साफ  करने  वाला  वह  नीचा  माना  जाता  है  श्रौर  गन्दगी  को  फलाने  वाला  ऊंचा

 माना  जाता  दे  वाह  री  यह  तेरा  सिद्धान्त  है  ।  ऐसी  दुनिया  att  इस  तरह  का  सिद्धान्त

 कब  तक  यह  मैं  श्राप  के  माध्यम  से  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता हूँ  ।

 अन्त  में  मैं  यही  कहुंगा  जो  4  हज़ार  रिकमेडशन्स  दाड्यूल्ड  कीास्टस  भौर  देड्यूल्ड  ट्राइब्स

 कमिश्नर  की  रिपोर्टों  में  उनमें  से  कितनों  को  प्रभी  तक  इम्पलीमेंट  गया  है
 ?  कितने

 अघिकारी  जिनके  खिलाफ  यह  साबित  हो  चूका  है  कि  उन्होंने  भ्रन्याय  किया  उनमें  से  कितने
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 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 लोगों  को  श्राप  पनिश  कर  चुक ेहैं  ;  क्या  सरकार  भविष्य  में  इस  तरह  के  लोगों  को  पनिश

 करेगी  ?  क्या  कोई  पीनल  are  जिससे  लोगों  को  सजा  मिल  सके  ?  जब  तक  इस  तरह

 की  पीनल  क्लाज  नहीं  बनाई  तब  तक  कोई  फायदा  नहीं  है  ।  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि

 हम  यह  देखते  हैं  कि  हमारे  जो  होम  मिनिस्टर  साहब  वे  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  ait  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स

 की  प्राब्लम्स  को  हमेशा  इगनोर  करते  जब  भी  उनसे  इस  तरह  की  बातें  कही  जाती  वे  कान

 में  रुई  डालकर  बैठ  जाते  इसका  मतलब  यह  है  कि  या  तो  उनमें  योग्यता  नहीं  है  कि  वे
 asaes

 कास्ट्स  श्रौर  वेड्यूल्ड  ट्राइब्स  को  प्राब्लम  को  डील  करें  या  उनकी  great  नहीं  है  कि  वे  ca

 लोगों  के  साथ  न्याय  करें  ।  दोनों  हालतों  में  उनको  रिजाइन  करना  योग्यता  नहीं  है  तो  भी

 श्रौर  इन्टेंशन  नहीं  तो  भी  ।

 इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  Bo  सुर्यनारायण  (uae)  :  सभापति  भहोदय  जब  कभी  इस  सदन  में  अ्रनुसूचित
 जाति  ate  श्रनुसूचित  जन  जातियों  का  प्रदन  उठाया  जाता  वे  हमेशा  यही  कहत ेहैं  कि  भारत

 सरकार  पुरी  तरह  राज्य  सरकारों  के  दृष्टिकोण  ale  उनके  द्र।्स  की  गई  कारंवाई  पर  निभंर

 करती  है  ।  वे  हमेशा  यही  कहते  हैं  कि  हम  उन  योजनाप्रों  के  क्रियान्वयन  में  ग्रसहाय  हैं  जो

 भारत  सरकार  द्वारा  स्वीकृति  की  जाती  वे  राज्य  सरकारों  पर  निभंर  करते  हैं  उदाहरण  के

 भारत  सरकार  श्रनुसूचित  जातियों  ate  जन  जातियों  के  लाभ  के  लिए  कई  करोड़  रुपये  दे

 रही  है  परन्तु  ऐसी  कोई  समुचित  व्यवस्था  नहीं  है  जो  यह  सुनिश्चित  कर  सके  कि  राज्य  सरकारों

 द्वारा  स्वीकृत  धनराशि  को  श्रच्छी  तरह  से  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  ।  एक  रिपोर्ट  के  गत

 दोतीन  वर्षों  में  राज्य  सरकारों  ने  भारत  सरकार  द्वारा  दिये  गए  wear  राज्य  सरकारों  द्वारा  दिए

 गए  श्रनुदानों  का  बीस  प्रतिशत  भी  खर्च  नहीं  किया है
 ।  राज्यों  में  ऐसो  ही  स्थिति  मैं  केवल

 एक  राज्य  पर  भी  दोषारोपण  करना  नहीं  चाहता  |  खास  तौर  से  मैं  यहाँ  उपस्थित  श्रपने  सम्मानीय

 दोस्तों  से  पूछना  चाहूंगा  कि  क्या  उन्होंने  इस  बात  को  सुनिश्चित  किया  है  कि  उनकी  राज्य

 कारें  योजनाओं  को  सही  रूप  से  क्रियान्वित  कर  रही  हैं  भर  वे  भारत  सरकार  भ्रौर  राज्य

 कारों  द्वारा  स्वीकृत  धनराशि  का  भ्रच्छी  तरह  उपयोग  कर  रही  हैं  ?  कुछ  सदस्य  इसमें  रुचि  नहीं

 मैं  ऐसा  वहीं  तक  कह  रहा  हूं  कह  रहा  कि  सभी  रुचि  नहीं  लेते  ।  वे  गुटबन्दी  की  राजनीति

 का  श्राश्नय  ले  रहे  जहां  श्रनुसूचित  जातियों  ate  जन  जातियों  का  सम्बन्ध  इसमें  किसी

 भी  प्रकार  को  दलीय  राजनीति  श्रथवा  गुटबन्दी  की  राजनीति  नहीं  होनी  चाहिए  ।  परन्तु  दुर्भाग्य

 are  प्रदेश  सहित  कई  राज्यों  अनुसूचित  जातियों  ak  श्रनुसूचित  जन  जामियों  से  सम्बद्ध

 योजनाग्रों  के  क्रियान्वयन  में  भी  गुटबन्दी  की  राजनीति  श्रौर  दलीय  राजनीति  चल  रही  मैं

 एक  उदाहरण  दूंगा  कुछ  दिन  पहले  यह  समाचार  पत्रों  में  छपा  है  ।  यह  उच्च  न्यायालय  में  उठाया

 गया  सरकारी  नियम  न  केवल  श्रनुसूचित  जातियों  oe  जन  जातियों  के  बारे  में  अ्रपितु  समस्त

 गरीब  व्यक्तियों  के  बारे  में  दो  ढाई  एकड़  तक  की  TACT  नम  या  शुष्क  भूमि  रखने  वाले

 गरीब  व्यक्तियों  को  हाथ  नहीं  लगाया  जाना  चाहिए  जब  तक  कि  यह  निकटस्थता  के  नियम  की  रख

 रखाव  के  प्रयोजन  से  यह  श्रावश्यक  नहीं  हो  जाता  ।  उन्होंने  एक  परि  पत्र  जारी  किया  है  ।  एक
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 24  aaa,  1901  aqTqiaa  जातियों  ate  प्रनुपूचित  जन  जातियों  के  arta

 की
 के  तथा  244  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में

 प्रस्ताव

 रिपोर्ट  के  बारे  में  मुक्के  कुछ  दिन  पहले  जानकारी  मिली  है  जिसमें  प्रांघ्र  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  ने

 एक  मामले  जिसमें  कि  कुछ  हरिजन  बस्तियों  में  1  से  6  एकड़  तक  की  कुछ  छोटी  जोतों  का

 ग्रहण  कर  लिया  स्थगन  श्रादेश  दिया  था  ।  इस  भूमि  के  मालिक  कुछ  हरिजन  हैं  श्रौर  वे

 स्वामी  हैं  alt  वे  aa  भूमिहीन  गरीब  हो  गए  हैं  ।  सौभाग्य  उच्च  न्यायालय  ने  स्थगन  श्रादेश

 दिया  है  ।  मैं  1974  में  भ्रांप्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  जारी  किए  शासनीय  aa  को  पढ़ना  चाहूंगा |

 उसमें  कहा  गया  है  :

 कुछ  ऐसी  शिकायतें  हैं  कि  छोटे  भूस्वामियों  की  यद्यप  वे  प्रलाभकारी  जमीनें

 प्रघिग्रहण  कार्यवाहियों  के  तहत  थ्रा  गई  जबकि  उनकी  निकटवर्ती  बड़े  भूस्वामियों  की
 जमीन  को  छोड़  दिया  गया  el

 यह  शासकीय  श्रादेश  है  ।  वे  कहते  हैं  :

 व्यक्तियों  को  जिनके  पास  दो  ढाई  एकड़  तक  से  भी  कम  जमीन  तब

 तक  नहीं  छेड़ा  जा  सकता  जब  तक  कि  यह  fanzeqar  के  नियम  को  कायम  रखने  श्रौर

 गांव  से  सामीप्य  को  कायम  रखने  के  प्रयोजन  से  श्रनिवाय  नहीं  होता  त्

 भारत  सरकार  क्या  कर  रही  है  जब  राज्य  सरकार  श्रापकी  नीतियों  झ्र  कार्यक्रमों  की

 इस  तरह  भ्रवहेलना  कर  रही  है  ?  उन्हें  ऐसा  करने  का  कोई  algae  नहीं  है  ।  क्या  भारत  सरकार

 राज्य  सरकारों  को  कुछ  कह  नहीं  सकती  ?  उन  गरीब  aqatad  जाति  श्रौर  भ्रचुसूचित  जन

 जातियों  की  कितनी  दुदर्शा है
 ?  हमारा  सम्पूर्ण  सम्पूण  राष्ट्र  ऋणग्रस्त  है  ।  किस  भी  दूसरे

 देश  में  श्रनुसूचित  जातियों  जेसा  कोई  वग  नहों  है  ।  अब  भी  श्राप  गांवों  में  भ्रौर  ज्यादा  ऐसे  वर्ग

 पेदा  करते  जा  रहे  हैं  ।  श्राप  पृथक  रूप  से  कुछ  att  aus  हरिजन  aq  बना  कर  रहे  हैं  इसका

 उन्मूलन  किया  जाना  चाहिए  ।  श्राप  नई-नई  हरिजन  बस्तियों  का  निर्माण  क्यों  कर  रहे  हैं  ?  श्राप

 उन्हें  प्रथक  रखना  चाहता  wa  भी  वहाँ  इस  तरह  की  पंचमा  जाति है  ।  ata  उसको  बढ़ावा

 दे  रहे  इसके  बाद  भारत  सरकार  श्रौर  राज्य  सरकारों  को  एक  नीति  तैयार  करनी  चाहिए

 कि  हरिजनों  के  लिए  श्रलग  से  कोई  बस्ती  नहीं  होनी  चाहिए  ।  दूसरे  समुदाय  के  साथ  उन्हें  मिला

 दिया  जाना  खास  तौर  पर  अझाप  aa  भी  पृथक  हरिजन  बस्तियाँ  बनाए  जा  रहे  है  ।  यह

 एक  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  है  ।  मैं  चाहता हूं  राज्य  सरकारों  भौर  केन्द्र  को  एक  fag  लेना  चाहिए

 fe  इसके  बाद  वहाँ  हरिजनों  या  अनुसूचित  जातियों  के  लिये  अलग  से  कोई  बस्ती  नहीं  होगी

 नगरों  में  उस  तरह  की  परिस्थितियाँ  नहीं  वे  दूसरे  aaarat  के  साथ  घुलने-मिलने  के  लिये

 तैयार  मेरे  क्षेत्र  मुसलमान  तथा  इसाई  हैं  ।  श्राप  केवल  उन्हीं  लोगों  को  जगह

 दीजिए  जो  दूसरे  समुदायों  या  गरीब  लोगों  के  साथ  मिलने  के  लिये  तैयार  हों  परन्तु  वे  गरीब

 व्यक्तियों  को  भी  पृथक  रूप  से  जमीम  दे  रहे  हैं  भ्रौर  हरिजनों  के  साथ  नहीं  ।  हरिजन  बस्तियां

 श्रला  से  बनाई  जा  रही  हैं  ।  यह  हमारे  सम्पूर्ण  देश  के  लिए  लज्जा  की  बात  है  ।  महात्मा  गांधी

 की  मृत्यु  के  30-40  ay  बाद  की  स्थिति  उस  तरह  की  है  ।  इससे  यही  जाहिर  होता  है  कि  दोनों  ही

 सरकारें--पहली  और  वतेंमान  सरफार--प्रनूसूचित  जातियों  श्रौर  भ्रनूसूचित  जन  जातियों  के

 लोगों  के  हित  से  कोई  रुचि  नहीं  ले  रही  हैं  ।
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 के  23  व॑  तथा  244  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव
 —  ee  ee  es

 अरन्य  पिछड़े  ay  भी  gat  तरह  की  स्थिति  का  श्रहसास  कर  रहे  वे  परेशानियों

 का  सामना  कर  रहे  हैं ग्रौर  उनका  कहना  है  कि  केवल  atafata  जातियों  श्रौर  श्रनुसूचित

 जन  जातियों  को  ही  कुछ  सुविधाएं  दी  जा  रही  हैं  श्रौर  ग्रन्प  दूसरी  जातियों  को  नहीं  यद्यपि  वे

 भी  गरीब  गरीब  लोगों  को  भी  वैसी  ही  सुविधाएं  श्रौर  वैसा  ही  महत्व  दिया  जाना  चाहिए

 जैसा  कि  ग्रनुसूचित  जातियों  के  लोगों  को  प्राप्त  है  ।  केवल  दो  ही  वर्ग  हैं  ae  गरीब  ।

 उनको  भी  एक  समान  स्तर  पर  सभी  रियायतें  दी  जानी  चाहिए  ।  अनुसूचित  जाति  के  ऐसे  व्यक्ति

 भी  भ्रपने  बच्चों  के  लिए  रियायतें  माँगते  हैं  जिनके  पास  10-15  लाख  रुपये  की  सम्पत्ति  होती

 रियायतें  केवल  ग्राधिक  मापदण्डों  के  ग्राघार  पर  ही  दी  जानी  चाहिए  ।

 एक  अनुसूचित  जाति  का  व्यक्ति  क्षेत्र  के  पर  चुनाव  लड़  कर  यहाँ  ar

 सकता  है  परन्तु  दूसरी  सुविधाएं  समान  रूप  से  सभी  गरीब  व्यक्ति  को  दी  जानी  चाहिए  ।

 मैं  एक  त्रौर  बात  ग्रापके  ध्यान  में  लाना  चाहूंगा  ।  गरीब  लोगों  को  भूमि  का  प्राबंटन  किया

 गया है  ।  वे  कहते  हैं  कि  ae  एक  राज्य  का  fara  है  ।  यह  राज्य  का  विषय  नहीं है  ।  ग्राप

 दे  रहे  इसलिए  भारत  सरकार  को  भी  श्रधिकार  प्राप्त  यदि  यह  राज्य  का  विषय  तो  फिर

 कृषि  भवन  बनाए  रखने  का  क्या  उपयोग  है  झ्रौर  इतने  सारे  कार्यालय  बनाए  रखने  का  भी  क्या

 योग है  ?  उन  सबको  समाप्त  कर  दीजिए  ।
 श्रापको  प्रत्येक

 है  क्योंकि  श्राप  ग्रतुदान  दे  रहे

 gat  राज्य  का  विषय  होने  का  कोई  प्रश्न  ही  पेदा  नहीं  होता  ।  मैं  aqafad  जातियों  और

 प्रनुसूचित  जन  जातियों  का  कायें  प्रभारी  विभाग  से  खास  तौर  पर  अ्रनुरोध  करना  चाहूँगा  ।  वे

 प्रपने  राज्य  में  किये  जा  रहे  कदाचारों  को  रोक  सकते  हैं  |

 मैं  एक  श्रौर  बात  सरकार  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  ।

 मेरे  स्थायी  निवास  क्षेत्र  ग्रथात  झ्रांघ्र  प्रदेश  के  एलुरु  में  एक  कृषि  विपणन  समिति

 इसका  गठन  भारत  सरकार  द्वारा  किया  गया  है  परन्तु  भारत  सरकार  उसके  वित्तीय  उपयोग  के

 बारे  में  कुछ  नहीं  कह  सकती  क्योंकि  कह  दिया  जाता  है  कि  यह  राज्य  का  विषय

 इसलिए  मेरा  सुभाव  हैं  कि जब  कभी  कोई  घन  राशि  दी  जाये  तो  यह  पता  लगाने  के  लिए

 किसी  तन्त्र  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  कि  क्या  उस  धन  का  सही  उपयोग  हो  रहा  है  away

 नहीं  ।

 श्रापात  स्थिति  के  दौरान  वहाँ  के  स्थानीय  उपनिदेशक  ने  16  एकड़  जमीन  का

 भ्रधिग्रहण  किया  था  ।  ag  भूमि  पिछड़े  वर्गों  की  है  ।  चूंकि  मैं  राज्य  विधान  सभा  में  इस

 ग्रहण  के  विरुद्ध  श्रावाज  उठाने  की  स्थिति  में  नहीं  मैं  इस  बारे  में  इस  सदन  में  अ्रपनी  rats

 उठा  रहा  हूं  ।  भूतपूर्व  मुख्यमन्त्री  और  वर्तेंमान  मुख्यमन्त्री  ने  मुझे  पत्र  लिखा  कि  श्रधिप्रहीत  भूमि

 को  वापस  किया  जा  रहा  व्यावहारिक  तौर  पर  मैंने  यही  पाया  है  कि  राज्य  प्रद्षासन  तंत्र  ने  उस

 मामले  में  प्रभी  तक  कुछ  नहीं  किया  है  ।  जमीन  जून  1976  में  अ्रधीप्रहीत  को  गयी  थी  श्रौर  इन  गरोब

 लोगों  को  बना  दिया  गया  चौदह  परिवार  इससे  प्रभावित  हुए  हैं  भ्रौर  इन  परिवारों
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 24  1901  (x)  प्रनुसूचित  जातियों  श्रौर  भ्रनुसूचित  जन  जातियों  के  श्रायुक्त

 के  तथा  244
 प्रतिवेदनों

 के  सम्बन्ध
 में  प्रस्ताव

 में  अनेक  विधवाएं  भ्रधिग्रहीत  जमीन  इन  स्थानों  पर  एलुरु  कृष्णा  डेल्टा  क्षेत्र

 वे  सभी  पिछड़ी  जातियों  के  लोग  हैं  ।  चूकि  वे  किसी  मन्त्री  श्रथवा  विधान  सभा  सदस्य  के  नजदीक

 नहीं  हैं  प्रौीर  किसी  राजनीतिक  दल  से  समृद्ध  नहीं  हैं  इस  लिए  उनकी  grate  सुनी  नहीं  जाती  है  ।

 1976  से  वे  विभिन्‍न  झ्धिकारियों  को  शिकायतें  करते  रहे  हैं  परन्तु  aa  तक  कुछ  भी  नहीं  gar

 आपके  माध्यम  से  मैं  भारत  सरकार  से  श्रनुरोध  करता  हूं  कि  वे  श्रधिग्रहीत  भूमि  को  मुक्त

 करने  के  लिए  प्रान्ध  प्रदेश  सरकार  को  लिखें  |  मु  पता  चला  है  कि  इस  क्षेत्र  में  सड़कों  के  विकास

 के  लिये  साढ़े  तीन  लाख  रुपये  स्वीकृत  किये  गये  हैं  ।  परन्तु  मैं  सरकार  से  यह  कहना  चाहूँगा

 कि  वास्तव  में  इस  धनरादि  को  भूमि  को  समतल  बनाने  के  उपयोग  में  जाएगा  ।  यह  मेरी

 जानकारी  श्रौर  शिकायत  भी  है  ।  इस  जमीन  को  हमारी  राष्ट्रीय  नीति  के  विरुद्ध  श्रधिग्रहीत  किया

 गया  है  ।  इन  सब  बातों  के  लिए  कौन  जिम्मेदार  है  ?
 वे  न्यायालय  में  गये  हैं  ।  भूतपूर्व  सरकार  ने

 एक  समिति  नियुक्त  की  थी  ।  परन्तु  उस  समिति  में  जमींदार  ही  यह

 किया  गया  श्रतिरिक्त  उत्पादन  का  तथा  कथित  बाजार  are  में  विपणन  किया  जाएगा  |  परन्तु

 थे  व्यवस्थाएं  सिफ  जमीदारों  के  फायदे  के  लिये  होंगी  ।  जमीन  को  गरीब  ब्यक्तियों  को  सौंपने  के

 उन्होंने  उनकी  जमीनों  को  जोता  है  श्रौर  उनके  उत्पादों  के  विप्ंगन  के  माध्यम  से  होने  वाला

 लाभ  जमीदारों  द्वारा  हथिया  लिया  गया  है  इस  तरह  उनका  शोषण  किया  जा  रहा  है  ।

 जहाँ  तक  भ्रनुसूचित  जातियों  at  atta  जन  जातियों  के  उत्थान  का  सम्बन्ध  है

 केवल  नारे  लगाने  का  कोई  लाभ  नहीं  है  वे  केवल  खोखले  नारे  हैं  झावद्यकता  इस

 बात  की  है  कि  संसद  श्रौर  राज्य  विधान  सभाश्रों  द्वारा  पारित  किये  गये  कानूनों  को  कार्यान्वित

 जाना  चाहिए  ।  अब  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  श्राप  श्रनुसूचित  जातियों  श्रौर  adafaa  जन

 जातियों  के  उत्थान  की  नीतियों  श्रौर  को  क्रियान्वित  करने  में  कहां  तक  सफल  हुए  हैं

 जहाँ  तक  भ्रनुसूचित  जातियों  att  श्रनुसूचित  जन  जातियों  का  सम्बन्ध  भूतपूर्व  सरकार  ने  तमाम

 कार्य  करने  का  वायदा  किया  था  ।  परन्तु  उन्होंने  उनमें  से  को  लागू  नहीं  किया  ।  इरी

 तरह  अ्राप  भी  भपने  झापको  वचनबद्ध  मत  बनाइए  |  जब  उन  वचनों  को  कार्यान्वित  ही  नहीं  करना

 है  तो  फिर  ऐसे  वायदों  को  करने  का  क्या  लाभ  है  ।  जिस  रूप  में  हम  भ्रापसे  श्राशा  करते  हैं  gar

 नहीं  कर  रहे  हम  सरकार  के  खिलाफ  नहीं  हैं  ।  जहाँ  तक  श्रापकी  west  नी  तियों  श्रौर

 क्रमों  का  सम्बन्ध  हम  यहां  गझ्ापका  सहयोग  करने  के  लिए  हैं  ।  प्रापकी  नीतियां  we  कार्यक्रम

 उन  गरीब  काश्तकारों  शौर  छोटे  किसानों  के  लिए  लाभकारी  होना  चाहिये  जो  aa

 सूचित  जातियों  भौर  श्रनुसूचित  जन  जातियों  से  समबद्ध  हैं  ।  इसके  लगभग  80

 दत  कृषि  मजदूर  भ्रनुसूचित  जातियों  ak  भ्रनुसूचित  जन  जातियों  के  हैं  ।  उनके  हितों  की  सुरक्षा

 के  लिए  श्राप  क्या  कदम  उठा  रहे  हैं  ?
 श्रम  मन्त्रालय

 की  माफंत  झ्ाप  तमाम  कानून  पारित  कर

 रहे  हैं  परन्तु  क्या  झपके  पास  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  तंत्र  है  कि  इन  कानूनों  का

 पालन  किया  जा  रहा  है  या  नहीं  ?  हम  उनकी  समस्याप्रों  का  तुरन्त  समाधान  करने  की  ्रापसे

 स्नाद्या  करते  हैं
 ताकि  इन  व्यक्तियों  के  शोषण  को

 समाप्त
 किया  जा  सके  |  एक  बार  मैं
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 प्रनुसूचित  जातियों  श्रौर  श्रनुसुचित  जन  जातियों  के  nga  14  1979

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 से ध्रनुरोध  करूंगा  कि  वह  भ्रनुसूचित  जातियों  श्रौर  प्रनुसचित  जन  जातियों  त
 पावनाओओं

 पर

 गम्भीर  रूप  से  विचार  करे  ग्रौर  उनके  हितों  का  भरसक  ख्याल  रखे  ।  परन्तु  सरकार  उनकी

 यता  के  लिए  सच्चे  दिल  से  art  नहीं  झरा  रही  है  ।

 श्राप  कहते  हैं  कि  यह  राज्य  का  विषय है  ।  तो  फिर  इस  सम्बन्ध  में  इतने  सारे  कानन  पारित

 करने  का  क्या  लाभ  है
 ?  दिल्‍ली  कोई  उनकी  समस्याश्रों  के  प्रति  किसी  प्रकार  की  दिलचस्पी

 नहीं  लेता  है  ।  परन्तु  मैं  यह  निवेदन  करूंगा  कि  श्राप  राज्यों  को  इन  कानन  को  लाग  किये  जाने  के

 लिये  निदेश  दे  सकते  हैं  ।  हम  10-11  लाख  व्यक्तियों  का  प्रतिनिधित्व  कर  रहे  यह  कहने  का

 कोई  मतलब  नहीं  है  कि  ag  राज्य  का  विषय है
 ।  परन्तु  इन  कानूनों  पर  का्ंवाही  नहीं  की  जाती

 tae  नीतियों  श्रौर  कायंक्रमों  को  समुचित  रूप  से  क्रियान्वित  नहीं  किया  जाता  केन्द्र  सरकार

 योजनाग्रों  att  कार्यक्रमों
 के  समुचित  क्रियान्वयन  के  लिए  ate  कानूनों  को  समुचित  रूप  से  लाग

 किए  जाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  area  दे  सकती  है  ।  सामाजिक  विधान  के  सम्बन्ध  में  एक

 सम्मेलन  sar  था  जिसमें  संसद  सदस्यों  ale  विभिन्‍न  राज्यों  के  faunal  ने  भाग  लिया  ।  उस

 सम्मेलन  में  भ्रनसतचित  जातियों  att  अनूसूचित  जन  जातियों  के  सामाजिक  विधान  सम्बन्धी

 समस्पाग्रों  पर  विचार  विमश  किया  गया  ।  कहा  गया  है  कि  समाजिक  विधान  महज  किताबों  में

 है  att  जहाँ  तक  श्रनूसूचित  जातियों  श्रौर  श्रनुसुचित  जन  जातियों  का  सम्बन्ध  है  इसे  कार्यान्वित

 नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  अ्नुसचित  जातियों  ate  जन  जातियों  के  संरक्षण  ake  सरक्षा

 के  लिए  संविधान  में  मुहैया  किये  गये  प्रमुख  संरक्षण  में  छुप्नाछुत  का  उन्मूलन  श्रौर  किसी  भी  रूप  में

 इसको  fro  जाने  की  उनके  शक्षणिक  श्राधिक  हितों  का  उत्थान  श्रौर  सामाजिक  श्रन्याय  से

 उनका  सं  रक्षण  है  ।  इसके  किसी  भी  प्रकार  की  ग्रयोग्यता

 WATIAT  होटलों  त्रौर  सवंजनिक  महत्व  के  स्थानों  पर  उनके  श्राने-जाने  के  सम्बन्ध  में  org  या

 प्रतिबन्ध  को  लोक  सभा  ate  राज्य  विधान  anal  में  विशेष  श्रपर्याप्त

 निधित्व  के  मामले  सरकारी  नौकरियों  पिछड़  वर्गों  के  लिये  aren  किए  जाने  के  लि

 राज्यों  को  अनुमति  झ्रादि  ।  फिर  भी  इन  संरक्षणात्रों
 से  हरिजनों  को  कोई  लाभ  नहीं  पहुंचा

 इसलिए  मैं  भारत  सरकार  से  भ्रन रोध  करना  चाहूंगा  कि  वह  यह  सुनिश्चत  करने  के  लिए  कि

 इन  लोगों  की  किस  तरह  सेवा  कर  सकते  राज्य  सरकारों  को  सक्रिय  बनाए  ate  प्रावश्यक

 कदम  उठाए  |  1

 श्री  एस०  के०  सरकार
 :

 सभापति  मैं  बंगाली  में  बोलना

 क्योंकि  मैं  एक  बीमार  व्यक्ति  हूं  भ्रौर  अपने  ऊपर  ज्यादा  दबाव  नहीं  डालना

 *ar}  दादि  कुमार  सरकार  सभापति  श्रनसूचित  जातियों  तथा

 चित  जन  जातियों  के  श्रायोग  की  पाँच  वर्ष  की  fend  पर  सदन  में  बहस  चल  रही  इससे  यह

 पष्ट  है  कि  झायुक्त  के  कार्यालय  को  श्रभी  भी  के  रूप  में  माना  जाता  है
 ।  यदि  हमने  इस

 में  दिये  गये  प्रंग्रेजी  भाषण  का  हिन्दी  रूपान्तरण
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 24  1901  (ar)  प्रनूुसचित  जातियों  श्र  श्रनुसूचित  जन  जातियों  के  arya

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 कार्यालय  को  कोई  महत्व  दिया  होता  तो  हम  इस  रिपोर्ट  को  सदन  में  पाँच  वर्ष  बाद
 न

 लाते  ।  सभापति  यह  चर्चा  ऐसे  लग  रही  है  जेसे  कि  किसी  शव  का  डाक्टरी  इलाज  किया

 जा  रहा  जैसे  कि  शव  की  परीक्षा  करते  हुए  लाश  को  चीरते  हैं  ऐसी  ही  बातें  इन  रिपोर्टों  में

 विभिन्‍्त  qeaqTal  के  बारे  में  हैं  कितु  कुछ  ऐतिहासिक  मूल्यों  के  कारण  यह  चर्चा  भविष्य  की

 वाहियों  में  किसी  प्रकार  का  व्यवधान  नहीं  डालेगी  ।

 भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  भ्रनूसूचित  जन  जातियों  के  श्रायुक्त  के  कार्यालय  का  काफी

 महत्त्व  है  ।  यह  एक  संवेधानिक  कार्यालय  है  जिसका  तात्पयं  है  कि  भारत  के  संविधान  में  इस  पद

 के  लिए  विशेष  व्यवस्था  है  ।  इसकी  ऐसी  संवेधानिक  स्थिति  होने  के  बावजूद  भी  देश  में  इस

 के  साथ  ऐसा  व्यवहार  किया  जा  रहा  है  जसे  श्रछूतों  के  साथ  किया  जाता  है  ।

 यह  कार्यालय  लगभग  एक  श्रवांछनीय  कार्यालय  awl  जाता है  ।  ऐसा  मैं

 लिए  कह  रहा  हूँ  कि  श्रायुक्त  का  कार्यालय  रामकृष्ण  दिल्‍ली  में  स्थिति  जबकि  इसे  गृह

 मंत्रालय  के  wats  नाथे  ब्लाक  में  होना  चाहिए  था  ।  पिछले  कुछ  वर्षों  से  हम  इस  कार्यालय  को

 गृह  मन्त्रालय  के  श्रन्तगंत  लाने  के  लिए  दबाव  डाल  रहे  हैं  ।  काफी  बाद  में  यह  कार्यालय  गुह

 लय  के  भ्रन्तगंत  लाया  गया  है  किन्तु  इसका  कार्यालय  रामकृष्ण  पुरम  में  ही  चल  रहा  है  ।  इससे

 प्रकट  होता  है  कि  सरकार  इस  कार्यालय  को  कितना  कम  महत्व  देती है  ।  इतना  ही  श्रायुक्त

 के  कार्यालय  के  प्रति  सरकार  की  उदासीनता  के  कई  श्रौर  सबूत  भी  हमें  मिलते  हैं  ।

 wag  याद  होगा  कि  उपायुक्तों  के  पांच  पद  थे  कितु  इन  सभी  पदों  को  समाप्त  कर  fear  गया

 तथा  केवल  श्रायुक्त  का  एक  ही  पद  रहने  दिया  गया  ।  यह  उस  समय  किया  गया  है  जबकि  श्रनुसूचित

 जातियों  तथा  waahaa  जन  जातियों  के  लोगों  की  तथा  श्रन्य  fags  वर्गों  की  समस्याएं  बढ़  रही

 जबकि  उन  पर  श्रत्याचार  की  घटनाएं  बराबर  बढ़ती  जा  रही  तथा  जब  हम  इन  पीड़ित  लोगों

 की  शिकायतों  पर  संसद  जनता  के  मंच  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  इसका  क्या  तात्पये  है  ?  FAT  इसका

 यह  झ्र  नहीं  कि  हम  श्रायोग  के  हाथ  जानबूझ  कर  काट  रहे  तथा  विशेष  रूप  से  उस  समय

 जबकि  हमें  ज्यादा  शक्ति  के  साथ  इनकी  समस्याधों  को  सुलभाने  में  मदद  करनी  हम  इसे

 कमजोर  बना  रहे  निसन्देह  इससे
 सिद्ध  होता  है  कि  सरकार  चाहे  कितनी  भी  श्रच्छी  भावनाएं

 भ्रनूसूचित  जातियों  तथा  श्रनूसूचित  जन  जातियों  के  लोगों  के  लिए  क्यों  न  रखती  तथापि  कितनी

 ही  नरमी  के  साथ  वे  aga  सहानुभुति  प्रकट  करती  वास्तविकता  में  वहू  इस  कार्यालय  को

 इसका  महत्त्व  श्रपेक्षित  सरकार  द्वारा  नहीं  दिलाया  जा  रहा  है  ।  श्रत  मैं  समभता हूं  कि  afeelg

 विलम्ब  के  बाद  ग्रायोग  की  रिपोर्ट  संसद  में  मात्र  प्रस्तुत  कर  देने  तथा  उस  पर  संसद  में  कुछ  चर्चा

 करने  से  उन  लोगों  को  वास्तव  में  कोई  लाभ  नहीं  होने  वाला  जिनके  लिये  यह  रिपोर्ट  है  ।  इससे

 पूरे  संसद  में  जातियों  तथा  जन  जातियों  के  लिए  एक  स्थाई  संसदीय  समिति  है  ।  यह

 समिति  समय-समय  पर  नियमित  रूप  से  श्रपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करती  किन्तु  इन  रिपोर्टों  में  की

 गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जाती  इसके  विषय  में  हमें  कुछ  मालूम

 यह  सब
 कुछ

 देखते  हम  इसी  निष्कर्ष  पर  पहुंचते  हैं  कि  श्रनुसूचित  जातियों  की
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 ware  जातियों  ate  भ्रनुसूचित  जन  जातियों  के  श्रायुक्त  14  1979

 के  तथा  244  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव
 ed

 aAcaray  का  सरकार  के  लिए  कोई  महत्व  नहीं  जब  तक  इस  देश  में  विधान  परिषदों  के

 चुनाव  हेतु  मतदान  पेटियाँ  श्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जन  जातियों  के  लोगों  का  सभी

 राजनैतिक  दलों  के  लिए  कुछ  महत्त्व  चाहे  वह  जनता  पार्टी  हो  श्रथवा  क्रेस  हो  या

 fase  हों  किन्तु  देश  के  सामाजिक  तथा  श्राथिक  ढाँचे  में  उन्हें  उचित  स्थान  नहीं  मिलेगा  ।

 सुचित  जातियों  तथा  भ्रनुसूचित  जन  जातियों  के  लिए  15%  श्रौर  5%  के  श्रारक्षण  पर

 कार्यान्वयन  किया  जा  रहा  है  भ्रथवा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कोई  तंत्र  नहीं है  ।

 सामान्य  रूप  से  मात्र  चर्चा  कर  लेने  से  हमारा  कोई  लाभ  नहीं  होने  वाला  नहीं  है  हमें  इन  बातों

 को  स्पष्ट  रूप  से  समभ  लेना  चाहिये  ।

 भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  अ्रनुसूचित  जन  जातियों  हेतु  राजनैतिक  पदों  के  दिये  श्रारक्षण

 1980  के  नत  में  समाप्त  हो  जायेगा  ।  इससे  सम्बन्ध  रखने  वाले  लोग  भ्रम  में  हैं  ग्राज  लोग  यह

 नहीं  जानते  कि  इसे  art  बढ़ाया  जाएगा  श्रथवा  नहीं  यह  एक  महत्त्वपूर्ण  प्रश्न  है  मैं  wat

 महोदय  Basar  करूंगा  कि  जब  वे  बहस  का  उत्तर  दें  तो  इसका  एक  स्पष्ट  रूप  से  उत्तर  दें  ।

 मोटे  तौर  अनुसूचित  जातियों  तथा  जन  जातियों  के  लोगों  की  समस्याश्रों  को

 तीन  शीर्षों  --  सेवा  तथा  श्राथिक  समस्याश्रों  में  विभक्त  किया  जा  सकता  जहाँ  तक

 शिक्षा  का  सम्बन्ध  मैं  सदन  को  बताना  चाहता  हूँ  कि  इसमें  क्या  हो  रहा  है  ।  मुझ  गहरे

 दुख  के  साथ  कहना  पड़  रहा  है  कि  बंगाल  की  राज्य  सरकार  तथा  केन्द्रीय  सरकार  दोनों  ने  ही

 भेदभाव  की  नीति  भ्रपनाई  हुई  जब  मैं  विद्यार्थी  मैंने  कोई  छात्रवृत्ति  नहीं  ली  जो  कि  az

 सूचित  जन  जातियों  के  विद्याथियों  को  दी  जाती  है  ।

 उन  दिनों  श्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  छात्रों  के

 लिये  के  चार  छात्रावास  थे  ।  प्रब  तक  लगभग  30  वर्ष  गुजर  चुके  हैं  ।  क्या  हम  यह  सही  श्राशा  नहीं

 कर  सकते  कि  इस  दीर्घावधि  के  दीरान  छात्रावासों  की  संख्या  4  से  बढ़कर  कम  से  कम  दस  अथवा

 बारह  हो  जानी  चाहिए  थी  श्रापको  यह  जानकर  WIRaq  होगा  कि  संख्या  बढ़ने  की

 छात्रावासों  की  संख्या  पश्चिमी  बंगाल  में  aa  केवल  दो  रह  ऐसा  क्यों  किया

 गया  है  ?  क्या  मैं  मंत्री  महोदय  से  सरकार  द्वारा  इस  कार्यवाही
 के

 किए  जाने  के  कारण  को  जान

 सकता  हूँ  जो  केवल  यही  प्रकट  करते  हैं  कि  सरकार  भनुसूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसूचित  जन

 जातियों  के  प्रति  पहले  से  ही  उदासीन  क्या  मंत्री  उत्तर  देते  समय  इसे  स्पष्ट

 करेंगे  ।

 aa  मैं  कुछ  दाब्द  श्रनुसूचित  ज्ञातियों  तथा  ग्रनुसूचित  जन  जातियों  के  छात्रों  को  दी  जाने

 वाली  छात्रवृति  की  मात्रा  के  विषय  में  कहूंगा  ।  समय  के  गुजरने  के  साथ-साथ

 निर्वाह  व्यय  में  वृद्धि  हुई  है  कितु  इन  छात्रों  को  दी  जाने  वाली  छात्रवृत्ति  की  राशि  के  बढ़ाये  जाने

 के  लिये  सरकार  ने  शीघ्र  कभी  कोई  उपाय  नहीं  किया  है  ।  arr  इंजीनियरी  तथा  चिकित्सा  में

 पढ़  रहे  भ्रनुसूचित  जातियों  ता  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  छात्र  इस  प्रकार  की  मंहगी  शिक्षा  के  लिये

 wd  वहन  नहीं  कर  सकते  ।  ये
 छात्रवृत्तियां

 उन  छात्रों  को  दी  जाती  हैं  जिनके  भ्रभि  aTTHT
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 54  1901  (a)  maqtaa  जातियों  TTT  aqafaa  जन  जातियों  के  oped

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्घ  में  प्रस्ताव

 की  मासिक  ata  700/-  रुपये  है  ।  wa  प्रत्येक  निम्न  श्रेणी  लिपिक  प्रथवा  बेंक  का  यही

 राशि  कमा  लेता है  ।  परिवार  का  SA  उठाने  के  बाद  क्या  वह  वास्तव  में  झपने  बच्चे  को

 रिंग  झथवा  मेडीकल  में  पढ़ने  के  लिये  भेज  सकता  है  ?  वह  नहीं  भेज  सकता  मैं  सुभाव  देना

 चाहूँगा  कि  इन  वर्गों  से  इंजीनिर्यारिंग  श्रथवा  मेडिकल  farert  में  जाने  वाले  सभी  छात्रों  को  उदार

 छात्रवृत्तियाँ  दी  जानी  चाहिये  ।

 जब  कभी  हम  श्रनुसुचित  जातियों  श्रनुसूचित  जन  जातियों  के  लोगों  की

 समस्याओं  पर  चर्चा  करते  हैं  तो  भूमि  सुधारों  से  सम्बन्धित  सुभाव  भी  दिये  जाते  हैं  ।

 इस  THAT  पर  मुभ  केवल  हंसी  भाती  है  क्योंकि  वे  भ्रच्छे  नारे  तो  हो  सकते  हैं  किन्तु  उन

 से  समस्या  का  हल  नहीं  निकाला  जा  सकता  ।  जब  कोई  चीज़  है  ही  नहीं  तो  उसका  विभाजन  क्या

 होगा  ।  यदि  भूमि  सुधारों  को  भूमि  के  वितरण  के  रूप  में  लिया  तो  कोई  apa  स्थिति  सामने

 नहीं  क्योंकि  वितरण  के  लिए  भ्रपर्याप्त  भूमि  उपलब्ध  होगी  तथा  इससे  सीमांत  तथा  छोटे

 किसानों  का  श्रहित  होगा  ।  मैं  सुक्ताव  देना  चाहुंगा  कि  इन  छात्रों  के  लिए  प्रत्येक  ब्लाक  में  प्राई०

 argo  टी०  जैसी  संस्थाग्रों  की  स्थापना  की  जाये  जिससे  की  वे  जीवोन्मुख  waar  रहन-सहन  उन्मुख

 शिक्षा  प्राप्त  कर  सकें  ।  वास्तव  में  मैं  यह  शिक्षा  प्रदान  किए  जाने  के  पक्ष  में  यदि  मैं  इसके  श्रनुसूचित

 जातियों  तथा  भ्रनुसूचित  जन  जातियों  के  छात्रों  के  लिए  दबाव  डाल  रहा  हूं  तो
 उसका  कारण  यह  है

 कि  ये  छात्र  भूमिहीन  वर्गों  से  ara  हैं  जिनके  प्रास  श्राथिक  जीवन  को  कोई  साधन  नहीं  होता  ।

 इस  fatett  के  जरिये  वे  अपने  array  श्राधिक  रूप  से  स्थिर  कर  यह  मेरी  व्यक्तिगत  धारण  है  ।

 मैं  प्रसिद्ध  mata  शभ्रथंशास्त्री  जो  भारत  में  श्रमरिकी  राजदूत  जिन्होंने  कहा

 था  कि  राष्ट्र  के विकास  में  सबसे  पहले  पूंजी  का  farett  पर  किया  गया  faaar  होता  है  ।  जब  हम

 विकासोन्मुख  राष्ट्र  की  समस्याओं  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  तो  इससे  ज्यादा  सच्ची  बात  कोई  श्रौर  नहीं

 हो  सकती  |  किसी  राष्ट्र  को  भ्राथिक  सम्पन्नता  के  शिक्षा  में  हमारा  frTaer  सबसे  ज्यादा

 होना  किन्तु  क्या  हमारे  देश  में  ऐसा  हो  रहा  है  ?  श्राप  सभी  जानते  हैं  कि  शिक्षा  के  लिए

 हम  कितना  qlqzat  करते  हैं  यहीं  से  जब  हम  शिक्षा  हेतु  अ्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित

 जनजातियों  के  छात्रों  के  लिए  झाबंटन  पर  दुष्टि  डालते  हैं  तो  सामान्य  रूप  से  निराशा  होती

 ATA  की  रिपोर्ट  को  पढ़कर  मालूम  होता है  कि  अझ्रनुसुचित  जातियों  तथा  म्रनुसूचित  जन  जातियों  के

 छात्रों  में  शिक्षा  के  विकास  में  वृद्धि  होने  की  श्रपेक्षा  स्थिरता  ज्यादा  ae  है  ।  श्रतः  स्थिति  में  सुधार  के

 लिए  हमारे  पास  ज्यादा  छात्रावास  होने  चाहिए  तथा  हमें  छात्रवृत्तियों  की  रादि  बढ़ानी  तथा

 वृत्तियाँ  उदारता  से  बांटनी  चाहिए  ।  मैं  छात्रवृत्तियों  के  भुगतान  में  विद्यमान

 ताझों  का  भी  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  Lad  मान  नियमों  के  अनसार थि  श्रनुसुचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जन  जातियों  के  केवल  दो  बच्चे  ही  इसे  प्राप्त  कर  सकते

 भ्नुसुचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जन  जातियों  के  चौथे  तथा  aT  पुत्रों  aaa

 पुत्रियों  के  लिए  afraraat  को  छात्रवृत्तियां  नहीं  दी  जाएंगी  ।  मैं  इसे  श्रनुसूचित  जातियों

 तथा  श्रनुसूचित  जन  जातियों  के  लोगों  कें  लिये  शिक्षा  के  रोके  जाते  के  नौकरशाही  का  एक
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 atafaa
 जातियों  ate  भ्रनुसूचित  जन  जातियों  में  श्रायुक्त  14  1979

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 ‘qgqry  मानता  है  ।  मैं  झाब्द  का  प्रयोग  जानबूझकर  कर  रहा  हूं  क्योंकि  प्रशासन  में

 उच्चाधिका री  यहाँ  तक  कि  मन्त्री  तक  इस  ‘qeqrq’  के  विषय  में  नहीं  जानते  ।  मैं  महसूस  करता

 हूं  कि  अनूसूचित  जातियों  तथा  जन  जातियों  के  छात्रों  के  शैक्षणिक  विकास  में  इस  प्रकार

 के  नियम  बहुत  बाधक  हैं  तथा  हमें  ऐसे  नियमों  को  हटाना  चाहिए  ।  जितनी  जल्दी  ऐसा  किया

 उतना  ही  ग्रच्छा  होगा  |  मु  area  है  कि  माननीय  मन्त्री  महोदय  इस  मामले  पर  विचार

 करेंगे  |

 मैं  प्रवश्य  कहूँगा  जनता  पार्टी  के  सत्ता  में  ara  के  श्री  धनिक  मण्डल  की

 श्रध्यक्षता  में  1978-79  की  मध्यावधि  योजना  श्रनुसूुचित  जातियों  तथा  अन्य  पिछड़ी  जातियों  से

 सम्बन्धित  कार्यकारी  दल  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।  मैं  यह  अवश्य  कह  सकता  हूं  कि

 श्रनुसूचित  जातियों  तथा  जन  जातियों  की  राजनैतिक  तथा  शैक्षणिक

 समस्याध्रों  को  समेटे  हुये  एक  प्रच्छा  पुलंदा  है  ।  यदि  इस  प्रतिवेदन  में  दिए  गए  qutat  पर  कार्यान्वयन

 किया  गया  तो  हमारी  भ्रतेक  कष्ट  तथा  शिकायतें  दूर  हो  किन्तू  इस

 प्रतिवेदन  को  सदन  के  पटल  पर  नहीं  रखा  गया  ?  इसमें  दी  गई  सिफारिशों  पर  कायवाही  के

 लिये  सरकार  बाध्य  नही ंहै  ।  यह  सदभावना  पत्र  के  श्रतिरिक्त  कुछ  भी  नहीं  है  तथा  इसे  लोगों  की

 भावनाओं  तथा  के  प्रनुसार  नहीं  बनाया  जा  क्योंकि  इसे  लागू  नहीं  किया  जा

 सकता ।  हमें  इस  बात  की  प्रसन्नता है  कि  श्री  धनिक  लाल  जिन्होंने  इस  दल  का  सभापतित्व

 किया  पिछड़े  वर्गों  से  aa  हैं  तथा  HUR-TT  से  सम्बन्ध  रखते  हैं  ।  मुक्के  faxarTa  है  कि  वे  इस

 प्रतिवेदन  के  प्रस्तुत  करने  मात्र  से  संतुष्ट  नहीं  होंगे  श्रपितु  प्रनुसू चित  जातियों  तथा  भ्रनुसुचित  जन

 जातियों  के  लोगों  की  aTaarat  को  पूरा  करने  के  लिए  तथा  सिफारिशों  पर  कार्यान्वयन  के  लिए

 वे  हर  सम्भव  प्रयत्न  करेंगे  ।

 wa  मैं  इन  लोगों  के  लिए  नौकरी  के  भ्रवसररों  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहुंगा  ।

 इसमें  सन्देह  नहीं  कि  श्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जतन  जातियों  के  लोगों  के  लिए

 15%  तथा  5%  की  सीमा  तक  आरक्षण  किया  गया  सरकार  के  ग्रन्तगंत  श्रेणी-एक  से

 तीन  तथा  चतु  श्रेणियों  के  लिए  तथा  सरकारी  उपक्रमों  में  भी  यहू  झ्रारक्षण  किया  गया  है  ।  कितु

 यद्यपि  30  वर्ष  बीत  चुके  इसे  पूरी  तरह  से  श्रभी  तक  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  केवल

 भंगियों  के  मामले  में  यह  लागू  किया  गया  है  ।  इन  पदों  को  इस  तक  के  भ्राधार  पर  नहीं  भरा

 जाता  कि  सरकार  को  उपयुक्त  प्रत्याशी  नहीं  मिल  रहे  ।  किन्तु  निर्णय  कौन  करेगा  ?  जो

 इन  उम्मीदवारों  पर  विचार  करते  हैं  उनका  सम्बन्ध  समाज  के  ऊ  वर्गों  से  होता है  जो

 जिक  साधनों  का  शोषण  aaa  निजी  स्वार्थों  के  लिये  लम्बे  समय  से  करते  are  जिन्होंने  समाज

 को  बाँटा  gate  तथा  जिन्होंने  समाज  के  विभिन्‍न  वर्गों  के  बीच  कभी  भी  सद्भावना  स्थापित  नहीं

 होने  दी  है  इस  प्रकार  के  श्रारक्षण  की  व्यवस्था  का  कोई  कानूनी  अ्राधार  नहीं  है  तथा  इसे  लाग

 करवाने  के  लिए  हम  न्यायालय  में  नहीं  जा  सकते  हैं  ।  यही  मुख्य  कारण  है  कि  श्रनुसूचित  जातियों

 तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  के  उम्मीदवारों  को  उनके  प्रधिकार  से  वंचित  रखा  जाता  है  क्योंकि

 वह  प्रसहाय  हैं  तथा  जब  तक  वत्तेंमान  स्थिति  वे  न्याय  प्राप्त  नहीं  कर  सकेंगे  अतः  मैं

 सुभाव  देना  चाहूंगा  कि  आारक्षण  की  व्यवस्था  को  कानून  का  सहारा  दिया  जाए  |  प्रतिवेदन  में
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 24  1901  प्रतुतवत  जातियों  ae  जत  जातियों  के  angie

 आााााए्तयल्‍यल्‍यल्‍ल्‍य
 के  प्रतिवेदनों  के  ara  में  प्रस्ताव

 स्थिति  को  ठीक  तरह  से  कहा  गया  है  जिसमें  बताया  गया
 के  लिए  कोई  कानूनी

 समथंन  नहीं  है  तथा  राज्यों  एवं  सरकारी  उपक्रमों  के  श्रन्तगंत  Baral  में  बतंमान  ग्रारक्षण

 aaa  सिद्धांतों  के  प्राघार  पर  किये  जाते हैं  ।  श्रारक्षणों  के  लागू  किये  जाने  के  लिए  सरकारी  नीति

 में  निर्धारित  किया  ग्रा  को  जब  इसे  कानूनी  मिल  जाएगा  तो  इसे  शभ्रधिकतम  सीमा

 तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ।  वतमान  WTLaToy  के  लिए  कार्यकारी  संविधान  की  धारा

 16  (4)  के  ग्राधार  पर  बनाए  गए  हैं  इसे  ध।रा  16(1)  के  ग्रपवाद  के  रूप  में  बनाया  गया  था

 जिसमें  राज्य  के  भ्रन्तगंत  किसी  कार्यालय  में  रोजगार  aaa  नियुक्ति  के
 समान  ग्रदसर  की

 व्यवस्था  खण्ड  4  अ्रनिवायं  नहीं  है  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  बात  यह  खण्ड  4  श्रनिवायं  बनाया

 जाना  चाहिये  ।

 श्र्त  जब  तक  इन  DITA T  को  संवेधानिक  anda  नहीं  भनुसूचित  जातियों  तथा

 जन-जातियों  के  लोगों  की  दशा  में  किसी  प्रकार  से  कोई  सुधार  नहीं  होने  वाला  ।

 हनी मुझ  हर  रोज  als  ज्ञापन  मिलते  रहते  हैं  जिनमें  प्रार्थियों  द्वारा  शिकायत  की  जाती  है  कि  उन्हें

 पदोन्नति  के  मामले में  जानबूककर  छोड़  दिया  गया  श्रथवा  स्थाई  बनाने  के  स्थान  पर  उनको

 छटनी  कर  दी  गई  !  इसलिए  यह  बहुत  ही  जरूरी  है  कि  away  की  व्यवस्था  में  स्वविवेक  के

 ग्राधार  को  स्थान  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  तथा  ऐसा  किया  जा  सकता  है  जब  हम  व्यवस्था  को

 संवेधानिक  भ्राधार  प्रदान  करें  ।  श्री  सूरजभान  ने  एक  गैर-सरकारी  विधेयक  के  लिए

 नोटिस  दिया  है  जिसमें  उपरोक्त  भ्रापत्ति  उठाई  गई  है  ।  जिसमें  श्रारक्षण  की  व्यवस्था  की  वेंघानिक

 स्वीकृति  दिए  जाने  को  बात है  ।  किन्तु  मैं  Gama  हुं  कि  गृह  मंत्रालय  ने  इस  विधेयक

 पर  कुछ  प्रतिकूल  टिप्पणी  की  है  ।  ऐसा  जाता  है  कि  उन्द्ोंने  यह  है  कि  यह  महत्वपूर्ण

 विधेयक  नहीं  है  इसे  श्रलग  रखा  जा  सकता  है  ।  जब  तक  कि  गृह  मंत्रालय  अथवा  जब  तक

 कि  सरकार  इस  विधेयक  को  स्वीकृति  नहीं  देती  तब  तक  इसे  सदन  के  समक्ष  चर्चा  के  लिए  नहीं

 रखा  जा  सकता  |  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूँ  कि  वे  श्री  सुरजभान  को

 विधेयक  पुरःस्थापित  करने  के  लिए  तथा  उसे  पारित  कराने  के  लिए  प्रावश्यक  शभ्रनुमति  प्रदान

 करें  ।  इस  प्रकार  का  विधेयक  पहले  ही  बंगाल  सरकार  द्वारा  पारित  किया  जा  चुका  है  ।

 इसके  यहाँ  पर  नौकरशाही  तंत्र  का  क्या  रवैया  है  ?  मैं  एक  उदाहरण

 पदिचिमी  बंगाल  में  एक  कार्यकारी  श्रभियन्ता  की  पदोन्नति  देय  हो  सुर्पारटेन्डन्ट

 नियर  बनना  था  ?  क्या  राज्य  के  मुख्य  श्रभियन्ता  का  कहना  था  कि  वह  उसे  पदोन्नति  नहीं

 देगा  ।  संबंधित  राज्य  के  कानून  में  व्यवस्था  थी  कि  यदि  कोई  भ्रनुसूचित  जातियों  को  पदोन्नति  के

 wea  देने  से  इंकार  करता  तो  उसे  250  रु०  जुर्माना  देना  होगा  ।  मुख्य  श्रभियन्ता  कहता

 था  कि  ag  जुर्माना  देने  के  लिए  तैयार  है  किन्तु  वह  पदोन्नति  देने  के  लिए  तैयार  नहीं  है  ।  मुख्य

 अ्रभियन्ता  ब्राह्मण  यदि  उसका  यह  ware  तो  श्राप  दलित  लोगों  को  बकाया  मामलों  में

 कंसे  सुघार  लायेंगे  ?  बिना  वेघानिक  समर्थन  के  यह  सम्भव  नहीं  उनके  झ्राधिक  विकास  के

 मामलों  पर  श्रनेक  बातें  लिखी  हुई  मैं  मंत्री  महोदय  से  प्रार्थना  करना  चाहता  हूँ
 कि  ये  केवल

 कागजों  पर  ही  लिखी  हुई  नहीं  होनी  इन्हें  क्रियान्वित  किया  जाना  श्रपेक्षित

 वित्तीय  eearat  at  रचना  की  जानी  प्रतिवेदन  में  उन्होंने  कहा  है  कि  श्राज  तक  केन्द्र  की
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 प्रनुसूंचित  जातियों  श्र  श्रनुसूचित  जन  जातियों  के  ga  14  1979

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 aT  से  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  क्या  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  जानी  चाहिए  ?  मैं  चाहता

 हूं  कि  इस  संस्थान  को  यथेष्ट  वित्तीय  समर्थन  दिया  जाना  चाहिए

 माननीय  मंत्री  महोदय  को  यह  नहीं  समभना  चाहिए  कि  यह  श्रछूत  विभाग  उनके  भ्रन्तगंत

 तथा  उसके  काय  को  छ्प्रा  नहीं  जाना  चाहिए  ।  इसीलिए  उन्होंने  बाद  यह

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है  ।  यदि  वे  इस  तरह  से  सोचते  हैं  तो  हमें  कहते  हुए  दुःख  हो  रहा  है  कि

 न्होंने  ऐसा  करके  छ्प्राछूत  को  दूर  करने  का  कोई  प्रयास  नहीं  किया  है  ।

 मैं भ्रपने  भाषण  को  रविन्द्रनाथ  टेगोर  की  दो  पंक्तियों  से  समाप्त  कर  रहा  हूँ  जिसमें

 बताया  गया
 है

 कि  छग्नाछत  के  प्रदन  से  किस  प्रकार  निपटा  जाए  ।  को  केवल  दिलों  के

 दवारा  दूर  किया  जा  सकता  उसे  कानून  द्वारा  दूर  नहीं  fear  सकता  क्योंकि  कानून  के  द्वारा

 तो  हमने  छूमाछूत  पर  निषेध  लगा  ही  दिया  परन्तु  फिर  भी  हम  दूर  नहीं  कर  पाये

 इसके  लिए  दोनों  झोर  से  अर्थात्‌  ऊपर  के  वर्ग  तथा  निम्नव्ग  दोनों  ही  की  भोर  से  प्रयास

 किया  जाना  चाहिएं  ।  मैं  महान्‌  कवि  रविन्द्र  नाथ  टंगोर  की  दो  पंक्तियाँ  सुनाना  चाहता

 शुचि  करि  मोन  धरा  हाथ

 एसो  हे  होक  भ्रबनीत  सब  श्रपमान

 इसका  ह अ्रथ है  हे  श्रागे  झ्राश्रो  श्रौर  ग्रपने  मस्तिष्क  शुद्ध  ध्रपना  हाथ  श्र।गे

 बढ़ाप्नो  केवल  तभी  सब  कुछ  ठीक  हो  सही  हो  जाएगा  ।  इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  समाप्त

 करता  हू  ।

 श्री  gata  ana  :  सभापति  श्रनुसूचित  जातियों  ate  जन-जातियों  के

 age  की  रिपो  पर  होने  वाली  चर्चा  में  भाग  लेने  के  लिये मैं  खड़ा  gar  मैं भ्राप  का  श्राभारी

 हूं  किश्नाप  ने  मुक्के  इस  चर्चा  में  भाग  लेने  के  लिये  समय  दिया  ॥  प्रभी  कुछ  दिन  पहले  इस  सदन  में

 यह  चिन्ता  व्यक्त  की  गई  थी  कि  श्रनुसूचित  जन-जातियों  के  भ्रायुक्त  की  रिपो  इस  सभा  में  प्रस्तुत

 नहीं  हो  रही  है  श्रौर  उस  के  लिये  यहां  पर  काफी  रोष  व्यक्त  किया  गया  था  ।  उस  के  बाद

 चार  साल  की  इक्टूठी  FUME  यहाँ  पर  प्रस्तुत  की  गई  मैं  सरकार  से  मांग  करता  कि  बहुत

 सारी  रिपोर्टों  का  पुलन्दा  पेश  करने  के  बजाय  हर  साल  बजट  सेशन  के  wea  में  fiz  को  पेश

 किया  जाना  चाहिये  ।

 पिछली  बार  जब  भ्रनुपूचित  जातियों  तथा  जन-जातियों  के  भ्रायुक्त  की  रिपोट॑  पर  यहां

 चर्चा  हो  रही  उस  समय  यह  माँग  की  गई  थी  कि  हमारे  इस  पवित्र  सदन--लोक  सभा  :

 भी  हमारे  साथ  भ्रन्याय  किया  जा  रहा  क्योंकि  यहां  पर  भ्रतुसूचित  जातियों  तथा  जन-जातियों  के

 लिये  झलग  से  कोई  मंत्रालय  नहीं  है  ।  पिछली  बार  पुरज़ोर  शब्दों  में  सरकार  से  मांग  की  गई

 थी  कि  उन  के  लिये  अलग  से  मंत्रालय  बनाया  लेकिन  श्राज  तक  इस  सरकार  ने  उस  मांग  पर

 कोई  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।

 मैं  श्रापका  ध्यान  इस  बात  की  श्रोर  भी  श्राकषित  करना  चाहूंगा  कि  प्रनुसूचित  जातियों

 wet  जन-जातियों  के  लिए  प्रारक्षण  1980  में  समाप्त  हो  रहा  है  जैसा  कि  मेरे  से  पूरवेवक्‍्ताशों  ने

 मांग  की  है  कि  यह  भ्रारक्षण  कम  से  कम  30  साल  के  लिए  ate  बढ़ाया  यह  मांग

 बिल्कुल  उचित  है  wie  सरकार  इस  पर  भ्रवदय  ध्यान  ऐसी  मक च्झे  श्राशा है  ।

 230



 24  1901  (ara)  जातियों  और  श्रनुसूचि  त  जन  जातियों  के  श्रायुक्त

 के  244  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध
 में

 प्रस्ताव
 वि

 मैंने  ध्रापका  ध्यान  इस  बात  की  me  श्राक्षित  किया  है  कि  भ्रनुसूचित  जातियों  atk

 जन-जातियों  पर  ऊ
 चे

 स्तर  से  भ्रत्याचार  शरीर  wears  होते  हैं  ।  मैं  ग्रायुक्त  की  रिपोर्ट  के  पेज

 21  की  at  ग्राप  का  ध्यान  aTH ITT  करना  arg  जिस  में  कहा  गया  है  कि  लोक  सभा  ak

 विधान  aaa  में  श्रनुसूचित  जातियों  ok  जनजातियों  के  लिए  जो  पद  श्रारक्षित  fay  गये

 पारसाल  परिसीमन  के  द्वारा  चार  पद  कम  कर  दिये  गये  हैं  ।  a  श्राप  यह  देखिये  कि  हिन्दुस्तान

 की  सर्वोच्च  संस्था  लोक  सभा  में  चार  स्थान  कम  कर  दिये  गये  हैं  ।  यह  श्रायोग  की  रिपोर्ट  से

 स्पष्ट  है  ।  इस  की  थ्रोर मैं  श्राप  का  ध्यान  श्राकर्षित  करना  चाहता  हूं  इस  में  यह  कहा  गया  है  :

 wale  सभा  के  कुल  542  स्थानों  में  क्रमश  78  श्रौर  38  स्थान  श्रनुसूचित  जाति  तथा

 भ्रनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  प्रारक्षित  थे  ।  परिसीमन  श्रायोग  द्वारा  उक्त  स्थानों  का

 पुनर्निधारण  किया  गया  ।  लोक  के  स्थानों  की  कुल  संख्या  526  A  बढ़कर  542  हो

 गई  ।  भ्रनुसचित  जातियों  के  लिए  ग्रारक्षित  स्थानों  की  संख्या  77  से  बढ़  कर  हो  गई

 शर  भ्रनूसूचित  जनजातियों  के  लिए  स्थानों  की  संख्या  42  से  घट  कर  38  रह

 इस  से  बढ़  कर  ग्रन्याय  श्रौर  प्रत्याचार  क्या  हो  सकता  है  कि  लोक  सभा  में  सदस्यों  की

 संख्या  कम  कर  दी  है  श्रौर  जब  यहां  के  लिए  ऐसी  बात  है  तो  बाकी  नौकरियों  में  क्या  हाल

 यह  कहा  नहीं  जा  सकता  |

 इसी  प्रकार  से  विधान  aay  में  कुछ  स्थान  कम  किये  गये  हैं  aIgtT  महोदय  ने  ्रपनी

 रिपोर्ट  में  कहा  है  :

 सभा  के  लिए  मध्य  प्रदेश  तथा  महाराष्ट्र  से  दो  अतिरिक्त  स्थान  अर्थात  मध्य  प्रदेश

 Hadas  8  स्थानों  के  बदले  9  स्थान  तथा  महाराष्ट्र  में  वबतंमान  3  स्थानों  के  बदले  4

 स्थान  भ्रनुसूचित  जनजातियों  के  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।''

 जसा  कि  आयुक्त  महोदय  ने  श्रपनी  रिपो  में  कहा  यहू  प्रस्ताव  सरकार  को  मान  लेना

 चाहिए  श्रौर  दोबारा  परिसीमन  श्रायोग  की  बैठक  होनी  चाहिए  ae  जन-गणना  के  श्राधार  पर  यह

 होना  चाहिए  1971  की  जन-गणना  के  प्राघार  पर  यह  सब  चीज़  चलती  है  ale  श्रनुसूचित

 जातियों  ate  जन-जातियों  की  जो  संख्या  बढ़ी  उन  फीगसं  के  बढ़ने  के  श्रनुपात  के  शप्राचार  पर

 परिसीमन  होना  चाहिए  ate  जेसाकि  रिपोर्ट  में  कहा  उन  की  संख्या  बढ़ाई  जानी  चाहिए  ।  राज्य

 विधान  सभाग्रों  के  बारे  में  यह  कहा  गया  है  :

 विधान  aural  में  16  म्रतिरिक्त  स्थान  भर्थात्‌  बिहार  में  (2),  गुजरात  (1),

 हिमाचल  प्रदेश  (1),  कर्नाटक  (4),  महाराष्ट्र  (1),  राजस्थान  (1)  तथा  उत्तर  प्रदेश  में

 (3)  aaahaa  जातियों  के  लिए  ग्रारक्षित  त  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 महोदय  ने  यह
 प्रस्ताव  किया  हैं  :

 प्रकार  श्रान्घ्र  प्रदेश  (4)  गुजरात  (1),  केरल

 (1),  मध्य  प्रदेश  में  (11),  महाराष्ट्र  (5)  ate  तमिलनाडु (1)
 विधान  समभाय्ों  में  21

 ale  स्थान  भ्रा रक्षित  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है 1**

 इसलिए  जब  तक  लोक  सभा  at  निधान  WaAIAT  में  ये  ग्रारक्षित  स्थान  अप  नहीं

 तब  तक
 दूसरी  जगहों  के  लिए  क्या  उम्मीद  की  जा  सकती
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 प्रनुसूचित  जातियों  ate  श्रनुसूित  जन  जातियों  के  agar  14  1979

 के  234
 तथा

 प्रतिवेदनों  के
 सम्बन्ध

 में
 प्रस्ताव  ee

 यही  राज्य  सभा  AIT  विधान  परिषदों  मे
 संविधान  में  जो  व्यवस्था  की  गई  उसके

 प्रनुसार  श्रारक्षण  की  व्यवस्था  नहीं  है  जब  राज्य  सभा  ate  विधान  परिषदों  में  ऐसा  नहीं  तो

 मैं  सरकार  से  माँग  करता  हूँ  कि  राज्य  सभा  झ्रौर  विधान  परिषदों  में  भी  श्रारक्षण  की  व्यवस्था

 होनी  चाहिए  ।

 अनुसूचित  श्रौर  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  समिति  गठित  होती  है  axe  श्रायुक्त

 महोदय  को  भी  एक  कमरे  में  बिठा  दिया  है  लेकिन  उनकी  जो  रिपोर्ट  aid  उस  का  एवजी  T-
 शन  पूरी  तरह  नहीं  होता  है  इसलिए  मैं  यह  aga  कि  उन  की  रिपोर्ट  पर  या  तो  सरकार

 खुद  श्रमल  करे  या  कम  से  कम  को  पूरा  श्रधिकार  होना  चाहिए  कि  कहीं  भी  किसी  प्रकार

 की  खामी  तो  उस  पर  वह  भ्रमल  करवा  सके  ।

 झनुसूचित  जातियों  ate  जनजातियों  के  झारक्षण  के  बारे  में  मैं  एक  धौर  चीज़  की  शोर

 प्नापका  ध्यूझाव  झ्राकर्षित  करना  चाहता  हू  श्राई०  Wo  श्राई०  पी०  Tee  बलास

 प्राफीससें  प्रौर  जो  हाई  कोट श्रौर  सुप्रीम  कोटे  के  जज  उनमें  उनका  पूरा  प्रतिनिधित्व

 नहीं  इसके  साथ-साथ  राज्यपालों  की  नियुक्ति  में  भी  श्रनुसूचित  जाति  श्रौर

 जाति  के  लोगों  के  साथ  घोर  श्रन्याय  किया  गया  है  ।  मैं  चाहता  ह  कि  सरकार  इस  पर
 गंभी  रता

 के

 साथ  विचार  करे  ।  इस  सदन  में  हमारे  सामने  जो  लोग  gs  हुए  हैं  उन्होंने  इन  लोगों  के  हित  की

 तरफ  कभी  ध्यान  नहीं  दिया  लेकिन  जनता  सरकार  से  श्रब  ग्रपेक्षा  है  कि  वह  प्रनुसूचित  जाति

 ग्रौर  जनजाति  के  कल्याण  के  लिए  विशेष  रूप  से  ध्यान  रख  कर  कायें  करे  श्रौर  उनके  हितों  की  रक्षा

 करे |
 झापको  मालूम  होगा  कि  ग्रनुसूचित  जाति  ate  जनजाति  के  श्रायुक्त  की  रिपोर्ट  पर  इस

 सदन  में  चर्चा  की  जाती  है  प्रौर  उस  चर्चा  के  दौरान  जो  प्वाएंट  उठाये  जाते  हैं  वे  पुस्तक  में  रह

 जाते  उन  पर  कभी  गौर  नहीं  किया  जाता  है  ।  जाति  श्रौर  जनजाति  के  लोगों  को

 जो  भी  सुविधाए  दी  जाती  हैं  वे  राजनीतिक  श्राघार  राजनी
 तिक  उद्देश्यों  की  पूरि  के  लिए  दी

 जाती  मैं  चाहूँगा  कि  ये  सुविधाए  उन्हें  उनकी  श्राथिक  स्थिति  श्रौर  पिछड़ेपन  को  देख  कर

 दी  जानी  चाहिए  ।  मेरा  स्पष्ट  मत  है  कि  ये  सुविधाए  फाइनेंशियल  श्राघार  पर  दी  जानी  चाहिए

 मैंने  देखा  है  कि  जिन  लोगों  की  नेताश्रों  तक  पहुंच  है  वे  इन  qfaerat  का  सारा  का  सारा  लोभ  ले

 जाते  हैं  ate  जो  बहुत  पिछड़े  हैं  उन  तक  इन  सुविधाश्ों  का  लाभ  नहीं  पहुंच  पाता  इसलिए  मैं

 चाहूँगा  कि  इन  सुविधाश्रों  का  पूरा  सदुपयोग  होना  दुरुपयोग  नहीं  होना  चाहिए  ।

 प्रनुसूचित  जाति  श्रौर  जनजाति  के  लोगों  के  कल्याण  के  लिए  बजट  में  जो  प्रावधान  किया

 जाता  उसका  उपयोग  पुरे  साल  नहीं  हो  पाता  ।  वित्तीय  वर्ष  के  श्रन्त  में  माच  में  जाकर

 नाप्रों  की  वित्तीय  स्वीकृति  हो  पाती  है  ate  फिर  कहा  जाता  कि  31  ara  तक  उसे  खच  किया

 जाए  इस  प्रकार  इन  लोगों  के  कल्याण  के  लिए  रखी  गयी  राशि  का  पुरा  उपयोग  नहीं  हो  पाता

 श्र  बहुत  सारी  राशि  सरेण्डर  करनी  पड़ती  मैं  चाहूँगा  कि  हर  महीने  के  लिए  पैसा  निर्धारित

 होना  चाहिए  कि  छात्रवृति  पर  हर  महीने  इतना  पैसा  खच  होगा  श्रौर  अन्य  सुविधाग्रों  पर  इतना

 पैसा  खचें  होगा  |

 सरकारी  aaral  में  श्रनुसुचित  जाति  श्रौर  जनजाति  के  लोगों  के  साथ  घोर  प्रन्याय  होता

 है  ।  ्रनुसूचित  जाति  शौर  जनजाति  के  जो  सरकारी  कमंचारी  होते  हैं
 उनकी  श्रघिकाश  में--यह
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 24  बदाख  1901  प्रनुसचित  जातिथों  श्रीर  श्रनुसचित  जन  जातियों  के  aged

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 बात  रिपोट में  भी  कही  गयी  सी०  भ्रार०  खराब  कर  दी  जाती  इस  तरह  से  इन  लोगों  को

 पदोन्नति  का  समान  नहीं  fama  ।  सेवाश्रों  में  ग्रारक्षण  के  मामले  में  यह  कह  कर  टाल

 दिया  जाता  है  कि  योग्य  उम्मीदवार  नहीं  मिलते  ।  योग्य  उम्मीदवारों  की  कोई  कमी  नहीं  है

 लेकिन  जो  उंचे  पदों  पर  श्रासीन  लोग  हैं  वे  श्रपने  लोगों  को  भाई  भतीजावाद  के  श्राधार  पर  इन

 पदों  पर  बिठाने  के  लिये  ऐसा  कह  देते  हैं  ।  लोग  इन  श्रारक्षित  पदों  को  इसलिए  नहीं  भरते  कि

 योग्य  उम्मीदवार  नहीं  मिलते  जबकि  स्थिति  ऐसी  नहीं  है  ।  इस  तरह  से  ये  लोग  aaa  श्रधिकार

 से  वंचित  रह  जाते  हैं  ।  इस  पर  भी  सरकार  को  गंभीरता  से  विचार  करनी  जब  तक

 इन  लोगों  की  श्राथिक  स्थिति  ठीक  नहीं  होती  तब  तक  इस  देश  का  ote  भ्रनुसूचित  जाति  ak

 जनजाति  के  लोगों  का  भी  भला  नहीं  होगा  ।  इन  लोगों  के  बारे  में  राजनीतिक  लोग  इसीलिए

 श्राप  बहाते  हैं  कि  उनकी  संख्या  काफी  है  भ्रौर  भ्रांसू  बहा  कर  उनके  वोट  बटोरने  यह  तीस

 साल  से  बराबर  चला  श्र  रहा  है  ।  श््ब  सरकार  को  वास्तविक  रूप  से  उनके  हितों  की  श्रोर  ध्यान

 देना  चाहिए  ।

 सभापति  वक  चाज  ae  डली  वेजिज  पर  जो  लोग  काम  करते  उनमें

 सूचित  जाति  ate  जनजाति  के  लोगों के  साथ  बहुत  श्रत्याचार  होता है  दस-दस  भ्रौर  बीस-बीस

 साल  से  लोग  वक  चाज  पर  चले  श्  रहे  हैं  लेकिन  उनको  स्थायी  नहीं  किया  जाता  डेली

 वेजिज  पर  जितने  कमंचारी  हैं  श्रौर  जिनकी  सेवा  तीन  साल  से  ऊपर  हो  गयी  है  उन  सभी  को

 स्थायी  किया  जाना  चाहिए  ।

 सफाई  कमंचारी  के  रूप  में  हमारे  बात्मी कि  मेहतर  भाई  निकृष्ट  से  निकृष्ट  काम

 करते  उस  काम  के  एवज  में  उनको  बहुत  कम  पेसा  मिलता  है  i  अन्याय  यह  होता  है  कि  उनके

 ऊपर  जो  दारोगा  होता  है  वह  कोई  पंडित  जी  होते  हैं  या  कोई  दूसरा  होता  है  ।  जो  लोग  इस  काम

 को  क  ते  हैं  उन  में  से  ही  किसी  को  दारोगा  पद  मिलना  चाहिये  ।  साथ  ही  हरिजन  भाई  सफाई

 का  काम  करते  हैं  जिन  को  स्वीपर  कहते  हैं  उनकी  तनख्वाह  भी  कम  से  कम  एक  हजार  होनी

 चाहिये  ताकि  दूसरे  लोग  भी  इस  काम  को  करने  के  लिए  श्रागे  श्रा  सकें  |

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूँ  कि  भ्रनूसूचित  जातियों  और  जन  जातियों  के  लिए  जो  पद

 सुरक्षित  हैं  उनको
 भ्रना  रक्षित  किसी  भी  हालत  में  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  इसकी  सिफारिश

 महोदय  ने  भी  moat  रिपोद  में  की  है  ।  ऐसा  करके  दूसरे  लोगों  को  उन  पदों  पर  बिठा

 दिया  जाता है
 att  यह  चीज़  जारी  रही  तो  इन  लोगों  के  साथ  श्रन्याय  होगा  ।  इस  वास्ते

 इस  पर  झ्रापको  गम्भी  रता  से  विचार  करना  चाहिये  ।

 अनूसूचित  जातियों  ग्रौर  जन  जातियों  के  लिए  भारतीय  सेवायों  में  18  प्रतिशत  रिजर्वेशन

 है  ।  संविधान  के  अ्रनुसार  ag  कोटा  उनको  मिलना  चाहिये  ।  यह  कह  दिया  जाता  है  कि  योग्य

 व्यक्ति  नहीं  मिलते  हैं  ।  मैं  हूं  कि  इस  शब्द  को  हटा  दिया  जाना  चाहिये  ।  योग्य  उम्मी

 वारों  की  श्राज  के  जमाने  में  कोई  कमी  नहीं  डा०  श्रम्बेदकर  भ्रनूसूचित  जाति  में  पैदा  हुए  थे

 भर  उनके  जसे  कई  श्रम्बेदकर  देश  में  मिल  जाएगे  जो  मारे-मारे  रोजगार  की

 लाश  में  भटक  रहे  इस  वास्ते  इस  शब्द  को  आपको  निकाल  देना  चाहिये  ।

 उनकी  श्राधिक  स्थिति  को  भी  सुधारना  चाहिये  तभी  उनका  भला  हो  सकता

 भूमि  वितरण  की  बात  शुरू  से  सुनते  झा  रहे  हैं  ag  कहा  जाता  रहा  है  कि  प्राथमिकता  के
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 ध्रनुसचित  जातियों  श्रौर  ध्रनुसूच्ति  जन  जातियों  के  झायुवत  14  1979

 के  तथा
 थें अनलस

 प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 ध्राघार  पर  उनको  भूमि  दी  जाएगी ।
 मैं  AAAI  हूँ  कि  पंद्रह  दिन  के  भ्रन्दर  यह  कॉम  सारे

 देश  में  सम्पन्न  हो  सकता  है  ।  पिछली  सरकार  यह  नारा  देती  रही  है  कि  हम  उन  में  भूमि  बाँट

 रहे  हैं  प्रौीर  हमारी  सरकार  भी  कह  रही  है  कि  हम  उनको  भूमि  दे  रहे  लेकिन  यह  सब

 कागजों  में  हीं  बांटी  गई  है  वास्तविक  रूप  से  उनको  कोई  भूमि  नहीं  मिली  है  मु  aah  जिले

 के  बारे  में  मालम  है  पिछली  सरकार  ने  भमि  वित्तरण  समिति  के  माध्यम  से  भमि  बांटी  ।  ध्रन्य

 लोगों  को  तो  भूमि  मिल  गई  लेकिन  हरिजनों  श्रौर  श्रादिवासियों  को  किसी  नदी  का  किसी

 को  नाले  का  पट्टा  are  किसी  को  पहाड़  का  पट्टा  दे  दिया  गया  ।  भमि  वितरण  का  काम

 वद्ध  तरीके  से  एक  महीने  में  परा  कर  दिया  जाना  चाहिये  i  इससे  उनकी  श्राथिक  स्थिति  सघरेगी  ।

 इसके  बिना  उनका  वास्तविक  कल्याण  नहीं  हो  सकता  है  ।  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ने  कहा  है

 कि  वह  भूमि  वितरण  का  काय  तीस  जून  तक  समाप्त  कर  देगी  म  नहीं  लगता है  कि  यह

 तब  तक  हो  पाएगा  ।  अगर  हो  गया  तो  मैं  aaa  कि  उन्होंने  बहुत  बड़ा  काय  कर  दिखाया  है

 राजस्थान  सरकार  ने  भ्रन्त्योदय  काय  को  हाथ  में  लिया  यह  aga  प्रशंसनीय  कायें

 इसको  सारे  देश  में  लाग  किया  जाना  चाहिये  ताकि  देश  में  श्रनसचित  जातियों  शभ्रौर  जन  जातियों

 का  भला  हो  सके  ।

 संविधान  में  प्रनसचित  जातियों  ate  जनजातियों  को  उल्लेख  किया  गया  इस  सदन  में

 at  सारे  देश  में  इस  बात  की  जोरशोर  से  चर्चा  होती  है  कि  हरिजनों  का  हम  को  भला  करना

 2  ina  हरिजन  शब्द  संविधान  में  कहीं  नहीं  है  जिस  शब्द  का  संविधान  में  उल्लेख  नहीं  है  उस

 दब्द  का  सारे  देश  में  क्यों  ढिंढोरा  पीटा  जाता  है  यह  मेरी  समभ  में  नहीं  यह  हरिजन

 क्या  बला  मेरी  समभ  में  नहीं  प्राता  है  ।  यह  शब्द  निकाल  देना  चाहिये  श्रौर  इसके  स्थान  पर

 भ्रनुसूचित  जाति  श्रीौर  जनजाति  शब्द  का  प्रयोग  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  हरिजन  दाब्द  से

 लोगों  में  खाई  बढ़ती  जा  रही  है  कि  यह  हरिजन  है  भ्रौर  सवर्ण  है  ।  इस  खाई  को  पाटना  होगा  ॥

 मेरी  स्पष्ट  मान्यता  है  ग्रौर  मेरे  मह  से  भी  हरिजन  शब्द  कभी-कभी  निकल  जाता  यद्यपि  मैं

 धोर  विरोधी  हूँ  ।  गांधी  जी  की  उस  समय  कुछ  भी  मंशा  हो  श्रौर  उन्होंने  इसका  प्रचलन

 किया  लेकिन  आज  स्थिति  यह  है  कि  सवर्ण  ote  हरिजन  के  बीच  बहुत  बड़ी  खाई  पदा  हो  रही

 है  जिससे  लोगों  में  विद्वेष  की  भावना  पदा  हो  रही  है  इसलिये  हरिजन  दाव्द  जाय

 भोर  इसकी  जगह  श्रनुसूचित  जाति  श्रौर  जनजाति  aes  का  प्रयोग  FRAT  जाय  ।

 भ्रनुसूचित  जाति  श्रौर  जनजाति  के  लोगों  के  लिये  कुछ  सुविधाश्रों  का  उपबन्ध  किया  गया

 जसे  छात्रवृत्ति  है  ।  यह  छात्रवत्ति  उनको  इकट्ठी  ग्रप्रल  के  महीने  में  मिलती  है  जिसके  कारण

 उसका  वास्तविक  उपयोग  नहीं  होता  है  ।  मेरी  माँग  है  कि  यह  हर  महीने  मिलनी  चाहिये  ताकि

 वह  इसका  उपयोग  कर  सकें  ।  इसी  प्रकार  से  श्रनस  चित  जाति  श्रौर  जनजाति  के  लोगों  के  लिये

 डीज़ल  पम्प  ale  क्‌ए  के  लिये  भी  सूविधा  दी  जाती  है  ।  यह  पेसा  भी  उनको

 art  के  भ्रन्त  तक  दिया  जाता  है  भ्रौर  लास्ट  में  श्रधिकाँश  पैसा  सरेंडर  हो  जाता  यह  पैसा

 जुलाई  से  ही  मिलना  चाहिये  ।  मैं  माँग  करता  हूँ  कि  श्रनुसूचित  जाति  श्रौर  जनजाति
 के

 लोगों  के

 |  उन  पुर लिये  जो  सुविधायें  दी  गई  जो  पेसे  का  प्रावधान  किया  गया
 है  वह  वास्तविक  रूप  में
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 24  dara,  1901  (a)  aqafaa  जातियों  AZ  aaafaa  जन  जातियों  के  aged

 के  234  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में
 प्रस्ताव

 aa  होना  चाहिये  ।  श्रगर  कोई  श्रधिकारी  इस  पैसे  का  दुरुपयोग  करता है  तो  उसको  दंड  भी  देना

 चाहियें  ।  जो  पैसा  बजट  में  उनके  लिये  है  बह  उनको  मिलना  चाहिये  ।

 एक  बात  श्रौर  कहनी  है  कि  भ्रनुसूचित  जाति  ate  जनजाति  के  कल्याण  के  लिये  qt

 मिनिस्ट्री  fafera  रूप  से  होनी  चाहिये  ate  इस  पर  सरकार  जरूर  ध्यान  शापने  जो  मुरे

 समय  दिया  उसके  लिये  मैं  श्राभारी  हू  ।

 श्री  सी०  एन०  fasaaiaa  सभापति  जब  हम  इस  प्रस्ताव  ण्र्‌

 पिछले  दो  दिनों  से  सदन  में  चर्चा  कर  रहे  श्राज  सुबह  हम  ने  देखा  है  कि  एक  सदस्य  किस

 प्रकार  तेज  श्रावाज  में  चिल्लाकर  कुछ  सदस्यों  को  कुछ  फोटो  दिखा  रहा  था  ।  इससे  fawn  यही

 प्रकट  होता  है  कि  सभी  श्रायोगों  के  जो  हम  ने  नियुक्त  किए  हैं  तथा  जो  चर्चा  में  हमने

 सदन  में  की  उनके  वावजूद  श्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रंनुसूचित  जनजातियों  के  लोग  पहले

 की  तरह  ही  परेशानियों  का  सामना  कर  रहा  है  तथा  यहाँ  तक  कि  राज्य  एवं  केन्द्रीय  सरकारों

 द्वारा  संचालित  acqTaIaT  में  भी  उन्हें  यथोचित  उपचार  नहीं  मिलता  ।  इस  पर  भी  हमारे

 पास  श्रस्पृद्यता के  विरुद्ध  कानून  इसे  पूरी  तरह  से  दूर  नहीं  किया  गया  है  तथा  श्रनुसूचित

 जातियों  तथा  wrqhaag  जन  जातियों  के  लोग  श्रभी  तक  गेर-सरकारी  स्तर  की  तो  बात

 सरकारी  स्तर  पर  भी  कष्ट  उठा  रहे  हैं  यहाँ  तक  कि  सावंजनिक  स्थानों  पर  भी  छुम्नाछूत  के

 व्यवहार  में  ग्रनेक  चित्र  जनता  पार्टी  के  भ्रनेक  सदस्यों  ने
 इसी

 सदन  में  ata  को  प्रमाणित

 करने  के  लिये  दिखाये  हैं  ।

 मैं  माननी य  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करें  कि  उचित

 रूप  में  कानून  का  पालन  से  किया  जाये  ।  कोई  भी  जो  श्रनुसूचित  जाति  तथा  श्रनुसूचित

 जनजाति  के  लोगों  को  परेशान  करता  हो  भ्रथवा  उनसे  दुव्यंवहार  कर  रहा  उसे  मांफन

 किया  जाये  att  उसे  जेल  में  बन्द  कर  दिया  जाए  t

 भ्रस्पृद्यता  कानून  के  भ्रन्तगंत  एक  वष  की  कंद  तथा  1000  रु०  तक  जुमनि  का  प्रावधान

 मैं  सुकाव  देना  चाहुंगा  कि  कानून  में  संशोधन  कर  सजा  दो  अथवा  तीन  वर्ष  कर  दी  जानी  चाहिये  ।

 यद्यपि  यह  गैर-जमानती  श्रपराध  तो  तभी  इसको  प्रभावी  रूप  में  लागू  किए  जाने  के  लिए

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  ।  उदाहरण  के  श्राथिक  श्रपराधियों  से

 निपटने  के  लिए  हमारे  पास  विशेष  न्यायालय हैं  ।  जो  लोग  समाजविरोधी  गतिविधियों  में  फंसे  हैं

 तथा  श्रनुसूचित  जातियों  AIT  भ्रनुसुचित  जनजातियों  तथा  पिछड़े  वर्गों  के  विरुद्ध  हैं  उन्हें  इन

 विशेष  न्यायालयों  की  परिधि  में  लाया  जाना  चाहिए  ।

 जहाँ  तक  कानून  को  प्रभावशाली  रूप  से  लागू  करने  का  सम्बंध  मैं  कह  सकता  हूँ  कि

 एक  वकील  के  रूप  में  हिन्दुप्यों  की  जाति  के  विरुद्ध  झस्पृदयता  कानून  के  अन्तगंत  मैंने  बहुत  से

 मामलों  की  पेरवी  की  है  तथा  इसके  परिणामस्वरूप  faaararaciyl  में  मैंने  कुछ  हिन्दू  जातियों  को

 एक  वर्ष  सजा  तथा  1,000  रु०  की  जुर्माना  करवाया  है  ।  सभापति  वास्तव  में  भझस्पृदयता

 के  कानून  का  कार्यान्‍्व यन यन  उचित  ढंग  से  किया  जाना  चाहिए  तथा  इसे  उचित  रूप  लड़ा  जाना

 चाहिए  at  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  तथा  मंत्रालय  को  यथोचित  छानबीन  करनी  चाहिए
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 attics  जातियों  श्र  श्रनुतूचित  जन  जौतियों  के  श्रायुकत  14  1979

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 मेरे  से  पूर्वे  बोलने  वाले  मेरे  माननीय  मित्र  ने  कहा  कि  aha  गृहमंत्री  के  लिए  यह  सम्भव

 नहींहै  कि  वे  इन  समाज-विरोधी  तत्त्वों  के  कुकृत्यों  की  छानबीन  करें  ।  द्र्त  इस  ala  के  लिए

 एक  पृथक  मंत्रालय  का  गठन  किया  जाना  चाहिए  |  यह  प्राथंना  उचित  है  तथा  मंत्रालय  एक

 पृथक  मंत्रालय  तथा  एक  पृथक  एकक  के  गठन  पर  विचार  करना  चाहिये  जिससे  कि  यह

 सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  सारे  tar  में  भ्रनुसूचित  भ्रनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों

 तथा  हरिजन  श्रीर  पिछड़े  लोगों  के  साथ  दुव्यंवहार  न  fear  जाये  ।

 सभापति  जहां  तक  तमिलनाडु  राज्य  का  सम्बन्ध  तमिलनाडू  सरकार

 जातीय  विवाहों  का  स्वागत  कर  रही  है  ।  तमिलनाडु  सरकार  ध्रन्तें  जातीय  विवाहों  के  लिए  स्वर्ण

 पदक  तक  दे  रही  है  ।  इस  प्रकार  भारत  सरकार  राज्यों  को  इन  झ्राधुनिक  नीतियों  जेसे

 जातीय  विवाह  श्रादि  के  कार्यान्वयन  हेतु  कहे  तथा  sea  जातियों  में  विवाह  करने  वाले  लोगों  को

 सुविधायें  प्रदान  करे  सरकार  को  जो  श्रनुसूचित  जाति  में  करेंगे  उनके  लिए  नौकरी  के

 प्रवसर  का  एक  निश्चित  श्राइवासन  देना  चाहिए  ।  Car  करने  से  सम्पूर्ण  भारतवर्ष  में  एक

 विहीन  समाज  की  स्थापना  ही  हो  जाएगी  ।  मैं  भारत  सरकार  ने  निवेदन  करता  हूँ  कि

 मेरे  सुभाव  पर  गम्भीरता  से  विचार  करे  |

 प्रधान  मंत्री  सभी  राज्यों  को  मद्य-निषेध  की  नीति  पर  कर्यान्वयन  करने  के  लिए  कह  रहे

 किन्तु  मु  Wag  है  कि  क्या  प्रधान  मंत्री  विभिन्‍न  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  से  प्रनुसूचित

 जातियों  तथा  हरिजनों  के  उत्थान  की  नीति  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  भी  कह  रहे  हैं  ।  इस

 सम्बन्ध
 में

 प्रधान  मंत्री  महोदय  कया  कर  रहे  TH  हो  सन्देह  है  कि  सरकार  वही  कुछ

 गलती  तो  नहीं  कर  रही  जो  कांग्रेस  ने  की  ।  वे  पिछले  दो  साल  से  जाँच  aaa  की  नियुक्ति  के

 ध्रतिरिक्त  सरकार  द्वारा  श्रौर  कुछ  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 जहाँ  तक  पदों  के  श्रारक्षण  का  wea  श्रनेक  माननीय  aaa  ने  कहा है  कि

 सूचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  ननजातियों  के  लिए  श्रारक्षित  भ्रनेक  पदों  को  भरा  नहीं  जाता  ।

 क्योंकि  उनका  प्रतिशत  10  से  20  होता  कोई  उन्हें  भरने  की  परवाह  नहीं  करता  ।  श्रनुसूचित

 जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  रिक्तियाँ  उचित  ढंग  से  भरी  जानी  चाहियें  ।  गत

 ay  गह  राज्य  मंत्री  ने  इस  सदन  में  एक  विवरण  feat  था  जिसमें  बताया  ar  कि  aaa  रिक्तियाँ

 ऐसी  हैं  जिन्हें  अनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  द्वारा  भरा  नहीं  गया  ।

 इसके  पीछे  क्या  कारण  है  ?  क्या  श्रनूसूचित  जातियों  aaa  श्रनुसूचित  जन  जातियों  के  लोग

 इन  पदों  के  योग्य  नहीं  हैं  ?  यह  इसलिए  है  कि  इन  पदों के  भरे  जाने  हेतु  समूचे  भारत  में  तथा

 विशेषकर  दक्षिण  के  राज्यों
 में

 उचित  प्रचार  नहीं  किया  मंत्रालय  को  सबसे  पहले  यह

 मालूम  करना  चाहिए  कि  कहाँ  पर  पद  भरे  नहीं  गए  पदों  को  तुरन्त  भरा  जाना  चाहिए  तथा

 सभी  कमंचा  रियों  को  एक  परिपत्र  भेजा  जाना  चाहिए  जिसमें  रिक्त  पदों  की  तथा  भरे  जाने

 वाले  पदों  की  संख्या  तथा  यह  सब  कुछ  उचित  ढंग  से  किया  चाहिए  तथा  पदों  को  बिना

 किसी  विलम्ब  के  तुरन्त  भरा  जाना  चाहिए  ।

 सभापति  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  विशेषकर  तमिलनाडू  के  श्रादिवासी  की

 ae  दिलाना  तथा  उत्तर  भारत  के  श्रन्य  श्रादिवासियों  की  झोर  भी  ।  तमिलनाडू  में  हम
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 44  1901  aaafaa  जातियों  शौर  atafaa  जन  जातियों  के  age

 के  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव
 हाडा

 aifzatfaat  को  नारी  कुरावार  भ्रर्थात  जिप्सी  श्रादिवासी  के  नाम  से  पुकारते  उन्हें

 वासियों  की  सूची  में  कहीं  भी  शामिल  नहीं  किया  गया  ।  सामाजिक  दृष्टि  से  वे  बहुत  ही  ज्यादा

 पिछड़े  हुए  हैं  तथा  इन  लोगों  के  पास  मकान  भी  नहीं  हैं  ।  वास्तव  उनका  काम  जंगलों  में  होता

 है  तथा  ये  नारी  कुरावार  बहुत  गरीब  लोग  हैं  ।  इसलिए  इन्हें  aaqafad
 जातिलों  श्रनुसूचित

 जनजातियों  की  सूची  में  बिना  बिलम्ब  श्रबिलम्ब  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।  तमिलनाडू  में

 श्रादि  वासी  लोग  नारो  कुरावार  हैं  तथा  मैं  माननीय  मंत्री  श्री  मण्डल  जी  जो  काफी  न्याय  प्रिय

 व्यक्ति  से  इन  नारी  कुरावार  को  श्रादिवासी  लोगों  के  रूप  में  श्रनुसूचित  जनजातियों  की  सूची

 में  शामिल  करने  को  श्रनुरोध  करूंगा  |

 quan  से  मेरे  माननीय  मित्र  ने  ge  भ्रभी-श्रभी  बताया  है  कि  प्रादिवासी  श्रायोग  में  कया

 कुछ  चल  रहा  भ्रण्डेमान  के  लिए  राशि  का  श्राबंटन  गया  तथा  मुख्य  श्रायुक्त  को  नियुक्त

 किया  गया है  ।  आयोग  में  उनकी  श्रपनी  पत्नी  सदस्या  हैं  ।  मुख्य  श्रायुक्त  तथा  उनकी  पत्नी  इस

 राशि  को  श्रपने  स्वयं  के  लाभ  के  लिए  खर्च  कर  रहे  तथा  भ्रादिवासी  लोगों  की  facet  भी

 परवाह  नहीं  कर  रहे  ।  अण्डमान  में  नाम  के  श्रादिवासी  जाति  उनकी  वहाँ  97%

 जनसंख्या  किन्तु  उन  पर  एक  भी  पैसा  खर्च  नहीं  किया  गया
 ।

 मंत्री  महोदय  को  इस  मामले  की

 छानबीन  करनी  चाहिए  ।  श्रण्डेमान  से  माननीय  सदस्य  ने  सभी  ब्यौरे  दिए  हैं  तथा  एक  चुनौती

 भी  ae

 हरिजनों  तथा  अ्रनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  के  उत्थान  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार

 द्वारा  तोन  बातें  तुरन्त  की  जानी  चाहियें  ।  उन्हें  निःशुल्क  मकान  दिए  जाने  जेसा  कि

 हमने  तमिलनाडु  में  किया  है  ।  हमने  श्रब  तक  8,000  मकान  बना  कर  प्रत्येक  जिले  में  1,000  मकान

 की  दर  से  दिए  ्रब  श्रादिवासी  क्षेत्रों  का  चयन  करके  5,000  से  10,000  रु०  की  लागत  के

 मकान  बना  सकते  सरकार  कह  सकती  है  कि  धन  की  कमी  है  किन्तु  हम  जानते  हैं कि  कितना

 करोड़ों  रुपया  इतनी  सारी  पर  नष्ट  किया  जा  रहा  उदाहरण  के  एक  दिन

 पेट्रोलियम  श्रौर  रसायन  श्री  बहुगुणा  से  कोटबा  फर्टिलाइजर  प्लाण्ट  के  बारे  में  get  पूछा

 तथा  यह  ध्यान  दिलाया  गया  कि  24  करोड़  रु०  नष्ट  किए  गए  उन्होंने  कहां  यह

 केवल  एक  छोटी  राशि  है  तथा  वे  इसकी  जाँच  नहीं  करा  सकते  ।  जबकि  भारत  सरकार  के  लिए

 24  करोड़  रु०  छोटी  cfs  तो  क्या  श्राप  हरिजनों  तथा  सामाजिक  दृष्टि  से  पिछड़े  तथा  गरीब

 लोगों  को  निःशुल्क  मकान  नहीं  दे  सकते  ?

 भूसि  सुधारों  के  बारे  में  श्रनेक  मित्रों  ने  बात  कही  तमिलनाडू  में  हमने  इसे  प्रभावी

 ढंग  से  कार्यान्वित  किया  तथा  ऐसा  ही  wea  राज्यों  में  भी  किया  जाना  चाहिए  ।  इसे  एक  केन्द्रीय

 कानून  के  द्वारा  निश्चित  रूप  से  किया  जा  सकता है
 ।

 यह  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  बाल-वर्ष  है  ।  मेरे  माननीय  मित्र  ने  ध्यान  दिलाया  है  कि  afaatar

 मजदूर  श्रनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  में  भराते  हैं  ।  सरकार  को  इस  वर्ष  के  दौरान

 इसे  रोकना  चाहिए  तथा  उन्हें  मुक्त  करना  श्रनूसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  के

 बच्चों  को  भारत  सरकार  द्वारा  उचि  त  उचित  श्राहमर  तथा  दी  जानी  चाहिए  ।  aa  यह

 श्रासान  है  क्योंकि
 सिका

 का  विषय  अब  समवर्ती  सूची  में  है  ।
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 erqtfaa
 जातियों  at  aqafaa  जन  जातियों  के  aida  14  1999

 के  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव
 nee  ——————

 अ्रंत  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  सरकारी  स्तर  पर  जाति  नाम  पर  रोक  लगाने  के

 के  लिए  कया  सरकार  ait  गायेगी  ?  मैंने  यह  मामला  पिछले  सत्र  में  भी  उठाया  था  |  केवल  ऐसा

 करने  से  क्या  वह  श्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जन-जातियों  के  साथ  न्याय  करेगी  ?  हमें

 जाति  नामों  को  हटा  देना  चाहिये  ।  हमारी  ए०प्राई०ए०डी०एम०के०  पार्टी  में  किसी  को  ध्रपने  नाम

 जाति  का  नाम  जोड़ने  की  श्रनुमति  नहीं  है  ।  मैं  कॉग्रेस  तथा  wea  पार्टियों  के  युवा  संसद

 सदस्यों  से  निवेदन  करना  चाहता  है  कि  इस  बुराई  से  लड़ने  के  लिए  वे  एक  संगठन  बनायें  तथा

 सरकारी  स्तर  जाति  नाम  तुरन्त  प्रतिबंध  लगाने  के  लिए  सरकार  पर  दबाव  डालें  ।

 सरकार  को  ऐसा  करने  के  लिए  श्रागे  अझाना  होगा  ।  एक  दिन  श्रायेगा  जब  श्रनुसूचित

 जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जन-जातियों  के  लोगों  को  इस  प्रकार  के  रवंये  के  विरुद्ध  क्रांति  लानी

 प्रारम्भ  करनी  होगी  ।  यदि  ऐसा  न  किया  गया  श्रनुसूचित  जाति  तथा  जन-जाति  के  लोग  यह

 क्रांति  शुरू  करने  के  लिए  बाध्य  हो  जायेंगे  ।

 श्री  गोविन्द  मुण्डा  t)*  सभापति  मैं  श्रनुसूचित  जातियों  तथा

 प्रनुसुचित  जन-जातियों  से  सम्बन्धित  वर्ष  1974-75,  1975-76  तथा  1976-77  के

 प्रतिवेदन  पर  कुछ  ast  कहने  के  लिए  खड़ा  हुम्रा  जसा  कि  मैं  aqua  इस  प्रतिवेदन  पर

 चर्चा  करने  का  कोई  लाभ  नहीं  ।  यह  समय  की  श्रनावश्यक  इससे  ज्यादा  भ्रच्छा  यह

 होता  कि  इस  समय  को  सदन  की  ea  का येवाही  के  लिए  श्राबंटित  कर  दिया  जाता  ।  हमारे  देश

 में  एक  कहावत  है  कि  sag  परिश्रम  करने  में  कोई  लाभ  नहीं  क्योंकि  प्रतिवेदन  में  जो  कुछ  भी

 कहा  गया  है  उसे  हमारे  देशवासी  स्वीकार  कर  चूके  हैं  ।

 जब  हमारा  देश  स्वतंत्र  हमारे  नेताग्रों  ने  श्रादिवासियों  तथा  हरिजनों  के  उत्थान  को

 प्राथमिकता  देने  का  फैसला  किया  था  ।  गरीबी  के  कारण  वे  बहुत  ही  कष्टपूर्ण  जीवन  व्यतीत  कर

 रहे  वे  जंगलों  तथा  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  रह  रहे  थे  इसलिए  इन  लोगों  के  उत्थान  के  लिए  संविधान

 में  विशेष  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  स्वतंत्रता  के  बहुत  पहले  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी  ने  भी

 वासियों  को  सुभाव  दिया  था  कि  वे  श्रादिवासियों  तथा  sea  पिछड़े  लोगों  के  लिए  HIT

 करें  ।  पद-दलित  लोगों  के  लिए  देशवासियों  का  ait  ara  मुख्य  कायें  TAT  गया  था  ।

 स्वतन्त्रता  मिले  श्राज  30  वर्ष  बीत  चुके  हैं  समय-समय  पर  सरकार  ने  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा

 प्रनुसूचित
 जन-जातियों  के  विकास  के  लिए  राशि  श्राबंटित  की  गई  है  ।  पिछली  सरकार  के

 नैतिक  षड्यन्त्रों  के  कारण  ये  लोग  कुछ  भी  उन्नति  नहीं  कर  सके  हैं  ।  वास्तव  सीटों  के  भ्रारक्षण

 के  कारण  हमें  लोक  राज्य  सभा  तथा  विधान  aaa  के सदस्य  बनने  का  श्रवसर  मिला  |

 कितु  मात्रसदस्य  बन  जाने  श्रथवा  संसद  में  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  कर  लेने  से  हम  श्रादिवासियों  तथा

 हरिजनों  की  समस्यायें  नहीं  सुलभा  सकते  ।  ग्रपने  तीस  वर्ष  के  राजनेतिक  श्रनुभव  के  श्राघार  पर

 मैं  क  सकता  हूँ  कि  atfearfaat  ने  जीवन-स्तर  में  कोई  उल्लेखनीय  प्रगति  नहीं  की  वह  श्राज

 भी  इसी  wat  में  हैं  कि  सरकार  उनके  लिए  कुछ  करने  जा  रही  है  ।  इस  बात  से  कोई  इंकार  नहीं

 कर  सकता  कि  farett  के  क्षेत्र  में  कुछ  हृद  तक  उन्होंने  प्रगति  की  है  ।  धोरे-धीरे  राजनंतिक  दुष्टि  से

 भी
 हमने  उन्नति  की  है  ।  कितु  कुछ  नेता  ऐसे  हैं  जो  हमारी  प्रगति  को  सहन  करने  के  लिए  तेयार

 *
 उड़िया  में  दिये  गये  भाषण  के  श्रंग्रे  जी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर
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 24  1901  (a)  mada  जातियों  ae  भ्रनुसूचित  जन  जातियों  के  agar

 के  24a  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में
 प्रस्ताव a  A

 नहीं  शब  वे  दूसरी  ही  भाषा  बोलने  लगे  हैं  ।  वे  कहते  हैं  कि  झादिवासियों  तथा  a

 स्थिति  में  धीरे-धीरे  सुधार  होगा  |

 लोक  राज्य  सभा  तथा  राज्य  विधान  aural  में  1980  से  सीटों  का  श्

 क्षण  समाप्त  हो  जाएगा  ।  जो  सदस्य  aa  के  विरुद्ध  बोल  रहे  हैं  वे  नहीं  जानते  कि  1980 के

 बाद  उनका  भविष्य  क्या  होगा  ।  वे  दोहरा  चेहरा  लगाये  हुए  उन्हें
 श्रादिवासियों

 तथा

 हरिजनों  के  कल्याण  के  बारे  में  सोचना  चाहिए

 हमारे  देश  की  कुल  जनसंख्या  लगभग  60  से  65  करोड़  है  ।  इसमें  से  25  प्रतिशत  श्रादि

 वासी  तथा  हरिजन  हैं  ।  श्रपने  लोगों  के  कल्याण  के  लिए  हमें  विशाल  राशि  की  श्रावइ्यकता  है  ।

 हमारे  देश  में  हमारे  पास  पर्याप्त  साधन  हैं  यदि  हम  अपने  साधनों  का  प्रयोग  ठीक  ढंग  से  तो

 भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन-जातियों  के  लोगों  के  जीवन  स्तर  सुधरेगा  ।  कितु  हमारी

 सरकार
 को

 aNaarat  तथा  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  में  ईमानदारी  होनी  चाहिए  ॥

 कांग्रेस  सरकार  ने  हमारे  देश  में  30  वर्ष  तक  aaa  किया  ।  उनके  शासन  काल

 में
 वे  जोर-शोर  से  घोषणा  कर  रहे  थे  कि  वे  जातियों  तथा  प्रनुसचित  जन-जातियों  के

 उत्थान  के  लिए  बहुत  कुछ  कर  रहे  हैं  ।  इस  शीष  के  अन्तगत  उन्होंने  करोड़ों  रुपये  श्राबंटित

 कितु  प्रबंध  में  उनकी  निष्क्रियता  के  कारण  वे  धपना  लक्ष्य  प्राप्त  न  कर  सके  ।  करोड़ों  रुपये  का

 दुरुपयोग  किया  गया ।  बाद  में  हमारी  जनता  सरकार  के  शासन  में  wa के  बाद  हमने  बड़ी

 ईमानदारी  के  साथ  काम  किया  है  ।  यही  कारण  है  कि  श्रादिवासियों  तथा  हरिजनों  ने  इन  दो  वर्षों

 के  भ्रन्दर-भ्रन्दर  कुछ  हद  तक  प्रगति  की  है  ।  यह  बात  मैं  सदन  में  पुरी  ताकत  से  कह  सकता  हूँ

 इस  स्थिति  में  कुछ  राजनीतिज्ञ  हम  लोगों  के  बीच  श्रव्यवस्था  फलाना  चाहते  हैं  ।

 प्रचार  करके  वे  जनता  के  बीच  भी  सकट  उत्पन्न  करना  चाहते  हैं  ।  इसे  हम  भूमि  बन्दोबस्त  विभाग

 में  देख  सकते  हैं  मैं  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  मंत्री  जो  हरिजनों

 से  सम्बंध  रखते  वह  यदि  मंत्रालय  संभालने  में  प्रसमथ  तो  प्रन्य  हिन्द-जाति  के  मंत्रियों  को

 उनका  सहायता  करनी  इस  मंत्रालय  के  का्ंक्रमों  का  देखने  के  लिए  एक

 विशेष  एकक  की  स्थापना  की  जानी  चाहिए  ।  प्रधान  मंत्री  को  मंत्री  जो  अनुसूचित

 जातियों  तथा  ध्रनूसूचित  जन-जातियों  के  कार्यकारी  मंत्री  हैं  का  मागंदशन  करना  चाहिए ।

 तभी  हमारे  देश  के  करोड़ों  पद-दलित  लोगों  का  सुधार  हो  सकता  waar  किसी  भी  प्रकार  का

 सुधार  सम्भव  नहीं  है  ।

 इसके  मैं  सरकार  की  शभ्रादिवासियों  को  gat  पालन  तथा  मुर्गी-फामं  के  लिए  ऋण

 उपलब्ध  कराने  की  योजना  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।  सरकार  की  नौति  के  वे  कुल

 निवेश  का  75  प्रतिश्त  ऋण  देते  हैं  तथा  25  प्रतिशत  राज्य-सहायता  के  रूप  में  देते  हैं  ।  इसे  श्रादि

 वासी  विकास  योजना  में  दामिल  किया  जाता  हमारी  सरकार  ‘ale’  के  संवघन  के  लिए  भी  ऋण

 देती  है  ।  वही  75  प्रतिशत  ऋण  तथा  25  प्रतिशत  राज्य-सहायता  की  व्यवस्था  ‘dts’  खेती  के

 लिए  भी  है  ।  मैं  fate  चुनाव  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करता  हूँ  ।  gata  नामक  एक

 जाति  पव॑तीय  थित  में  रहती  है  ।  वे  बहुत  गरीब  हैं  ।  उनकी  भूमि  खेती  योग्य  नहीं  है  उनके  पास

 सिंचाई  की  कोई  सुविधा  नहीं  है  ।  वे  अपनी  भूमि  की  जुताई  किस  प्रकार  कर  सकते  हैं  तथा  फसल
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 भ्रनुसूुचित  जातियों  WIZ  श्रनुसुचित  जन  जातियों  में  श्रायुक्त  14  1979

 के
 तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 a  कटाई  कंसे  कर  सकते  उन्हें  इसके  लिए  प्रशिक्षण  की  श्रावश्यकता  है  जिससे  कि  वे  खेंती  के

 प्राधुनिक  तरीके  श्रप्रना  सकें  ।  कुछ  अन्य  बेक  तथा  ऋण  संस्थाएं  हैं  जहां  से  वे  ऋण  प्राप्त  कर

 सकते  हैं  कितु  उनकी  ate  से  वे  ऋण  की  वापसी  श्रादि  बड़ी  ही  कठिन  बात  क्योंकि  उनके

 पास  मंहगी  फसल  प्राप्त  करने  के  साधन  नहीं  ऋण  मात्र  ही  उनके  लिए  पूंजी  नहीं

 बल्कि  ये  उनके  लिए  दायित्व  है  ।  हमारे  समाज  के  सभी  वर्गों  के  सहयोग  से  इन

 लोगों  की  स्थिति  सुधारी  जा  सकती  है  ।

 कांग्रेस  सरकार  के  30  वर्ष  के  शासन  में  हम  लोग  ग्रात्म-नि्भर  नहीं  बन  सके  ।  मुझे  यह  कहते

 हुए  गव  है  कि  हमारी  पार्टी  के  शासन  में  श्राने  के  कम  से  कम  हमें  भ्रन्य  देशों  से  खाद्यान्नों

 का  भ्रायोत  नहीं  करना  पड़  रहा  ।  कितु  श्रादिवासी  तथा  हरिजन  श्रभी  तक  aeH-fA AT  नहीं  बन

 सके  वे  श्रभी  भी  गरीबी  के  शाप  से  पीड़ित  हैं  gay  झायोगों  की  स्थापना  की  गई  तथा

 भी  इस  सदन  के  पटल  पर  विभिन्न  समयों  पर  प्रस्तुत  किये  गये  हैं  ।  कितु  क्या  माननीय

 मंत्री  महोदय  बेतायेंगे  कि  इस  समय  की  प्रतिव्यक्ति  श्राप  कितनी  है
 ?  यदि  मंत्री

 महोदय  इस  प्रदन  उर.र  नहीं  दे  पाते  तो  वे  इस  वर्ग  के  हमारे  समाज  की  सुरक्षा  किस  प्रकार

 प्रदान  कर  हि सकेंगे  ?
 हमारा  कार्यक्रम  झा दिवा सियों  तथा  हरिजनों  का  कृषि  के  क्षेत्र  में  तथा  श्राथिक

 क्षेत्रों  में  भी  विकास  देखना  था  ।  किस  नियम  के  श्रन्तगंत  प्राप  कहते  हैं  कि  सीमांत  भूमि  इस  वगं

 के  लोगों  में  बाँट  दी  जाएगी  |

 हजारों  एकड़  पड़ती  भूमि  जंगलों  तथा  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  पड़ी  उस  भ्रूमि  को

 कृषि  भूमि  में  परिवतित  करके  इन  लोगों  में  faafza  करनी  चाहिए  ।  माननीय  मंत्री  बिहार  से  हैं  ।

 मैं  उड़ीसा  के  केन्कोर  जिले  से  सम्बंध  रखता  हूँ  ।  वे  उड़ीसा  में  पड़ती  भूमि  के  बारे  में  श्रच्छी  तरह
 से  जानते  हैं  ।  मंत्री  जी  सो  रहे  हैं  ।  वे  मेरा  भाषण  नहीं  सुन  रहे  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सिचाई  प्रयोजनों  को  बड़  THI  पर  लिया  जाए  ।  हमारे  भ्र.दिवासी  कृषि

 में  ग्रात्म-निभंर  हों  ।  कितु  उन्हें  gaz  तथा  मुर्गी-पालन  के  लिए  प्रोत्साहित  न  किया  जाए  ।  क्योकि

 इस  प्रकार  का  व्यापार  बढ़ाने  के  लिए  उनके  पास  समभ  नहीं  है  ।  हमें  श्रपना  सारा  जीवन  ्रादि

 वासियों  तथा  हरिजनों  के  लिए  झपित  कर  देना  चाहिए  |

 aa  मैं  कुछ  asa  श्रादिवासी  क्षेत्रों  की  समस्याश्रों  के  बारे  में  कहना  चाहूँगा  ।  उन

 क्षेत्रीं  में  पेयजल  के  कुएँ  की
 नहीं  हैं  ।  संचार-सुविधाओं  तथा  स्कूलों  के  ara  में  वे  प्रपा  पिछला

 पिछड़ापन  सुधारने  में  हैं  ।  ग्रादिवासी  कल्याण  के  शीर्ष  के  श्रन्तगंत  श्राबंटित  सुधार  राशि

 में  कमो  नहीं  की  जानी  चाहिए  यदि  हम  ऐसा  करते  हैं  तो  उनकी  स्थिति  नहीं  सुधरेगी  ।

 एक  श्रन्य  दिन  मैं  प्रपनी  माननीय  मित्र  पवित्र  प्रधान  का  भाषण  सुना  ।  किसी  समय  वे

 ग्रादिवासी  तथा  ग्रामीण  कल्याण  मंत्रालय  के  प्रभारी  थे  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  किस  श्राधार  पर

 उन्होंने  कहा  कि  हमारे  देश  में  छुप्राछूत  नहीं  है  ।  प्रभी  भी  हमारे  देश  में  हरिजनों  तथा

 वासियों  पर  भ्रत्याचार  BM  शायद  उड़ीसा  में  ये  बहुत  कम  होते  हैं  ये  सभी
 घटनायें

 नेतिक  षड्यन्त्रों  के
 होती

 ।  यदि  हम  वास्तव  में  उनकीं  रक्षा  करना
 चाहते  हैं  तथा

 उनके  हितों  की  सुरक्षा  करना  चाहते  हैं  तो  हमें  पवित्र  बाबू  जैसी  भाषा  का  इंस्तेमाल  नहीं  करना

 चाहिए  ।  हमें  एक  ही  भण्डे  के  नीचे  एक  साथ  काम  करना  चाहिए  !

 wear  मैं
 सरकार

 से  श्रपील  करना  चाहूँगा  कि
 वे  श्रनुसूचित  जन-जातियों  को  दी  जाने

 वाली  सुविधाएँ  30  वर्ष  के  लिए  श्रौर  श्रागे  बढ़ा  on aaa  चित
 जातियों  तथा  भ्रनुसूचित

 जन-जातियों  के  लिए  वित्तीय  श्रायोग  श्रथवा  अन्य  किसी  stat  किसी  काम  के  नहीं  हैं

 ।
 ।  ऋण

 लेकर  हम  घी  केसे  खा  सकते  हैं  ?  इस  प्रकार  के  सभी  सहयोग  हमारे  लिए  बढ़ाये  जान ेचाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  श्रपना  भाषण  समाप्त  करता
 हूँ

 ।
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 1901  अ्रनूसूचित  जातियों  तथा  ग्रनुसुचित  जनजातियों  के  श्रायुक्त

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 901

 श्री  रामलाल  राही  :  श्रधिष्ठाता  महोदय,वष  1974-75,  1975-76  ्र  1976-

 77  की  जो  दोड्यूल्ड  कास्ट्स  श्रौर  दोड्यूत्ड  ट्राइब्स  की  रिपोर्ट्स  ्राज  बहुत  जोर व

 दबाव  के  बाद  दो  दिनों  से  उन  पर  चर्चा  चल  रही  है  ।

 मैंने  इन  रिपोर्टों  को  पढ़ा  है  लेकिन  पिछले  सालों  की  जो  पिछली  रिपोर्ट  थीं  श्रौर  उन  पर  जो

 बहस  हुई  उस  बहस  के  दौरान  जो  कई  प्रइन  उठाए  गए  सरकार  ने  उस  बक्‍्त  यह  अइवासन

 दिया  था  कि  जो  संरतुतियां  की  गई  हम  उन  पर  विचार  करेंगे  श्रौर  उनको  लागू  करने  का  प्रयास

 करेंगे  ।  मैं  ऐसा  मानकर  चलता  ह  कि  बहुत  सी  संस्तुतियां  जो  पिछली  रिपोर्टों  में  की  गई  उन  पर

 सरकार  ध्यान  नहीं  देती  नहीं  तो  शायद  उन  संस्तुतियों  को  कमिश्नर  साहब  को  दोहराने  का  अवन

 सर  इन  रिपोर्टों  में  न  श्राता  ।  मैं  एक  उदाहरण  यह  देना  चाहू गा  कि  उन्होंने  अपनी  पहली  feme  में

 कहा  था  कि  जो  ्रायुक्त  का  अ्राफिस  है  इसको  सक्षम  बनाया  जाना  चाहिए  ।  हम  संसद  सदस्यों  ने  भी

 पहले  इस  बात  को  कहा  था  कि  इसको  सक्षम  बनाया  जाए  श्रौर  प्रदेशों  में  भी  इसका  विस्तार  किया

 जाना  चाहिए  श्रकेली  एक  इकाई  इस  देश  के  झन्दर  केन्द्र  में  रहे  श्रौर  श्राप  यह  चाहें  कि  पुरे  fees

 स्तान  भर  का  जायजा  ले  ले  श्रौर  सारी  स्टेट्स  में  जाकर  श्रध्ययन  करके  इस  रिपोर्ट  के  wear  समावेश

 कर  यह  सम्भव  नहीं  मैं  ऐसा  मानकर  चलता  हूं  ।  इसलिए  झ्रावश्यकता  इस  बत  की  है  कि  गह

 राज्य  मन्त्री  इस  श्रोर  ध्यान  दें  प्र  इस  पर  विचार

 शी  धनिक  लाल  मण्डल  :  वह  हैंड  ग्रोवर  कर  दिया  गया

 श्री  राम  लाल  राही  :  अगर  कर  दिया  तो  बहुत  अ्रच्छी  बात  है  ।

 दूसरी  बात  मैं  अस्पृदयता  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहूंगा  |  वह  दोहराई  गई  है  ।  मैं  यह

 कहना  चाहूंगा  कि  भ्रस्पश्यता  के  सम्बन्ध  में  हमारे  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  कहा  था  कि  पाँच  साल  के  श्रन्दर

 हम  श्रस्पृ्यता  को  समाप्त  कर  दे  गे  श्रौर  साथ  ही  एक  बात  उन्होंने  यह  भी  कही  थी  कि  हम  बे

 गारी  को  10  साल  में  समाप्त  कर  देंगे  ।  ये  दोनों  ही  प्रदन  ऐसे  जो  खास  कर  हरिजनों  से  जुड़े हुए

 SATS  कास्ट्स  श्रौर  ATATS  ट्राइव्स  के  लोगों  से  जुड़े  हुए  हैं  ्रौर  मैं
 यह  मानकर  चलता  हु  कि

 ये  समाप्त  नहीं  होंगे  न  तो  श्रारक्षण  पुरा  होने  को  है  श्रौरन  ही  श्रस्पृदयता  जाने  को  है  ।

 प्रभी  हमारे  भाई  कुरील  साहब  कह  रहे  थे  कि  नीति  भर  नीयत  oa

 हम  नीति  कैसी  ही  बना दें जब  तक  नीयत  स्पष्ट  नहीं  होगी  तब  तक  कोई  भी  श्राप

 के  नीचे  बैठने  वाली  मशीनरी  जिसको  श्राप  कंट्रोल  करते  हैं  सक्षम  नहीं  हो  सकती  है  aie

 न  वह  श्रापकी  नीति  के  श्रनुसार  अनुसूचित  जाति  त्ौर  जनजाति  के  लोगों  को  जो  श्रापने  सुविधाए

 दे  रखी  हैं  उन्हें  पुरा  कर  सकती  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  तीस  सालों  में  कांग्रेस  राज्य  में  जिस  प्रकार

 से  इन  लोगों  के  प्रति  उपेक्षा  वरती  गई  उसी  प्रकार  से  हमारी  सरकार  के  जमाने  भी  वही  उपेक्षा

 नीति  चल  रही  चार  कदम  थ्रागे  बढ़  कर  चल  रही  है  |

 जब  देश  में  चुनाव  के  बाद  परिवतंन  काग्रेस  की  सरकारों  के  स्थान  पर  जनता

 कार  श्रायीं  तो  यहाँ  के  देशवासियों  गरीब  लोगों  पिछड़े  लोगों  ने  निश्चित  रूप  से  यह  सोचा

 था  कि  जब  सरकार  बदली  है  तो  हमारी  कुछ  मान्यताएं  बदलेंगी  श्रौर  नीचे  के  तबके  के  जो  लोग

 गरीब  लोग  लैण्डलेस  लेबस हैं हैं  उनको  कुछ  काम  व्यवसाय  कुछ  सम्मान  मिलेगा
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 14  1979
 naahaa  जातियों  तथा  अ्रनुसूचित  जनजातियों  के  maz

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 एएए

 कुछ  मर्यादा  मिलेगी  ।  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  उनका  यह  सोचना  निरथेक  रहा  ।  पहले  जो

 उनके
 प्रति  उपेक्षा  नीति  थी  वह  मेरे  विचार  में  कुछ ज्यादा  ही  बढ़  गयी

 इस  सदन  में  कुछ  प्रदनों  को  लेकर  मैंने  चर्चा  में  हिस्सा  लिया  जब  चौधरी  साहब  गृह

 मन्त्री  वेतन  थे  तब  मैं  उनसे  भी  श्रौर  THTAEAT  जी  से  भी  मिला  था  श्रौर  उनसे  कहा  था  कि

 हरिजनों  को  यहां  सताया  जा  रहा  उस  समय  गृह  मन्त्री  जी  ने  कहा  था  कि  कहाँ  सताया

 जा  रहा  वही  हाल  श्राज  हमारे  प्रधान  मन्त्री  जी  का  भी  ब््राज  कोई  इस  चीज  को  सम  भने

 के  लिए  तैयार  नहीं  कोई  संसद  सदस्य  तक  की  बात  सुनने  के  लिए  तैयार  नहीं  जब

 am  एक  संसद  सदस्य  की  बात  को  नहीं  सुनते  तो  एक  श्राम  श्रादमी  की  बात  को  कसे  सुनेंगे

 भ्रखबार  बालों  की  बात  को  कैसे  सुनेंगे  ।  श्राप  उनकी  बात  म भ  इसका  विश्वास  नहीं  होता  |

 पिछले  ag  गह  विभाग  की  श्रनदान  मांगें  पेदा  की  गई  थीं  उस  समय  उन  पर  मभ  बोलने

 का  भ्रवसर  मिला  था  ।  उन  पर  बोलते  हुए  मैंने  कहा  था  कि  उत्तर  प्रदेश  में  तालगांव  नामक  गांव  में

 बलिराम  नाम  के  एक  हरिजन  की  तीस  माच  को  हत्या  कर  दी  गई  है  ।  पहले  उसे  इतना  मारा  गया

 कि  वह  तड़फने  लगा  श्रौर  जब  वह  तड्फ  रहा  था  तो  उसे  उसी  हालत  में  जेल  में  बन्द  करने  ले  जाया

 जेल  तक  पहुंचने  पर  उसकी  मृत्यु  हो  गई  ।  इसी  मामले  को  लेकर  मैंने  वहां  भूख  हड़ताल

 की  थी  |  बाद  में  उसी  मामले  को  मैंने  इसी  सदन  में  उ  ठाया  था  श्रौर  उसकी  वकालत  की  थी  ।  लेकिन

 इस  सरकार  के  कान  पर  जँ  नहीं  प्रधान  मन्त्री  जी  श्र  अरन्य  विसी  के  भी  कान  पर  जूं  नहीं

 उसका  नतीजा  यह  हम्ना  कि  WAT  30  तारीख  को  पुलिस ने  एक  हरिजन  की  Wz  हत्या  कर

 दी  ।  वह  किसी  श्रपराध  में  gang  नहीं  था  ।  लेविन  Taal  दरोगा  पकड़  लेता  मारता  है  ।  वह

 बेहोश  हो  है  तो  श्रपनी  चौकी  पर  ले  जाता  है  ।  वहां  डावटर  को  बुलाकर  उसे  इजेवदन  लग

 वाया  जाता  है  ।  उसके  बाद  वह  मर  जाता है  |  उसके  मरने  के  बाद  उसकी  लादा  गायब  कर  दी

 जाती  है  ।  दिल्‍ली  में  चोपड़ा  नाम  के  एक  श्रधिकारी  के  दो  बच्चे  मारे  जाते  हैं  तो  24  के  झन्दर

 उनकी  लाश  तलाश  कर  ली  जाती  है  ।  पुलिस  वाले  बम्बई  तक  भागे  हुए  जाते  हैं  ।  उस  गरीब  हरिजन

 को  दरोगा  ने  पुलिस  वालों  ने  गांव  के  लोग  यह  जानते  हैं  लेकिन  उसकी  लाश  नहीं

 मिलती  जब  पुलिस  चौकी  को  घेरा  जाता  है  तो  जिला  afaatfzat  की  झांख  खुलती  है  शौर

 वह  भी  इसलिए  कि  कहीं  पुलिस  चौकी  कोन  लट  लिया  जाए  ।  इस  डर  से  भ्रधघिकारी  दौड़  कर

 मौके  पर  आए  तब  जाकर  उन्हें  मालूम  sar  कि  एक  हरिजन  मारा  गया  श्राज  तक  लाश  गायब

 मैं  उत्तरप्रदेश  के  गह  मख्य  मन्त्री  को  गहसचिव  को  सभी  जिला

 रियों  को  मिला  ।  श्रभी  पीछे  उत्तर  प्रदेश  के  संसद  सदस्यों  को  जब  श्रपने  घर  पर  बुलाया  गया  था

 तो  मैं  वहां  प्रधान  मन्त्री  जी  के  नोटिस  में  इस  चीज  को  लाया  था  ।  म  गहराज्य  मन्त्री  जी  बतायें

 कि  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  इस  मामले  को  श्रपने  नोटिस  में  लिया  या  नहीं  श्रौर  इस  पर  उन्होंने

 क्या  किया  ?  इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  श्रगर  किया  होता  तो
 जिला

 a faantfcay  से  जिला  प्रशासन

 से  मुरे  इसकी  जानकारी  मिल  गई  होती  क्योंकि  मैंने  बीच  में  उनसे  प्रश्न  यह  उठाया  था

 शर  पूछा  कि  क्या  उनके  पास  इसके  बारे  में  कोई  चीज  श्राई  है  या  नहीं  *  श्रौर

 उन्होंने  कहा  कि  ot  तक  हमारे  पास  कुछ  नहीं  श्राया  श्राप  कोई  क्रमेटी  बिठाए  या  कमीशन
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 24  1901  (at)  प्रनुसुचित  जातियों  तथा  प्रनुसुचित  जनजातियों  के  श्रायुक्त

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 बिठाएं  या  जांच
 रिपोर्ट  ग्राप  के  पास  झा  जाएगी  और  श्रगर  झ्ापकी  नीयत  साफ  नहीं है

 तो  सारी  रिपोर्ट  बेकार  सारा  काम  बेकार  है भ्रौर  यहां  बोलना  भी  बेकार  है  ।

 ग्रारक्षण  केसे  पुरा  हो  इस  पर  भी  ग्रापको  ध्यान  देना  राज्य  aarat  श्र  केन्द्रीय

 सेवाओं  में  जो  ग्रारक्ष ण  भ्रापन  दे  रखा  है  उसको  श्राप  पूरा  इसके  साथ  ही  व्यावसायिक

 संगठनों  में  उन  कामों  में  जिन  कामों  के  लिए  श्राप  श्राम  जनता  को  लाईसेंस  श्रादि  देते

 उनमें  भी  इनके  लिए  आरक्षण  की  व्यवस्था  करें  ।  मैं  अरा पके  माध्यम  से  जोरदार  शब्दों  में  श्री  बहुगुणा
 जी  को  धन्यवाद  देता हूं  कि  उन्होंने  इन  लोगों  के  लिए  एक  सराहनीय  काम  किया  है  ate  उनको

 व्यावसायिक  संगठनों  में  भी  उसी  तरह  से  संरक्षण  प्रदान  हर  तरीके  से  उनके  लिए  सेवाग्रों

 में  स्थान  सुरक्षित  रखे  गए  उत्तर  प्रदेश  के  अन्दर  जब  वह  थे  तब  भी  उन्होंने  यह  काम  किया  था

 ग्र  दब  यहाँ  पर  ही  उन्होंने  यह  काम  किया  तब  यहां  पर  भी  उन्होंने

 कंमिकल्जू  श्रादि  में  ग्रारक्षण  कर  रखा  है  ।  पेट्रोल  पम्प  पच्चीस  प्रतिशत  इन  लोगों  के  लिए  उन्होंने

 कर  रखे  खाद  ऐजेंसी  ग्रगर  लेना  चाहें  तो  पच्चीस  प्रतिशत  हरिजनों  श्रादि  के  लिए

 क्षित  कर  दिए  गए  हैं  ।  इसी  तरह  से  दवाइयों-कं  मिकल्ज  में  भी  उन्होंने  कर  रखा है  ।  वह

 ईमानदारी  से  इस  काम  को  कर  भी  रहे  इस  बात  की  मभ  खुशी  इसकी  मैंने  स्वयं  जाँच  की

 इस  वास्ते  मैं  यह  कह  रहा  हूं  ।  मैंने  नीति  श्रौर  नीयत  की  बात  कही  जिस  व्यक्ति  की  नीयत  साफ

 नहीं  होगी  वह  जो  नीति  प्रतिपादित  करेगा  वह  लागू  नहीं  हो  सकेगी  ।  नीयत  साफ
 है  तो  नीति  भी

 स्पष्ट  होगी  att  उस  पर  श्रमल  भी  होगा  ।  मैंने  प्रधान  मन्त्री  जी  से  उसी  दिन  यह  भी  at  किया

 था  कि  बहुगुणा  जी  ने  ऐसा  कर  दिया  है  we  ग्रापसे  भी  निवेदन  हैकि  दूसरे  विभागों  से  भी  श्राप

 कहें  कि  जो  गोडाउंज  बनते  हैं  या  कोल्डस्टोर  बनते  हैं  या  एग्रीकल्चर  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  दूसरे

 काम  होते  हैं  या  कोटा  लाइसेंस  वगेरह  देते  हैं  स्टील  श्रादि  इनमें  भी  अझ्राप  झारक्षण  की  व्यवस्था

 करें  तो  वह  कहने  लगे  कि  ऐसा  नहीं  हो  सकता है
 ।  wa  प्रधान  मन्त्री  जी  नीति  कंसी  भी  केसी

 भी  घोषणा  करें  मैं  समझता हूं  कि  जब  तक  नीयत  स्पष्ट  नहीं  रखेंगे  निश्चित  ाप  मानें  हरिजनों  को

 लाभ  नहीं  प्रधान  मन्त्री  बड़ी  भारी  चीज  होती  है  देश  के  लिए  |  वहू  श्रगर  नहीं  चाहेंगे  तो

 बहुगुणा  जी  के  भी  हाथ  बँध  उनको  भी  अपने  विभाग  में  रोक  लगानी  पड़  जाएगी  क्योंकि

 उनके  पास  रुक्का  पहुच  जाएगा  कि  श्रापने  बिना  कैबिनेट  से  पास  कराए  हुए  ag  कसे  कर  fear

 इस  जमाने  ग्राप  के  राज्य  प्रधान  मस्ती  श्री  मोरारजी  देसाई  के  राज्य  जनता  पार्टी  के  राज्य

 में  निश्चित  रूप  से  हरिजन  aria  न  सुरक्षित हैं  श्नौर  जो  संरक्ष ण  gr  दिया  गया  है  उसके  पूरा  होने

 का  तो  प्रदन  ही  पदा  नहीं  होता  है  ।  नीति  का  श्राप  तो  हाऊस  में  करते  हैं  लेकिन  नीयत  श्राप

 की  साफ  नहीं  है  ।  श्रगर  श्राप  चाहते  हैं  कि  जनता  पार्टी  सशक्त  सबल  गरीब  को  सुरक्षा  ate

 संरक्षण  मिले  तो  नीयत  श्राप  श्रपनी  साफ  करें  श्रौर  तब  प्नाप  काम  करेंगे  तो  काम  भी  पूरा  होगा

 शौर  उसका  श्रेय  भी  श्रापको  हमारे  कुरील  साहब  ने  कहा  कि  25  प्रतिशत  बजट  का  इन

 पर  खच  होना  चाहिए  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  पच्चीस  नहीं  पांच  श्राप  खच  करें  तब  भी  फायदा  हो

 सकता  है  झगर  ब्राप  की  नीयत  साफ  हो  ।  भ्रगर  नीयत  साफ  नहीं  है  तो
 पच्चीस  परसेंट  भी  बेकार

 अ्राज  अप  उसकी  घोष गा  करेंगे  श्रौ  र  साल  के  aea  में  बता  देंगे  कि  कोई  लेनेवाला  नहीं  हम  क्या
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 श्रनूसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  श्रायुक्त  14  1979

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 —-——

 करते  ।  इस  समाज  के  जो  लोग  जो  लेने  वाले  हैं  वे  सब  गरीब  उन  से  कहीं  से  काम  चल  पाएगा

 alt  बात  खत्म  हो  जायगी  ।  इस  वास्ते  नीयत  साफ  होनी  चाहिए  ।  मैं  जनता  पार्टी  का  मेम्बर  हुं ौर
 श्री  मोरारजी  देसाई  मेरे  प्रधान  मन्त्री  जिनके  पक्ष  में  वह  कहते  हैं  उनके  पक्ष  में  मेरा  हाथ

 उठता ए
 लेकिन  भ्र  शंका  इतनी  ज्यादा  बढ़  गई  है

 कि  जेसा  हमारे  भाई  कह  रह ेथे  कि  1980

 में  रवेंजशन  समाप्त  हो  रहा
 गम्राप  रिजर्वेशन  बढ़ा  सकेंगे  कि  नहीं  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  है  ।

 इस  सदन  में  जहाँ  हम  बेठ  बगल  में  राज्य  सभा
 अगर  यहां  पर  बेठ  कर  हम  कोई

 कानून  बनाये  श्रौर  वह  कानन  बनाएं  जो  स्वयं  यह  सदन  पूरा  न  करता  हो  तो  क्या  दूसरे  लोग

 उसको  मान
 गे

 ?  यहाँ  श्राप की  सर्विसेज  में  चतुर्थ  श्रणी  में  जो  भाड़  देता  है,बाहर  सड़क  साफ  करता

 उनका  तो  कोटा  पुरा  कर  दिया  है  क्योंकि  पण्डित  जी  भाड़  नहीं  लगाय 7,  पाखाना  साफ  नहीं

 लेकिन  प्रथम  श्रेणी  में  जीरो  ।  WeyAcs  कास्ट्स  we  WATS  ट्राइट्ब्स  के  कोटे  में  से

 एक  भी  व्यक्ति  नहीं है  ।  द्वितीय  श्रेणी  में  केवल  2  श्रौर  तृतीय  श्रणी  में  5  संख्या  कुल

 कितनी  1200  लोक  सभा  में  श्रौर  450  राज्य  सभा  में  हैं  इतने  कर्मचारी  हैं  श्रौर

 उनमें  यह  संख्या  है  ।  जब  श्राप  ही  ज़ीरो  यह  सदन  ही  जीरो  है  तो  दूसरे  विभाग  वाले  कया  सुनेंगे  ?

 कतई  नहीं  सुनेंगे  इसलिये  श्रापके  माध्यम  से  मैं  लोक  सभा .  श्रौर  राज्य  सभा  से

 निवेदन  सेक्रेटरी  साहब  से  कहना  चाहुंगा  कि  श्राप  पहले  प्रगवाई  की  जिये
 ।  श्रगर  श्राप  नहीं

 करेंगे  तो  हम  लोग  यहां  बेकार  भाषण  दे  रहे  कोई  सुनने  वाला  नहीं  है  ।  लोग  हमसे  कहेंगे  कि  जहां

 श्राप  बेठ  हमारे  लिये  हुक्मनामा  लाये  श्रापके  यहां  क्या  चलता  है  ?  तो  हम  क्या  जवाब

 जवाब  दे  हम  वही  जवाब  दें  ।  श्रौर  झगर  श्राप  जवाब  नहीं  दे  सकते हैं  तो  मैं  कहूंगा

 श्रापको  कोटा  पूरा  करना  चाहिये  नहीं  तो  काम  नहीं  चलने  वाला  है  ।

 राज्य  aaa  में  भी  प्रारक्षण  का  मामला  बड़ा  गड़बड़  उत्तर  प्रदेश  में  इलेक्ट्रिसिटी

 बो  है  oa  एक  महीने  पीछे  जूनियर  इंजीनियसं  से  सहायक  इंजी  नियसे  ste  सहायक  gnfaae

 से  ऐग्जीक्यूटिव  इंजी  नियसं  के  पदों  पर  पदोन्नति  हुई  ।  हमने  विभाग  में  जा  कर  कहने  लगे  कि

 दमें  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  त्रौर  ट्राइबूस  का  कोई  नहीं है
 ।  मंत्री  जी  के  पास  पहुंच  मत्री  जी  ने  कहा

 कि  15  दिन  के  भ्रन्दर  रिपोर्ट  ait  वहां  के  सेक्रेटरी  भी  वहीं  बैठ  थे  ।  मंत्री  जी  के  घर  पर

 उनसे  कहा  गया  कि  15  दिन  में  रिपोर्ट  आनी  चाहिये  ।  श्राज  एक  महीना  हो  गया
 लेकिन

 रिपोट  नहीं

 ala  ।  दो  बार  टेली  फ़ोन  मंत्री  जी  गायब  कोई  रिपोर्ट  नहीं  श्र यी  ।  मैंने  प्रधान  मंत्री  जी  से

 भी  कहा  गुह  राज्य  मंत्री  जी  बैठे  अराज  धारणा  लोगों  की  यह  है  शरर  सरकारी  कमेंचारियों  के

 बार ेमें
 लोग  कहत ेहैं  कि  श्रब  तो  जमाना  ऐसा  श्राया है  कि  हमको  श्राराम  करना  ऐसा  खुद

 कर्मचारी  कटते  कोई  नहीं  दफतर  में  फ़ाइल  झ्राती है  फिर  लौट  कर  15  दिन  बाद  फ़ाइल

 श्र  जाती  है  ।  झ्रापकी  कोई  कोई  कोई  योजना  जो  भी  alate  उस  पर  कोई

 काम  नहीं  होता  ।  या  तो  साप  मन  से  कर  रहे  हैं  या  श्रापका  मन  साफ़  नहीं है  श्रौर  या  म्रापका

 नियंत्रण  नहीं  है  ।  दोनों  चीज़ों  में  श्राप  दोषी  होंगे  ।  श्रगर  मन  साफ़  न  हो  तो  मन  साफ़  कोजिये  श्र

 अ्रगर  नियंत्रण  न  कर  पाते  हों  तो  कीजिये  ।  नहीं  तो  देश  में  श्राग  लगी  चाहे  welts

 चाहे  गोरखपुर  की  श्राग  हो  श्रौर  चाहे  same  की  दीवार  किसी  श्रस्पताल  में  बन  रही  हो  ।  मैं

 कहना  चाहूंगा  यह  तो  फ़र्जी  ईटों  की  दीवार  wat  भी  तोड़ी  जा  सकती  है  |

 244



 1901  )  अनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनूसूचित  जन  जातियों  के  श्रायुक्त

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 मन  की  दीवार  श्राप  सब  तोड़  जब  तक  यह  नहीं  तोड़ेंग  तब  तक  यह  मानकर  न

 चलिये  कि  100  साल  पुराना  हरिजन  है  ।  100  साल  पुराना  हरिजन  मर  गया  कबर  में  चला

 गया है  ।  झझब  30  साल  का  जबान  हरिजन  उसने  30  साल  की  श्राज़ादी  देख  ली  श्रापकी  काय

 प्रणाली  देख  ली  कारनामे  श्रापके  देख  लिये  हैं  ।  श्राप  सोचते  हैं  कि  वाकई  में  हरिजन  ने  साथ  नहीं

 लेकिन  मैं  कहना  चाहुंगा  कि  ag  बड़ा  श्रकूलमन्द  हो  गया  भ्रक्लमत्द  इस  मायने  में  कि  वह

 जानता  था  श्रापका  मन  साफ  नहीं  इसीलिये  बह  पके  साथ  सफाई  के  साथ  नहीं  at  सका  ।

 ara  भी  यह  नहीं  सोचा  कि  यह  जो  40  फीसदी  श्रापके  साथ  झ्राये  हम  इनके  सामने  ग्रपना  मन

 शीशे  जैसा  साफ  रख  दें  ।  श्रगर  ऐसा  होता  तो  100  फीसदी  अ्र।पके  साथ  भराते  ।

 मैं  प्रधान  मंत्री  जी  से  श्रौर  कैबिनेट  से  कहना  चाहता  हूं  कि  अप  श्रपने  सन  को  साफ  की  जिये  |

 जो  कुछ  करना  चाहते  वैसे  ही  कीजिये  gar  श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  जी  ने  किया  है  ।  यदि

 श्राप  चाहते  हैं  कि  प्रापकी  सरकार  स्थायी  यदि  चाहते  हैं  कि  हरिजनों  को  हम  जीत  श्राने

 वाले  समय  में  फिर  हमारी  पार्टी  शक्तिशाली  ate  मजबूत  हो  सके  तो  श्राप  सफाई  से  काम  की  जिये  |

 अगर  नहीं  तो  बच्चा  सक्का  वाली  बात  होगी  जसे  बच्चा  सक्का  एक  दिन  भ्रौर  चले  गये  अगर  शाप

 कुछ  करना  चाहते  हैं  तो  की  नहीं  तो  श्राप  भी  चले  जायेंगे  |  मभ  अ्रापसे  कोई  शिकायत  नहीं  करनी

 दूसरी  सरकार  भ्रायेगी  तो  उसके  सामने  रखूंगा  |

 अन्त  में  जो  मेरे  भाई  ने  लोक  सभा  श्रौर  राज्य  सभा  में  ्रारक्षण  की  बात  कही  मेरा

 निवेदन  है  कि  उसे  भी  पुरा  किया  जाना  चाहिये  |

 थ्रो  डी०  जीं०  गवई  :  माननीय  सभापति  सदन  में  जो  द्नाज  बहस  चल  रही

 है  दिड्यूल्ड  क्रास्ट्स  श्रौर  दिडयूल्ड  ट्राइब्ज  की  रिपोर्ट  उसमें  बहुत  से  सदस्यों  ने  भाग  लिया है

 तौर  श्रपने-श्रपने  जेसे  उनको  उसी  तरह  से  उन्होंने  रखे  पीछे  हरिजन  कमिरनर

 की  रिपोर्ट  पर  बहस  हुई  थी  wie  उसमें मैंने
 भाग  लिया  था  ।  उसी  टाइम  मैंने  बोला  था  कि  यह  नाटक

 ड्रामा  जो  कि  हर  वक्त  चलता  हर  दो-दो  साल  के  बाद  यह  ड्रामा  चलता

 दिड्युल्ड  कास्ट्स के  बारे  में  रिपोर्ट  झायेगी  alt  बहस  के  बाद  रिपोर्ट  बस्ते  में  बांध  दी  जायेगी  श्रौर

 fears  में  डाल  दी  जायेगी  |  इसके  सिवाय  ait  कुछ  होने  वाला  नहीं  है  ।

 मैं  सविसेज  में  भ्रारक्षण  के  बारे  में  नहीं  बोलना  चाहता हूं
 ।  मैं  यह  कहना  चाहता हूं  कि  इस

 देश  का  अ्रखंडत्व  म्रगर  कायम  रखना  यहां  धर्म-नि  रपेक्ष  राज्य  रखना  यहां  जाति-विहीन  समाज

 व्यवस्था  रखनी है  तो  जड़  की  तरफ  जाना  कोई  Teel  निकालना  होगा  ।  वह

 सोल्यूच्श त  यह  होगा  कि  अभी  देश  के  हमारे  संसद-सदस्य  बड़ी-बड़ी  बातें  करते  हैं  लेकिन  अमल में में

 कितना लाते  हैं  ?  इस  देश  की  धर्मे  श्रौर  नीति  दोनों सड़ी  हुई  हैं  लाखों  साल  से  बोलते  इस

 घरती  पर  रामराज्य  था  ।  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  रामराज्य  में  भी  हरिजनों  पर  श्रत्याचार

 होता  था  ।  राम  ने  भी  शम्बूक  नामक  एक  हरिजन  का  वध  किया  उसको  मार  दिया  तो

 हम  यह  क्यों  कहें  कि  यह  हरिजन  का  मामला  जनता  सरकार  जब  से  श्राई  तभी  से  चलरहा  है
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 के  234  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 a

 या  कांग्रेस  सरकार  थी  तब  से
 चल  रहा  है  ?  इस  देश  में  जब  से  मनुस्मृति  भराई  र  मनु  ने  इस  देश

 का  संविधान  लिखा  उस  ने  जाति  पांति  को  जन्म  को  जन्म  feat  ।  बाबा  साहब

 डा०  अ्रम्बेडकर  ने  मनुस्मृति  को  श्रंगार  लगा  दिया  शौर  वह  नये  स्मृतिकार  हो  गए  ।  इस  देश  का

 संविधान  उन्होंने  जिस  व्यक्ति  ने  मनुस्मृति  का  श्रग्नि-संस्कार  किया  वही  इस देश के

 स्मृतिकार  हो  उन्होंने  नया  संविधान  इस  देश  का  लिखा  शझ्ौर  उस  में  जो  निदेशक  सिद्धांत  लिखे

 उस  के  झ्रनुसार  इस  देश  की  राजनी  ति  चली  ।  लेकिन  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  मोरार  जी  हों

 या  धनिकलाल  मंडल  या  हम  लोग  हों  या  कोई  भी  लोग  हम  यहां  सदन  में  are  बहुत  से

 लोगों  ने  हम  को  यहां  चुन  कर  भेजा  है  लेकिन  इस  देश  की  संसदीय  लोक-प्रणाली  को  जीवित  रखने

 के  इस  देश  को  भ्रखंड  बनाए  रखने  के  इस  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  क्या  हम  सच्चे

 दिल से  काम  कर  रहे  हैं
 ?  क्या  कोई  ब्राह्मण  मेरी  लड़की के  साथ  शादी  करने  के  लिए  तैयार  है  ?

 अगर  कोई  है  तो  भ्रपनी  छाती  पर  हाथ  ठोंक  कर  बोले  कि  मैं  तैयार  हुं  ?  कोई  है  ब्राह्मण  इस  सदन  में

 जो  मेरी  लड़की  के  साथ  शादी  करने  के  लिए  तेयार  है  ?  अगर  कोई  है  तो  तैयार  हो  जाय  ।  लेकिन

 वह  शादी  नहीं  वह  उस  केसाथ  में  व्यभिचार  जरूर  लेकिन  उस  के  साथ  में

 हादी  नहीं  करेगा  ।  कोई  हरिजन  का  लड़का  दत्तक  में  नहीं  लेगा  ।  कोई  यह  नहीं  कहेगा  कि  मैं  बड़ा

 महात्मा  मैं  बड़ा  गाँधीवादी  मैं  इसे  प्रौर  गांधी  ने  तो  हरिजनों  का  सत्यानाश  कर

 हरिजन  नाम  लगा  जारा  सुन  ग्रपने  संविधान  में  हरिजन  नाम  कहीं  नहीं  है

 यह  हरिजन  नाम  गाँधी  ने  दिया  श्र  हरिजन  को  पूरा  कलकित  किया  कि  जब  तक  हरिजन  इस

 दुनिया  में  जिन्दा  है  तब  तक  वह  कंलकित  तब  तक  उस  के  ऊपर  श्रत्याचार  होते  तब  तक  उस

 को  पीटा  तब  तक  उस  का  सर्वेनादा  किया  जायगा  मेरे  एक  भाई  ने  कहा  कि  हरिजन

 मामकरण  जो  गांधी  जी  ने  किया  है  उसको  समाप्त  कर  देना  चाहिए  ।  उसके  लिए  मैं  उन  को  धन्यवाद

 देता  हूं  कि  उन  के  मुख  से  ऐसे  शब्द  निकले  जो  Aw  जंचे  कि  नाम  समाप्त  कर  देना

 किसी  को  भी  हरिजन  नहीं  कहना  चाहिए  श्रौर  जितने  हरिजन  सदस्य  हैं  उन्हें  किसी  की  चमचागिरी

 नहीं  करनी  चाहिए  ।  हरिजनों  में  भी  बहुत  से  चमचे  हैं  ।
 वे aaa  हैं  कि  चमचागिरी  नहीं  करेंगे  तो

 चुन  कर  कसे  श्राएंगे  ?  वहसमभते  हैं  किहम  मंडल  साहब  के  साथ  उन  की  दुम  पकड़  कर

 रहेंगे  तो  हमें  टिकट  मिल  जायगा  श्रौर  हम  चुन  कर  श्रा  जाएंगे  ।  तो  हरिजन  सदस्य  जितने  हैं  उन  से  मैं

 कहना  चाहता  मैं  तो  हरिजन  कहलाना  बड़े  शम  की  बात  समभता  हूं  हरिजन  शब्द  कहते  ही  मेरे

 भ्रन्त:करण  का  ्रग्नि  कु  ड  बन  जाता  हृदय  में  जो  श्रमृत  है  वह  सूख  जाता हैं  सिर  फटने  लगता

 है  ग्रौर  मन  तलवार  की  धार  जेसा  तेज  श्रौर  श्राक्नामक  हो  जाता  है  क्योंकि  हम  भी  इंसान  हमारा

 भी  वही  सून  हमारे  भी  वही  दांत  वही  हाथ  हैं  जो  तुम्हारे  हैं  ।  हरिजन  के  कोई  सींग  या  दुम  तो

 है  नहीं  Var  तो  है  नहीं  कि  हमारा  खून  सफेद  है  श्रौर  बाकी  का  लाल  हम  सारे  इसी  घरती  के

 रहने  वाले  हैं  इसी  मिट्टी  में  पले  इसी  में  बढ़े  हैं  श्रौर  हमारी  and  सालों  की  हड्डियां  इसी

 धरती  में  है  ।  तो  हमारे  साथ  में  यह  भेदभाव  क्यों  है  ?  हमें  क्यों  दूसरों  से  श्रलग  समभते  श्राप  तो

 हरिजनों  का  आ्रारक्षण  बढ़ाने  की  बात  करते  मैं  तो  कहता  हूं  कि  यह  श्रारक्षण  बन्द  होना  चाहिए

 हरिजनों  को  तो  यह  मांग  करनी  चाहिए  कि  हमें  श्रारक्षण  नहीं  हमें  राष्ट्र  हम

 इस  देश  के  अलग  टुकड़े  करना  चाहते  इस  देश  को  अलग  बांटना  चाहते  हैं  ।  are  हरिजनों  के  लिए
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 के  तथा  प्रतिवेदनो ंके  में  प्रस्ताव

 भ्रलग  एक  दलित  स्थान  का  निर्माण  करना  चाहते  भीख  मांगने  का  धंधा  बन्द  करना  चाहिए  ।

 भीख  मांगन ेसे  यह  कुछ  देने  वाले  मैं  कहता हूं
 जब  तक  हरिजन  क्रांति  के  लिए  नहीं

 उठेंगे  तब  तक  हरिजनों  को  दुनिया  में  न्याय  नहीं  मिलेगा  श्र  नाम  भी  नहीं  मिटेगा ।

 इसलिए  मैं  सुभाव  देना  चाहता  हूं  श्रौर  बताना  चाहता  हू  कि  इस  देश  की  ay  नीति  ने  देश  का  AT-

 पतन  कर  दिया  जनता  सरकार  का  टमने  बड़ा  स्वागत  बड़ा  साथ  दिया  लेकिन

 साम्प्रदायिक  wit  झसामाजिक  तत्वों  को  जनता  सरवार  श्राने  के  बाद  बड़ा  बल  देश में

 साम्प्रदायिक  दंगे  बढ़  गए  |  देवा  में  भयंकर  दंगे  हुए  |  मराठवाड़ा  का  दंगा  हना  जहां  गरीब  हरिजनों

 की  जानें  ली  गई  श्रौर  उनके  लाखों  घर  जला  दिए  गए  ।  इस  देश  के  निर्माता  डा०  श्रम्बेदकर  की  मूंति

 तोड़ी  गई  ।  ame  में  बहुत  बड़ा  काण्ड  हुप्ा वहां  पर  वे  बाबा  साहब  भ्रम्बेदकर  का  जन्म  दिन

 मना  रहे  थे  ।  इस  तरह  के  रोज़  अ्रत्याचार  होते  st  मराठवाड़ा  में  हरिजनों  को  पानी  भी  नहीं

 मिलता  है  ।  हरिजन  घड़े  लेकर  सवर्णों  के  कुएं  पर  जाते  हैं  श्रौर  दूर  खड़े  कोई  हृदय  वाला

 भ्राता  है  तो  दूर  से  उनके  घड़े  में  पानी  डाल  देता  यह  इस  देवा  के  लिए  बड़ी  लज्जा  श्रौर  कलंक

 की  बात  है  कि  श्राज  भी  इस  देदा  में  इन्सानों  को  पशुत्नों  की  तरह  से  समभा  जाता  उनको  दूर  से

 पानी  दिया  जाता है  ।  महाराष्ट्र  के  चीफ  मिनिस्टर  के  सामने  मैं  ने  ale  शंगारे  जी  ने  मराठवाड़ा  की

 यह  हालत  बयान  की  ।  मराठवाड़ा  में  परिस्थिति  यह  है  कि  जिन  सवर्णों  ने  हरिजनों  जलाए

 उनके  ऊपर  पुलिस  ने  भूठे  मुकदमे  भरे  जिससे  सारे  लोग  छ.ट  विसी  एक  को  भी  afarare  नहीं

 हो  रहा  है  ।  सारे  मुजरिम  छट  रहे  हैं  ।  वे  लोग  फिर  से  mms  हो  वे  समभतत ेहैं  कि  सरकार

 हमारी  है--चाहे  इन्दिरा  गाँधी  की  सरकार  हो  चाहे  जनता  सर  कार  हो  ।  वे  qAwd  हैं  हमारा  कुछ

 नहीं  होता  राज  हमारा  हरिजनों  को  चाहे  घर  जला  वे  समभते  हैं  10-5

 हरिजन  मारना  कोई  बड़ी  बात  नहीं  विनोबा  जी  महान  सन्त  मोरारजी  भाई  भी  उनको  मामते

 विनोबाजी  ने  गोहत्या  बन्द  करने  के  लिए  फारट  श्रामरण  अन दान  किया  ।  अ्रनदान  करने के

 दो  दिन  में  ही  सारे  देश  में  खलबली  मच  इस  सदन  में  भी  यह  सवाल  उठाया  गया  ।  गाय  हिन्दु

 धर्म  की  मां  गाय  इन्सान  की  मां  मैं  ने  कहा  फिर  भेस  पर  क्यों  करते  Wa

 भी  तो  दूध  देती  बह  भी  तो  कोई  न  कोई  चाची  या  मौसी  होनी  गाय  को  मां  बोलते  हो  तो

 wa  भी  दूध  देती  उसको  भी  मौसी  बोलो  ।  कोई  एम ०  पी ०  बोला  कि  ay  जन्म  मेंतुमको  भेस  का

 जीवन  मिलेगा  मैं  तो  अगले  जन्म  की  बात  ही  नहीं  मानता  ।  तो  विनोबा  जी  को  समभाने  के  लिए

 यहां  से  सारे  एम०  पीज  का  डेलीगेशन  मैं  कहता  हूं  गाय  के  लिए  विनोबा  जी  aaa  कर  सकते

 हैं  लेकिन  इस  देश  में  लाखों  हरिजनों  का  खून  बहता  क्या  इसके  लिए  भी  कभी  बोले  क  हरिजन  के

 खून  का  एक  बूंद  भी  ज़मीन  पर  पड़ेगा  तो  मैं  खुद  श्रपने  श्राप  को  जला  क्या  कभी  भी  ऐसा

 बोले  तो  इस  देश  का  लाभ  महात्मा  गांधी  के  विचारों  पर  चलने  से  नहीं  होगा  बल्कि

 डा०  श्रम्बेदकर  के  विचारों  पर  चलने  से  होगा  ।  गांधी  जी  के  विचान  महान  नहीं

 डा०  श्रम्बेदकर  के  विंचार  महान्‌ हैं हैं  गांधी  जी  के  विचारों  पर  चलेंगे  तो  वेसे  ही  aaa  से  ढाई  सौ

 वर्ष  पीछे  चल  रहे  500  साल  श्रौर  पीछे  हो  जायेंगे  ।  यहां  पर
 तो

 मंत्र  श्रेष्ठ  यंत्र  श्रेष्ठ  नहीं

 aa  की  दुनिया  में  यंत्र  ही  श्रेष्ठ  इन्सान  के  लिए  यंत्र  एक  बड़ी देन  है  ।
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 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 हमारे  पिछले  गृह  मंत्री  जी  शौर  झ्ाज  के  वित्त  मंत्री  ग्रामों  का  विकास  करना  चाहते

 कहेत ेहैं
 mer  श्रपने  हाथ  से

 पीसना  wa  पर  नहीं  ले  जाना  चवकी  में  डालकर

 हथ  से  प॑।सना  चाहिये  श्राप  एक  हाथ  की  चवकी  कितने  टन  ama  पीस  सकती  है
 ?

 वह  कहते  हैं  वि  कपड़ा  हाथ  से  मिलों  को  बर्द  कर  हाथ  की  बनी  लंगोटी  पहनना

 शुरू  व्य्र्‌  सूट  पट्नना  छाड़  दो  ।  यह  जो  गांधी  की  बात  श्राज  के  यन्त्र  के  युग  में  यह  काम  में

 maga  बात  नहीं  हमें  इस  देश  में  सच्चे  मन  से  छथ्राछत  को  मिटाना  है--वरना  कल  इसके

 बड़े  विपरीत  परिण।म  होने  वाले  हैं  ।  ma  देश  बड़ी  संत्रमण  श्रवस्था  में  पदार्पण  कर  रहा  है  ।  श्राप

 यहां  बेठ  रहकर  बात  करते  लेकिन  मभ, थि  सामान्य  से  मिलकर  बात  करने  का  शभ्रवसर

 मिलता  उनका  दिल  क्या  कहता  मैं  जानता  हूं  मारे  देश  में  ग्राज  साम्प्रदायिक  तनाव  बढ़ता

 मैं  श्रार०  एस०  एस०  की  टीका-टिप्पणी  नहीं  करना  लेकिन  लोग  कहते  हैं  कि

 जब  से  जनता  पार्टी  arg  तब  से  श्रार०  एस०  एस०  को  फर्ट्लाइजर  मिल  गया  इंजेक्शन  मिल

 गधा  दवा  मिल  गई  वे  बहुत  तगड़े  हो  गये  हैं  ।  चड्डी  लाठी  लेकर  मंदान  में  कूद  रहे

 हैं  संघ  के  जो  सरसंघ  चालक--देवरस  जी  मैंने  दिप्ली  में  उनके  भाषण  को  सुना  उन्होंने

 कहा  था--हम  जो  हिन्दू  संगटन  की  बात  करते  इसमें  वया  बुरी  बात  करते  हैं  हम  इस  देश  को

 हिन्दू  राष्ट्र  रखना  चाहते  क्या  wa  तक  यह  fg  राष्ट्र  नहीं  क्या  इसको  wa  कुछ  शौर

 बनाने  की  जरूरत  है
 ?  श्रगर  श्राप  हिन्दू  राष्ट्र  बनाना  चाहते  हैं  तो  बाकी  लोगों  का  क्या  होगा

 ?  इस

 देश  में  17-18  परसेन्ट  बौद्ध  हैं--वे  खली  finda % के  लिए  अपने  को  हरिजन  लिखते  लकिन

 दिल  से  बौद्ध  क्योंकि  डॉ०  HATH  ने  mae  दिया  था  कि  बौद्ध  am  को  स्वीकार  करो  इसलिए

 वे  बौद्ध  बन  गये  थे--उनका  क्या  होगा
 ?  जो  हरिजन  हैं--वे  दिल  से  हरिजन  नहीं  रिजवशन

 का  फायदा  लेने  के  लिए  श्रपने  को  हरिजन  लिखते  लेकिन  दिल  से  डॉ०  भ्रम्बेदकर  को  मानते  हैं  ।

 कोई  भी  हरिजन  दिल से  कभी  भी  डॉ०  श्रम्बेदकर  के  खिलाफ  नहीं  जा  सकता--यहां  पर  हम  चाई

 कुछ  भी  बोलते  ये  रिपोर्ट  तो  हमेशा  यहाँ  श्राती  बहस  का यह  नाटक  चलता  रहेंगा

 मिनिस्टर  नोट्स  लेते  कौन  क्या  बोलता  है  सब  लिखते  लेकिन  इन  सब  बातों  से  कोई

 फायदा  होनेवाला  नहीं  है  ।

 इसलिए  मैं  कहता  हूं--देवरस  जैसे  लोग  जो  कहते हैं  कि  हम  हिन्दू  का  संगठन  बनायेंगे

 इस
 देश

 में
 जो  बौद्ध  ईसाई  मुसलमान हैं

 वे  इस  देश  के  नहीं  कहीं  बाहर  से  aa
 थे  ?

 वे  भी  इसी  देश  के  वे  भी  तुम्हारे  जैसे  इस  देश  के  हकदार  हैं  श्रौर  तुम्हारे  कहने  से  या  धामिक  बिल

 नाने  से  इस  देश  की  समस्या  हल  होने  वाली  नहीं  है  ।  यह  उस  समय  हल  होगी  जब  गांधी  युग  में  जो

 इसको  हरिजन  का  नाम  दिया  गया  उसको  समाप्त  किया  जायगा  |  हम  एक  दूसरे  के  गले  मिल

 ब्राह्मण  की  लड़की  eas  कास्ट  में  श्रौर  Weacs  कास्ट  की  लड़की  ब्राह्मण  के  घर  में  जाय  ।

 जब  हम  ऐसा  व्यवहार  करेंगे  तब  कुछ  परिवर्तन  at  सकता  वरना  यह  sated  मिटने  वाली

 नहीं है

 मैं  श्रपने ग गांव  a  जाता  =—aAGaT  की  बात  कहता ह द द ब |  ल  चाय  नर  SUNG  oo  OAM  हूं--मेरे  लिए  वहां
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 24  1901  (ae) )  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  agar

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताब

 सौसर  में  चाय  लेकिन  मेरे  साथ  जो  sacs  कास्ट  का  भाई  बैठा  होता  उसके  लिए

 री  में  चाय  ग्राती  उनके  लिए  कप-सौसर  में  चाय  नहीं  श्राती  ।  मैं  जब  उसका  विरोध  करता

 हूं  पौर  कहता  हूं  कि  ऐसा  क्यों  हो  रहा है
 ?  तब  कहते  हैं  कि  तुम  तो  चले  हमारे  लिए  क्यों

 भगड़ा  डालते  उसको  कप-सौसर  में  चाय  देने  से  भगड़ा  पड़ता  इस  GH  को  खत्म  करना

 होगा  अगर  श्राप  इस  देश  का  भला  चाहते  अ्रगर  इस  देश  को  अखण्ड  रखना  चाहते  हैं  तो  यह

 हिन्दू  संगठन  की  बात  इस  देश  को  नहीं  रख  सकती  |

 2  an
 लाखों  जवान  हमारी  सीमाग्रों  पर  लड़ते  हमारे  रक्षा  राज्य  मंत्री  जी  यहाँ  बेठे  हैं  वे  जानते

 ग्रौर  श्रपने  खुन  को  बहाकर  देश  की  रक्षा  करत ेहैं  ।  खाली  लाठी  चड्ढी  पहन  कर  देश  की

 रक्षा  नहीं  होने  वाली  है  ।  देश  की  रक्षा  करने  के  लिए  हमारे  पास  फौज  है  श्नौर  वह  देश  की  रक्षा

 कर  रही है  ।  इसलिए  हिन्दू  राष्ट्र  हो  ्र  एक  हिन्दू  संगठन  बनाकर  देश  की  रक्षा  करने  की  बात

 करना  सही  नही ंहै  इससे  जातिवाद  को  बढ़ावा  मिलेगा  और  साम्प्रदायिक  दंगे  भड़केंगे  श्रौर  इससे

 देश  का  सवनाश  हो  जायेगा  |  इसलिए  इस  पर  कन्ट्रोल  होना  यह  देश  सारे  लोगों  का

 ईसाइयों  का  यह  देश  है,बुद्धों  का  यह  देश  है,हरिजनों  का  यह  देश  है  अर  हिन्दुप्नों  का  यह  देश  है  तौर

 धर्मनिरपेक्षता  जो  यहां  की  राज्य  उसको  कायम  रहना

 इसलिए  मैं प्रौर  ज्यादा  टाइम  न  लेते  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  अगर  को

 मिटाना  तो  फिर  श्रापसी  व्यवहार  जितने  पालियामेंट  के  सदस्य  वे  एक  दूसरे  के  साथी

 बनें  र  117  ग्रार्टकिल  जो  हमारे  संविधान  की  Weaes  कास्ट्स  के  बारे  में  उसको  महेनजर

 रखते  वे  एक  दूसरे  के  गले  मिल  जाएं  श्रौर  देश  से  जातपात  को  मिटा  दें  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  सभापति  wal  जो  MEATS  कास्ट्स  श्रौर

 सेड्यूत्ट  ट्राइन्स  कमिश्नर  की  (VME  पर  बहस  चल  रही  है,उसके  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 हम  लोगों  ने  सबसे  बड़ी  मांग  यह  की  थी  कि  जब  भी  कमिइनर  की  रिपोर्ट  पर  बहस  की  तो

 उसके  साथ  में  एक्शन  टेकन  forte  भी  सम्मिलित  रहे  क्योंकि  यदि  fas  रिपोर्ट  ही  पेदा  कर  दी  जाएगी

 AIX  उसपर  सरकार  की  अर से  जो  कायंवाही  की  गई  वहू  सम्मिलित  नहीं  की  तो  फिर

 जेसा  कि  हमारे  साथियों  ने  कहा  कि  उसका  कोई  उपयोग  नहीं  हो  पायेगा  श्रौर  कभी  उपयोग  नहीं

 होगा  ।

 कमिदनर  की  रिपोर्ट  को  श्रगर  श्राप  देखें  तो  यह  पायंगे  कि  जिन  समस्याझों  की  उसमें  चर्चा

 को  गई  है  श्रौर  जो  उसके  लिए  उन्होंने  सिफारिशें  की  मैं  TA AAT  हूं  कि  काफी  मेहनत  करके

 उन्होंने  रिपोर्ट  को  रखा  है  att  जितना  हम  लोग  यहां  बोल  रहे  भाषण  दे  रहे  करीब-करीब

 सभी  चीजें  उसमें  मौजूद  हैं  ।  सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  हम  लोगों  को  बुलवाने  की  बजाए  श्रच्छा  यह

 होता  कि  सरकार  के  द्वारा  एक-एक  प्वाइन्ट  पर  at  तक  क्या  किया  गया  कमिदनर  ने  जो  fodiz

 पेश  की  उस  पर  सरकार  ने  क्या  एक्शन  लिया  यह  सरकार  यहां  बता  देती  ।

 अनुसूचित  जातियों  के  सम्बन्ध  में  हमारे  साथी  श्री  गवई  जी  बोल  रहे  थे  कि  छुम्नाछूत  बन्द

 होना  हमको  ऐसा  लगता  है  कि  उसमें  sa  भी
 कसूर

 जो  गंगाराम  अस्पताल  वहां
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 प्रनुसुचित  जातियों  तथा  श्रनसूचित  जनजातियों  के  श्रायुक्त  14  1979

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 Hart  गया  तो  हमारे  पत्रकार  पूछ  रहे  थे  कि  क्या  हल्ला  करा  रहे  क्या  मामला  क्या  श्रछत ्

 की  बात  है  ?  मैं  प्रापको  बतलाता हूं  कि  गंगाराम  श्रस्पताल  एक  प्राइवेट  श्ररपताल  जो  ट्रस्टी दिप

 के  भ्रन्दर  चल  रहा है  ।  उसके  भ्रध्यक्ष  भूतपूर्व  न्यायाधीश  श्री  एस०  एम०  सीकरी  ara  समभिये

 कि  सन्‌  1976  में  एक  दीवार  खींच  दी  गई  और  कह  दिया  गया  कि  यह  asa  दीवार  श्रनट्चेबिल

 वाल  है  ।  क्या  कहा  कि  ये  जो  भ्रनूसूचित  जातियों  के  लड़के  ये  जो  छोटी  जातियों  के  लड़के  ये  जो

 छोटे  कर्मचारियों  के  लड़के  ये  भ्रफसरों  के  लड़कों  के  नजदीक  जाते  तो  उनका  संस्कार  खराब

 होता  इसलिए  दोनों  को  श्रलग  किया  जाए  ।  इमरजेन्सी  के  उस  समय  इमरजेन्सी  तब

 लीगों  ने  थाने  में  कुछ  नहीं  कहा  श्रौर  डर  के  मारे  मुकदमा  नहीं  चलाया  क्योंकि  भ्रगर  कुछ  तो

 जेल  में  बन्द  कर  दिये  जाते  जब  इमरजेन्सी  खत्म  हुई  श्र  जनता  पार्टी  की  सरकार  तो  उन

 लीगों  ने  दर्जनों  बार  प्रधान  मंत्री  जी  गह  मंत्री  जी  को  लिखा  श्रौर  तमाम  जगहों  पर  लोगों  को

 ana  कियां  लेकिन  उसका  रिजल्ट  अराज  तक  कुछ  नहीं  निकला  श्रौर  सबसे  दुःखद  विषय  यह  है  कि

 वहां  हरिजन  श्रौरतों  को  पीटा  गया  शौर  बाल  पकड़कर  उनको  खींचा  गया  श्रौर  प्रव  4  शेड्यूल्ड

 कास्ट्स  के  कमेंचारी  35  दिनों  से  श्रामरण  अनशन  कर  रहे  हैं  ग्रौर  मैं  aga  यह  कहता  हूं  कि  यदि

 प्राज  रात  तक  सरकार  ने  हस्तक्ष  प  नहीं  तो  हो  सकता है  कि  कल  हमको  दुखद  न्यूज  सुननी

 उसके  लिए  हमें  तैयार  रहना  चाहिए  ।  कहीं  कल  तक  उनकी  मृत्यु  न  हो  जाए  ग्रौर  हमारे  साथी

 सही  बात  कहते  है ंकि  अगर  सरकारी  संत  श्रनदान  करता  तो  उसके  लिए  दिल्‍ली  प्रौर  पुरी

 धानी  में
 खलबली  मच  जाती है  दो  दिनों  के  भ्रन्दर  ही  ate  यहाँ  पर  चार  शभ्रनुसुचित  जातियों  के

 ग्रादमी  25  दिनों  से  श्रनशन  पर  दिल्‍ली  प्रद्यासन  के  भारत  सरकार  के  नीचे  लेकिन  उसपर

 कहीं  कोई  चर्चा  नही ंहै  इसलिए  मैं  स्वेप्रथम  श्रपने  माननीय  गह  मंत्रीजी  से  कहूंगा  कि  वे  दिल्‍ली

 एडमिनिस्ट्रंबन  से  इस  बारे  में  बात  करें  क्योंकि  यह  श्रनुसूचित  जातियों  का  मामला  है  ate  केन्द्रीय

 सरकार  के  श्रन्तगंत  भी  यह  मामला  आ  जाता  है  ।

 झाप  निश्चित  रूप  से  निर्देश  दें  और  उनके  झनधन  को  समाप्त  करा  दें  ।  उनकी  जो  माँगें  हैं

 वे  हमारे  लोगों  के  शासन  की  देन  नहीं  वे  इमरजेन्सी  ch  शासन  की  देन  है  ।  कम  से  कम  इस  पुण्य

 काम  को  झप  जरूर  करें  ।

 सभापति  हमारे  न्यायालयों  में  श्रनुसूचित  जाति  ae  जनजाति  के  लोगों  की  क्या  हालत

 इस
 सम्बन्ध  में  मैं  श्री  एस०  एम०  सीकरी  का  जानबूझ  कर  नाम  लेना  चाहता  gi  श्रापको  यह

 जानकर  ताज्जुब  होगा  कि  हमारे  पुरे  Far  में  उच्च  न्यायालयों  में  352  न्यायाधीश  हैं  और  उन  352

 न्यायाधीशों  मे  4  श्रनुसूचित  जाति  के  हैं  श्रनुसूचित  जनजाति  का  एक  भी  नहीं  यह  बात

 सुचित  जाति  att  जनजाति  के  कमिरनर  की  रिपोर्ट  में  भी  कही  गयी

 कमिइनर  ने  श्रपनी  feat  में  यह  भी  कहा  है  कि  जहां  तक  कुल  मिलाकर  जिला  न्यायाधीशों

 का  संबंध  खेद  के  साथ  यह  उल्लेख  करना  पड़ता  है  कि  जब  इस  कार्यालय  ने  इस  संबंध  में  प्रत्येक

 राज्य  से  सुचना  मांगी  तो  केवल  14  संघ  राज्य  क्षत्रो ंने  अ्रपे  क्षित  सूचना  दी  श्र  उससे  पता

 चलता है
 कि  उनमें  श्रनुसूचित  aria  का  केवल  एक  ही  faut  eaTaT aya  Fb
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 Vie  ह

 1  {=
 ट्  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  aTqraa  जनजातियों  के  झायुक्त

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव
 हा

 सभापति  यह  तो  हुई  न्यायालयों  की  बात  ।  हम  लोगों  को  कभी-कभी  बुनियादी
 सवाल  पर  जाना  पड़ता  है  ।  गांवों  में  मारपीट  हो  जाती  है  या  कुछ  श्रौर  हो  जाता  है  ।  हम  लोग  तो

 कोटे  में  चले  जाते  हैं  लेकिन  जो  गांव  कै  गरीब  लोग  हैं  उनको  तो  न्यायालय  में  जाने  परे  भी  न्याय  नहीं

 मिलता  ।  सभापति  यह  बात  मैं  श्रपने  मन  से  नहीं
 कहता  हूं  ।  यह  कमिइनर  की  fee  इसमें

 कमिश्नर
 ने  कहा  है

 की  घटना  के  सम्बन्ध  में  ।

 यहां  तमिलनाडु  के  एक  मामले  का  उल्लेख  करना  संगत  होगा  ।  जहां  कुछ  वर्ष  पहले

 सूचित  जातियों  पर  बेलची  की  दर्दनाक  घटना  से  भी  श्राकार  प्रौर  प्रकार  में  लगभग  चार  गुना  अधिक

 marae  किये  गये  श्रनुसुचित  जातियों  के  लगभग  42  सदस्य  जिनमें  20  बच्चे  भी  जिन्दा

 जला  दिये

 भ्रत्याचारों  के  शिकार  व्यक्ति  भूमिहीन  श्रमिक  थे  ।  मामला  मद्रास  उच्च  न्यायालय  के  समक्ष

 झाया  गौर  श्रपराधी  व्यक्ति  बरी  कर  दिए  गए  |  उक्त  न्यायालय  का  निणंय  इस  प्रकार

 इसके  तथ्य  कुछ  ग्राइचयजनक  सा  प्रतीत  होता  है  कि  इस  मामले  से  सम्बद्ध

 सभी  23  भ्रपराधी  मि  रासदार  हों  ।  इसमें  से  श्रधिकांदा  लोग  धनी  हैं  श्र वे  बहुत  बड़े  भ-क्षत्र  के

 मालिक  हैं  ।  साक्ष्य  यह  है  कि  पहले  अपराधी  के  श्वास  श्रपनी  कार  मिरासदार  वामपंथी  कम्युनिस्टों

 से  प्रतिद्योध  लेने  के  लिए  कितने  भी  बेचेन  यह  विश्वास  करना  कठिन  मालूम  पड़ता  है  कि  वे  स्वयं

 घटनास्थल  पर  जाकर  बिना  श्रपने  नौकरों  की  सहायता  लिए  घरों  में  श्राग  लगा  दी  हो  ।  भूखे

 हताश  श्रमिकों  की  अ्रपेक्षा  व्यापक  निहित  स्वार्थों  वाले  धनी  लोगों  द्वारा  श्रपनी  सुरक्षा  के  लिए

 alae  ध्यान  देने  की  arent  की  जा  सकती  है  कि  मि  रासदारों  ने  को  में  रखा  हो  शरर  अपने

 भाड़े  के  दलालों  को  इन  कई  श्रपराधों को  करने  के  लिए  भेज  दिया  हो  ।  जिन्हें  झ्रभियोजन  के

 मिरासदारों  ने  स्वयं  सीधे  घटनास्थल  पर  श्राकर  किया  है  ।'

 निणंय में  श्रागे  कहा  गया  है  :

 विद्यमान  सत्त-न्यायाधीश  ने  जो  निष्कर्ष  निकाला  हम  उनके  इस  निष्कर्ष  से  सहमत  हैं  कि

 इन  निर्दोष  व्यक्तियों  की  हत्या  का  कारण  उपद्रवी  भीड़  का  सामान्य  उद्देश्य  नहीं  था  ।'

 wet  में  उच्च  न्यायालय  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  :

 राय  में  25  1968  की  रात  को  हुई  ददनाक  घटना  के  लिए  हमलावरों  को

 दोषी  ठहराना  चाहिए  किन्तु  खेद  है  कि  साक्ष्य  के  अ्राघार  पर  हम  किसी  को  श्रपराधी  करार  देकर  उसे

 दंड  देने  की  स्थिति  में  नहीं  हमने  अनाज  से  छिलका  अलग  करने  का  भरसक  प्रयत्न  किया  है  श्रौर

 साक्ष्य  का  मूल्यांकन  करने  संबंधी  सामान्य  मानकों  से  विचलित  हुए  बिना  कुछ  श्रप  राधियों  के  दोष  को

 सिद्ध  करने  का  प्रयास  किया  है  i  लेकिन  झभियोजन  साक्ष्य  में  अझन्तनिहित  कमजोरियां  हमें  उन

 क्तियों  को  सिद्ध-दोष  ठहराने  से  रोकती  है  जो  निर्दोष  हैं  ।'

 सभापति  42-42  हरिजनों  की  हत्या  की  जाती  है  जिनमें  20  बच्चे  भी  शामिल  लेकिन

 जब  वह  मामला  न्यायालय  में  जाता  है  तो  न्यायालय  क्या  कहता  है  कि  इनकी  हत्या  करने  वाले  सब

 निर्दोष  हैं  ।  यह  सब  की  रिपोर्ट  मे ंहै
 ।  श्राप  इसे  पढ़िये  ।  इसमें  av  कहा  न्यायाधीश

 श्री  डी०  ए०  देसाई  ने  स्पष्ट  रूप  से  कहा
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 14  1979 safe  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  ज॑नजातियों  के  श्रायुक्त

 के  तथा  244  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 सामाजिक  संस्था के  नाते  कानून  का  यह  उत्तरदायित्व  है  कि  परिवर्तन  व्यवस्थित

 सप्रयोजन  लक्ष्य  उन्मुख  व्यवस्था  के  रूप  में  कानून  का  अरथ
 लेना

 '

 झ्रागे  चल  कर  उन्होंने  कहा

 पास  कानून  का  उल्लंघन  करने  पर  दंड  देने  की  शक्ति  लेकिन  वे  लोग  जिन्हें

 कानून  लागू  करने  ग्रौर  दंड  देने  का  भार  सौपा  गया  है  वे  स्वयं  उस  वर्ग  के  होत ेहैं  जो

 q गया
 Q  से  प्रभावित  रहते  हैं

 और वे  उस  वर्ग  के  नहीं  होते  जिनके  लिए  कानून  बनाया  जाता  इसीलिए

 वे  कानून  को  पुरी  शक्ति  से  लागू  करके  सच्चा  लाने  के  लिए  उत्साहित  नहीं  होते  ।  इसके

 विपरीत  aaa  यह  बतलाता है  कि  कानून  का  कार्यान्वयन  ऐसे  झन  मने  ढंग  से  किया  जाता  है  कि  उन

 लोगों  का  कानून  में  विश्वास  समाप्त  हो  जाता  है  जिनके  लाभ  के  लिए  यह  बनाया  गया

 इस  प्रकार  से  कमिश्नर  ने  स्पष्ट  रूप  से  कहा  है  कि  संविधान  की  कोई  धारा  बाधक  नहीं  है

 उच्च  न्यायालय  या  जिला  न्यायालय में  रिज  वेदन  देने  के  रास्ते  में  ।  मैं  श्रापको  बता  चुका  हूं  कि  352

 उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीश हैं  जिनमें  से  मात्र  चार  ही  इन  जातियों  के  सरकार  को  हिम्मत  त्रौर

 बहादुरी के  साथ  wey  श्राना  चाहिए  श्रौर  रिजर्वेशन  वहां  लागू  करना  चाहिए  कनफ्रंटेशन  की  स्थिति

 me  भी  तो  उसका  उसको  मुकाबला  करना  सरकार  को  कहना  चाहिए  कि  न्यायपालिका  में

 चाहे  जिला  जज  उच्च  न्यायालय  का  मामला  हो  या  रुप्रीम  कोट  का  मामला  हो  की

 नियुक्ति  में  अनुसूचित  जातियों  ax  अनुसूचित  जन  जातियों  के  लोगों  को  हम  विशेष  श्रवसर

 उनके  लिए  रिजर्वेशन  करेंगे  ।

 WIAA  की  बात  है  कि  माननीय  न्यायाधीश  कुछ  कहते  हैं  श्रौर  हमारा  जो  विधि  मंत्रालय

 जो  हम  लोगों  का  आदमी  जिसको  यहां  पर  हमारे  पक्ष  में  बात  कहनी  चाहिए  वह  कुछ  दूसरी  ही

 बात  कहता  है ग्रौर  हमारे  विरुद्ध  बात  कहता  है  ।  गोली,'''बीस  तीस  कदम  ।  मुख्य

 न्यायाधीशों  के  विचार  हैं

 मुख्य  योग्यता  के  श्राधार  पर  ही  विचार  करना  है ्रौर  aa  पूर्ण  निरपेक्ष
 मूल्यांकन  कोही

 मान्यता  दी  जानी  है  ।  कोई  कठोर  नियम  नहीं  बनाए  जा  सकते  हैं  ।

 इससे  art  बढ़कर  विधि  मंत्रालय  ने  भ्रपना  विचार  पेदा  कर  दिया है
 कि  कोई  रिजर्वेशन  नहीं

 हो  सकता  है  ।  कमिदनर  साहब  कहते  हैं  कि  कोई  संवेधानिक  बाधा  नहीं  है  जिसके  चलते  इसको  रोका

 जा  सकता  हो  लेकिन  श्राप  कहते हैं  यह  नहीं  हो  सकता  है

 कमिशनर  ने  श्रपनी  रिपोर्ट  में  श्रारक्षण  के  विषय  में  जो  कहा है  श्रौर  जो  gies  दिए  हैं  वे
 भी  मैं  ग्रापके  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।  ये  प्रथम  श्रौर  द्वितीय  श्रेणी  के  बारे  में  मैं  रख  रहा  हूं  ।  प्रथम

 श्रणी  में  mtg चट  जातियों  का  3.46  है  श्रौर  द्वितीय  में  5.41  है  जबकि  जन  जातियों  का  0.68

 ग्रौर  0.74  है  अर्थात  एक  प्रतिशत  भी  नही ंहै  ।  जहां  तक  सावंजनिक  क्षत्र  का  सम्बन्ध है  वहां  प्रथम

 श्रेणी  में  यह  1.68  प्रतिशत  ate  द्वितीय  में  0.36  प्रतिशत  है  श्रनुसूचित  जातियों  श्रौर  3.19  प्रतिशत

 श्रौर  0.54  प्रतिशत  ही  जन  जातियों  का  है  ।  इन  श्रारक्षणों  को  पूरा  करने  की  श्रावश्यकता  है  ।

 जहां  तक  प्राइवेट  संस्थानों  में  रिजर्वेशन  का  सम्बन्ध  है  कमिशन  ने  स्पष्ट  रूप  से  कहा  है  कि

 इस  पर  कोई  रोक  नहीं  है  ।  एक  बार  जब  बैठक  म्रायोजित  हुई  थी  उस  बेठक  में  भी  यह  कहा  गया  था
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 24  1901  (wen?
 (ar)  जातियों  तथा  जनजातियों  के

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 कि  श्रगर  प्राइवेट  फर्मों  या  फेक्ट्रयों  वाले  रिजर्वेशन  नहीं  देते  हैं  तो  उनको  सरकार  द्वारा  दी  जाने

 वाली  सुविधायें  बत्द  कर  दी  जानी  चाहिए  |  एक  बार  उनको  बन्द  कर  दिया  गया  तो  श्राटो मे  टिकली

 वे  बाध्य  हो  जाएंगे  रिजर्वेशन  देने  के  लिए  ।  रिपोर्ट  में  कहा  गया

 उद्योगों  की  लाइसेंस  वित्तीय  सहायता  प्रौद्योगिक  स्थल  श्रावंटित  द्र

 अरन्य  सुविधायें  प्रदान  करते  समय  उनपर  यह  शर्त  की  जाएंगी  कि  वे  gad  नौकरियों  में  श्रनुसूचित

 प्रनुसुचित  जन  जातियों  के  सदस्यों  को  उचित  प्रतिनिधित्व  देने  समबन्धी  सरकारी  नीति  को

 ग्रनिवाय  रूप  से  मानें  ।  यदि  प्राइवेट  सेक्टर  के  प्र तिष्ठान  सामाजिक  ate  श्रसमानताझओओं  को

 मिटाने  सम्बन्धी  लक्ष्य  प्राप्ति  में  सरकार  के  उत्तरदायित्वों  में  हाथ  बटाने  में  रुचि  नहीं  रखते  हैं  तो  उन्हें

 सरकार  से  सहायता  MIT  लाभ  देने  के  लिए  नहीं  कहना  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  ग्रब  श्राप  समाप्त  करें  ।  तेरह  मिनट  हो  गए  हैं  ।

 श्री
 राम

 विलास  पासवान  :
 श्रभी

 तो  मैंने  शुरू  ही  किया  है  ।  wal  तक  तो  पांच-सात  मिनट

 की  हुए  होंगे

 दौ ड्यूल्ड  कास्ट्स  श्रौर  ट्राइन्ज  के  लिए  श्रवसरों  की  बात  की  जाती  लेकिन  नियुक्ति  के

 समय  भी  उनके  प्रति  धांधली  बरती  जाती  इत  पर  रोक  लगनी  मैंने  दो-तीन  बिल  ga

 किए  प्राइवेट  मेम्बर  बिल  मैंने  एक  में  कहा है  कि  इनको  मिलने  वाशी  घुविधायें  aaa  तीस  बरस

 तक  जारी  रखी  जानी  दूसरे  में  मैंने  यह  भी  कहा  है  कि  एक  राज्य  में  तो  एक  जाति  भ्रनुसूचित

 जाति  में  है  लेकिन  दूसरे  में  प्रनूसूचित  जाति  की  सूची  में  नहीं  यह  नहीं  होना  चाहिए  ।  वहां  भी

 उनको  श्रनुसूचित  जाति  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  i  बिहार  में  पासवान  उस  श्र  णी  में  झाता

 उत्तर  प्रदेश  में  पासी  कहीं-कहीं  धोबी

 एक  wee  में  Tears  कास्ट  की  TH  में  हैं  दूसरी  जगह  नहीं  दिल्‍ली  में  नहीं हैं  ।  तो  श्राप

 उनको  रोजगार  नहीं  दे  पाते  हैं  नब  कोई  श्रादमी  बिहार  से  नौकरी  के  लिए  श्राता हैं  तो  यहां  श्राने

 के  बाद  उसका  इकोनामिकल  स्टेट्स  बहुत  ऊपर  उठ  जाता  श्राप  कहते  हैं  कि  SATs

 कास्ट  की  श्रेणी
 में  नहीं  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  अ्रगर  किसी  एक  स्टेट

 में
 जो  श्रनुसूचित

 जाति  के  श्र्णी  में  हों  तो  दूसरी  जगह  भी  उसको  उसी  श्रेणी  में  रखिये  |

 कमिशनर  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  कहा है  कि  प्रमाण-पत्र  मिलने  में  बहुत  दिक्कत  होती  तीस

 हजारी  में  अफपर  बेठ  एप्लाई  करें  तो  दो  साल  बाद  उसको  प्रमाण-पत्र  मिलता है
 ।  जेनुइन

 झादमियों  के  लिए  इतनी  दिक्कत है  ।  लेकिन  दूसरी  तरफ  क्या  हाल  है  वह

 समय  श्री  एम०  उत्पनारायण  राव  पीठासीन  हुए  ।

 oral  लिखकर  भेजा  ।  मैंने  सवा  सौ  लड़कों  के  बारे  में  जो  पटना  के  मेडिकल  कालेज  में

 पढ़  रहे  है  जाली  प्रमाण-पत्र  लेकर  उनके  बारे  में  लिखा  था  लेकिन  wi  तक  उनके  खिलाफ  कोई

 कार्यवाही  नहीं  की  गई  |  set  वह  लोग  वहां  धमकी  देत ेहैं  ।  इसलिए  जो  जाली  प्रमाण-पत्र  का

 मामला  है  वह  जहां  कहीं  भी  हो  उसकी  जांच  होनी  चाहिए  ate  सख्त  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।

 कहा  जाता  है  कि  हम  जीवन  के  हर  क्षत  में  भ्रनूसूचित  जातियों  का  विकास  चाहते  हैं  ।

 लेकिन  वस्तु  स्थिति  कया है
 ?  बेंकों  का  जब  नेदनेलाइजेशन  हम्ना  तो  बड़ा  हंगामा  हुन्ना  i  लेकिन  जो
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 magia  जातियों  तथा  ्रनुसूचित  जनजातियों  के  14  1979

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 भ्रनुसुचित  जाति  के  लोग  थे  उनको  दो  पेसा  उन  dat  से  ऋण  नहीं  मिला  ।  जो  aagtaa  जाति  झर

 जनजाति  के  गरीब  लोग  हैं  aTTHyY  पहलें  उनको  ऋण  देना  चाहिए  tara  उनसे  सेक्योरिटी  मांगते

 जमानत  मांगते  तो  वह  बेचारे  कहां  से  दें  ?  जिसके  पास  खाने  को  aq  पहनने  को  कपड़ा

 रहने  को  घर  नहीं  वह  कहां  से  जमानतदार  लायेगा  ?  मेरा  निवेदन  है  कि  जो  उनका  शारी  cci

 श्रम  जो  साल  में  5,000  रु०  बेठता  है  वह  उनकी  जमानत  मानी  जाय  |  उसके  आधार  पर  ऋण

 दीजिए  तब  कुछ  उनको  लाभ  मिल  सकेगा  गरीब  को  कोई  सुविधा  नहीं  मिल  पायेगी  ।

 श्री  ज्वाला  प्रसाद  कुरील  :  सभापति  मेरा  व्यवस्था  का  प्रद्न

 जीक्षन  में  देख  लीजिए  कि  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  ale  ट्राइब्स  के  लिए  कितना  उदासीन  हैं  |

 सभापति  महोदय  :  एक  दिन  तो  झ्रापकी  बेंच  में  एक  भी  areal  नहीं  सिवाय  मंत्री  के

 इसलिए  यह  कोई  व्यवस्था  का  प्रशन  नहीं  है  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  जो  भी  ग्रनुसुचित  जाति  का  श्रफसर  है  श्रगर  वह  थोड़ा  सा  भी

 बढ़ता  मंडल  जी  को  मालम  अगर  थोड़ा  सा  भी  ग्रच्छा  काम  करते  है ंतो  उसकी  सी ०
 श्रार०

 खराब  कर  दी  जाती है  ।  श्री  fariy  प्रसाद  प्रौर  बहुत  से  लोग  तो  aH  किसी

 श्रफसर  को  दंड  देना  हो  तो  श्राप  सस्पेंड  कर  दीजिए  ।  लेकिन  खामख्वाह  श्राप  उसको  नचा  रहे  हैं

 ताकि  प्रोमोशन  न  पा  सके  |  जब  प्रोमोशन  का  समय  अयेगा  तो  सी०  श्रार०  खराब  कर

 लिए  aTTHt  नीयत  साफ  नहीं  है  ।  कोई  ऐसा  विभाग  नहीं  है  जिसमें  श्रनुसुचित  जाति  शौर  STAT-

 जाति  के  योग्य  लोग  उपलब्ध  न  हो  सकते  लेकिन  array  नीयत  साफ  नहीं  अ्राप  प्रत्येक

 विभाग  में  सैल  प्रधान  मंत्री  का  विभाग  ऐटामिक  ऐनर्जी  है  उस  में  सेल  बना  दीजिए  श्र  उसके

 लिए  ग्रलग से
 कालेज  से  ही  विद्यार्थियों  को  चुन  लीजिये  श्रौर  उनको  शुरू  से  ही  नसे  कीजिये  ।  अप

 देखेगे  कि  पांच  साल  में  कोई  भी  क्षत्र  ऐसा  नहीं  चाहे  इंजीनियरी  sTaeut  होया  श्रौर

 कोई  टेक्नोलाजि
 कल  क्ष  व्र

 जिसमें  ग्रनुसूचित  जाति  ate  जन  जाति
 के  योग्य  श्रादमी  न  मिलें  |

 सब  जगह  वह  हो  लेकिन  सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  अप  उसके  लिए  कुछ  कीजिये  ।

 विदेश  सेवा  श्रौर  भ्रर्थ  सेवा  में  मैं  देख  रहा  लेकिन  वह  बिलकुल  उस  मामले  में  नगण्य  इसलिए

 मैं  कहना  चाहता  ् (र कि  जब  तक  array  नियत  साफ  नहीं  जब  तक  श्राप  अनुसूचित  जाति

 at  ग्रनुसुचित  जन-जाति  के  लिए  श्रलग  मिनिस्ट्री  की  व्यवस्था  नहीं  करते  हैं  ्रौर  वह  भी

 फूल  मिनिस्ट्री  नहीं  बनाते  हैं  तब  तक  इस  मामले  में  कुछ  नहीं  हो  सकेगा  |

 बिहार  में  कल्याण  विभाग  है प्रौर  उसके  मन्त्री  भी  हरिजन  ही  लेकिन  उसको  पावर  कुछ

 नहीं  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  are  लग  मिनिस्ट्री  की  व्यवस्था  की  जिये  श्र  पावरफुल  लोगों

 को  मिनिस्ट्री  का  प्रघिकार  दीजिये  ।

 भ्रनुसूचित  जाति  श्रौर  श्रनुसूचित  म्रादिम  जाति  के  कमिइनर  ने  श्रपनी  कमजोरी  को  नहीं

 बताया  है  लेकिन  उसने  संकेत  किया  है  कि  कमीशन  को  इतना  बाँध  दिया  उसको  एक  कमरे  में

 बन्द  कर  दिया  है  कि  वह  ठीक  ढंग  से  अपना  फंक्शन  नहीं  कर  पा  रहा  है  ।  ाप  भविष्य  में  इसको

 भी  देखिय े।
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 24  1901  (at)  agra  जातियों  तथा  agra  जनजातियों  के  श्रायुक्त

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  शिव  नारायण  सुरसनिया  )
 :  सभापति  गत  बहस  में  मैंने  यहां  एक

 भाषण  किया  था  श्रौर  कहा  था  कि  इतने  दिनों  में  इतनी-इतनी  देर  में  हमारी  रिपोर्ट  पर  बहस  क्यों

 होती  समय  पर  कयों  नहीं  होती  ?

 अब  भी  तीन  साल  की  इक्ट्ठी  रिपोर्टो  पर  बहस  हो  रही  है  यह  भी  रिपो  2  साल  की  है  जो

 कि  झाज  से  साल  भर  पहले  प्रस्तुत  की  जा  चूकी  लेकिन  उसपर  बहस  साल  भर  बाद  हो  रही  है  ।

 इस  कारण  से  रिपोर्ट  में  जो  हमारी  सिफारिशें  होती  या  जो  कुछ  इसके  मुद्दे  होते  उसका  परपज

 डिफीट  हो  जाता  है  ।

 इसके  साथ  ही  मभ  एक  श्रौर  aaa  है  कि  1947  में  जो  हमारे  लिए  प्रतिशत  निश्चित

 किया  गया  था  कि  वह  इस  श्रावादी  के  आ्राधार  पर  15  प्रतिशत  श्र
 7

 प्रतिशत  दड्यूल्ड  कास्ट्स  श्र

 दाड्यूल्ड  ट्राइब्ज  के  लिए  रिजर्वेशन  किया  गया  श्राज  32  साल  के  बाद  भी  श्रावादी  हमारी  वहीं

 की  वहीं  रखी  जा  रही  है  जब  कि  जो  सवर्ण  जाति  के  या  उच्च  जाति  के  लोग  उनके  2  बच्चे  होते

 हैं ग्रौर  शड्यूल्ड  कास्ट्स  के  8-10  बच्चे  होते  उनका  प्रतिशत  बढ़ता  ही  नहीं  है  समभ  में  नहीं

 ्  रहा  कि  क्या  हो  रहा  है  ?  मैं  समकता हूं  कि  इसके  पीछे  कोई  न  कोई  इस  तर  ,'  की  साजिश है  कि

 जिससे  उनके  gains  नहीं  दिये  जाते  हैं  जिसके  कारण  से  जो  पूरे  श्रधिकार  उनको  मिलने

 वह  नहीं  मिलते  हैं  ।

 हमने  प्रधान  मंत्री जी  को  चण्डीगढ़  में  एक  सम्मेलन  करके  सभी  प्रकार  के  प्रस्ताव  बनकर

 fad  ।  उसमें  सभी  प्रकार  के  हमारे  सांसदों  ने  मिलकर  एक  कन्सेंस  बनाकर  कुछ  इस  प्रकार  के  निणंय

 लिए  थे  श्रौर  उनसे  उमीद  की  जाती  थी  कि  इसपर  सरकार  कदम  लेकिन  wal  तक  सरकार

 की  तरफ  से  कोई  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हम्ना  है  कि उसपर  क्या  कर  रहे

 यहां  पर  हमारे  संसद्‌-सदस्यों  ने  विभिन्‍न  प्रकार  से  रिजर्वेशन  के  gins  प्रस्तुत  किये  मैं

 उनमें  नहीं  जाना  लेकिन  उसके  साथ-साथ  कहना  चाहता  हूं  कि  30  साल  में  इस  तरह  का

 वातावरण  बनाया  जा  रहा  है  कि  उनके  रिजर्वेशन  को  समाप्त  करने  के  लिए  जगह-जगह  संघ  बना  दिये

 गये हैं  ।  एक  साजिश  खड़ी  हो  गई  है

 यह  भी  कहा  जा  रहा  है  कि  जातियों  के  नाम  से  जो  संरक्षण  की  बात  उसको  आर्थिक

 दृष्टि  गरीबी  की  दृष्टि  से  उस  तरफ  मोड़  दिया  जाये  ग्र्थात  जो  कुछ  बनाया  गया  उसमें  कुछ

 दिया  नहीं  गया  att  उसको  भी  डिफीट  करके  दूसरी  परिकल्पना  करके  उसको  समाप्त  करने

 की  साजिश  चल  रही  है  ।  उसमें  सरकार  के  साथ  न्यायालय  भी  साभीदार  बन  रहे  इसके  कारण

 स्थिति  इस  प्रकार  की  बन  चुकी है  जिससे  हमें  लगता  है  कि  हमारे  प्रति  उद्धार  के  लिए  जो  सरकार  ने

 अराज  तक  घोषणाएं  की  हैं  ATT  इस  तरह  की  बातें  की  हैं  वह  केवल  धोखा  मात्र
 ह

 |  वास्तविकता  में

 ईमानदारी  के  साथ  अब  तक  कुछ  नहीं  किया  गया  है  ।

 बांडेड  लेबर  के  अन्दर  सारे  देश  में  गरीब  लोग  काम  करते  हैं  |  शेड्यूल्ड  ट्राइब्ज  के  सब  लोग

 उसमें  वहू  बांडड  लेबर  वहाँ  से  तो  दूर  किया  गया  लेकिन  हमें  तो  यह  दिखाई  देता  है  कि  जितने

 राजनीतिक  दल  हैं  ate  जितनी  ag  पालियामेंट  इसके  अन्दर  भ्रनुसूचित  जाति  WIT  a

 सूचित
 जन-जाति

 के
 लोगों  को  बांडेड  लेबर  की  तरह  से  माना  जाता  है  शर  उनके  साथ
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 प्रनुसुचित  जातियों  तथा  श्रनूसूचित  जनजातियों  के  श्रायुक्त  14  1979

 के  तथा  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव
 _

 उसी  तरह  का  व्यवहार  किया  जाता  उनको  उचित  स्थान  देने  की  कोशिश  नहीं  को  जाती

 ae  श्रगर  कोई  श्रपनी  कोशिश  श्रपती  शक्ति  a  coy  बढ़ने  की  कोशिश  करता  है  तो

 उसके  प्रति  दुर्भावना  पैदा  की  जाती  उसे  पीछे  डालने  की  कोशिश  की  जाती  है  ।  उसको  स्वयं  खड़े

 नहीं  होने  दिया  जाता  ।  सारी  राजनीति  में  इस  तरह  का  चक्र  चल  रहा  है  ।  ये  जितने  भी  एम ०

 एल०  To  एम०  पी०  बनते
 हैं  उनका  एक्सप्लायटेदान  सारे  राजनैतिक  दल  करते हैं  प्रौर  वहू  बाकी

 जनता  का  करते  हैं  यह  एक  विशस  चक्र  बन  गया  इसको  कब  तोड़ा  जाएगा  श्रौर  कब  इस  पर

 विचार  किया  जाएगा  ?

 श्राज  अन्त्योदय  की  बात  बहुत  जोर  से  सरकार  की  तरफ  से  उठाई  जाती  हैग्नौर  वह  किया

 जा  रहा  अच्छा  कार्यक्रम  लेकिन  श्रनसुचित  जनजाति  में  भ्रन्त  में  यदि  कोई  भ्राता  है  तो  वह

 सफाई  कमंचारी  श्राता  है  जो  सफाई  करता  मेला  उठाता  वह  उसमें  भ्राता  है  प्रौर  वह  स्पेशल

 किस्म  का  काम  करता  उस  काम  को  दूसरा  भ्रादमी  नहीं  करता  है  ।  तो  जब  वह  एक  खास  प्रकार

 का  काम  करता
 है

 तो  उसके  लिए एक
 खास  प्रकार  का  वेतन  क्यों  नहीं  दिया  जिस  तरह

 से  टेकनीकल  श्रादमियों  के  लिए  विशेष  प्रकार  का  वेतन  होता  है  क्योंकि  वह  काम  दूसरे  नहीं  कर

 इसी  उनको  भी  जो  काम  वह  करते  हैं  क्यों  कि  उस  को  दूसरा  कोई  नहीं

 इसलिए  उनको  उसके  लिए  विशेष  वेतन  देना  चाहिए  जिससे  उनकी  श्राधिक  स्थिति  ठीक  हो

 सके  ।  जितने  भी  नगर  निगम  त्रौर  सिविल  ऐडमिनिस्ट्रेशन हैं  उन  के  लिए  डायरेक्टिव  जाना

 चाहिए  कि  इनके  रहने  के  लिए  मकान  ननाकर  दिया  जाय  ale  इन  के  लिए  उचित  व्यवस्था  की  जाय  ।

 लेकिन  पिछले  तीस  साल  से  उनके  साथ  वही  बर्ताव  कर  रहे  उनको  ः चतुथे  श्रेणी  में  रखा  जाता  वे

 भ्रपने  बच्चों  को  पढ़ा  लिखा  नहीं  सकते  क्योंकि  वे  स्वय  जाकर  सफाई  करते  हैं  तो  श्रपने  अपनी

 लड़को  भ्रौर  श्रपनी  बहू  सब  को  सफाई  के  काम  में  लगा  देते  अगर  इसी  तरह  की  स्थिति  बनी

 रही  तो  इन  का  उद्धार  किस  तरह  होगा  ?

 दूसरा  मसला  मैं  उठाना  चाहता  हू  कि  जो  गन्दा  काम  कहा  जाता  था  वह  था  faa  का  काम

 खाल  निकालना  at  खाल  को  रंगना  |  अ्रनुसूचित  जाति  का  बहुत  बड़ा  वर्ग  उसकाम  को  करता  था  ।

 aia  स्थिति  यह  है  कि  उनका  गला  घोंट  दिया  गया  उनको  कोई  संरक्षण  नहीं  दिया  गया  है

 महात्मागांधी  ने  बुनकरों  को  संरक्षण  दिया  लेकिन  बुनकरों  को  जितनी  सहायता  मिलती  है  उनमें  उसका

 एक्सप्लायटेशन  होता है  ।  बीच में  दूसरे  उस  पैसे  को  खा  जाते  हैं  ।  यहां  पर  चूँकि  दूसरा  समाज

 बीच  में  खा  सकता  इसलिए  उसको  सब  तरह  की  सुविधा  दी  लेकिन  चमड़े  के  काम  श्रौर  च
 मं

 कार

 के  काम  के  लिए  कोई  सुविधा  नहीं  दी  ।  नतीजा  यह  है  कि  टैनिंग  का  काम  उनके  हाथ  से  बिल्कुल

 निकल  गया  ।  यह  चमड़े  का  काम  ऐसा  काम  है  कि  जो  उसे  शुरू  करता  जब  तक  वह  तैयार  होता

 है  तब  तक  उ  समें  ऐसे  मौके  श्राते  हैं  जिनमें  वह  पूरी  तरह  बरबाद  हो  जाता  कई-कई  परिवार

 उस  में  बरबाद  हो  जाते हैं  ।  अज  तक  उनके  संरक्षण  के  लिए  कुछ  नहीं  किया  तो  जो  अन्त  के

 अंदर  लोग  जो  चमंकार  भ्रौर  सफाई  करने  वाले  उनके  लिए  झाज  तक  aa  कोई  विचार

 नहीं  किया  तो  फिर  यह  किस  तरह  की  व्यवस्था  चल  रही
 किस  तरह  से  श्राप  समाज  को  ऊपर

 उठाना  चाहते  हैं  ?
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 24  1901  (a)  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  ध्रायुक्त

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 ——

 यहां  पर  हमारे  साथियों  ने  श्रौर  इसके  पहले  भी  बहुत  से  लोगों  ने  अ्रपने  लिए  श्रलग  मन्त्रालय

 की  मांग  की  है श्रौर  न्यायालय  की  मांग  की  है  कि  स्पेशल  स  बनाए  जाने  साथ  साथ  यह

 भी  माँग  की  है  कि  श्रागामी  तीस  साल  के  लिए  हमारा  रिजर्वेशन  बढ़ना  चाहिए  इसके  साथ-साथ

 पब्लिक  अंडरटेकिग्स  की  बात  रखना  चाहता  हूं  दो-तीन  श्रंडरटेकिग्स  का  हवाला  दिया  गया  ।  at

 हमारे  मित्र  बहुगुणा  जी  के  बारे  में  श्रौर  उन  के  विभाग  इंडियन  श्रायल  का  बड़ा  भारी  गुंजान  कर

 रहे  थे  ।  उन्होंने  78  में  रिजर्वेशन  घोषित  किया  ।  लेकिन  रिपोर्ट  77  से  दे  रहे  हैं  ।  19  ए  argst  में

 दे  दिया  है  जब  कि  कहीं  कोई  ए  साइड  में  नहीं  दिया  है  ।  जिस  दिन  से  gare  मैं  उस  दिन

 से  कम्पनी  के  ऐडवर्टाइजमेंट्स  देखता  हूं  ।

 वहां  पर  कम्पनी  का  रुपया  सूख  गया  ।  ए  साइट  के  एडवर्टीजमेंट  जिसमें  श्राते  थे  उसमें

 रिजर्वेशन  नहीं  था  ।  श्रौर  भी  जो  एडवर्टीजमेंट  श्राते  हैं वह  बी  या  सी  साइट  के  झ्राते हैं  ।  इस  तरह

 से  फर्टिलाइजर  की  एजेंसीज  दी  इस  तरह  से  श्राप  देखेंगे  कि  हेडिंग  तो  यह  दी  हुई

 है  लेकिन  उसमें  कन्टेन्ट  यह  है  कि  श्रभी  तक  प्रोसीजर  तय  किया  जा  रहा है  |  इसलिए  ये  जो  रिपोर्ट

 हैं  वह  भी  समारे  साथ  एक  धोखा  है  हेडिग्ज  इस  तरह  की  होती  है  लेकिन  कनटेन्ट्स

 कुछ  श्रौर  ही  होता  है  ।  इस  तरह  से  यह  जो  पूरा  पुलिन्दा  लिखा  है  यह  रिपोर्ट

 है  लेकिन  पहली  रिपोर्ट  में  भी  वही  मृद्द  मैं एक  मन्त्री  जी  से  मिलने  गया  रिजर्वेशन

 पर  बात  हो  रही  मैंने  कहा  देखते  हैं  कब  तक  संरक्षण  पूरा  होता  उन्होंने  कहा  इन्सान

 इन्तजार  में  रहता  मैंने  कहा  हजारों  साल  से  इन्तजार  में  हैं  प्रौर  जिनका  इन्तजार  टूट  गया  वे

 या  तो  मुसलमान  हो  गए  या  ईसाई  हो  गए  |  हम  चाहते  हैं  कि  इन्तजार  के  बने  रहते  इसक  पूरा  किया

 जाए  |  अगर  र  नहीं  इन्तजार  टूट  गया  तो  उस  दिन  कुछ  श्र हो  सकता है
 ।  हमने  सब्र के

 अदर के  साथ  इन्तजार  किया  है  वरना  हम  भी  कुछ  पर  गुजरते  ।  हम  हिन्दू  हैं  इसलिए  कुछ

 नहीं  कर  रहे  लेकिन  इसके  लिए  ITY  भी  सोचना  होगा  श्रौर  हमारे  से  पहले  जागकर  सोचना

 चाहिए  वरना  यहां  कोई  नहीं

 जहां  तक  भूमि  सुधार  को  वात  इसमें  इतना  प्रपंच  इतना  शोर  है  लेकिन  उसको  लागू

 नहीं  किया  जा
 रहा  है  ।  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  को  जो  भूमि  श्रांबंटित  की  जाती  है  वह  ऐसी  भूमि

 होती  है  कि  वे  बेचारे  अपने  घर  के  वर्तन  बेचकर  बनाते  रहते  हैं  श्रौर  जब

 काइत  करने  लायक  वह  जमीन  बनती  है  तब  या  तो  उसकी  काइत  काट  ली  जाती  है  या  जमीन  पर

 ही  कब्जा  कर  लिया  जाता  है  ।  उसके  बाद  सरकार  की  तरफ  से  निणंय  होता  है  कि  यह  जमीन  ली

 जा  रही  तुम  को  दूसरी  जमीन  दी  जाएगी  ।  दिल्‍ली  के  ही  एक  गांव  का  मामला  वहां  पर

 सूचित  जाति के  लोगों  को  पट्टा  दिया  गया  उस  पर  वे  काश्त  कर  रहे  थे  लेकिन  झझब  सरकार  ने

 उस  पर  एक  नाला  निकालने  का  फेंसला  कर  लिया  है  ।  उन्होंने  wale  की  कि  हमारी  जमीन  बचाई

 जाए  लेकिन  सरकार  अड़  गई  कहती  है  नाला  यहीं  से  निकलेगा  मैंने  डिप्टी  से  बात  की

 उन्होंने  कहा  कि  यह  भूमि  ऐसे  लोगों  की
 है  जो  कोटे  में  नहीं  जा  श्रगर  हम  दूसरों  की  भूमि  लेंगे

 तो  वे  कोर्ट  में  चले  जाए गे  ।  मैंने  कहा  कि  दिल्‍ली  को  बाढ़  से  बचाने  के  लिए  केवल  हरिजन  vie

 अनूसूचित जाति
 के  लोग  ही  te  गए  हैं

 ज़िनको  कत्ल  किया  इस  तरह से
 इनके  कत्ल
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 aqg rat  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  आयुक्‍्त  14  1979

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 area  की  जो  कहानी है  वह
 खत्म  नहीं  हो  रही  ह  मि  भी  जानते  हमें  भी  पता  तीर

 तरकदा हम  भी  रखते  हैं  मगर  WTST |
 कट

 सभी  तरह  के  शस्त्र  हम  रखते थे  लेकिन  हम  ने

 भ्रपन  हाथ  से  अंगूठा  काट  कर  दे  दिया  ।  एकलव्य  की  कहानी  पहले  की  तरह  श्राज  भी  चरितार्थ

 होरही  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि
 सरकार  वायदों  को  पूरा  करे

 इसके  श्रलावा  श्राज  हमारे  साथ  सबसे  बड़ा  कुठाराघात  शिक्षा के  द्वारा  हो  रहा  है  ।  बड़े

 प्रफसर  श्नौर  पैसे  वालों  के  बटे  भ्रच्छी  पढ़ाई  करते  ग्रच्छे  स्कूलों  में  जाते  हैं  लेकिन  गरीब  का

 श्रनुसुचित  जाति  श्रौर  भ्रनुसुचित  जन  जाति  के  श्रादमी  का  बच्चा  नगर  निगम

 के  स्कूलों  है--यह  भेद  क्यों  है  ?  न  हमको  समान  दिक्षा  मिल  रही  है  ग्रौर न  शिक्षा  के

 समान  ध्रवसर  मिल  यदि  एक  ही  प्रकार  की  व्यवस्था  कर  दी  जाय  तो  यह  जो  डिसपेरिटी

 चली  al  रही  उस  लग  सकता  है । श्राज  एक  ग्राइ०  Vo  एस०  का  लड़का  अफसर

 श्राइ०  To  एस०  लेकिन  गरीब  का  लड़का  वही  चपरासी  बनेगा  यहजो  व्यवस्था  है  यह

 हमारी  इस  दिक्षा  प्रणाली  के  द्वारा  बनाई  गई  इस  डिफेक्टिव  तरीके  को  समाप्त  किया  जाना

 स्पेदाल  कोट्स  आर  30  वर्षों  के  श्रारक्षण  की  जो  माँग  यहां  पर  रखी  गई  उस  के  साथ

 Hom  श्रौर  बात  कहना  चाहता  पिछले  22  वर्षों  की  जो  हमारी  कहानी  है  शर  यह  24  वीं

 रिपोर्ट  सदन  के  सामने  है--हमारे  लिए  श्राज  तक  क्या  किया  गया  है--श्राप  सब  geet  तरह  से

 जानते हैं  ।  श्राप  जानते  हैं  पिछली  सरकार  ने  यहाँ  पर  एक  कपसूल  गाड़ा  था  श्र  यह  कहा  था  कि

 हमारा  श्राजतक  का  जो  इतिहास  रहा  है--वह  सब  कंपसूल  में  रखा  जाएगा  ।  क्या  उस  कंपसुल  में

 रखा  गया--मैं  उसमें  जाना  नहीं  लेकिन  मैं  श्राज  तमाम  श्रनुसूचित  जातियों  श्रौर

 जातिवों  के  सदस्यों  का  श्रावाहन  करना  चाहता  हुं--आ्ाजादी  के  बाद  पिछले  तीस  सालों  में  हमारी

 क्या  स्थिति  रही  हमारे  लिए  क्या-कुछ  किया  गया  इन  feet  के  अन्दर  क्या  कहा  गया

 उन  सब  चीजों  को  इकठुठा  करके  झर  एक  समिति  का  गठन  करके  उसकी  देखरेख  में  उन  सारी

 बातों  को  एक  कंपसुल  में  रख  कर  गाड़ा  जाय  श्रौर  50  या  100  साल  के  बाद  देखा  जाय  कि  उस  समय

 हमारी  क्या  स्थति  थी  ate  aa  कया  कितनी  प्र
 गति  हुई  है--हमारे  लिए  क्या  किया  गया  हैਂ

 एक  माननीय  सदस्य :  वह  कैपसूल  तो  खाली  उसमें  कुछ  भी  लिखा  नहीं  जायगा

 क्यों कि  cat  तक  कुछ  gar  ही  नहीं है  ।

 श्री  faraatzrar  सरसूनिया  :  मेरा  मतलब  है  कि  श्राज  तक  की  जो  स्थिति  वह  उस

 में  रखी  जाय

 सभापति  बाबासाहेब  डा०  श्रम्बेदकर  का  चित्र  यहां  पर  लगाने  को  बात  कही  गई

 ¢—F  चाहता हूं
 कि  वह  चित्र  शीघ्र  से  शीघ्र  लगाया  साथ  ही  उन  के  जन्म  दिन की  छुट्टी

 घोषित  की  जाय

 एक  माननीय
 सदस्य  :  14  अप्रेल  की  छुट्टी  हो  ।

 श्री  शिवनारायण  सरसूनिया  :  इसके  साथ  ही  मैं  चाहता  हुं  किं  जो  रिपोर्ट  यहां  पर  पेश  की

 जांती
 है  उस  के  साथ-साथ  जो  waar  लिया  जाता  उसकी  रिपोर्ट  भी  सरकार  यहां  पर
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 24  1901  (aa)  maghaa  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  श्रायुक्त

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 पेदा  करे  श्रौर  यह  देखे  कि  कहाँ  तक  उन  बातों  पर  कार्यवाही  की  जाती  हम  A  उनकी  प्रगति  के

 लिए  क्या  कुछ  किया  है  ।

 श्री  बी०  रचया  सभापति  1974-75,  1975-76  तथा  1976-

 77  के  लिए  जातियों  तथा  ग्रनुपुचित  जनजातियों  से  सम्बधित  श्रायुक्त  के  प्रतिवेदनों  पर

 पिंछले  दो  दिन से  चर्वा  चलरही  है  ।  श्रनेक  सदस्यों  ने  इन  प्रतिवेदनों  पर  चर्चा  में  पहले  ही  भाग  लिया

 है  तथा  कई  मूल्यवान  सुभाव  दिए  हैं  ।

 इससे  पहले  कि  मैं  यह  कहना  भूल  अ्रपने  कुछ  मित्रों  द्वारा  प्रकट  किए  गए  विचारों

 पर  टिप्पणी  करना  चाहुंगा  कि  डा०  बाबा  साहेब  अ्रम्बेडकर  का  चित्र  संसद  के  केन्द्रीय  हल  में  लगाया

 जाए  ।  यह  ग्रनुरोध  पिछले  कई  वर्षों  से  किया  जा  रहा है  ।  wa  ara  है  कि  इसे कम  से
 कम

 मान  सरकार  सदन  के  सदस्यों  की  इच्छा  पूरी  करेगी  ।

 दूसरा  मुद्दा  राज्य  विधान  सभाश्रों  तथा  श्रन्य  स्वायत्तशासी  aearat  जहां-जहां

 निर्वाचित  प्रतिनिधि  जाते  में  श्रारक्षण  के  बढ़ाए  जाने  के  सम्बन्ध  में  है
 ।  राज्य  सभा  तथा  विधान

 परिषदों  में  इन  लोगों  को  कोई  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  गया  है  क्योंकि  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा

 जनजातियों  के  लोगों  के  लिए  कोई
 श्रा  रक्षण  नहीं  हैं  |  मुभे  ara  है  कि  कम  से  कम  जनता

 सरकार  यह  देखने  के  लिए  एक  कदम  a  जाएगी  कि  उच्च  सदनों  में  निचले  सदन
 ं

 में  चुने

 गए  सदस्यों  के  gata  में  निदिवित  किया  जाना  चाहिए  जिससे  कि  उच्च  सदनों  में  प्रतिवेदन

 पर  चर्चा  करते  समय  न्याय  किया  जा  सके  ।

 भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  अ्रनुसुचित  जनजातियों  की  समस्यायें  विशिष्ट  तथा  कई
 प्र  कार

 की

 उनकी  aAeaTAt  के  सभी  पहलुश्नों  पर  विचार  नहीं  कर  सरकार  श्रौर  माननीय

 सभा  के  विचारा  कुछ  ही  aqAcaqial  पर  प्रकाशा  डालना  चाहता

 लगंभग  तीन  दशक  बीत  चुके  हैं  किन्तु  हरिजनों  तथा  श्रनूसुचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित

 जनजातियों  की  समस्यायें  राष्ट्र  के  लिए  चुनौती  बनी  हुई  हैं  यह  चुनौती  न  केवल  जनता

 पार्टी  तथा  राजनीतिक  tara  के  लिए  है  अपितु  सारे  सभी  राजनी  तिक  दलों  ate  धामिक

 नेताश्ं  के  लिए  भी  है  ।  श्रतएव  इन  समस्याग्रों  को  पक्षपातपूर्ण  या  सीमित  अथवा  gator  दृष्टिकोण

 से  नहीं  सुलकाया  इस  समस्या  को  राष्ट्रीय  समस्या  के  रूप  में
 सुल

 काया  जाना

 यह  समस्या  वास्तव  में  समाज  का  विनाश  कर  रही  है  ।  इसका  श्रारम्भ  में  ही  समाधान  कर  दिया

 जाना  चाहिए  ताकि  देश  की  एकता  बनी  रहे

 भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  की  समस्याएं  मुख्य  रूप
 से  दोहरी

 एक  तो  उनके  aaa  पिछड़ेपन  शर  ग्राधिक  गरीब  के  बारे  में  हैतो  जाति  प्रथा  के  कारण

 उनकी  सामाजिक  के  बारे  में  है  ।

 जसा  कि  बताया  गया  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  अनूसूचित  जनजातियों  के  लोगों  की

 संख्या  कूल  ग्राबादी  का  15  प्रतिशत  तथा  7.5  प्रतिशत  के  बराबर  है  666  ताल्लुकों  में

 सूचित  जातियों  के  लोगों  की  aratat  कुल  श्राबादी  का  लगभग  20  प्रतिशत  है  श्रौर  329  ताल्लुकों  में

 उनकी  झ्राबादी  कुल  आबादी  का  लगभग  50  प्रतिशत  1971  82.3  प्रतिद्यत  तथा  19.8

 शत  श्रमिक  प्राथमिक  क्षत्र  तथा  द्वितीयक  क्षत्र
 में

 लगे  हुए

 a



 जातियों  तथा  श्रंनूसूचित  जनजातियों  के  algtd  [4  1979
 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 इसके  प्रतिवेदन  में  बताया  गया  है  कि  प्रत्येक  1000  की  जनसंख्या  में  से  518

 कृषि  श्रमिक  तथा  3:0  कृषक  शामिल  हैं  ।  यदि  श्राप  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  के  लोगों  के  संदर्भ  में

 इन  श्रांकड़ों  को  देखें  तो  यह  पता  चलेगा  कि  शहरी  क्षत्रों  में  55  प्रतिशत  लोग  ate  ग्रामीण  क्षत्रों
 में  50

 प्र
 तिदयात  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  का  जीवन  बिता  रहे  इनमें  से  श्रघिकांश  लोग

 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  हैं  ।  इन  aiast  से  हम  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचते  हैं
 कि  उनमें  श्रत्यधिक  गरीबी  है  |

 इसके  अ्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनूसूचित  जनजातियों के  aged  के  प्रतिवेदन

 के  पृष्ठ 5  में  कहा  गया

 श्राधिक
 ऋण

 कृषि  श्रमिकों  को  निर्धारित  न्युनतम  मजदूरी  न  दिए

 भूमि  भ्रधिकतम  सीमा  अ्रधीनियम  के  न  किए  जाने  श्र  सामाजिक

 ग्राथिक  कारणों  की  वजह  से  झनुसूचित  जातियों  पर  श्रत्याचार  होते हैं  ।  प्रशासन  भी

 उनकी  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  ata  सतक  नहीं  रहा

 भूमि  ग्रघिकतम  सीमा  म्रघिनियम  पिछले  30  वर्षों  से  श्रधर  में  लटका  gare  कई  राज्यों

 ने  भूमि  प्रधिकतम
 सी  मा  श्रधिनियम  पारित  कर  लिए  हैं  att  कछ  राज्यों  ने  तो  काइतकारी  प्रणाली

 को  समाप्त  करने  के  बारे  में  विचार  भी  नहों  किया  है  ।  जब-जब  भूमि  श्रधिकतम  सीमा  अघिनियम

 लागू  किया  जाता  है  तो  रिक्रार्डो  को  नहों  बनाया  इसलिए  जितनी  भी  ग्रतिरिक्त

 भूमि  उपलब्ध  होती  है  तो  श्राबंटित  किए  जाने  पर  भी  उन्हें  कब्जा  नहीं  मिलता है  |  श्रतएव

 जब-जब  भूमि  के  स्वामियों  श्र  उन  व्यक्तियों  के  बीच  भ्गड़ा  होता  है  जिन्हें  भूमि  प्राबंटित  की  गई

 होती  है  तो  हरिजनों  पर  मुसीबत  झ्रौर  अत्याचार  श्रारम्भ  हो  जाते  हैं  ।

 उसी  प्रकार,भूमिहीन  लोगों  को  भूमि  का  वितरण  किए  जाने  के  संबंध  में  asta  सम्बन्धी

 द्यक  कार्यवाही  नहीं  की  जाती  ग्रौर  समुचित  मुश्नावजे  का  भुगतान  नहीं  किया  जाता  ।  Y-TayTaT
 उन  लोगों  के  लिए  निर्धारित  किए  गए  सी  मा-पत्थर  हटाकर  भूमि  पर  खेती  करना  श्रारम्भ  कर  देते

 इस  वजह  से  भी  हरिजनों  को  परेशान  किया  जाता  है  |

 इसके  जब  कृषि  श्रमिकों  को  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  के  अ्रन्तगंत  निर्धारित

 न्यूनतम  मजदूरी  का  भुगतान  नहीं  जाता  शौर  जब  श्रमिक  इस  बात  का  विरोध  करते  हैं  कि

 उन्हें  न्यूनतम  मज  दूरी  नहीं  मिल  रही  है  तो  उस  स्थति  में  भी  गड़बड़  श्रारम्भ  हो  जाती  है  ate  उन्हें
 सताया  जाता  है  तथा  परेशान  किया  जाता  जब  बन्धुवा  के  रूप  में  काम  करने  वाले  लोगों  को

 उससे  मुक्त  किया  जाता
 है

 तो  सब  जगह  फले  होने  के  कारण  उनका  समुचित  रूप  से  पुनर्वास  नहीं
 किया  जाता  शौर  वे  ग्रप मात  की  भावना  को  लेकर  श्रपने  मूल  स्वामियों  के  पास

 वापस  चलें  जाते
 श्र्त  aa  मजदूरों  के  पृनर्वास  के  लिए  ईमानदारी  के  साथ  कोई  कायंक्रम  झारम्भ  किया  जाना

 चाहिए  ।  न  केवल  कृषि-क्षेत्र के  बंधुग्ना  मजदूरों  का  पता  लगाया  जाना  चाहिए  श्रपितु  खानों  में  काम

 करने  कपड़ा  बुनने  के  काम  में  लगे  होटल  उद्योग  श्रौर  घरेलू  सेवा  श्रादि  में  लगे  हुए  मजदूरों

 का  भी  पता  लगाया  जाना  चाहिए  तथा  इस  दासता  से  उन्हें  मुक्ति  दिलायी  जानी  चाहिए  ।  यह  कायें

 जोरदार  ढंग  से  प्रारम्भ  किया  जाना  चाहिए  |
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 24  fara,  1901  (aw#)  aaghaa  जातियों  तथा  प्र  जनजातियों  के
 argat

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 इसके  वृद्धावस्था-पेंशन  देने  के  कार्य  क्रम  को  उचित  ढंग  से  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया

 है  ।  इस  कार्यक्रम  को  तेजी  से  क्रियान्वित  किया  जाना  चाहिए

 जहां  तक  भ्रनुसुचित  जातियों  के  लिए  वित्त  निगमों  कौ  स्थापना  किये  जाने  का  संबंध  कुछ
 राज्यों  ने  इन  समुदायों  के  कल्याण  के  लिए  वित्त  निगम  पहले  ही  श्रारम्भ  कर  दिये  हैं  तथा  केन्द्र को

 उन्हें  पर्याप्त  श्रनुदान  देना  होगा  ।  जिन  राज्यों  में  वित्त  निगम  स्थापित  नहीं  किये  उन  राज्यों  से

 इन  निगमों  की  स्थापना  करने  के  fore  कहा  जापे  ग्रौर  उन्हें  शेयर  पूँजी  के  रूप  में  शर्ते र  हित  waar

 दिया  जाये  तथा  उसकी  मात्रा  भी  बढ़ाई  ५ जाय  ।

 वितरण  एजेंसियों  के  ग्राबंटन  के  बारे  में  कुछ  माननीय  सदस्य  पहले  ही  उल्लेख  कर  चुके हैं

 किन्तु  मैं  इस  बात  को  दोहराना  चाहता हूं
 कि  सुभ्रर  मत्स्य  पालन

 श्रादि  जैसे  उद्योग  प्रारम्भ  करके  तथा  उनके  व्यवसायों  में  विविधता  लाकर  उनकी  श्राथिक  स्थिति  में

 सुधार  किया  जा  सकता  साथ  जहां  तक  मिट्टी  के  तेल  ate  पैट्रोल  का  संघंध  इन

 विशेष  रूप  से  बेरोज़गार  शिक्षितों  के  लिए  वितरण  एजेंसियों  का  कुछ  प्रतिशत  झरा  रक्षित  करके  उन्हें

 प्रोत्साहन  दिया  जा  सकता  वित्त  निगम  को  उन्हें  धन  देना  चाहिए  ।

 तकनीकी  श्रौर  गेर-तकनीकी  दोनों  तरह  के  प्राइवेट  कालेजों  में  दाखिले  के  लिए  भ्रनुच्छेद  15

 (4)  के  अ्रधीन  ग्रारक्षण  नहीं  किया  गया  gi  ग्रायोग  ने  alas  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  में  श्रारक्षण

 न  किये  जाने  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख  किया है  |  अनुच्छेद  29  तथा  30  के  श्रन्तर्गत  meq  संख्यक

 anal  की  संस्थात्रों  को  कुछ  संरक्षण  प्रदान  किये  जाते हैं
 क्योंकि  वे  श्रल्पसंख्यकों  की  संस्थाएं  हैं

 श्रौर  उन्हें  संरक्षण  देना  होता  मैं  श्रत्प  संर्यकों  की  इन  सस्थाग्रों  से  भ्रनुरोध  करूंगा  कि  वे  यह

 सुनिश्चित  करें  कि  श्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  छात्नों  को  इन  प्राइवेट

 कालेजों  तथा  प्रत्पसंख्यकों  के  कालेजों
 में

 पर्याप्त  संख्या  में  दाखिला  मिले  War  करने  पर  ही  वे

 विशेष  संरक्षण  प्रदान  किये  जाने  के  लिए  दावा  कर  सकते  हैं  |  भ्रन्यथा  वे  इन  लोगों  के  प्रति  न्याय

 नहीं  कर  पायेंगे  ।

 मेट्रिक  उपरांत  छात्रवृत्तियां  उपलब्ध  कराने  के  लिए  प्राइवेट  पाइलेट  लाइसेंस  पाठ्यक्रमों  को

 मान्यता  नहीं  दी  गई  है  ।  afes  उपरांत  छात्रवृत्तियों  के  श्रन्तगंत  प्राइवेट  पाइलेट  लाइसेंस

 पाठ्यक्रमों  को  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिए  ।

 आयुक्त  ने  छात्रावासों  की  कमी  ग्रौर  विशेष  रूप  से  उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालयों  में  पढ़ने

 बाली  लड़कियों  के  लिए  छात्रावासों  की  कमी के  बारे  में  भी  उल्लेख  किया  ag  चाहते  हैं  कि

 लड़कियों  को  afrataar  सुविधाएं  दी  जानी  चाहिए  जिससे  वे  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  कर  सकें  ।

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  श्रनुसुचित  जनजातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण

 के  लिए  निर्घारित  की  गई  5  करोड़  रुपये  की  राशि  खर्चे  नहीं  की  गई  है  ग्ौर  वह  इसलिए  व्य  यगत

 हो  गयी  कि  श्रनसूचित  जातियों  तथा  अ्रनुसुचिन  जनजातियों  के  श्रायुकत ने  इस  संबंध  में  कोई  पहल  नहीं

 की  ।  साथ ही  यह  बताया  गया  है  कि  प्रत्य  क्षेत्रों  के  भ्रंतगंत  कोई  विशेष  व्यवस्था  नहीं  की  गई  थी
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 जातियों  तथा  श्रनुदूचित  जनजातियों  के  श्रायुवंत

 14  1979

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 प्रत  यह  राशि  अ्रनूसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  श्राथिक  विकास  पर  खर्च  नहीं  की

 जा  सकी  ।  श्रनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  जितने  धन  की  व्यवस्था

 की  गई  थी  उसमें  से  लगभग  60  प्रतिशत  धन  दिक्षा  पर  और  केवल  10  प्रतिशत  धन  प्राथिक  विकास

 पर  खर्च  किया  गया  मस्ती  महोदय  ने  एक  तदुद्देश्यीय  दल  की  नियुक्ति  की  है  श्रौर  उस  दल

 ने  पुस्तिका  झथवा  रिपोर्ट  तैयार  की  यह  ग्रस्त रिम  रिपोर्ट ेहै  मुभ  प्राय  है  कि  अ्रस्तिम  रिपोर्ट  के

 प्राप्त  हो  जाने  पर  मन्त्री  महोदय  उसे  संसद  के  समक्ष  रखेंगे  प्रौर  उसके  बारे  में  सदस्यों  की  राय  लेंगे  ।

 wafer  रिपोर्ट  श्रच्छी  है  ।  उसमें  जो  काम  निर्धारित  किया  गया  है  वह  सम्बन्धित  श्रधिकारियों  के

 सहयोग  से  क्रियाविन्त  किया  जाना है  ।

 विभिन्‍न  विद्यालयों  में  दाखिले  के  बारे  में  उल्लेख  करते  हुए  मैंने  राज्य  क्षेत्र  से  श्रनुसूचित

 जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  लड़कों  को  दी  जाने  वाली  मेट्रिक  पूर्व  छात्रवृत्तियों  के  बारे

 में  उल्लेख  किया है  कि  सभी  लड़के  तथा  लड़  फियों  को  ये  छात्रवृत्तियाँ  नहीं  मिल  रही  हैं  ।  इस

 क्षेत्र  के  ग्न्तगंत  इस  राशि  में  वृद्धि  किए  जाने  की  श्रावश्यकता  है  ।  स्कूल  जाने  वाले  प्रत्पेक  लड़के  -

 लड़की  को  कोई  न  कोई  fuatara  झ्वदय  मिलनी  चाहिए  ।  किन्तु  मेरा  विचार है  कि  राज्य  सरकारें

 उन्हें  ये  रिश्नायतें  देने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  ।  विशेष  रूप  से  प्राप्नम  स्कूल  श्रच्छा  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 यदि  प्राइवेट  dey  में  ऐवी  सुविधाएਂ  उपलब्ध  कराई  जाएं  तो  स्वाभाविक  रूप  से  उनमें  श्रधिक

 छात्र  दाखिला  लेंगे  ।

 अ्रधिकाँश  सदस्यों  ने  इस  बात  का  जिक्र  किया  है  कि  प्रत्येक  छात्र  को  किसी  धन  संबन्धी  प्रतिबन्ध

 के  बिना
 मे  ट्रिक  उपरांत  छात्रवत्ति  मिलनी  चाहिए  श्रौर  साथ  ही  इस  बात  का  प्रतिबंध  नहीं  होना  चाहिए

 कि  एक  परिवार  के  कितने  छात्र  इन  दो  प्रतिबंधों  से  प्रनूसूचित  जातियों  तथा  प्रनुसूचित

 जातियों  के  लड़कों  तथा  लड़कियों  को  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  करने  में  तथा  उनकी  प्रगति  में  श्रड्चन  श्राती

 जब  ग्राप  ag  क्षत्रों  में  बड़ी  राशि  खच  कर  सकते  हैं  तो  हम  चाहते  हैं  कि  माता-पिता  की  श्राय

 के  बारे  में  कोई  प्रतिबन्ध  लगाए  बिना  यह  छात्रवृत्ति  कम  से  कम  पाँच  वर्ष  के  लिए  दी  जाए  श्रौर

 साथ  ही  परिवार  के  पढ़ने  वाले  सदस्यों  के  बारे  में  प्रतिबन्ध  न  लगाया  जाए  ।  जब  ary  परिवार

 नियोजन  कार्यक्रम  ग्रारम्भ  कर  रह ेहैं  तो  उसे  fratfaea  करने  के  लिए  किए  जाने  वाले  प्रयासों  में

 कुछ  समय  तो  लगेगा  ही  ।  ग्र्त  ऐसे  प्रतिबन्ध  लगाकर  माता-पिता  को  दण्डित  नहीं  किया  जाना

 चाहिए  |

 जहां  तक  राष्ट्री  य  विदेशी  छात्रवृत्तियों  का  सम्बन्ध  वे  ऐसी  10  छात्रवृत्तियों  का  उपयोग

 नहीं  कर  पाए  हैं  श्रौर  वे  अप्रयुक्त  पड़ी  केवल  21  छात्रवृत्तियाँ  उपलब्ध  कराई  गयी  थीं  श्रौर  उन

 में
 से  एक  नव-बौद्ध  तथा  10  छात्रवृत्तियां  श्रन्य  लोगों  के  लिए  मंजूर  की  गई  थीं  ।  मैं  चाहता  हूं

 कि  इन  राष्ट्रीय  विदेशी  छात्रवत्तियों  के  लिए  योग्यताएं  निर्धारित  कर  दी  जायें  ate  यदि  योग्य

 दार  उपलब्ध  न  हं  तो  जो  भी  इनके  लिए  aired 2 ry  करें  उन्हें  ये  छात्र  वृतियाँ  दे  दो  जायें  ।

 इसी  प्रकार  मेडिकल  पोस्ट  ग्रेज्युएट  पूना  के  सेना  मेडीकल  कालेज  में  तथा
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 24  बे  19  a  | क  प्रनुसूचित  जातियों  तथा  भ्रनूसूचित  जनजातियों  के  श्रायुव्त

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 प्रौद्योगिकी  संस्थानों में  15  प्रतिशत  तक  a  ग्रारक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।  प्रौद्योगिकी  संस्थानों में

 केवल  5  स्थान  ग्रांबटित  किए  जाते  हैं  ।  यह  कोटा  बढ़ाया  जाना  चाहिए  wie  इन  स्थानों  को

 पाने  के  लिए  प्रशिक्षण  कक्षाएं  प्रारम्भ  की  जानी  चाहिए  ताकि  श्रनुसूचित  जातियों  तथा  शभ्रनूसूचित

 जनजातियों  के  उम्मीदवार  प्रवेश  पूर्व-परीक्षा  में  बेठ  सकें  श्रौर  sdtor  होकर  इन  संस्थाश्रों  में  प्रवेश

 पा  ah  |

 जहाँ  तक  सेवात्रों  में  झारक्षण  करने  का  सम्बन्ध  राजनीतिक  श्रारक्षण  की  व्यवस्था है

 तथा  सेवाओं  में  भी  ग्रारक्षण  किया  जाता  सभी  सरकारी  कार्यालयों  में  15  तथा  प्रतिदात  तक

 area  किया  गया  है  किन्तु  कुछ  मामलों  जेसे  कि  विश्वविद्यालयों  के  मामले  यद्यपि  सरकार

 ने  इस  का  श्रन देश  जारी  किया  है  कि  व्याख्याताओं  की  नियुक्ति  करते  समय  श्रारम्भ  में

 क्षण  किया  जाना  चाहिए  फिर  भी  विश्वविद्यालयों  ने  विश्वविद्यालय  में  संशोधन  करके

 इस  sada  को  क्रियाविन्त  करने  की  कोई  परवाह  नहीं  की  ।  कोई  स्वायत्तशासी  निकाय  संविधानिक

 परित्नाणों  से  ऊपर  नहीं  है  भ्रौर  उन्हें  देश  के  कानन  के  श्रनूसार  ही  चलना

 जहां  तक  सरकारी  उपक्रमों  शर  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  वत  सम्बन्ध  उनमें  area  किया  गया

 सरकार  ने  यह  वचन  दिया  है  कि  बंफिंग  सेवा  में  aaqataad  जातियों  तथा  अ्रनुसूचित

 जातियों  का  एक  सदस्य  सम्मिलित  किया  जाएगा  ।  चं_कि  wa  उन्होंने  क्षेत्रीय  ats  स्थापित  कर

 लिए  इसलिए  मैं  जानना  चाहता  हू  कि  क्या  उन  बोडों  में  ग्रनुसूचित  जाति  waar  अ्रनुसूचित

 जाति  के  सदस्य  को  शामिल  किया  गया है  waar  नहीं  ताकि  अ्रनूसूचित  जातियों  तथा  शभ्रनूसूचित

 जातियों  के  हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  न

 जसा  कि  श्री  पासवान  उल्लेख  कर  चुके  हैं  कि  न्यायिक  Vara  में  भी  किया  जाना

 मैं  यह  कहना  चाहता हूं  कि  चूंकि  न्यायपालिका  ate  विशेष  रूप  से  उच्चन्याय।लय  राज्य

 के  अ्न्तगंत  नहीं  इसलिए  उन्होंने  यह  तक  दिया  है  कि  वे  किसी  सरकार  के  अ्रधीनस्थ  नहीं हैं  ।

 संविधान  के  अनुच्छेद  12  के  श्रस्तगंत  न्यायपालिका  राज्य  स्तर  अथवा  राष्ट्रीय  स्तर  पर

 की  परिभाषा  के  ग्रन्तगंत  झाती  है  तथा  इस  प्रकार  वह  श्रनुच्छेद  335  क  ही  भ्रन्तगंत  ग्राती  है  ।  यदि

 किसी  सेवा  में  जनता  के  किसी  समुदाय  को  समुचित  रूप  से  प्रतिनिधित्व  न  दिया  गया  हो  तो  वह  उच्च

 न्यायालय  तथा  उच्चतम  न्यायालय  के  बेंच
 के  लिए  योग्य  उम्मीदवार  नियुक्त  कर  सकते  हैं  वास्तव

 में  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  ।  केवल  उच्च  न्यायालय  के  दो  न्यायाधीश  हैं  ate  उसमें  एक  जिला

 धीश  भी  नहीं है
 ।  देश  में  योग्य  उम्मीदवारों  की  कोई  कमी  नहीं  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  न्यायिक

 Sarat  में  भी  श्रारक्षण  किया  जाना  यदि  श्रारक्षण  न  किया  जा  सके  तो  भी  उनको  इस

 माननीय  सभा  क  सदस्यों  तथा  देश  के  लोगों  की  भावनाओं  का  पूरा  ध्यान  रखना  चाहिए  श्रौर  अझनू- थि

 सूचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  को  इन  सेवाश्रों  में  नियुक्त  किया  जाना

 चाहिए  ।

 मैं  प्रब  कवल  छुप्नाछूत  को  समाप्त  करने  कें  बारे  में  बोलना  चाहता हूं  ।  संविधान  के  अझन- चव्य

 न्न्छंद  17  के  अ्रन्तगंत  छुम्नाखुत  को  समाप्त  करके  उसके  स्थान  पर  सिविल  श्रधिकार  संरक्षण

 1976  बना  दिया  गया
 है  जिसकें  तहत  श्रपराध  करने  वालों  को  सख्त  दण्ड  देने  की  व्यवस्था
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 14  1979 mara
 जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  श्रायुक्त

 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 है  लेकिन  इससे  ही  समस्या  हल  नहीं  होगी  ।  जैसा  कि  मैं  पहले  कह  चुका हूं  कि  इस  समस्या  का

 सम्बन्ध  न  कंवल  सरकार  waar  विरोधी  दलों  या  राजनीतिक  दलों  से  है  श्र  पितु  सम्पूर्ण  समाज  से

 भी  यदि  15  प्रतिशत  जनसंख्या  अनूसूचित  जातियों  तथा  झनुसूचित  जनजातियों  के  एक-एक

 परिवार  को  अपना  ले  तो  इस  समस्या  का
 समाधान  हो  सकता

 हैं
 ।

 दंकराचायं  तथा  श्रन्य  महापुरुषों  के  समय  से  ही  इस  समस्या  के  हल  करने  का  प्रयास

 किया  गया  है  किन्तु  प्रत्येक  समाज  सुधा रक  श्राया  त्रौर  उसने  SISaT  दिया  तथा  ata  पीछें  एक

 समुदाय  अथवा  उप  समुदाय  को  छोड़  मैं  नहीं  समभता  कि  क्या  हम  इस  जाति  व्यवस्था

 को  समाप्त  कर  भी  पायेंगे  ।  संविधान  भी  इसे  समाप्त  नहीं  कर  पाया  क्योंकि  प्रत्येक  धर्म  को  समान

 ग्रादर  देने  का  भ्राइवासन  दिया  गया  है  ।  भ्रतः  मैं  सरकार  से  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  वह  यह  सुनिश्चित

 करे  कि  अ्रनुसूचित  जनजातियों  के  जो  लोग  सम्मान-पुर्ण  जीवन  व्यतीत  करना  चाहते  हैं  उन्हें  जीवन

 केहरक्षत्र  में  पर्याप्त  अवसर  दिए  जायें  ताकि  वें  किसी  से  पीछे  न  रहें  ।  हाल  ही  में  श्रारम्भ  किए

 गए  सामाजिक-झ्राधिक  कार्यक्रमों  में  हुई  गड़बड़ी  तथा  निहित  स्वार्थों  के  कारण  कुछ  तनोव  श्मा  गया

 उनका  कहना  है  कि  संविधान  के  श्रनुच्छेंद  35  के  ग्रन्तगंत  प्रयासन  की  कायें  कुशलता  के  अधार

 पर  श्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  दावों  पर  विचार  किया  इस  परन्तुक  के

 raid  वे  अनुसूचित  जातियों  तथा  झ्रनुसुचित  जनजातियों  के  योग्यता  प्राप्त  उम्मीदवारों  को

 कार  करने  का  प्रयास  कर  रहे  पदोन्नति  कोटा  के  सम्बन्ध  में  इन  उम्मीदवारों  की  गोपनीय  रिपोर्टों

 को  खराब  किया  जाता  है  ताकि  उन्हें  पदोन्नति
 के  अवसर  न  मिलें  ।  कार्यकुशलता

 प्लग  हो  सकती  है  फिर  भी  समाज  प्र  त्येक  वर्ग  को  उसका  उचित  हिस्सा  देना  ही  चाहिए  ।

 सूचित  जनजातियों  की  समस्याਂ  केवल  आधिक  समस्या  नहीं  है  जातिगत  भेदभाव  से

 उत्पन्न  सामाजिक  समस्या  है  ।  हमारे  समाज  में  कई  धम  तथा  जातियां  हैं  प्र  वे  दुराग्रह  से  मुक्त

 नहीं  मैं  चाहता  हुं  कि  कन्द्रीय  तथा  राज्य  दोनों  स्तरों  पर  ag  सुनिश्चित  करने  के  लिए  निगरानी

 कक्ष  होने  चाहिए  कि  कितने  मामलों  में  श्रारक्षण  नहीं  किया  गया  कितने  मामलों  में  पदोन्न  तियाँ

 नहीं  की  गई  हैं  are  कितने  मामलों  में  समाप्त  किया  गया  है  ।  अनुसूचित  जातियों  तथा

 प्रनसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  संसदीय  समिति  है  किन्तु  केन्द्रीय  पर  राज्य  दोनों  स्तरों

 निगरानी  कक्ष  भ्रच्छी  तरह  से  देख-रेख  कर  सकते  कुछ  मित्रों  ने  श्रनुसूचित  जातियों

 तथा  भ्रनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  एक  पुथक  मस्त्रालय  की  स्थापना  किए  जाने  की  मांग  की  है  ।

 मेरे  विचार  में  वर्तमान  गृहमन्त्री  यदि  चाहें  तो  इस  काम  को  भ्रच्छी  तरह  कर  सकते हैं  |  इससे  पहले

 ग्रारक्षण  का  कोटा  इसलिए  लागू  नहीं  हो  पाया  क्योंकि  इस  दशा  में  रुचि  नहीं  ली  गई  थी  ।  श्री  मण्डल

 के  कार्यकाल  में  यह  क्रियान्वित  हो  जाएगा  ।  हमारे  वर्तमान  प्रधानमन्त्री  गांधीवादी हैं  श्रौर

 निषेध  के  बारे  में  प्रचार  कर  रहे  मैं  भी  उन्हीं  में  से  एक  व्यक्ति  हूं  श्रौर  पी  छले  30  वर्षो  से

 निषेध  के  बारे  में  प्रचार  कर  हा  हुं प्रौर  मुभ्ते  कई  कठनाइयों  का  सामना  करना  पड़ा  मैं

 चाहता हूं
 कि  qa-fagy  लागू  किया  जाए  ate

 अ्रनुसूचित
 जातियों  तथा  श्रनुसचित  जनजातियों  को

 मद्यपान  करने  का  झ्रादी  न  होने  दिया
 मैं

 इतना  भ्रधिक  समय  दिए  जाने
 के  लिए  अध्यक्ष

 महोदय  का  दोबारा  धन्यवाद  करता
 g

 |
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 24  1901  (az)  ajafaa  जातियों  तथा  aqatad  जनजातियों
 के  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 wag बर  बेरवा  :  सभापति  इस  सदन  में  अनुसूचित  जाति  ale

 जाति  के  श्रायोग  की  रिपोर्ट  पर  बहस  हो  रही  है  ।  इस  प्रकार  की  रिपोर्टों  पर  मैं  पिछले  8  साल

 से  बहस  सुनता  श्रा  रहा  सुभ  बड़े  az  के  साथ  कहना  पड़ता  हैं  कि  जब  भी  श्रनुसूचित  जातियों

 के  मामले  पर  सदन  में  चर्चा  होती  है  तो  चाहे  शभ्रपोजीद्न  पार्टी  के  मेम्बर  हों  चाहे  रूलिंग  पार्टी

 के  मेम्बर  उन  लोगों  की  कोई  रुचि  नहीं  रहती  है  जबकि  वे  भ्रनुसुचित  जातियों  के  वोटों  से

 चुनकर  ध्राते हैं हैं  ।  बड़े  खेद  के  साथ  कहना  पड़  रहा  है  कि  aia  इस  fers  पर  aga  के  समय

 प्रधान  मन्त्री  या  भ्रन्य  स्तर  के  मंत्री  उपस्थित  नह्दीं  ग्रगर  उपस्थित  होते  झ्ौर  इसे

 सुनते  तो  हमें  विशेष  खुशी  होती ।
 मैं  बड़े  श्रफसोस  के  साथ  कहता  हूं  कि  इन  भ्रनुसूचित

 जातियों  के  मसलों  को  सरकार  चाहे  वह  कोई  भी  बड़े  हत्के-फुल्के  ढंग  से  चर्चा  को

 लेती  है  ae  जब  चुनाव  में  लड़ना  है
 तो  जो  उम्मीदवार  चुनाव  में  खड़ा  होता है

 वह  भ्रनुसूचित  जातियों  के  लिए  आसमान  के  तारे  तोड़कर  जमीन  पर  लाने  जैसी  बात

 करता  लेकिन  जब  ag  सत्तारूढ़  हो  उसके  पश्चात्‌  ag  श्रनुसूचित  जातियों

 के  विकास  को  उतना  ही  छूता  है  जितना  उसको  राज  चलाने  में  श्रावश्यकता  पड़ती  है  ।  मुझे  बड़ा

 बैद  है  कि  गांवों  में  जो  गरीब  लोग  प्रनुसुचित  जाति  के  तीस  साल  शासन  के  बाद  भी  श्राज

 उनको  सावेजनिक  सम्मान  नहीं  मिल  रहा  गांवों  में  उनको  किसी  प्रकार  की  भी  स्वतन्त्रता  नहीं

 मिल  रही  बल्कि  मैं  यह  कहना  वैसे  मुक्त  कहना  नहीं  चाहिए  लेकिन  श्रगर  मैं  aa  कहता

 हूं  तो  जिन  लोगों  ने  मुझे  चुना  है  उनके  ऊपर  कुठाराघात  होता  इन  दो  सालों  के  जनता  पार्टी

 के  शासन  में  हरिजनों  का  मनोबल  गिरता  जा  रहा  है  ।  दादी  ब्याह  के  श्रवसरों  पर  जहां  कहीं

 भी  वे  बाजे  ले  जाते  हैं  या  दूल्हा  घोड़ी  पर  चढ़कर  जाता  है  वहां  उनको  गांव  वाले  रोकते  हैं  atk

 कहते  हैं  कि  तुम्हारा  जो  इन्दिरा  जी  का  शासन  था  वहू  तुम्हारे  साथ  वफादार  ate  वह  बात

 aa  नहीं  चलेगी  ।  amt  हम  संसद  सदस्य  भी  किसी  प्रकार  का  लेटर  लिखते  हैं  तो  उस  पर  भी  कोई

 कड़ी  कार्यवाही  नहीं  होती  बल्कि  afaara  ag  देखता  है  कि  उस  वक्त  यदि  कोई  भ्रनुसूचित

 जाति  का  चुना  प्रा  प्रतिनिधि  पहुँच  जाय  तो  विद्वेषकर  ag  यह  कोशिश  करता  है  कि  श्रापस  में

 TAMA  करा  बजाय  कडी  कार्यवाही  करने  के  वह  aA aT  कराते  की  कोदिद  करता  है  ।

 इस  प्रकार  की  वर्तमान  स्थिति  चल  रही  है  att  हमें  बड़ा  खेद  है  कि  वे  लोग  दिन  प्रतिदिन  जनता

 से  उदास  होते  जा  रहे  हैं  ।  मैं श्रापको  विदवास  दिलाना  चाहता  हूँ  कि  इत्दिरा  जी  को  पावर  में

 लाने  के  लिए  उनकी  कतई  इच्छा  नहीं  है  लेकिन  जनता  पार्टी  का  शासन  होते  हुए  भी  उनकी  कोई

 सुनवाई  नहीं हो  रही  इसलिए वे  बड़े  रुष्ट हैं  मुझे इस इस  सदन में  सच्ची  बात  कहने में  कोई

 हिचक  नहीं  यहां  प्रधान  मन्त्री  से  मिलना  तो  मेरे  लिए  बहुत  श्रासान  है  लेकिन  यहां  के  भोर

 मंत्री  हों  या  प्रदेश  के  ste  मंत्री  हों  उनसे  मिलना  कठिन  पिछली  सरकार  में  मैं  विरोधी

 दल  में  तब  भी  कांग्रेस  के  मंत्री  कहते  थे  मुझसे  कि  कोई  भ्रापका  काम  हो  तो  बताएं  लेकिन

 जनता  पार्टी  के  मंत्रियों  का  तो  रवेथा  यह  है  कि  वे  राम  राम  करना  पसन्द  नहीं  करते  ।  वे  यह

 समभते  हैं  कि  amt  इनको  नमस्ते  करेंगे  ae  प्रेम  से  बोलेंगे  तो  पता  नहीं  कितना  काम  हमसे

 करने  को  इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जनता  पार्टी  के  जो  मंत्री  लोग  हैं  वे  भ्रफसरों

 के  हाथ  में  इतना  ज्यादा  न  खेलें  ५  पूरे  विदवास  है  कि  चाहे  कितनी  भी  कठिन  परिस्थिति  में
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 aqgrad  जिंतियों  तथा  भ्रनुसुचित  जनजातियों  के
 14  1979

 तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 नी
 राम  कुवर

 हरिजनों  को  रहना  पढ़े  वे  रह  सकते  हैं प्रौर  ऐसे  ईमानदार  एम०  पी०  ste  विधायकों  की  भी  कमी
 नहीं  दै

 कि  जो  उनकी  समह्या  को  सामने  जरूर  लायेंगे  प्रौर  जिस  जनता  ने  उनको  चुना  है  उनके
 वे  gare  विश्वासपात्र  रहेंगे  चाहे  कुछ  भी  हो  जाय  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि
 जनता  पार्टी  के  शासन  में  नौकरियों  में  जो  भरती  at  जाती  है  उसमें

 aqgiaa
 जाति  के  लोगों  को  भ्रयोग्य  कहकर  फेल  कर  दिया  जाता  श्रफसर  कहते  हैं  कि  तुम

 योग्य  नहीं  तुम्हारे  नम्बर  प्रच्छे  नहीं  थे  ake  तुम  इण्टरव्यू  में  फेल  हो  गए  ।  श्रफसर  जो  हैं  वे

 सोचते  हैं  पता  नहीं  जनता  पार्टी  रहेगी  या  हम  तो  कानूनी  कार्यवाही  जसी  भी  होगी  करेंगे  ।

 वे  कानून  का  केवल  दिखावा  करके  मनमानी  करते  हैं  ।  are  कोई  पैसा  दे  देता  है  तो  उसकी  भर्ती

 कर  लेते  हैं  ।  मैं  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहूँगा  कि  इस  सम्बन्ध  में  पूरी  देख-रेख  होनी  चाहिए  ।

 मैंने  भ्पने  साथी  गवई  जी  के  भाषण  को  asa  तरह  से  सुना  si  walt  दरख्वास्त  की

 है  कि  वे  झपनी  लड़की  की  प्रगर  कोई  ब्राह्मण  का  लड़का  तैयार  हो  तो  उसके  साथ  करने  के

 लिए  तैयार  हैं  लेकिन  श्रपने  भ्रनुसूचित  जाति  के  सदस्यों  से  कहता  चाहता  हूँ  कि  हमारे  राजस्थान

 में  भूतपूर्व  मंत्री  इमरतीलाल  जी  जिन्होंने  दलित  वर्ग  संघ  के  नाम  पर  hee  से  बाबु  जगजीवन

 राम  जी  की  छत्रछाया  में  लाखों  रुपये  ले  जब  उनकी  लड़की  पढ़-लिखकर  तैयार  हो  गई  तो

 एक  ब्राह्मण  के  लड़के  से  शादी  शादी  में  लाखों  रुपये  का  माल  माल  तो  उसने  रख  लिया

 लेकिन  लड़की  को  छुटकारा  दे  दिया  श्रौर  इस  तरह  से  उस  लड़की  का  भविष्य  खराब  हो  गया  ।

 इसलिए  मैं  तो  इस  विचार  का  हूँ  कि  श्रगर  हमारा  चरित्र  ठीक  हमारे  कर्म  ठीक  रहेंगे  तो

 हम  ब्राह्मण  से  भी  ऊपर  रह  सकते  हैं--इसमें  कोई  सदेह  नहीं  है  ।  यह  जो  देखा-देखी  वाली  बात

 है  इसमें  मैं  faiata  नहीं  करता  हूँ  ।

 जहाँ  तक  रिजर्वेशन  की  बात  मैं  श्रापसे  कहना  चाहता  हूं  कि  भ्रभी  राजस्थान

 में  8-10  aga  पहले  ग्राम  पंचायतों  के  चुनाव  हुए  जिसमें  कई  हरिजन  भी  सरपंच

 के  लिए  उम्मीदवार  खड़े  हुए  इस  पर  ? aay  जातियों  की  sx  से  प्रचार  चलाया  गया

 क्या  सभी  जातियाँ  मर  गई  हैं  जो
 चमार  भौर  खटीक  सरपंच  बनाए  जो  लोग  हमेशा

 सरपंच  बनते  श्रा रहे थे  उनमें  से  उम्मीदवार  खड़े  होने  पर  सवणण  वोटों  पर  उन्होंने  कब्जा  कर

 लिया  श्रौर  कोई  भी  हरिजन  को  वोट  देने  के  लिए  तेयार  नहीं  था  ।  कहना  agar  हुँ

 कि  foratara  को  art  बढ़ाना  चाहिए  ।  at  इसकी  बड़ी  श्रावइ्यकता  है  ।  भ्रभी  भी  गांवों  में

 यह  हालत  है  कि  कोई  भी  पुलिस  का  सिपाही  या  पटवारी  ग्रा  जायेगा  तो  sant  बेठने  के  लिए

 चारपाई  दी  जाती  है  लेकिन  ame  कोई  भ्रनुसुचित  जाति  का  लोक  सभा  सदस्य  चला  जाए  तो  उसको

 खाट  पर  भी  बिठाने  के  लिए  तयार  नहीं  इस  प्रकार  की  जो  भावना  है  उसको  देखते  हुए  मैं

 सरकार  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  श्रनुसुचित  जातियों  के  लिए  रिजर्वेशन  art  बढ़ाया  जाना

 चाहिए  ।

 तीसरी  बात  ag  है  कि  भ्नुसुचित  जातियों  में  हरएक  प्रदेश  में  श्रलग-प्रलग  जातियां  हैं

 जेसा  कि  पासवान  जी  ने  बिहार  में  पासवान  का  जिक्र  किया  लेकिन  राजस्थान  में  यह  नहीं  है  ।
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 तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 _

 इसी  तरह  से  बेरवा  जाति  बिहार  में  नहीं  है  ।  मैं  सरकार  से  मांग  करता  हूँ  कि  orataar 2  जाति

 का  ब्यक्ति  किसी  राज्य  या  जिले  का  रहने  वाला  हो  उसको  सरकारी  सूची  में  हरएक  प्रान्त

 में  मान्यता  देनी  चाहिए  ।  पहले  एक  जिले  में  एक  जाति  होती  थी  तो  दूसरे  जिले  में  उसको  नहीं

 माना  जाता  था  लेकिन  पिछली  सरकार  ने  दूसरे  जिले  में  उसको  सरकारी  सूची  में  मान्यता  दे  दी

 थी  ।  थोड़ा  सरा  काम  जो  उसने  छोड़  दिया  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  यह  सरकार  उसको  पुरा  कर

 दे  ताकि  भनुसुचित
 जाति  के  लोगों  को  प्रपना  भविष्य  कुछ  झच्छा  नजर  भराने  लगे  ।

 ara  पालियामेंट  में  भी  हर  एक  बत  में  हमारे  साथ  भेदभाव  बरता  जाता  है  ।  जो

 सुचित  जातियों  के  लोग  हैं  या  दूसरे  लोग
 हैं

 वे  सरकार  के  ख़िलाफ  थोड़ी-सी  भ्रावाज

 निकालते  हैं  तो  सरकार  उनको  थोड़ा-सा  टुकड़ा  डालकर  खुद  करने  की  कोशिश  करती  है  लेकिन

 मैं  निदचय  atc  fazata  के  साथ  कहता  हूँ  कि  ऐसे  लोगों  की  भी  हमारे  भारत  में  कमी  नहीं  a—

 उनको  चाहे  जितना  भी  प्रलोभन  दिया  वे  श्रपनी  सच्चाई  से  कभी  नहीं  हटेंगे  ।  मैं  खेद  प्रकट

 करते  हुए  इस  बात  को  कहना  चाहता  हूं  कि
 जो  लोग  कमेटियों  या  मंत्री  पदों  पर  लिए  जाएं  उनमें

 सब  तरह  के  लोगों  का  प्रतिनिधित्व  होना  लेकिन  श्राज  इस  दिशा  में  पक्षपात  बरता  जा

 रहा है

 mrad  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  पिछली  सरकार  के  समय  में  या  हमारी  जनता

 सरकार  के  समय  में  जिन  श्रनुसूचित  जातियों  के  लोगों  को  ज़मीनें  gare  या  खेती  के  लिए  एलाट

 की  गई  उन  पर  कचहरियों  में  लम्बे  से  मुकदमे  चल  रहे  मैं  सरकार  से  मांग  करता हूँ

 कि  उन  पर  से  तमाम  केसज्ञ  को  उठा  लिया  जाय  ate  उन  को  उन  भूमियों  पर  कब्जा  दिया

 ताकि  वें  स्वत्त्र  रूप  से  उन  जमीनों  पर  काम  कर  श्रनाज  पेदा  करके  श्रपने  बाल-बच्चों  का

 कर  सकें  |  श्रखबारों  में  प्रधानमन्त्री  जी  या  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  के  स्टेटमेंट्स  ग्राते

 हूँ  कि  जिन  लोगों  को  जमींनें  दी  गई  चाहे  वे  किसी  भी  रूप  में  दी  गई  उनको  वापस  नहीं

 लिया  जायेगा  ।  लेकिन  हम  लोग  जब्र  श्रपने  क्षेत्र  में  जाते  हैं  तो  उनकी  हालत  को  देखते  हैं  ।  वे  लोग

 बहुत  रोते  उनको  हमेशा  कचहरियों  के  चक्कर  लगाने  पड़ते  हैं  लेकिन  उनकी  सुनवाई  करने

 बाला  कोई  नहीं  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  ऐसे  तमाम  केसेज को  वापस  लिया  साथ  ही  सरकार

 भ्रपने  खर्चे  पर  उनके  लिए  वकील  लगा  कर  उन  मुकदमों  की  पेरवी  लेकिन  उन  पर  किसी  भी

 प्रकार  का  कोई  खर्चा  नहीं  पड़ना  चादिए  ।

 एक  बात  मैं  विशेष  रूप  से  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  भ्रनुसूचित  जातियों  के  जो  लड़के

 लिखकर  तंयार  होते  हैं--पढ़ने-लिखने  से  ही  उनका  उद्धार  नहीं  हो  सकता  है  ।  शारीरिक  मेहनत

 करके  ही  वे  भ्रपना  भरण-पोषण  कर  सकते  हैं  ।  श्ाज  हमारे  लोग  बिल्डिंग  में  काम  करते  F—

 sah  उनके  परिश्रम  का  पूरा  पैसा  नहीं  मिलता  है  ।  यहां  तक  देखने  में  यह  श्राया  s—alq  करते

 हुए  यदि  मजदूर  तीसरी  या  चौथी  मंजिल  से  गिर  कर  मर  जाता  है  तो  उसकी  कोई  सुनवाई  नहीं

 होती  है  ।  उसकी  पत्नी  या  उसके  बच्चों  को  वापस  राजस्थान  जाने  तक  का  खर्चा  नहीं  मिलता है  ।

 ऐसे  बहुत  से  केसेज  मेरे  सामने  भाते  मैं  इस  सम्बन्ध  में  काफी  लिखा-पढ़ी  भी  की  है--लेकित
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 तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 [at  राम  Rat

 फिर  भी  कोई  सुनवाई  नहीं  होती  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  ठेकेदारों  को  सरकार  कान्ट्रैक्ट  देती  है

 उस  में  इस  तरह  की  कानूनी  व्यवस्था  होनी  चाहिए  कि  काम  करने  के  दौरान  यदि  कोई

 मजदूर  मर  जाएगा  तो  ठेकेदार  इतने  परसेन्ट  मुग्रावजा  देगी  ।  इस  तरह  की  कानूनी  व्यवस्था  उसमें

 होनी  चाहिए

 aft  सरसूनिया  जी  ने  प्रभी  साहेब  डा०  प्रम्बेडकर  की  फोटो  सेन्ट्रल  हाल  में  लगाने

 की  बात  कही  है--मैं  भी  उसका  समथेन  करता हूं  ।

 Tee  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  लोग  frases  सीटों  से  चुनकर  ara  हैं--उनकी

 तरफ  सरकार  को  विशेष  ध्यान  देना  चाहिए  ।  मुझक  बड़े  प्रफसोस  के  साथ  यह  कहना  पड़  रहा  है  ।

 कि  ort  नई  रेलवे  लाइने  कहाँ  डाली  रही  जिनकी  पहुँच  बहुत  ज्यादा

 aga  क्षेत्रों  का  विकास  करा  रहे  लेविन  पिछड़े  क्षेत्रों  की  तरफ  सरकार  का  ध्यान  नहीं  है  ।  मेरा

 निवेदन है  किः  जो  पिछड़े  क्षेत्र  जहाँ  से  शैडयूल्ड  कास्ट्स  के  लोग  चुनकर  श्राते  हैं--उनकी  तरफ

 विशेष  ध्यान  दिया  जाना  उन  क्षेत्रों  में  ज्यादा  पैसा  खर्चें  किया  जाना  ताकि  उन

 प्रतिनिधियों  की  श्रपने  ata  में  प्रतिष्ठा  बन  सके  att  उन  क्षेत्रों  का  विकास  हो  सके  |

 मैं  संकेन्ड  टाइम  चून  कर  ग्राया  हूँ  श्रौर  मैंने  भ्रपने  यहां  20  मील  के  छोटे  से  टुकड़े  को

 जिला  हेड  क्वाटर  से  रेल  द्वारा  जोड़ने  के  लिए  बराबर  मांग  की  है  श्रोर  करता  £ 6 |  रहा  हूं  लेकिन

 सरकार  के  कानों  पर  |  तक  नहीं  रेंगती  ।  इसलिए  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  जो

 सूचित  जातियों  श्रौर  जनजातियों  के  प्रतिनिधि  यहां  पर  चुन  कर  ara  हैं  ae  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  से

 चुन  कर  भराते  उनकी  बातों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  सुन  कर  उन  क्षेत्रों  में  ज्यादा  पैसा  खर्चे  किया

 ताकि  वहां  को  जनता  संतुष्ट  हो  सके  |

 इतना  कहकर  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 थ्री  नन्दी  थल्लेया  (fafgate)  :  माननीय  सभापति  भाज  इस  सदन  में

 सूचित  जातियों  ate  जनजातियों  के  कमिइनर  की  रिपोर्टों  पर  कई  सदस्यों  ने  saa  विचारों  को

 प्रकट  किया  है  ।

 देखने  से  यह  मालूम  होता है  कि  भारत  की  शभ्राजादी  के  30  सालों  की  ग्राजादी  के

 बाद  हम  एक  ऐसे  वर्ग  के  बारे  में  जो  रिपोर्ट  उस  पर  चर्चा  कर  रहे  जो  सदियों  से  इस

 समाज  के  ध्रन्दर  दबा  हुम्रा  है  ।  ग्राज  हम  उस  वर्ग  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  हैं  जिसकी  उन्नति

 के  जिसकी  तरक्की  के  लिए  डा०  श्रम्बेडकर  ने  अपने  तिजी  जीवन  में  काफी  काम  किया

 था  लेकिन  इसके  बावजूद  भीਂ  इस  समाज  में  उसकी  vat  उस  पर  Ta  श्रत्याचार  देखने

 को  मिलते  जिनके  बारे  में  हम  सभी  लोग  दुखी  हैं  ।

 जनता  सरकार  के  बन  जाने  के  बद  श्रौर  श्री  मोरारजी  देसाई  को  Tara  मंत्री  के  रूप  मैं

 देखने
 के  हमें  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  हिन्दुस्तान  के  श्रन्दर  चाहे  वह  कोई  भी  राज्य

 उत्तर  में  कोई  भी  इलाका  वहाँ  पर  ऐसी  ऐसी  चीजें  हमको  देखने  को  मिलती  पढ़ने
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 234  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 को  मिलती  हैं  जिनसे  पता  चलता  है  कि  हरिजनों  के  ऊपर  कई  किस्म  कई  प्रकार  के  श्रत्याचार

 श्राज  भी  होते हैं
 ।  को  देखने  के  बाद  श्रौर  दूसरी  सारी  चीजें  देखने  के  मैं  ऐसा

 aah  हूं कि  इस  जाति  की  उन्नति  के  लिए  मौजूदा  समाज  के  श्रन्दर  दिक्षा  का  बहुत
 जरूरी  है  ।  हम  जो  भी  इनको  शिक्षा  वह  सही  तरीके  से  दें  ।  भ्रगर  हम  भ्रपने  बच्चों  हरि

 जन  कम्युनिटी  के  बच्चों  को  शिक्षा  नहीं  तो  इस  समाज  के  अन्दर  उनके  उन्नति  करने  का

 कोई  रास्ता  हमें  नजर  नहीं  झाता है  लेकिन  श्राज  हम  हरिजनों  की  परिस्थिति  क्या  देखते  हैं

 इन्दिरा  इन्दिरा  गाँधी  की  सरकार  ने  जो  हिन्दुस्तान  में  20  सुत्री  कार्यक्रम  चलाया

 था  att  गांवो ंके  भ्रन्दर  यह  व्यवस्था  की  थी  कि  भूस्वामियों  के  पास  जमीन  वे  उसके

 मालिक  रहते  थे  ae  उस  जमाने  में  हरिजनों  की  यह  परिस्थिति  थी  fe  उनमें  इतना  डर

 उनकी  रगों  में  इतना  भय  था  कि  उनमें  उनके  श्रामने-सामने  जाने  की  शक्ति  नहीं  थी  लेकिन  हम

 ने  यह  देखा  कि  इमर्जेन्सी  के  दिनों  में  जो  जमीन  को  तक्सीम  करने  का  सवाल  श्राया  कर्जा  देने

 का  जो  सवाल  उससे  हरिजनों  में  काफी  जागृति  झाई  भ्रौर  श्राज  भी  काफी  लोग  वहां  पर

 इंदिरा  जी  को  याद  करते  हैं  ।

 30  साल  की  श्राजादी  में  जो  काम  नहीं  हुमा  वह  इमजन्सी  के  श्रन्दर  हुआ  कि  जो

 गांवों  के  भ्रन्दर  रिक्शा  चलाने  बाले  थे  या  गांवों  में  इस  किस्म  के  कई  लोग  उनमें  कुछ  सुधार

 श्राया  भ्नोर  समाज  के  अन्दर  एक  भारी  परिवतंन  श्राया  लेकिन  ara  के  जमाने  में  हम  ag  देख

 रहे  हैं  कि  हरिजनों  की  स्थिति  वह  नहीं  सुधरी  है  ।  बिना  शिक्षा  बिना  ज्ञान  के  उनकी  उन्नति

 नहीं  हो  सकती  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  की  तरफ  से  ag  भी  नहीं  gard  fe  10  बों  क्लास

 मेट्रीकुलेशन  कम्पलसरी  शिक्षा  की  व्यवस्था  करती  ।  इस  तरीके  की  बात  केन्द्रीय  सरकार  ने

 कोई  नहीं  की  है श्रीर  जब  ऐसी  बात  है  तो  उनके  तरक्की  करने  के  इम्कानात  हमें  नहीं  दिखाई

 देते

 दूसरी  बात  यह  है  कि  art  समाज  के  प्रत्दर  चाहे  कोई  भी  चाहे  वह  हरिजन

 चाहे  वह  frassz  चाहे  वह  बैकवडे  क्लासेज  का  इस  हिन्दू  समाज  के  भन्दर  भिन्न  प्रकार

 की  कम्युनिटीज  हमको  देखने  को  मिलती  है  ।

 लेकिन  aia  जो  तमिलनाडु  के  ग्रत्दर  चमड़े  का  काम  करते  टेनरीज  के  MATH

 करते  फोरन  एक्सचेंज  कमाते  श्रमेरिकन  डालर  कमा  कर  देते  उनमें  हम  देखते  हैं  उनमें

 जनों  की  मेजारिटी  है  ।  शेडयुट्ड  कास्ट्स  की  मेजा  रिटी  है  ।  श्राज  वे  लोग  किस  परिस्थिति  में  हैं  ?

 वे  लोग  भोपड़ियों  में  रहते  हैं  .  गन्दगी  में  रहते  हैं  ।  उनको  खाने  को  नहीं  मिलता  है  ।  लोग

 कारखाना  चलाते  जो  लोग  मलिक  उन्हें  वे  किस  तरह  से  रहते  किस  तरह  का  कपड़ा

 पहनते  कैसा  उनका  रहन'सहन  है  ।  क्यों  नहीं  श्राप  टेनरीज  में  काम  करने  वाले  लोगों  की  परिस्थिति

 में  प्राथिक  सुधार  लाते  हैं  ।  क्यों  नहीं  श्राप  उन्हें  उन्नत  करते  हैं  ?  श्राप  सरकार  की  श्रोर  से

 स्ट्रीज  की  श्रोर  से  कोई  ऐसी  स्कीम्स  निकालें  जिनसे  उनकी  भारिक  प्रगति  उनकी  तरक्की
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 ध्रनुसूचित  जातियों  तथा  जनजतियों  के  14  1979

 तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 [at  राम  कुवर

 जब  तक  श्राप  यह  नहीं  करेंगे  तब  तक  श्राप  चाहें  कितने  ही  कमीशन  बिठाइये  कुछ  नहीं

 होने  वाला  ।  कमीशनों  की  रिपोर्ट  झाती  कलेक्टर  से  रिपोर्ट  add  उन  रिपोट्स  पर

 पार्टीबाजी  के  श्राघार  पर  कुछ  फारमुले  dat  किये  जाते  रहेंगे  ।  यह  काम  करने  का  एक  फारमल  तरीका

 होता है  ।  हमें  देखना  चाहिए  कि  पोलिटिकल  पार्टी ज  प्रपने  भाषणों  में  चुनावों  में  जो  कुछ  कहकर

 प्राती  हैं  उन  पर  हम  श्रमल  करें  ।  हमें  हरिजनों  की  तरक्की  के  लिए  कुछ  करना  चाहिए  ।  लेकिन

 हमें  ठोस  कॉम  या  कोई  ऐसा  निर्माण  का्यंक्रम  हमें  हरिजनों  के  लिए  देखने  को  नहीं  मिलता  है  ।

 इसके  लिए  जिम्मेदार  कोन  है  ?

 डा०  ध्म्बेडकर  ने  प्रपने  जीवन  में  क्या  नह्दीं  किया  ?  उस  पर  हिन्दु  समाज  द्वारा  भ्रत्याचार

 किये  गये  ।  उनके  जीवन  चरित्र  को  पढ़ने  से  हममें  जोश  gar  होता  है  ।  उन्होंने  किस  परिस्थिति

 में  ्रपने  को  ऊपर  उठाया  था  ।  उन  श्रत्याचारों  के  बीच  भ्रपने  को  खड़ा  किया  था  |  डा०  श्रम्बेडकर

 ने  हमारे  इस  संविधान  का  ढांचा  तयार  किया  श्राज  हमें  aa  है  कि  TsyAes  कास्ट्स

 निटी  के  एक  aay  ने  भारत  के  संविधान  को  बनाया  ।  लेकिन  ara  हम  देश  की  क्या  परिस्थिति

 देखते  हम  अगर  गांवों  में  जाते  हैं  तो  वहां  देखते  हैं  कि  जो  ध्रधघिक  काम  करने  वाले  उन्हें  खाने

 को  नहीं  मिलता  है  ।  श्राप  देखिये  सफाई  कमंचारी  श  मेकस  रिक्शा  चलाने  वाले

 टेनरीज  में  काम  करने  वाले  को  जो  काम  वे  लोग  करते  हैं  उसे  दूसरी  कम्युनिटीज  के  लोग  नहीं

 कर  सकते  हैं  ।  लेकिन  श्राज  उनकी  झा्थिक  परिस्थिति  कैसी  है  ।  श्राप  बताइये  कि  saw

 सी  ateHy  हुई  है  ।

 ध्राज  हम  होटलों  बाजार  समाज  में  लोगों  को  टेरीकोट  के  कपड़े  पहने  हुए

 देखते  हैं  ।  लेकिन  उन  लोगों  के  पास  शरीर  छिपाने  के  लिए  कपड़ा  नहीं  है  ।  श्राप  उन्हें  देखिये  कि

 वे  किस  लोकेलिटी  में  रहते  केसे  घर  में  रहते  कौन-सी  fast  खाते  हैं  ?  सोने  के  लिए  पलंग

 नहीं  है  ।  हमारी  सरकार  को  इन  सब  चीजों  को  देखना  चाहिए  ।  हम  बहुत  से  लोग  होटलों  में

 रहते  श्रच्छे  कपड़े  पहनते  हैं  ।  लेकिन  वे  लोग  किस  प्रकार  से  रहते  हैं  ?  उनको  कितनी  भामदनी

 है  ?  उनकी  जितनी  श्रामदनी  है  क्या  उससे  उनके  घर  का  परिवार  का  खच  चलाया  जा  सकता

 यह  चीज  हमें  देखनी  चाहिए  ।

 देखना  चाहिए  कि  वे  किस  प्रकार  के  मकानों  में  रहते  हैं  ?  दहर  में  लोग  किस  प्रकार

 के  सकानों  में  रहते  हैं  ?  वे  लोग  वहाँ  रहते  हैं  जहाँ  गंदा  नाला  बहता है  ।  वहीं  उनका  पुरा  परिवार

 रहता है  ।  भ्रगर  हम  इन  लोगों  को  यहाँ  से  नहीं  निकालेंगे  तो  लोग  पूछेंगे  कि  यह  रिजर्वेशन

 किस  लिए  है  ?  क्या  यह  रिज़र्वेशन  fad  इसलिए  है
 कि  हम  रिजन्डें  सीट  से  यहां  चुन  कर  झा  जाए

 ste  उनके  लिए  बोल  दें  ।  भ्रभी  म  रावाड़ा  के  एक  ने  कहा  मराठवाड़ा  के  एक  एम ०
 पी०

 ने  बताया  है  कि  आज  भी  श्रौरंगाबाद  में  पानी  इन  लोगों  को  नहीं  मिलता  दूसरे  उच्च  जाति  के

 लोगों  की  जब  तक  मेहरबानी  नहीं  होती  है  इनको  जल  नहीं  मिलता  है  ।  ऐसी  श्रवस्था  में  क्या  यह

 aad  हैं  कि  रिजर्वेशन  भी  इनके  लिए  नहीं  रहना  चाहिए  ?
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 24  dare,  1901  (az)  जातियों  तथा  aqataa  जनजातियों  के

 तथा  प्रतिनेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 —————  a

 समाज  में  कौन  सी  कम्युनिटी  इन  पर  जुल्म  श्रौर  श्रत्याचार  करती  कौन  लोग  हैं  जो

 बत्ती  सुलगाते  इसका  पता  लगाया  जाना  चाहिए  ।  सरकार  की  ग्रोर से  हर  कदम  उठाया  जाना

 चाहिए  ताकि  इन  पर  इस  तरह  के  जुल्म  बन्द  हों  ।  श्रगर  ऐसा  नहीं  किया  गया  तो  भारत  की

 ध्राजादी  को  ही  खतरा  पैदा  हो  are  भी  हिन्दू  समाज  में  हरिजनों  के  साथ  न्याय  नहीं

 हुआ  है  ।  तीस  साल  हो  गए  हैं  लेकिन  इनको  न्याय  नहीं  मिला  कमेटियां  बेठी  कमिशन

 बैठे  हैं  प्रौर  उनकी  रिपोर्ट  झाई  भाषण  भी  बहुत  हुए  हैं  लेकिन  इन  सबके  बावजूद  इनके  जो

 मसले  है  वे  हल  नहीं  हुए  हैं  ।  इसके  कारणों  का  ATITH  पता  लगाना  चाहिए  श्रोर  उनको  दूर  करना

 चाहिए  श्र  देखता  चाहिए  कि  इनके  मसले  हल  हों  ।

 श्री  दुगचिन्द  :  एक  बड़े  गम्भीर  घिषय  पर  हम  विचार  कर  रहे  हैं  कमिदानर  की

 जो  frntea  हैं  उन  पर  हम  गौर  कर  रहे  हमारी  1200  साल  की  गुलामी  का  जहाँ  तक  मैं

 सम भ  पाया हूँ  सबसे  बड़ा  कारण  यह  था  कि  हम  वीर  होते  हुए  हमारी  परम्परायं  Wiz  हमारी

 संस्कृति  महान  होते  हुए  भी  चूंकि  हम  जातपात  में  बंटे  हुए  थे  श्रौर  संकट  के  समय  हम  एक  नहीं

 हो  इसलिए  हम  गुलाम  रहे  ।  हमारे  घारमिक  yaray  ने  वर्णाश्रम  की  जब  व्यवस्था  की  तब

 यह  सोचा  होगा  कि  प्रोफेशनल  डिविजन  कर  जाए  कुछ  श्रादमियों  को  कुछ  काम  Poh Eg  कुछ

 को  दूसरा  काम  सौंप  दिया  जाए  ताकि  सब  maa  कामों  को  ठीक  प्रकार  से  कर  सकें  लेकिन  बाद

 में  ऐसे  हालात  पैदा  हो  गये  कि  जिनकी  वजह  से  थे  जातियां  थों  ये  में  दूर  होती  चली

 गई  ate  फिर  कभी  एक  नहीं  हो  इकट्ठी  नहीं  हो  सकीं  ।  एक  वग  की  ate  खास  तौर  पर

 हरिजन  भाइयों  की  हालत  तो  इतनी  बदतर  होती  चली  गई  कि  वह  हिन्दू  जाति  की  जो  मेन  स्ट्रीम

 थो  उससे  विल्कुल  कटती  चली  गई  ।  बाद  में  कोशिशें  भी  हुई  लेकिन  इन  भाइयों  का  उद्धार  नहीं

 हो  सका  जब  तक  इनका  उद्धार  नहीं  होता  है  हमारी  कौम  में  जिन्दगी  नहीं  श्र  सकती  है  ।

 जब  हम  प्राजादी  की  लड़ाई  लड  रहे  थे  तो  हमारे  नेताप्रों  ने  एक  यह  arast face  भी

 रखा  था  कि  श्राजाद  होने  के  बाद  छुभ्राछूत  हमारे  देद  में  नहीं  छोटे  बड़े  की  कोई  बात

 नहीं  होगी  ।  oraray  के  बाद  तीन  साल  को  शिदों  करने  के  बावजूद  भी  हम  aga  इस  aiastfaeq

 को  प्राप्त  नहीं  कर  सके  हैं  ।  लोकसभा  में  कोई  दिन  नहीं  बीतता  होगा  जब  कोई  usataz  मोशन

 न  प्राता  हो  या  प्वाइंट  ध्राफ  MIST  रेज  न  होता  हो  हरिजनों  पर  हो  रही  ज्यादतियों  को  लेकर  ।

 विधान  बनाने  वालों  ने  इसका  विचार  किया  था  श्रौर  उनका  ख्याल  था  कि  इनको  ऊंचा  उठाने  का

 एक  ही  तरीका  है  att  वह  यह  है  कि  इनको  सर्विसिस  में  fisaaa  दिया  जाए  ।  इनको  उन्नत

 करने  के  लिए  ज्यादा  Gea  मुहैया  किये  जायें  ताकि  उस  लेविल  पर  यह  लोग  at  सकें  जिस  पर

 सोसाइटी  के  दुसरे  वर्ग  हैं  ।  30  साल  बाकायदा  यह  प्रयत्न  चाहे  कांग्रेस  सरकार  थी  चाहे

 जनता  पार्टी  की  सरकार  हो  ।  लेकिन  हमें  महसूस  करना  चाहिये  कि  ara  वही  श्रावाज  उठती

 है  कि  हरिजनों  के  लिए  कुछ  नहीं  हरिजन  भाई  कराहते  भ्रपनी  तकलीफें  बयान  करते

 उनको  जमीन  नहीं  मकान  नहीं  नौकरियों  में  रिजर्वेशन  नहीं  ara  भी  vel

 कहीं  gacatafacy  है  ।
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 aga faa a  जातियों  तथा  भ्रनुसूचित  जनजातियों  के  14  1979

 तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 थ  थ्रो  दुर्गा  चन्द

 इन  बातों  का  हमें  प्रहसास  करना  चाहिये  कि  हमारे  प्रयत्न  किस  हद  तक  सफल  हुए  ।

 करोड़ों  रुपया  हमने  aa  किया  इसलिपे  कि  इन  भाइयों  को  ऊपर  उठाया  उनके  लिए  मकान

 बनाये  ।  लेकिन  30  साल  बाद  देखना  चाहिये  कि  जी  फंड्स  स्टेट  गवन  मेंट्स  ने  लगाये  या  भारत

 सरकार  ने  लगाये  या  समिति  लेविल  पर  पैसे  लगे  हैं  उससे  कितने  हरिजनों  के  मकान  बने  हैं  ।  कभी

 इस  मकान  का  एवंल्यूएशन  gar  ?  कितने  भाई  oil  तक  बेमकान  हैं  ?  क्यों  ऐसी  बात  हू  कि  जब  हम

 नेशनल  लेविल  पर  सोच  चुके  हैं  श्रौर  सारी  कौम  इसके  लिए  कुरवानी  करने  के  लिए  तैयार  है  कि

 झपने  भाइयों  को  उठाने  के  लिए  स्पेशल  ट्रीटमेंट  किया  उसके  लिए  लोग  टैक्स  देने  के  लिए

 तेयार  कौम  ने  कभी  दिकायत  नहीं  की  पैसा  न  दिया  सारा  मुल्क  इस  बात  में  एक  है  ।

 फिर  भी  श्रगर  30  साल  बाद  ऐसे  रिजल्ट्स  न  निकलें  तो  कौन  सी  कमी  श्राज  भी  हरिजनों

 को  जिस  तरह  सोसाइटी  में  fara  होना  चाहियें  बसे  नहीं  हो  सके  ।  इसका  कारण  क्या  जो

 बेसिक  बातें  होनी  चाहिए  वह  हमने  नहीं  कीं  ।

 la  शहरों  से  प्रन्दाजा  हर  बात  का  नहीं  लगाना  चाहिये  |  देश  देहातों  में  फैला  हुप्रा  है  ।

 देहातों  में  कभी  यह  विचार  किया  गया  कि  गांव  के  लोग  जो  मुख्तलिफ  जातियों  में  बंटे  हुए  हैं  ag

 ध्रापस  में  fata  ही  गए  दूर  तो  नहीं  अ्रपने  aay  एक  जाति  ait  एक  ः धम  का  हिस्सा

 मानने  लगे  हैं  कि  नहीं  ?  लेकिन  वह  एहसास  st  तक  नहीं  gor  क्योंकि  हमने  यह  नहीं  सोचा

 पुराने  जमाने  से  यह  चला  भाया  है  कि  ब्राह्मणों  के  घर  क्षत्रियों  के  श्रौर  हरिजनों  के  घर  श्रलग-श्रलग

 हों  श्योर  ag  कभी  भी  इकट्ठा  न  ताजीबी  तरीके  पर  भी  तो  हमें  प्लानिंग  ऐसी  करनी  चाहिये

 थी  कि  एक  ब्लाक  में  एक  साल  में  एक  माडल  विलेज  Tare  हो  जाता  जिसमें  सारे  लोगों  को

 इकट्ठा  किया  जाता  जहाँ  हरिजन  एक  ही  गांव  में  होते  we  उनके  श्रापस  में

 ताल्लुकात  इकट्ठे  चलते  ।  तब  जाकर  के  यह  चीजें  खत्म  हो  सकती  थीं  ।  लेकिन  हमने  ऐसा  नहीं

 सोचा  ।

 art  हम  कहत ेहैं  कि  हरिजनों  के  लिये  fimaart  किया  है  उनको  नौकरियां  मिलनी

 चाहिये  ।  att  वह  बड़े-बड़े  ग्रोहदों  पर  चले  गये  लेकिन  मेरे  गांव  के  हरिजन  भाई  जो  8,  10

 साल  से  मेट्रिक  पास  किये  हुए  ट्रेनिंग  भी  लिये  हुए  टाइपिंग  वर्गरह  उनको  श्राज  तक

 नौकरी  नहीं  मिली  कौन  ले  जाते  हैं  उस  रिजर्वेशन  का  फायदा  ?  हरिजनों  में  भी  एक  ऐसा

 at  पैदा  हो  गया  है  जो  राहत  मिलती  हरिजनों  को  जो  फंड्स  प्रोवाइड  किये  जाते  हैं  उसको

 वह  खुद  ले  लेते  हैं  शौर  नीचे  जो  हरिजन  हैं  उन  तक  वह  पहुँचते  ही  नहीं  ।  न  नौकरी  मिलती

 न  मकान  मिलता  न  जमीन  मिलती  ate  न  उनकी  हालत  aa  होती  है  ।  इसके  मुताल्लिक

 भारत  सरकार  को  सोचना  पड़ेगा  ।  हम  यह  नहीं  कहते  रिजर्वेशन  खत्म  किया  जाय  ।  लेकिन

 fuga  के  जो  फायदे  हैं  वह  नीचे  तक  हरिजनों  को  भी  पहुँचने  वह  महसूस  करें  कि

 सरकार  हमें  कुछ  देने  के  लिये  तैयार  है  ।

 मैं  भारत  सरकार  से  यह  कहूँगा  कि  उन  हरिजनों  के  जो  गाँव  में  पड़े  हुए  frat

 fora art  श्रौर  स्पेशल  ट्रीटमैंट  से  कोई  फायदा  नहीं  पहुँचा  उनके  लिये  तेजी  से  काम  करे  ताकि
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 24  1901  (a8)  aqafaa  जातियों  तथा  भ्रनुसूचित  जनजातियों  के

 तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 —  —_—ਂ

 जो  पिछड़ा  हम्ना  वर्ग  वह  महसुस  करे  कि  हम  भी  सोसाइटी  के  sing  ate  हम  भी  ary  इस

 तरीके  से  भ्रपनी  जिन्दगी  बसर  कर  सकेंगे  |

 हिमाचल  प्रदेश  के  मुताल्लिक  में  खास  farm  करना  चाहूँगा  कि  वहां  कुछ  ऐसे  ट्राइबल

 एरियाज  हैं  जिनको  wait  भी  ट्राइबल  एरिया  में  शुमार  नहीं  fear  जाता है  ।  1949  में  जब

 हिमाचल  प्रदेश  बता  उस  बक्त  जो  एसेसमैंट  की  गई  थी  कि  कौन-कौन  से  एरियाज  को  ट्राइवल

 एरिया  माना  उसके  मुताबिक  जो  बन  गये  वह  तो  बन  गये  लेकिन  कई  इलाके  ऐसे  छोड़  दिये

 गए  हैं  जहां  कि  ट्राइव्ज  के  लोग  रहते  लेकिन  उनको  ट्राइबल  एरिया  में  शुमार  नहीं  किया

 जाता है  ।  वह  लोग  18  हजार  फिट  से  28  हजार  फिट  की  ऊंचाई  पर  बर्फानी  पहाड़ियों  में  झपनी

 जिन्दगी  बसर  करते  हैं  लेकिन  वह  श्राज  तक  ट्राइवल  एरियाज  में  नहीं  शामिल  किये  गए  जसे

 कोठी  कोठी  स्वाड़  श्रौर  इलाका  चौहाड़  भौर  कुछ  इलाके  सिरमौर  जिले  के  भी  हैं  ।  मण्डी

 ट्रिस्टिक्ट  श्रौर  कांगड़ा  डिस्ट्रिकट  के  भी  कुछ  हिस्से  ऐसे  हैं  जो  कि  बिल्कुल  पसमान्दा  लोगों  कौ

 जिन्दगी  बसर  करते  उनका  ट्राइबल  करंक्टर  ट्र  डीदान्स  ट्राइवत्स हैं  श्रौर  ट्रं।इवल्स  की

 जिंदगी  बसर  करते  लेकिन  उनको  ट्राइवत्स  का  ट्रीटमैंट  नहीं  मिल  सका  ।

 मैं  कमिदनर  दिड्यल्ड  ट्राइव्ज  से  निवेदन  करूँगा  श्रौर  भारत  सरकार  से  भी  निवेदन

 करूंगा  कि  फिर  इसका  waekz  किया  जाना  चाहिये  शोर  इलाके  लेफ्ट-ध्राउट  हो  गये  हैं

 उनको  भी  ट्राइवल  एरियाज  मैं  शामिल  करना  कई  जातियाँ  ऐसी  हैं  जहाँ  मेदभाव

 किया  गया  है  भोर  प्राज  तक  वह  दूर  नहीं  हो  सका  है  ।  हमने  ध्रावाज  उठाई  हमारे  संसद-सदस्य

 श्री  गंगा  fag  att  श्री  रंजीत  सिंह  ने  बातें  लेकिन  ara  तक  उन  पर  कुछ  हो  सका  ।

 वहाँ  के  जो  गुजर  मुसलमान  जो  कि  पुराने  हिमाचल  के  ट्राइब्ज  के  लेकिन  नये  इलाके

 हिमाचल  में  मिलने  से  जो  इस  तरह  के  लोग  हिमाचल  के  साथ  गूजर  श्नाज  तक  ट्राइग्ज

 में  नद्दीं  माने  गये  ale  उनको  कोई  फायदा  इसका  नहीं  मिल  सका  ।

 1  1966  में  FL-OITATEATA ना  eG  gar  पंजाब  के  कुछ  इलाके  हिमाचल  में  ary  धौर

 एक  नया  हिमाचल  बना  ।  पुराने  हिमाचल  के  गूजर  तो  ट्राइब्ज  में  माने  गये  लेकिन  नये  हिमाचल

 के  गूजरों  को  area  में  दामिल  नहीं  किया  गया  ।  होना  तो  यह  चाहिये  कि  यूनिफिकेशन

 हो  जाता  ate  वहां  के  गूजरों  को  भी  लाभ  मिलता  लेकिन  ऐसा  नहीं  gar

 इसी  तरह  से  गद्दी  श्रौर  गुजर  जो  कि  नये  इलाके  के  हिमाचल  में  शामिल  हुए  उन्हें  भी

 ages  में  करार  देना  चाहिये  था  ।  जब  यूनिफिकेशन  ale  इंटेग्रेशन  प्रा  ate  एक  नया  विशाल

 हिमाचल  बना  तो  उस  समय  इन  गद्दी  और  गुजरों  को  भी  वही  फंसिलिटीज  मिलनी  चाहियें  थीं

 जो  कि  पुराने  हिमाचल  के  गद्दी  ate  गूजरों  को  मिली  हुई  थीं  are  वह  लोग  एक  खास  किस्म

 की  जिन्दगी  काट  रहे  उनको  फायदा  क्यों  नहीं  पहुँचा  है  ?

 मैं  सुभाव  देना  चाहता  हूँ  कि  1976  के  बाद  जो  नये  इलाके  हिमाचल  के  साथ  भाकर

 मिले  उनके  भी  गद्दी  धौर  गूजर  जो  कि  gree  की  तरह  जिन्दगी  बसर  करते  उनको  भी
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 जातियों  तथां  भ्रनुसूचित  जनजातियों  के  14  1979

 तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव
 १

 [at  gat

 शड्यल्ड  ट्राइव्ज  करार  देना  चाहिये  aie  जिन  इलाकों  में  ट्राइवल  करक्टर  के  लोग  रहते  उनको

 ह्वाइवल  एरिया  करार  देना  चाहिये  ।  उसके  रेप्रग्जेशन  हुए  हैं श्रीर  यह  कमिश्नर  ars  शेड्यूल्ड

 ट्राइब्ज  जो  हैं  उनको  इन  बातों  पर  गौर  करना  चाहिये  ae  यह  रेकमेंडेंशन  करनी  चाहिये  कि  इन

 इलाकों  कौ  जल्दी  से  जल्दी  इनके  साथ  मिलाया  जाय  i  (saat)  वह  तो  Teqes  कास्ट

 ऐंड  दोडे  यूल्ड  ट्राइन्ज  की  ज्वाइंट  कमेटी  बनी  उसका  मैं  भी  मेम्बर  हूँ  ।  कई  जातियां  asyex

 कास्ट  में  श्राना  चाहती  कई  बाहर  जाना  चाहती  हूं  जो  कि  सवर्ण  बनना  चाहती  तो  उनकी

 बाद  में  लिस्ट  बनेगी  ।  उसके  लिए  ज्वाइंट  कमेटी  बनी  हुई  सूरजभान  जी  उसके  चेयरर्मन

 मैं  उसका  मेम्बर  हूँ  ।  उस  पर  बड़े  बाकायदगी  के  साथ  डीटेल्स  में  हम  जाने  की  कोशिश  कर  रहे  है

 जेसे  कि  कोली  वह  चाहते  हें  कि  हम  ateqes  कास्ट  न  हमको  शेड्यूल्ड  ट्राइब  बनाना

 तो  उनको  शेड्यूत्ड  ट्राइब  बना  देना  चाहिये  झगर  ट्राइवल  हें  तो  उनको  ट्राइब  में  कर

 देना  चाहिये  ।  ऐसी  जातियों  के  लिए  तो  यह  कमेटी  काम  कर  रही  है  ate  उसकी  feats

 के  सामने  सदन  उस  पर  गौर  फिर  जो  भी  पास  होगा  उसके  मुताबिक  ag  हो

 जापगा

 इस  समय  मैं  इतना  ही  निवेदन  करना  कि  हिमाचल  प्रदेश  के  जो  पहाडी  लोग  हे

 उनकी  समस्याएं  बहुत  हें  वहां  aleqes  कास्ट्स  की  हालत  ठीक  aseqss  ट्राइन्ज  को

 जो  मिलना  चाहिये  वह  नहीं  मिलता  ।  18  हजार  से  लेकर  28  हजार  फुट  तक  की  बुलन्दियों  पर

 वे  रहते  हें  श्रपनी  जिन्दगी  बसर  करते  ब्य  इसलिए  सरकार  को  हिमाचल  प्रदेश  के  Dt 4

 कास्ट्स  भ्रौर  शेड्यूल्ड  ट्राइब्ज  के  लिए  सबसे  ज्यादा  फंड  देना  चाहिये  are  ag  उनकी  हालत  को

 नेशनल  लेवल  पर  लाना  चाहती  है  ।  मैं  इतना  ही  कहकर  श्रापको  धन्यवाद  देता  हूँ  कि  श्रापने

 क  समय  दिया  ।

 sit  लक्ष्मी  नारायण  नायक  :  सभापति  भनुसुचित  जाति  तथा

 भ्रनुसुचित  जन-जातियों  के  भ्रायोग  की  रिपोर्ट  पर  विचार  चल  रहा  मैं  भी  उस  पर  aI

 विचार  प्रकट  करना  चाहता  हूं  यह  बात  सही  है  कि  जो  हालत  ara  श्रनुसूचित  जाति  ate

 जातियों  की  है  उसे  देख  करके  दुख  होता  है  कि  एक  इतने  बड़े  विद्याल  देश  में  रहकर  के  हमको

 जितना  उनको  oat  साथ  में  लाना  चाहिए  जितना  उनका  उत्थान  करना  चाहिए  श्रौर  जो

 भेदभाव  है  उसे  मिटाना  चाहिये  उसे  करने  में  हम  सफल  नहीं  हो  शासन  द्वारा  उनके

 उत्थान  के  लिए  योजनाएं  तो  बनाई  व्यवस्थाएं  की  गई  लेकिन  उनको  कार्यान्वित  करने  में

 ढिलाई  रही  ।  हम  उस  शोर  ध्यान  नहीं  दे  वह  साधन  उनको  प्रेक्टिकल  रूप  में  नहीं  दे  पाए

 ताकि  ag  एक  श्रच्छे  मानव  के  रूप  में  श्रपना  जीवन  ब्यतीत  कर  सकें  ।

 हम  श्रगर  उनको  ऊंचा  उठाना  चाहते  साथ  में  लाना  चाहते  हैं  तो  दो  प्रमुख  साधन  उसके

 एक  तो  जो  श्राजकल  की  उनकी  सामाजिक  हालत है  उसमें  सुधार  होना  बहुत  जरूरी  है  ।

 उन्हें  milan  सहायता  देना  जरूरी  है  ।  जब  तक  हम  श्राधिक  सहायता  नहीं  देते  तब  तक  हम

 कोरी  बातें  करते  रहें श्रोर  उनके  उठाने  की  चर्चा  करते  हम  उनकी  हालत  में  सुधार  नहीं  ला

 सकते  MIC  उनको  एक  भच्छे  स्तर  पर  नहीं  ला  जो  झभी  तक  वहू  सब  ठीक  है  लेकिन
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 24  1901  (ara)  झनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  '

 234  तथा  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 ert  हमें  क्या  करना  किस  तरह  से  हमें  इस  काम  को  श्राग  बढ़ाना  चाहिए  यह  देख़ना

 चाहिए  ।  मेरा  यह  कहना  है  कि  जो  योजनाएं  शासन  बनाए  उसका  वह  निरीक्षण  भी  करे  ।  केन्द्रीय

 सरकार  AY  प्रान्तीय  सरकार  द्वारा  योजनायें  बनाई  जाती  उनको  सहायता  देने  की  बात  की

 जाती  है  लेकिन  उनका  निरीक्षण  नहीं  होता  कि  हमने  जो  पेसा  दिया  है  वाकई  में  वह  sah  हथ

 लगा  या  बीच  में  ही  कुछ  गड़बड़  हो  गया  है  जितना  Gar  भी  इस  काम  में  दिया  जाता  पिछले

 दिनों  का  fears  है  कि  बहू  पेसा  उन  पर  उतना  खच  नहीं  gar  जो  ऐसी  सभा  सोसाइटियाँ  भी

 बनी  हैं  इनके  नाम  से  इनके  उत्थान  के  लिये  वहू  भी  इन्हें  ऊपर  उठाने  के  काम  में  सफल  नहीं  हुई

 हैं  भोर  ag  पैसा  उस  तरह  से  qq  नहीं  किया  है  श्रगर  वह  पैसा  ठीक  तरह  से  खर्च  किया  जाता

 तो  भ्राज  जो  हम  ऊँच  भोर  नीच  की  बात  देख  रहे  हैं  वह  कभी  की  मिट  जाती

 सामाजिक  परिवतंन  की  बात  मैं  कहूं  तो  श्राज  हालत  यह  है  कि  हम  अपने  भाइयों  को

 छोटा  समभते हैं
 श्रीर  जो  केवल  ना-जानकार  जो  श्रनपढ़  हैं  वही  हम  में  से  जो  पढ़ें

 लिखे  जो  भ्रपने  को  सम्य  aaa  हैं  वे  भी  उतको  छोटा  aad  हैं  प्रौर  उ  नसे  घृणा  करते  हैं

 मैं  देखता  हूँ  कि  जो  भ्रध्यापक  हैं  जिनका  काम  शिक्षा  देने  का  है  सबको  समान  दृष्टि  से  देखना  है
 लेकिन  श्राज  वे  awa  करते  यही  कारण है

 कि  हम  aaa  भाइयों  को  श्रपने  साथ  नहीं  ले

 सके  ।  इसलिए  जो  झ्रोर  कुरीतियाँ  हैं
 उनको  दुर  करना  जरूरी  है  ।  यह  कुरीतियां  द्र

 करना  ज़रूरी  है  ।  यह  कुरीतियाँ  दूर  हो  सकती  हैं  ।  सभा  सम्मेलन  होत ेहैं  लेकिन  दासन  द्वारा

 वृहद  गोष्ठियों  तथा  सम्मेलनों  का  श्रायोजन  होना  चाहिए  ताकि  जिन  लोगों  के  मन  में  झपने  को

 AB  समभने  का  भाव  है  वह  दूर  हो  सके  ।  दूसरे  लोग  भी  गरीबी  के  कारण  aay  को  छोटा  समझते

 इसलिए  इस  प्रकार  की  भावना  पदा  को  जानी  चाहिए  कि  न  कोई  छोटा  है  न  कोई  बड़ा  ।

 ऐसी  भावना  भराने  पर  ही  सभी  लोग  समान  रूप  से  श्रागे  बढ़ने  की  श्राकांक्षा  कर  सकेंगे  |

 ह्रसरी  बात  यह  है  कि  साधन  देना  बहुत  जरूरी  मैं  देखता हूं  कि  गरीबों  के  साधन

 छिनते  जा  रहे  हैं  पिछले  समय  में  राजशाही  में  भी  श्रादिवासी  जंगल  की  उपज  को  फ्री  निक

 थे  afer  ca  उसके  ठेकेदार  होने  लगे  ।  हमारे  टीकमगढ़  जिले  में
 जंगलों,से  श्रादिवासी  agar  के

 फूल  फ्री  लेते  थे  लेकिन  wa  उसका  ठेका  कर  दिया  गया  है  ।  हालांकि  aa  भी  सारा  काम  वही
 लोग  करते  हैं  लेकिन  ठेकेदार  जिसने  ठेका  ले  लिया  वह  सारा  मुनाफा  ले  जाता  है  इस  तरह  से

 पहुले  कई  साधन  मिले  हुए  थे  जो  कि  श्राज  छीन  लिए  गए  हैं  सरकार  पैसे  के  लोभ  में  हर  चीज

 का  ढेका  कर  रही  है  जिससे  उन  लोगों  को  दिक्कत  हो  रही  काम  तो  ad  भी  ध्रनुसूचित
 जाति  के  लोग  ही  करते  हैं  क्योंकि  वे  बड़े  परिश्रमी  हैं  लेकिन  इस  प्रकार  से  उनका  शोषण  हो  रहा

 है  जो  मुनाफा  होता  है  उसको  बड़े-बड़े  ठेकेदार  ले  जाते  हैं  इसलिए  घ्राज  उनको  साधन  देने  की

 बड़ी  भ्रावदयकता है  ।  बिना  साधन  के  वें  भाग  नहीं  बढ़  सकते  हैं  ।

 जहाँ  तक  शिक्षा  की  बात  मैं  कहूँगा  कि
 उनका  शिक्षित  होना  बहुत  जरूरी  श्राज

 हम  समानता  की  बात  करते  हैं  लेकिन  फिर  भी  हमारे  यहां  दो  तरह  के  स्कूल  चलते हैं  एक  तरह
 के  स्क्रूलों  में  गरीबों  के  लड़के  पढ़ेंगे  ote  दूसरी  तरह  के  स्कूलों  में  बड़े  ्रादमियों  के  लड़के  पढ़ेंगे  ।

 सरकार  उनको  प्रनुदान  भी  देती  है  ।  भ्राखिर  यह  कब  तक  चलता  सरकार  को  इस  तरह
 के  मेदभाव  को  मिटाना  चाहिए  ।  कोई  भी  ऐसी  संस्था  पाठशाला  नहीं  रहनी  afer  जिसें
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 लक्ष्मी  नारायण  ATE | ]

 Tila  wTzay  के  बच्चे  न  जा  सकें  ।  जब  हम  समानता  की  बात  करते  हैं  तब  इस  तरह  के  भेदभाव

 को  नहीं  चलने  देना  श्रगर  कहीं  इस  तरह  का  मेदभाव  बरता  जाए  तो  उसको  सरकारी

 प्रनुदान  नहीं  मिलना  चाहिए  ।

 घंघुवा  मजदूरों  का  fa  बहुत  किया  गया  है  ।  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  इस  रिपोर्ट

 में  जो  प्रथम  भाग  है  इसके  पेज  31  पर  लिखा  है  कि  उपलब्ध  सूचना  के  श्रनुसार  98,091  बंधुचा

 मजदूरों  का  पता  लगाया  97,114  को  मुक्त  कराया
 गया  श्रौर  23,729  को  पुनर्वासित  किया

 गया  ।  फिर  मध्य  प्रदेश  के  लिए  लिखा  है  कि  1912  का  पता  लगाया  1500  को  मुक्त  कराया

 गया  शौर  पुनर्वासित  केवल  33  किए  गए  ।

 इन  श्रांकड़ों  से  श्रापको  च्रिदित  हो  गया  होगा  कि  वहां  पर  कितने  बंतुध्ा  मजदूर  थे  जो

 ऋण  से  ग्रसित  लेकिन  33  परिवारों  को  ही  पुनर्वासित  किया  गया  ।  मैंने  इसको  पढ़कर  इसलिये

 सुनाया  ताकि  श्रापको  पता  लग  सके  कि  सरकार  की  गति  क्या  है  ।  शभ्राज  इस  गति  को  हमें  तेज

 करना  तभी  हम  उनके  लिए  कुछ  कर  सकते  यहां  पर  इन  रिपोर्टों  पर  श्वार-बार  चर्चा

 होती  तरह-तरह  की  बात  कही  जाती  लेकिन  cae  बहुत  कम  है  ।  हमारे  ये  बंघुप्रा  मजदूर

 ot  ऋण  से  ग्रसित  इनका  उद्धार  तभी  हो  सकता  है  जब  श्राप  इनको  पैसा  दें  ।  मेरे  टीकमगढ़

 जिले  के  68  dear  मजदूरों  की  रिपोर्ट  मैंने  श्री  arta  साय  जी  को  दी  बल्कि  हमारे  मध्य  प्रदेश

 के  जो  श्रम  मंत्री  हे--श्री  जगदीदा  प्रसाद  गुप्ता--उनको  भी  भेजी  है  ।  इस  तरह  के  हिन्दुस्तान

 में  करोड़ों  लोग  हैं  जी  ऋण  के  वोभ  से  दबे  हुए  एक  बात  झ्रौर  बतलाना  चाहता  लोग

 केवल  साहूकारों  के  ऋण  से  ही  दबे  नहीं  बल्कि  सरकार  के  भी  ऋण  से  भी  दवे  हुए  हैं  ।  किसी

 गरीब  say  ने  पम्प  के  faq  ऋण  लिया  किसी  कारण  सेਂ  वह  मशीन  जल  जाती  है  तो  वह

 बेचारा  ऋण  से  दबा  श्र  *—a  उसके  पास  पैसा  है  कि  ag  उसको  ठीक  करा  सके  atx  न  ही

 प्रकार  को  ऋण  लौटा  सकता  है  ।  मैं  घाहता  हु ंकि  ऐसे  तमाम  मामलों  की  जाँच  की  जानी  चाहिये

 art  उनके  ऋण  को  ars  किया  जाना  चाहिये  ।  श्रगर  हम  केवल  साहुकारों  की  बात  यहां  करते

 रहे  wIz  सरकार  की  बात  न  करें--तो  यह  भेदभाव  होगा  ।  इसलिये  मेरा  सरकार  से  भ्नुरोष  है

 कि  ta  बंधुधा  मजदूरों  को  उबारने  के  उनको  बसाने  के  हमको  एक  बड़ा

 बनाना  चाहिये  ate  उनकी  हर  तरह  से  सहायता  करनी  चाहिये  ।

 श्राज  यहाँ  पर  सफाई  का  काम  करने  वालों  का  सवाल  उठाया  जो  aaa  सिरों  पर

 मेला  ढोते  हैं  ।  यह  सबसे  छोटा  काम  कहलाता  है  दूसरा  कोई  उस  काम  को  नहीं  करना

 लेकिन  फिर  भी  उनको  बहुत  कम  मजदूरी  मिलती  मैं  तो  यह  चाहता  यदि  उनको  कम

 वेतन  दिया  जाता  तो  वे  उस  काम  को  करना  छोड़  भ्राज  उनके  साथ  घृणा  कयों  की  जाती

 है  इसलिये  कि  वे  अपने  सिरों  पर  मैला  ढोते  हमारी  बहनें  सिरों  पर  मैले  के  टोकरे  को  उठाकर

 ले  जाती  हैं  ।  मैं  तो  यह  चाहता  कि  हर  जगह  फलश  लैट्रीन्ज  की  व्यवस्था  की  जाय  श्रौर  ऐसा

 रास्ता  निकालना  चाहिये  जिससे  कम  gat  Fa  aden  बनाई  जा  सकें  ताकि  हमारी  वे  मा  धौर

 बहनें  waar  सिरों  पर  ae  का  टोकरा  लिकर  न  निकलें  ।  यह  प्रथा  facet  समाप्त  होनी  चाहिये  ।

 हमारे  मध्य  प्रदेश  के  स्वायत्त  शासन  मंत्री  ने  घोषणा  कर  दी  है  कि  शब  कोई  भो  बहिन  aaa  सिर

 पर  मेले  का  टोकरा  लेकर  नहीं  निकलेगी  ।  उन्होंने  उनको  हाथगाड़ी  दी  है--इस  तरह  की  व्यवस्था
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 सब  जगह  होनी  चाहिये  ।  श्रगर  श्राप  भेदभाव  को  मिटाना  चाहते  भगर  श्राप  छश्नाछत  को

 मिटाना  चाहते  हें--तो  यह  प्रथा  faepe  समाप्त  होनी  चाहिए  ।  उनके  लिए  कोई  ऐसी  बंदिश

 नहीं  है  कि  उनको  यह  काम  करना  ही  उनकी  मर्जी  @—a  इस  काम  को  करें  या  न  करें  ।

 मैं  तो  यह  चाहता  हूं  कि  उनको  इतना  ज्यादा  वेतन  दिया  ज्ञ  इंजीनियरों  भ्ौर  दूसरे  लोगों

 को  दिया  जाता  है  ।  भ्रगर  ज्यादा  पैसा  मिलने  लगेगा  तो  फिर  ऐसे  बहुत  से  पंडित  जी  मिल  जायेंगे

 जो  इस  काम  को  करने  के  लिए  तयार  हो  जायेंगे  भ्राज  कम  पेसा  मिलने  के  कारण  ही  वे  गरीब

 हे---ज्यादा  पैसा  देने  से  उनका  जीवन  स्तर  ऊंचा  होगा  ।

 ara  श्राप  हरिजन  मुहल्लों  में  जहां  गरोब  लोग  रहते  fee  बस्तियां  गन्दी

 बस्तियों  के  रूप  में  पड़ी  हुई  उनके  विकास  की  तरफ  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है  ।  जब  कहीं  पानी

 शोर  बिजली  लगाई  जाती  है  तो  बड़  श्रादमियों  के  मुहल्लों  से  वह  काम  शुरू  होता  गरीबों  की

 तरफ  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  ।  शासन  की  नीति  इस  प्रकार  की  होनी  चाहिये  कि  जब  भी  किसी

 गांव  में  बिजली  या  पानी  की  व्यवस्था  की  तो  सबसे  पहले  वह  काम  हरिजन  मुहल्ले  से  शुरू

 होना  चाहिये  इस  तरह  का  नियम  हम  लोग  यहां  पर  बातें  तो  बहुत  करते  हैं

 लेकिन  नियमों  का  पालन  न  किया  तो  इससे  क्या  फायदा  है  ।  यदि  हम  उनके  लिये  ऐसी

 व्यवश्था  करेंगे  तो  इससे  उनके  मन  में  विश्वास  पेदा  होगा  कि  हमारी  सरकार  वास्तव  में  समानता

 की  बात  करती  है भ्रौर  इससे  उनका  उत्साह  बढ़ेगा  |

 श्राज  qxayey  की  बात  कही  जाती  जहाँ  तक  मैं  anwar  हूं  राजस्थान  सरकार

 ने  इस  सम्बन्घ  में  कुछ  काम  किया  लेकिन  बाकी  सरकारें  ay  बहुत  पीछे  हैं  ।

 ag  तो  एक  व्यवस्था  बना  ली  है  ital  में  लिखने  के  लिए  ate  रिपोर्ट  देने  के  लिए  लेकिन

 व्यक्तिगत  तौर  पर  उन  लोगों  उन  गरीबों  को  उठाना  तो  उनकों  साधन  देने

 पढ़ेंगे ।  कहते  हैं
 कि  साधन दे  रहे  धंघा  दे  रहे  हैं  ।  मैं  श्रापको  स्टेट  बेक  की  बात  बताता  हूं  ।

 जो  उनके  एजेंट  हैं भ्रौर  जो  पसा  देने  वाले  नबाव  बने  हु  ए  मैंने  बार  बार  कहा  है  कि  स्टेट  TH  इन

 गरीब  लोगों  को  पेसा  नहीं  देता  है  ।  वह  पसा  बड़े  बड़े  भ्रादमियों  को  ही  देता  जिनको  60,  60  हजार

 wiz  एक  एक  लाख  रुपये  लेने  होते  हं  जिनको  एक  हजार  या  दो  हजार  रुपया  उनको  कह

 दिया  जाता  है  fs  हम  देखेंगे  are  विचार  करेंगे  कि  WITH  कौन  सा  ऋण  मिल  सकता  है  इस  तरह

 गरीबों  को  टाल  दिया  जाता  है  ।  कितने  गरीबों  को  पैसा  दिया  गया  ।  बहुत  कम  को  दिया  गया  |

 पहले  स्टेट  बेंक  का  काम  बहुत  ध्रच्छा  चलता  बिजली  कौ  तरह  काम  चलता  था  लेकिन  गरीबों

 को  ऋतण  देना  तो  वहां  जो  उनका  काम  है  वह  भी  खराब  हो  गया  है  ।  शायद  ही  कोई  ऐसा

 ऐजेंट  होगा  स्टेट  बेक  जो  ईमानदारी  से  काम  करता  हो  |

 मैं  जानता  हू  कि  टीकमगढ़  या  छतरगढ़  में  जो  स्टेट  बेक  उनका  काम  sre  नहीं  है

 झौर  पैसा  गरीबों  को  नहीं  दिया  जाता  ।  इस  लिए  eal  का  काम  सुधरना  चाहिए  atk  aw

 तौर  से  श्रनुसूचित  जातियों  ate  जनजातियों  का  सवाल  भूमि  से  ज्यादा  सम्बन्धित  है  लेकिन  मैं

 पूछना  चाहता  हूं  कि  भूमि  सुधार  कितना  किया  गया  शौर  कितनी  जमीन  उनको  गई  ।  at

 जमीन  दी  भी  गई  उसके  लिए  भ्रगर  भाप  साधन  नहीं  देंगे  तो  ag  ज्यों  की  त्यों  पड़ी  रहेंगी  ।

 जो  जमीन  भ्रावंटित  की  भी  गई  है  वहू  साधन न  होने  को  वज़ह  से  ज्यों  की  त्यों  पड़ी  है  भौर  मेरा
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 ayafad  जातियों  तथा  धनुसूचित  जनजातियों  के  14  1979
 23a  तथा  244  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 1...

 [ ott  लक्ष्मी  नारायण  नायक ]

 भ्रद्यासकीय  संकल्प  भी  इस  लोकसभा  में  प्राया  था  जिसमें  मैंने  कहा  था  कि  एक  भूमि  सेना  बनाई

 जो  बंजर  जमीन  पड़ी  है  या  पड़ती  जमीन  पड़ी  उसको  ठीक  करे  उस  जमीन  के  fay

 भाप  साधन  दें  यानी  सिचाई के  साधन  दें प्रौर  उपकरण  वह  जमौन  शभ्रादिवासियों  कों

 हरिजनों  को  जो  वहां  पर  उन  साधनों  से  खेती  कर  सकें  लेकिन  इस  पर  न  प्रांस्तीय

 ध्यान  दे  रही  हैं ्नौर  न  केन्द्रीय  सरकार  का  उस  तरफ  ध्यान  गया  है  ।

 मु  यह  मालूम  हुमा  है  कि  कर्नाटक  सरकार  ने  कुछ  इस  पर  aaa  किया  है  at

 daniel  द्वारा  ag  काम  कराया  जाता  है  ।  इसलिए  जमीन  श्रगर  तो  साधन  देनी

 कुछ  ऐसी  भी  जातियां  हैं  जो  घुमक्कड़  हैं  यानी  जो  घूमती  रहती  हैं  ake  उनके  रहने  के  लिए  ok

 मकान  नही ंहै  ।  ऐसी  कई  जातियां  जो  हरिजन  हैं  या  दूसरी  भी  हैं  जिनके  बसाने  के  लिए  we

 स्थान  नहीं  है  लेकिन  क्रम  से  कम  शासन  को  यह  देखना  चाहिए  ate  इसकी  जाँच  करनी

 कि  अखिर  इन्हें  भी  साधन  दें  श्रौर  इस  बारे  में  कोई  भी  भेदभाव  न  ऊंच-नीच  न  रहे  ।

 तरह  का  भेदभाव  मिटाने  का  प्रयास  करना  चाहिए

 प्रभी  हमारे  Tae  साहब  ने  कहा  कि  गांधी  जी  की  जो  स्कीम  qv  उसके  जरिये हम

 मामले  में  सफल  नहीं  हो  सकते  हैं  ।  मैं  इसको  ऐसा  ही  मानता  हूं  जैसे  छोटा  qe  बड़ी

 गाँधी
 जी  ने  हरिजनों  के  लिए  जो  किया  ag  किसी  से  छिपा  नहीं  उन्होंने  भपनी  सा  री  शक्ति

 गरीबों  के  लिए  लगा  दी  और  उनके  लिए  इतने  सारे  काम  किये  ।  वे  हरिजनों  के  लिए  कोली

 रते  थे  ale  लोगों  को  कहते  थे  fa  हरिजनों  की  मदद  करो  ।  हरिजनों  को  ऊंचा  उठाने  में

 ज्यादा  उनकी  मदद  wet  है  ।  इसलिए  ऐसी  बात  कहना  ठीक  नहीं  है  ।  गांघी  जौ  ने  इसके

 बहुत  dere  किये  है  ।  इसी  तरह  से  शासन  को  ऊंचा  उठाने  के  लिए  मदद  करनी  ज्ञाहिए

 समाज  में  भाई  चारे  की  waar  को  लाना  चाहिए  शरीर  ऊंच-नीच  की  को  समाप्त  क

 उनको  UV  रतर  क्र  लाता  wifes  t

 इतना  कहकर  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 warefar  सहोदय  :  श्री  ates  बसु

 थो  atexara  बसु  :  सभापति  TATA

 सभापति  mglaa:  माननीय  सदस्य  प्पना  भाषण  कल  जारी  रखेंगे  ।

 सभा  कल  10-30  बजे  मध्यान्हपूवं  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 मध्यान्ह  पदचात  6-30

 इसके  पदचात  लोकसभा  15  मई  1979/

 25  1901  (18)  से

 10.30  बजे  तक  के  लिए

 स्थगित  हुई
 ल  व  A

 मुद्रक  :  अकाश  दीप  fred,  20,  नई
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